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भारतोय अथशास्र का अथ 


* क्र्यशात्र को अध्ययन की सुविधा के लिए दो मार्गों में बौँटा गया है 
जिनमें से एक भाग 'क्ेद्रान्तिक अर्थशात्र/ (॥809 श ९९०००॥०८७) श्रौर 
दूसरा भाग ध्यवद्वारिक अ्रधशास्र! (89.०0 ०९८०००णांट७) कहा जाता है। 
सद्षान्तिक अर्थशात्र में इम कुछ ऐसे श्राधारभूव सिद्धास्तों का अध्ययन करते हैं जो 
आवश्यकताश्ों (ए798) को पूर्ति के उम्बन्ध भें मनुष्य के ब्यवद्वार की विवेचना 
करते हू जब कि उद्देश्य दिये हों श्रोर उनकी पूति के सापन श्रयर्याह्र दहोंतपा 
उनके विभिन्न प्रयोग हो | अ्रंशातत्र में इन श्राघारभूत हिद्धान्तों को दम उदपादन, 
उपभोग विनिमय और वितरण छे अन्तर्गत अध्ययन करते हैं। सोमात उपयोगिता 
के हास का नियम, उल्पादन के नियम, लगान का रिद्धान्त श्रौर रोजगार तथा 
व्यवसाय चक्र के सिद्धान्त अ्रथंशाश्र के इन श्राधारभूत सिदान्तों के ही उदाइरण 
हैं। दम सैद्वान्तिक अर्थशासत्र 'का अ्रध्ययम या वो ऐत्हिसिक हृष्टिकोण 
से कर सकते हैँ या विश्लेषणात्मक दृष्दि से। यदि ऐतिहासिक €ध्टकोण से 
अध्ययन किया जाय तो इसका रूप श्रर्थशाख की विचारधारा का इतिहास जैसा 
हो जाता है श्र दूसरी स्थिति में विश्लेषणत्मक अब्रयशात्र (8 एतद्या 
&0०॥०प्रा०8) जैसा हो जाता है जिसे संक्षेप में केवल अर्थशास्त्र भी कहते हैं | 

व्यवहारिक अर्थशात्र छैद्धान्तिक धर्थशात्र से बिल्कुज् मिन्न है । इसमें उमर 
समसयात्रों का अध्ययन किया जाता है जो मानवीय श्रावस्यक्त्ताओं की पूर्ति के 
प्रयस्‍्नों के बीच पैदा द्वो जाती हैं, जैसे कृषि और उद्योग की समस्‍यायें, उसादन, 
आयात ओर निर्यात, बैंक और मुद्रा व्यवस्था, थ्रार्थिक नियोजन, थ्रादि । सैद्धान्तिक 
अथशाश्र की भाँति, व्यवद्ारिक अर्थशात्र का अध्ययन इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
से भी कर सकने हैं और ऐसी स्थिति में श्रंशाख औ्रार्थिक इतिहास, (200- 
श0्गा० 009) का रूप घारण कर लेता है। यदि विश्लेषण की इृष्ि से 
अध्ययन किया जाय तो यह “वर्तमान भ्राथिक समस्याश्रों के अध्ययन! का रूप से 
जैता है। 

सैद्रान्तिक अर्थशाज्ष की उत्ततति वास्तव में मनुष्य के व्यवहार के कुछ 
आधारमूत सिद्धान्तों और जनता की झ्रार्पिक रियति के आधार पर होती है । उदा- 
इस्णु के लिये, प्राचीन अ्र्थशात्र के सिद्धास्तों पर इंगलैंड की १८ वीं शताब्दी को 


६4 मारतोय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ा। इसके बाद जनवा की आर्थिक स्थिति में 
अनेक परिवर्तन हुए और उन परिवतंनों के फलस्वरूप आर्थिक रिद्धान्तों में मी 
संशोधन परिवर्दन होते गये । जैसे ही नयी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं! उनकी व्याख्या 
करने के लिये या तो पहले के आिक दिद्धान्वों का विस्तार किया गया या नये 
सिद्वान्तों का जन्म हुआ । इस वर्तमान की आ्धिक समस्याझरो का अध्ययन करने 
के लिये या आ्िक इतिहास लिखने के लिए अथंशासत्र के सिद्धान्तों का उपयोग 
करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सैद्धात्तिक और व्यवह्यारिक अर्थशास्त्र में 
परस्पर धनिष्ट सम्बन्ध है। 

भारदीय अर्थशास्त्न--भारतीय अर्थशास्त्र व्यवहारिक अ्र्थशासत्र का एक 
अज्ञ है। इसके अन्तर्गत वर्तमान समय की विभिन्न आर्थिक समस्याओं का अ्रध्ययन 
किया जाता है, जैसे, खकबन्दी, भूमिक्षस्ण, मैनेजिग एजेन्सी प्रणाली, इत्यादि 
और साथ ही उनकी उर्तात्त कारणों का भी विवेचन किया जाता है | इस झर्थ 
में भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन विश्लेषणात्मक हो जाता है। इसमें यह प्रयत्न 
किया जाता है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों का सद्दी सही चित्र प्रस्तत किया 
जाय, विभिन्न घटनाओं के कारणों को समक्राया जाय और यह भी बताया जाय 
कि जिन घटनाओं के उत्तन्न होने की सम्भावना थी, वह क्‍यों नहीं हुई | वर्तमान 
समय की समस्याश्रों का अध्ययन करने मे हमे भावी घट्नाशं का कुछ आमास 
हो जाता है । वतंमान समय की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करने और 
इसकी भावी प्रवृत्तियों का पता लगाने मे हम सैद्धांतिक श्रथशासत्र की सद्दायता लेते 
हैं। यदि अरथशास्त्र के रिद्धांत मिन्न-मिन्न हैं तो हम दिन परिणामों पर पहुँचते हैं 
बह भी अवश्य मिन्न होंगे । इसलिये मारतीय अथशासत्र का अध्ययन बहुत कुछ 
इमारे सैद्धातक अथंशासत्र के कस पर निर्भर करता है। 

जैसा कि इम पहले कट छुके हैं भारत में विभिन्न श्रार्थिक समस्याओं के 
ऐतिहासिक विकास का अध्ययन 'मारत का ग्रार्थिक इतिहास? कटद्दा जाता है। 
आधिक इतिहास में घटनायें क्रमानुसार लिखी जाती हैं। भारतीय अर्थशारत्र की 
अनेक पाझ्य पुस्तकों में “भारत का आर्थिक इतिहास” और “मारतीय अथंशास्तर” 
को साथ-साथ दिया गया है और पाठक को इन दोनों अंगों का साथ-साथ अध्ययन 
करना पढ़ता है। इससे पाठक के लिये ग्रावश्यक ओर सम्बन्धित समस्याओं को 
समझना और वर्तमान समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करना कठिन द्वी जाता है। 
यह बात निस्सन्देद सद्दी हे कि भारत के आर्थिक इतिहास के अध्ययन के आधार 
पर द्वी वत्तमास आथिक समस्याओं का सद्दी अध्ययन किया जा सकता है, परन्तु 
यह मी उतना दी सत्य है कि यदि हम मारत के श्रार्थिक इतिहास और मारतीय 


मारतीय अर्थशासत्र का श्र्थ ईे 


अर्थशात्न को एक में मिला दें तो वर्तमान आर्थिक उमस्याएँ, जिन पर पाठक को 
ध्यान देना आवश्यक है, भारत के आपधिक इतिदवास के विस्तृत विवेचन में 
लुप्त दो जाती दै। इसलिये इस पुस्तक में यदद प्रयत्न किया गया ह्दैकि 
भारतीय अरयशास््र की समस्याएँ आिक इतिद्दाठ के विस्तृत बर्युन में खो न 
जायें | जहाँ आवश्यक प्रतीत हुश्रा है वहाँ तुलमात्मक अध्ययन के लिये श्रार्थिक 
इतिद्दास का कुछ विस्तृत वर्णन किया गया है। परन्तु विशेष जोर मास्त को 
वर्तमान आर्थिक समस्याश्रों के बवस्णात्मक शीर विश्लेषणात्मक अध्ययन पर 
दिया गया है। 

अन्य परिभाषायें--(र्व लिखित परिभाषा के श्रतुसार मारतीय श्र्धशाखत 
भारत की वर्तमान श्राथिक समस्याञ्रों का अध्ययन है। परन्तु मारतीय अर्थशास्त्र 
की इसके अतिरिक्त तीन शरीर परिमाषायें दी गयी हैं :-- 

(१) भारत की आर्थिक विचारधारा के [वविझास के अध्ययन को मारतीय 
अर्थशास्त्र कद्दा गया है। प्राचीन भारत में सैद्वान्तिक श्रर्थशाख्र के सम्पन्ध में बहुत 


कुछ लिखा गया था। भारतीय श्राथिक विचारधारा पश्चिमी थरार्थिक विचारघाण 
के साथ-साथ विकास नहीं कर सकी दै। अ्राधुनिक युग में अर्थशास्त्र के पिद्ान्तों 
के क्षेत्र में मारत ने अवश्य कुछ योगदान किया दे । यदि इस पर बिचार म॑ किया 
जाय तो मारतीय आर्थिक विचारधारा पूर्णतया प्राचीन भारत की देन है । यदि 
यह भान भी लिया जाय कि मारतीय आ्रार्पिक .विचारधारा आधुनिक सैदान्विक 
अर्थशातत्र के साथ विकास कर सकी है तब भी दम उसे मासतीय अ्र्षेशासत्र का 
नाम नही दे सकते हैं क्योंकि भारतीय अर्थशासत्र व्यवद्टारिक अर्थशासत्र का एक 
अंग है जब कि आर्थिक विचारधारा का इतिहास, चाहे वद भारतीय हो या यूरो- 
वीय, 'सैद्वान्तिक श्र्शशारत्र! के अन्तर्गत श्राता है । 

(२) यह कट्दा गया है कि भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति एक 
विशेष प्रकार की है, उसकी गठन और उसमें निद्चित विचार्घाश अन्य देशों से 
मिन्न है इसलिये भारतीय परिध्थितियों के अनुकूल हमें पिल्कुल ही नये प्रकार के 
आर्थिक रिद्वास्वों का सूजन करना चादिए: और उसे भारतीय श्र्थशात्र! कहना 
चाहिए । न्यायाधीश रानाडे ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की स्थिति 
पश्चिमी देशों से नितान्त मिन्न हैं प्रतियोगिता (0०एएथतण०) से कहीं 
अधिक प्रभावशाली यहाँ के रीति-रिवाज और राज्य के नियम हैं, साथ ही किसी 
सममौते की अपेक्ञा समाज में सम्मान अधिक प्रभाव रखता दै। यहाँ न पूँ जी 
गतिशील है और न श्रम और न इनमें इतना उत्साई (६०/४9म9े7०8) और 
बुद्धि ही है कि गतिशील बनें । मजदूरी और ल्ञाम भी निश्चित है; जनसख्या , 
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अपने नियम के अनुसार बढती जाती है परन्तु बीमारियों और अकाल से उसमें 
कमी भी होती रद्दती है, उत्पादन की मात्रा प्रायः स्थिर है, यदि एक वर्ष फसल 
अच्छी हो गयी तो बह अगले वर्ष के धभिश्चित मौछम से होने वाली हानि को 
पूर्ति का साधन बन जाती है। इसके आधार पर न्यायाधीश रानाडे इस परिणाम 
वर पहुँचे कि आधुनिक अ्र्थशात््र के सिद्वान्तों में जिन बातों को निश्चित आधार 
मान लिया गया है वद्‌ भारत में लागू ही नह्ढों होतों बल्कि बह वास्तव में गलत 
दिशा की ओर ले जाती हैं | इससे कुछ लोग इस परिणाम पर पहुँचे कि भारत 
की आधिक स्थिति को सममने के लिये नये ग्रार्थिक िद्धान्तों की आवश्यकता 
है। बास्तव में स्थिति ऐसी नद्दों है। कोई भी आर्थिक सिद्धान्त, चाहे वह पश्चिमी 
देशों में विकसित हुआ हो या पूर्वी देशों में, व्यापक रूप से सारे विश्व पर लायू 
होता है। अ्रार्थिक्र सिद्धान्त मनुष्य के स्यभाव पर आधारित दोता है और मनुष्य 
का स्वभाव सत्र समान द्वोता है । यदि ग्रार्थिक सिद्दान्त का उचित निरूपण 
किया गया है तो वह सवंत्र लागू देगा | परन्तु यह मानना पड़ेगा कि आर्थिक 
फ़िद्धान्त स्थिर सिद्धान्त नहीं होता और न वदढ अपरिवर्तनशील द्वी होता दै। यदि 
आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ तो आर्थिक सिद्धान्त्र में मी परिवर्तन द्वीगा ) 
इंग्लैंड मे प्राचीन सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र का जो विकास हुश्रा वह इंगलैंड की उस 
समग्र की आर्थिक स्थितियों पर आधारित था। वह यद्दु माव्य नीति (.6]5562 
4970) और स्वतंत्र ब्यापार (छल्‍८० एवरते०) के खिद्धान्तों पर आधारित 
था। परन्तु बाद में जब विशेष रूप से यूरोपीय देशों मे यह पता चला कि स्वतंत्र 
व्यापार आर्थिक परिस्थिति के प्रविकूल है तो फरेड्रिक लिस्ट तथ्य अन्य अर्थ- 
शास्तियों की आलोचना के आ्राघार पर स्व॒तन्न व्यापार के सिद्वान्द मे आवश्यक 
संशोधन किया गया और कम बिकसित देशों के सरच्दुण के लिये तटकरों (774) 
त्तथां झनन्‍्य उपायो का महत्व स्वीकार क्या गया । सोवियत सर की परिस्थितियों 
में परिवर्तन के खायथ समाजवाद और आर्थिक नियोजन के विद्वान्तों में मी परि- 
बर्तन होता गया | इधर कुछ वर्षों से पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के आर्थिक 
इृष्टि से पिछड़े हुए, छोत्नों की कार्थिक समस्याओं के कारण आशिक हिद्यान्तों में 
परिवतंन-परिवर्द्धन दो रदह्या है। मारत में आध्यात्मिक विचारधारा से प्रभावित 
अजझ्ावश्यकता? का एक बिल्कुल नया सिद्धान्त विकसित द्वो रदा हे जिसे ध्रावश्य- 
क॒ता रदित दवोने का धिद्वान्त! (प९णाए ४ फऋध्एा6६७7८85) कटद्दा जाता दे | 
यह परिचम के आवश्यकता क टिद्वान्तों से नितानत मिन्न दे। यद उभव हैक 
विभिन्न देशों को बदलती परिस्थितियों से प्रभात्रित द्वाकर, जिनमें भारत भी 
सम्मिलित है, भविष्य में अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों मे और भी संशोधन द्वो। परन्तु 
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जातिवाद, संयुक्तपरिवार को प्रथा, भ्रम और पंजी में गतिशीलता का श्रमाव, 
इत्यादि इस बात को सिद्ध नहीं करते कि इस देश के लिये नये प्रकार के आर्थिक 
सिद्दान्तों की श्रावश्यकवा है| माँग ओर पूर्ति का ठिद्दान्त जितना मारत में लागू 
शोता है उतना ही अन्य देशों में भी लागू द्ोता है। इतलिये हमारी मारत की 
मिन्न परिस्थितियों के कारण नये प्रकार के आर्थिक सिद्धान्तों का विकास करने 
की माँग उचित्त नहीं है, छाथ ही इन विशेष सिद्धान्तों और नियमों को जो केवल 
मारत में लागू होंगे 'भारतीप अर्थशास्त्र! का नाम देना न्‍्यायसंगत नहीं है | 
(३) यद्ट भी कहा गया है कि यदि उपमोग,उल्तादन, विनिमय श्रौर वितरण 
के आर्विक दिद्वान्तों का विवेचन मारतीय उदाहरणों के साथ किया गया द्वो तो उसे 
भारतीय अ्र्थशासत्र कद्दा जाना चाहिये | किसी मी सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से सममाने 
के लिये निश्चय ही कुछ उदाइरणों का प्रपोग किया जाता है परन्तु इससे दी बह 
मारतीय अर्थशास्त्र? नहीं हो जाता | यदि कोई पास्य पुस्तक श्रेग्रेज विद्यार्थियों के 
लिये लिखी जाय वो यह स्वाभाविक हो है कि उसमें अंग्रेजी या इंगरहैंढ के उदा- 
दरण दिये जायैंगे। इसी प्रकार यदि कोई पाढ्य पुस्तक मारतीय विद्यार्थियों के 
लिये लिखी जाय तो उसमें भारत के उदादरण दिये जायैंगे | परन्तु इतने से दी 
बह अंग्रेजी अधशार्र), या भारतीय अर्थशास्त्र! नही बन जाते । इन परिस्थितियों 
में बह केवल सैदान्तिक थ्रथशाल्र रहता दे चाहे उसमें क्रि्ती भी देश के उदाइरण 
दिये गये हों । 
इससे स्पष्ट है कि भारतीय झथंशास्त्र भारत की वर्तमान आ्राधिक समस्याओं 
का ठीक वैसा हो झध्ययन है जैसा अन्य देशों में किया जाता है। वर्तमान 
आर्थिक समस्याश्रों का अध्ययन करने के लिये श्रन्य देशों की माँति ही भारत 
में भी हम देश की समस्पाश्रों पर उन आर्थिक ढिद्वान्तों को लागू करते हैं जो 
सर्वर सत्य सिद्ध हो चुके है या उन्हें समी स्वीकार करते है | इसलिये श्रथंशात्त्र के 
आशिक सिद्धान्तों को भारद की आर्थिक स्थिति पर लागू कर दम जिन परिणामों 
पर पहुँचते हैँ दथा जिन ग्रवृत्तियों का पदा लगाते हैं उनको 'मारतीय अर्थशास्त्र 
कइते हैं तों यद मितास्त न्यायसंगत है | 
आरकीय भश्शास्त के ऋष्यदप्त की आएडस्कक्ा 
(१) यदि इम अपनी आधदिक परिस्थितियों को सह्दी सदी समझना चाइते है 
तो यह आवश्यक है कि इम भारतीय अर्थशात्र का अध्ययन करें । इसके अध्य- 
यन से हम यदद जान सकते हूँ कि हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं, यदि कर रहे हैं 
तो क्वित सीमा तक और यदि प्रगति नहीं कर रहे हैं तो इसके कारण क्या हैं है। 
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(२) मारतीय अथशास्त्र के अध्ययन से हम अपने देश की अन्य देशों के साथ 
बुलना कर सकते हैं और इस प्रकार की तुलना से यह जान सकते हैं कि हम किस 
अकार तथा किस दिशा में सक्रिय होकर अपनी क्रमियों को दूर कर सकते हैं और 
आाधिक उन्नति के अमी४ स्तर को प्राप्त कर सकते हैं । (३) भारतीय अर्थशास्त्र का 
अध्ययन करके द्वी हम भविष्य फे लिये अपनी नीति निर्धारित कर सकते हैं। पश्च- 
वर्षीय योजना तैयार करने में और योजनाञ्रों को प्रमुखवा देने में योजना आयोग 
को भारतीय अथंशासत्र के अध्ययन पर ही अपने निर्णयों को आधारित करना 
बड़ा । मारत के आर्थिक विकास मेंजो चुटियाँ रह गयी है तथा आयोग ने 
आर्थिक प्रगति की बाछित गठि से उन्हें दूर कर देने के सुझाव मारतीय अ्र्थशाखतर 
के अध्ययन के आधार पर द्वी दिये हैं । 


अध्याय २ 
प्राकृतिक साधन 
भोगोलिक स्थिति 


किसी देश के निवासियों की झ्ािक स्थिति तथा उनके व्यवसायों पर उस 
देश की भौगोलिक स्थिति, भूमि की उपजाऊ शक्ति, वर्षा, जलवायु श्रोर उसकी 
बनस्पति तथा उसके वन्य एवम्‌ पालवू्‌ पशुश्रों का विशेष प्रमार पड़ता है। दस- 
लिये भारत की मौमोलिक स्थिति का श्रध्ययन करना आवश्यक है | 

भौतिक विशेषताएँ--मास्तीय संघ का चेत्रइल १२६६६४० वर्ग मोल है | 
उत्तर से दक्षिण वक इस देश की लम्पाई २००० मोल और पूर्व से पश्चिम तक 
१७०० मील है | इसकी भौतिक सीमा ८२०० मोल और सामुद्रिक सौमा ३५०० 
मील है | कर्क रेखा इसको बीचों-बीच से दो भागों में बॉँटती है। उचरो भाग 
शीतोष्ण किबन्ध में और दक्षिणी उष्णु करिबंध में स्थित है। जम्मू श्रोर काशमीर 
तथा अ्रवट्ू4र १६४३ में निर्मित आँध राज्य सद्दित भारत संध में राज्यों के पुन- 
संज्ञठन के पूर्व २६ राज्य ये। १ नवम्बर १६५६ में राज्यों का पुनर्तेगठन होने फे 
पश्चात्‌ श्र भारत संघ में १४ रोज्य यथा आँश्र प्रदेश, आसाम, भिद्वार, केरल, 
भध्य प्रदेश, मद्राण, बम्बई, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी 
बज्ञाल, जम्मू और कारमीर, तथा केन्द्रीय प्रशाउन के दिल्ली, हिमाँचल प्रदेश, 
मनीधुर, तिपुरा, अडमन-निकोबार द्वीप समूह और लेकडिय, मिनिकाय, श्र मिन्दियी 
द्वीप समूह नामक ६ प्रदेश हैं। 

भारत उत्तर में हिमालय, उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर-पूर्व में पर्व॑त- 
भेरियों, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी श्रौर हिन्द मद्ासागर ओर पश्चिम में अरब 
सागर द्वारा घिरा हुआ दे। भारत को चार विभिन्न भौगोलिक भाशों में बाँदा जा 
जृकता है (१) हिमालय, (२) गन्ना का मैदान, (३) दक्षिणी पठार, (४) तटवर्ती 
अदेश । दिमालय की अखि्पाँ १५०० मील की लम्बाई में और १५० मील से लगा 
कर २५७ मोल तक की चौड़ाई में फैली हुई हैं। हिमालय उत्तर की बर्फीली बायु 
से तथा उत्तरीय विदेशियों के आक्रमण से भारत की सदा से रक्षा करता आया 
है । इसके कारण उत्तरीय सीमा के मार्गों से व्यापार में भी बाघा पहुँची है। मान- 
सून को रोक कर मारत के उत्तरीय माय की प्रचुर वर्षा का साधन दिमालय ही 
रहा है । भारत को अनेकों नदियों का उद्गम इसी माय से हुआ है। यहाँ घहु- 
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मूल्य बन पाये जाते हैं जिनका पूर्ण ययोग होना अमी बाकी है। इसका अर 
कांश साग काश्मीर और जम्मू की घारियों तथा पूर्वीय चाय के क्षेत्रों को छोड़कर 
खेती के आयोग्य है | 

यज्ञ का मैदान पूर्व से पश्चिम की ओर लगमग १५४०० मोल लम्बा और 
उच्तर से दक्षिण की ओर १५० से लगाकर २४० मील तक चोड़ा है। यहाँ अनेकों 
नदियाँ अपनी सुह्ययक नदियों के साथ बहती हैं | यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ ई 
और इसीलिए यहाँ की जनसंख्या का घनत्व भी सबसे अधिक है| देश के बहुत 
बड़े-बड़े नगर इसी माग में स्थित हे । 

पठारी भाग जो विध्याचल पव॑त श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, दो भागों में 
बॉाँटा जा सकता है | (अर) मध्य मारतीय पठार और (ब) दक्षिणी पठार | 

पटारी भाग गज्ञा के मैदान के विपरीत श्रनेकों पव॑त श्रेणियों से मरा 
हुआ दे । इनकी ऊँचाई १५०० से ४४०० फोट तक है | दस भाग के दोनों ओर 
पूर्वीय और परश्चिमीय घाट की पर्वत थ्रेणियाँ हैं ) पठार स्वयं पथरीला और ऊँचा- 
नीचा है। इसका विस्तार पूरे दक्षिण की पहाड़ियों तक है जो कहों-कहीं पर ४००० 
फीट ऊँची हैं जैसे नील घाटी और कार्डमाम की पदाड़ियाँ | इस पठार से द्वोकर 
नर्मदा और वाप्ती नदियाँ बढती हें जो रह सागर में गिरती ह और महानदी, 
कृष्णा तथा कावेरी जो बंगाल की खाडी में ग्रिरती हैं। वनो की इस प्रदेश में 
कमी है पर खनिज पदार्थ पर्याप्त माता में मिलते हैं। समुद्री तट कटे हुए मही हैं | 
इसलिये स्थामादिक बन्दरगाह केवल विजगापट्म, कोचीन और कालीक< हैं । पूर्वी 
आर पश्चिमी तढों की भूसि उपजाऊ है। वहाँ पर्याप्त वर्षा होती है तथा चाक्ल 
चाय और कद्दवा पैदा होता है। 

जलवायु और वर्षा--भारत की जलवायु मानसूनी तथा उष्ण प्रदेशीय 
है। यहाँ की तीन प्रमुख ऋठयें निम्न हैं; (१) मार्च के झ्राध्म्म से जन के अन्त 
तक गर्मी की ऋठ, (२) जज्ञ के अत से सितम्बर के झत तक वर्षा ऋतठ और (३) 
अवदूबर से फरवरी के अत तक शीत ऋत। अप्रैल और मई के मद्दीनों में » 
सूर्य की किरणें सीघी लम्बबत पढ़ती हैं और ये मद्दीने देश दे सब से ऋधिक गा 
होते हैं | उचरी-पुर्वी भारत में मई के मदीने का औसत तापनम १००* फैरनदा:: 
होता है और गंगा के डेल्टा में लगमग ८५ फे० । किन्‍्द्ी स्थानों पर तापक्रम 
११७" (१८० फे० मी द्वो जाता दे | जक्त के मध्य में मानसनी इवायें चलने लगवी 
हैं और बिजली को चमक के साथ मूसलाधार वर्षा होती देँ। अधिकांश वर्षा 
दक्षियी-पश्चिमी मानयन के कारण होती है। उत्तरी-पूर्वीय मानयूज् ट्रावनकोर्र 
कोचीन तथा मद्रास के कुछ भागों में वर्षा का कारण द्ोती है। शीतकाल में 


प्राकृतिक साधन श्र 


योजनायें तीन या चार पंचवर्षीय योजनाओं के श्रन्द तक पूर्ण हो जायेंगी तब्र 
चविद्यूत शक्ति लगभग ७० लाख किलोबाद बढ़ जायगी । इमारे देश में समस्या 
केबल श्रधिक विद्युत शक्ति के उत्पादन की ही नहीं है वरन्‌ यह्द मी है कि विद्युत 
शक्ति पर्यास मात्रा में इतने सत्ते मूल्य पर लोगों को भाप्त हो सके कि किसान, 
चँकरट्री वाले और अन्य साधारण कारीयर उसका श्ावानी से प्रयोग कर सके | 


चनस्पति ओर जानवर 


विशाल चेत्रपल, विभिन्न भौगोलिक स्थितियों, विभिन्न जलवायु इत्यादि के 
कारण भारत में वे सब प्रकार के बन, फलों के बाग, और खेती की उपज जो 
प्राय; उष्ण, शीत और समशोतोब्य जलवायु वाले भु-सेत्रों में पाये जाते हैं प्रात 
ह। देश में पालतू तथा वन्य पशु भी अनेक प्रकार के मिलते हैं | 

बन--भारत में बनों का क्षेत्रल लगभग १४ करोड़ ७७ लाख एकड़ है, 
जिसमें से ४ करोड़ ३५ लाख एकड़ जंगल दक्षिणी भाग में, ३ करोड़ ६७ लाख 
एकड़ मध्यम भाग में, ३े करोड़ ६४ लाख एकड़ पूर्वो माय में और ७ करोड़ ध्८ 
लाख ७० इजार एकड़ उत्तरी-पश्चिमी भागों में स्थित हैं| द्वितोय मदयुद्ध के 
समय और अनेक राज्यों में जमींदारी उन्मूलन के पूपे बहुत बड़ी संख्या में बृक्त 
काटे गए, जियके परिणामस्वरूप देश के वन-प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत कम दो 
गया है। वनों से देश को बहुत अधिक लाभ द्वोते हैं। उनमे इंधन श्रौर इमारतवी 
लकड़ी तो प्राप्त दोती दी है, इसके अतिरिक्त (१) वे श्रौद्योगिक उपयोग के लिए 
बाँठ, सबाई व अन्य घासें, लाख, गोंद इत्यादि भी प्रदान करते हैं, (२) वे भूमि- 
करण (500 €४०७०७) रोकते है, मूमि की उदंरता को सुरक्षित रखते हैं, और 
(३) पशुत्रों के लिए चरागाह भी प्रदान करते हैं । 

बन राष्ट्रीय आय के अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण साधन हैं। उनसे उद्योगों के लिए 
अनेक कब्चे माल प्राप्त दवोवे हैं। मारत के बनों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समस्याएँ 
यह हैं कि ; (१) बनों के चेत्रफल में बुद्धि की जाय, (२) देश में जितने प्रकार के 
बृत्ष पाए जाते हैं उनका संरक्षण किया जाय और (३) यथासंभव नई जाति के 
बृक्ष भी उगाने प्रारम्भ हों ) भारत सरकार के वन जीहि से सस्शल्शिक मई २८४२ 
के प्रस्ताव में भारतीय वनों की सुरकज्ञा और उनके विकास को आवश्यकता पर 
ध्यान दिया । उस ग्रस्ताव में यटट लक्ष्य रखा यया हरि देश की कुछ भूमि का एक- 
विह्ई भाग बनों के रूप में रहे | दिमालय-प्रदेश, दक्षिण ओ्रोर अन्य पर्वतीय क्षेत्रों 
पर बनों के अन्वर्गंत कुल मूमि का ८०:/रद्देगा, जब कि समतल ज्षेत्रों में कुल मूमि 
२०% पर जंगल उग्ाए जायेंगे | प्रथम पंचवर्षीय योजना में वनों की विकास- 


श्२ मारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ: 


सम्बन्धी नौति के अन्तर्गत यह व्यवस्था रखी गई थी कि (अ) युद्ध के समय में जो 
भाग बिल्कुल उज्ड़ गए थे, उनका नवकरण (शग०४०४५०४) हो, (ब) जहाँ 
अधिक मात्रा में भूमि-क्षस्ण हुआ था, वहाँ जगल लगाए, जायें, (उ) वनों में 
आवागमन के साधनों का विकास किया जाय, (द) इंघन के अभाव को दूर 
करने के लिए गाँवों में ग्रघिक बाग लगाए जायें, और (य) कई प्रकार की ऐसी 
लकड़ी, जो झ्ब तक इमारती लकड़ी के रूप में काम में नहीं आ रही थी, उसे 
ठीक ढंग से सिकाने और मसाला लगाकर मजबूत बनाने के बाद अधिकाधिक 
अयोग में लाया जाय । राज्य सरकारों की वन-सम्बन्धी नीति न तो मई १६५२ के 
बन-नीति से सम्बन्धित प्रस्ताव के बिल्कुल अनुकूल है ओर न बनों को वेन्द्रीय 
समिति (९४0०५) 8०20 ०06 ए07९8/9) के अनुरूप दे। इस बन केन्द्रीय समिति 
की बैठक जूत १६५३ को देहरादून में हुई थी जिसने कई प्रस्ताव पास किए और 
जिनका उद्देश्य यह था कि राज्य सरकारें भारत-सरकार की वन-नीति को 
क्रियाध्मक रूप दें) १६४० में मारत-सरकार ने “बन-मद्दीत्तव आ्रान्दोलन? प्रारंभ 
किया, जिसका उद्देश्य यह दै कि भारत से जंगलों का अभाव दूर किया जाय | 
कित्ु आमाग्यवश इस कार्य-क्रम के अतर्गत लगाए गए अधिकांश वृक्ष पानी न 
मिलने और लापरबाददी के कारण सूख गए । अधिक वृक्ष लगबाना और जब तक 
वे काफी बड़े न हो जायें दनकी देखमाल करते रहना वो आवश्यक है ही, किंतु 
उसके साथ-साथ यद्द भी श्राश्यक है कि इंघन अथवा अन्य किसी उपयोग के लिए 
खड़े वृक्ष न कथ्वाए जायें। 

मछली-उद्योग-- “भारत के लम्बे समुद्र-दद पर असंख्य मुहाने, नमकीन 
पानी बाली मीलें और स्थिर जलाशय हैं, जिनसे काफ़ी मछलियाँ प्रास द्ोवी हैं । 
नमकीन पानी वाला चषेत्र लगभग १० करोड़ ६० लाख एकड़ हे, जिसमें चिल्का 
मील भी शामिल है | यह चिल्फा कील २,५६,००० एकड़ के बिस्तार में फैली 
हुई दे और इससे अतिवर्ध ३००० टन मछली ग्रास्र द्वोती हैं। मछली-उद्योग से 
भारत की राष्ट्रीय-आ्राय में प्रतिवर्ष १० करोड रुपये आते हं | यह मछली-उद्योग 
मुख्यतः दो प्रकार का है; (१) देश फे अदर का मछली डद्योग (ग्रोग्गत 
फ्रि।ट०७), (२) समुद्री मछली-उद्योग (गागग06 95॥6069) । मछली पकड़ने 
के आँकड़े भारत मे विश्वस्त रूप से प्राप्त नहीं हैं ।॥ भारत में अ्तिवर्ध समुद्रो मछ- 
लियों का उत्पादन लगभग १०० लाख मन है और ताजे पानी को मछलियों का 
उत्पादन ५० लाख मन से कुछ कम द्वोत्ता है। आयात द्वारा प्राप्त मछलियों को 
मिलाकर भारत में प्रतिवर्ष २७०० लाख मन की कुल पूर्ति होती है, जिसमें से ७०४ 
मुद्दाने और समुद्र को मछलियाँ और शेष ३०% ताजे पानी की मछुलियाँ होती हैं | 


आकृत्तिक साधन १३ 


इसका धअ्र्थ यह है कि प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति को ३४ पौंड मछली मिलती है, जो 
मिश्चित रूप से अ्रपर्याप्त है। उसरमदेश और पंजाब की अपेज्ञाकृत द्रायनकोर 
कोचीन, पश्चिमी घंगाल और बम्पई में प्रति व्यक्ति मछली का उपयोग अधिक 
है।! यह अनुमान किया जाता है कि प्रथम पंचवर्षाय योजना के आरम्म में मछ- 
'लियों की कुल उप्तत्ति लगभग १० लाख मीट्रिइ ठन थी जिसका २०४ परेलू 
उपयोग के लिये थी ओर बाकी समुद्री मछली धथवा बेचने के लिये देश के ओेदर 
से प्राप्त मछलियाँ थीं। प्रथम योजन। के फलस्वरूप ऐसा श्रमुमान किया जाता है 
कि मछलियों की उसत्ति १०% बढ़ जायगी । १६५५-५६ में मछलियों की उत्पत्ति 
३२१ लाख लाख मिद्रिक टन से कुछ अधिक थी । दूधरी पंचवर्षोय योजना में मछ- 
लियों का उत्पादन लगभग ३३१ बढ़ जायगा श्रथत्‌ १४ लाख मीट्रिक टन हो 
जावगा | वर्तमान समग्र में म्रति ब्यक्ति सछलियों का वार्षिक उपभोग ४ पौणरड 
से कम ही हे | जनवा का मोजन सतुलित करने के लिये यद आ्रावश्यक दे कि 
मछलियों का उपमोग बढ़ाया जाय । 
समुद्री मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मछली पकड़ने में वैज्ञानिक 
यंत्रों के प्रयाग करने की श्रावश्यकता है, क्योंकि अमी तक एक सोमित ज्षेत्र में दी 
मछलियों का शिकार किया जाता है | जहाँ तक देश के ओअदर मछली पकड़ने का 
सम्बन्ध है, इस बात की श्रावश्पकता हे कि मछलियों का पोषण करने और उनके 
शिकार करने का कार्य वैज्ञानिक रीति से किया। “भारत के वर्तमान जलाशयों 
में प्रमुद्ध रूप से तालाब और भीलें आती है। कार्प (0७:79) मछलियाँ बहुधा 
भारतीय समुद्रों में पो।वत होती हैं | चंकि यह बंधे हुये पानी में अंडे हीं देतीं, 
इस्टैलिये उन्हें प्रतिव्ं पोषित करने की श्रायश्कता द्वोती है | यदि बँबे हुए पानी 
में काप मछली के कृत्रिम अण्डोत्पादन (20008) 5039%707798) फो विकणित 
किया जाय, तो मछस्ी-उद्योग का भी विकास होगा | मछलियाँ या तो ताजी खाई 
जातो हैं या उन्हे भविष्य में खाने के लिए धूप में सुखा लिया जाता है या नमक 
में जग्मा लेते हैं | शेष ऐसी मछलियाँ जो खाने के योग्व नही रह जाती है उनकी 
खाद बना लेते हैं | मछली-उद्योग के द्वारा इमें मछलियाँ तो प्राप्त द्वोती हैं, इसके 
अतिरिक्त सार्डन (5%70768), शाक लिवर तेल (कबा४5 ॥२७ ०) जैसी 
अनेक बहुमूल्य वस्तुएँ मी प्राप्त होती हैं। 
कृषि उत्पादन--भास्तवर्प में उष्ण कटिबस्ध, अर्थ उप्य कथब्बिन्ध और 
समशीतोष्ण कठिबन्ध में उम्चन्न द्वाने वालो जिविध प्रकार की फसलें उगाई जाती 
हैं| इन फसलों में खाद्यान्न और व्यवसायिक दोनों ही प्रकार की फसलें सम्मिलित 
है, किन्तु प्रमुख रूप से खाद्यान्न ही अधिक उयाए जाते हैं| उक्त कथन इसी बात 
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से स्पष्ट हो जादा है कि खेती की जाने वाली कुल भूमि के ८५% भाग पर खाद्यान्न 
का ही उत्पादन किया जाता है | 

इमारे यहाँ रबी और खरीफ दो मुख्य फसलें होती हैं। खरीफ फसलों फे 
अन्तर्गत सुख्यतः चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना और मेंगफली बोई 
जावी दे और रबी फसलों में गेहूँ, जी, चना, मठर, अलसी और सरसों आदि की 
खेवी की जाती है। “चावल की खेती गंगा की घाटी, पंजाब के पहाड़ी जिलों, 
उत्तर-प्रदेश, ब्रिद्वार, पश्चिमी बंगाल, आसाम, पश्चिमी घाट और उड़ीसा व मद्भास 
के समुद्रतटीय आगों में होती है। पंजाब, पेप्चू, उत्तर-प्रदेश व मध्य धदेश के भ्रधि- 
कांश भाग परबेहू की खेती की जाती दै । गन्ना गंगा के मैदान,मद्रास,मैसर,उडीसा,, 
हेदराबाद और पजाब में उग्राया जाता है । मूंगफली, अलसी, अडी, तिल्लो, तिलहन 
आदि मद्रारु के उत्तरी भागों में श्रौर कपास दक्षिण प्लेटो के उत्तरी-दक्षिणी भागों 
व पंजान में उगाई जाती हे | चाय की खेदी विशेष कर दा्जिनिंग, आखाम और 
नीलगरिरि की पहाड़ियों पर द्वोती है | जूट प्रमुख रूप से ब्याल में पैदा होता है। 
कहवा, चाय, रबड, काली मिर्च और इलायची के पेड़ अन्नामताई ओर कार्ड मन 
(८०पतैभण्ा०0) की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं| मालाबार तट पर उगे नारियल 
के घने-घने वृक्षों से गरी के गोले ओर रत्सियाँ बनाने के लिए जटाएँ प्राप्त होती 
हैं । इन्हीं क्षेत्रों से देश भर के लिए काजू की माँग पूरी की जाती है ।? 

१६५१ की गणना के अनुसार इस देश का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 
८१ करोड़ २५ लाख एकड़ हे, किठ्ठ इसमें से केवल ६२ करोड़ १४ लाख एकड़ 
थूमि ही याँव के घुराने लेखों (९००००) में दर्ज मिलती है। इस क्षेत्रफल में से 
लग्रभय २६ करोड़ ८५ लाख एकड़ भूमि पर खेती की जाती है। यदि दम इस 
चेत्रफल में उन क्षेत्रों के मी अनुमानित आऑँकड़े जोड़ लें जद्ाँ से कोई सूचना 
प्राध नहीं द्वोवी तो खेती की जाने वाली छुल भूमि लगभग ३४ करोड़ एकड़ हो 
९*-आग्राननणणाममात 

१. जहाँ सिंचाई की सुविधाएँ हैं वहाँ खरीफ फसल जून में, नहीं तो फिर 
बरसात शुरू हो जाने पर छुलाई में बोई जाती ह और जाड़े में काटी जाती है । रबी: 
फसल बरसात समास हो जाने पर अक्तूबर-नवम्बर में बोई जाती है और अप्रैल मई 
सें काटी जाती है। गन्ना जनवरी-फरवरी में बोया जाता है और अगले जाड़े में शक्कर 
के कारखाने में पिराई होने के समय तक तैयार दो जाठा। यद्द पिराई नवस्वर-दिसम्बर 
से भारंभ होता है | यद्यवि गन्ना रबी फसल समाप्त हो जाने पर बोया जाता है, फिर 
भी इसे खरीफ की फसलों के अन्दर्यत इसलिए शामिल किया जावा है कि इसका 
कटाई खरीफ की फसलों के साथ ही होती है । 
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जायगी । १६५६-५७ में कुल श्रन्न की उपज ध७३ लाख दन हुई थी, जिसमें से 
चावल की उपज र८१ लाख टन, गेहूँ ६१ लाल टन, ज्वार और बाजार १०३ 
लाख वन और श्रन्य अन्न ६८ लाख टन थी इसके अ्रतिरिक्त ११४ लाख टन 
दालें, चना आदि की उत्पत्ति हुई थी। इस प्रकार १६५६-४७ में कुल अन्न की 
उपज ६८७ लाख टन हुई थी। इतना अन्न भारत की जनता को खिलाने के 
लिये पर्यात नहीं था और इसलिये विदेश के अन्न पर निर्भर रहना पड़ा। पर 
उच्नित व्यवस्था से खाद्यान्व के सम्बंध में देश के श्रात्म निर्भर दो सकने की 
सम्भावना है| अन्न के अतिरिक्त खेती से अनेक प्रकार के कच्चे माल की भी 
उपज होती है । १६५६-५७ में गस्‍ने की उपज ६५, लाख टन, जूट़ को ४२,४५ लाख 
गाँठ, रुई ४७,५ लाख गाँठ और तिलदन ६० लाख टन हुई थी । देश में जिवना 
इन कब्चे मालों का उत्पादन होता है बढ इमारी आवश्यकता के इष्टिकोश से कम 
है। इसलिये इस कमी को पूरा करने के लिये काफ़ो समय तक इमें आयात पर 
निर्भर रहना पड़ेगा | 

पशु पालन--भारत में पशुश्रों की बहुत श्रधिकवा हे । इनकी संख्या 
संसार के पशुओं की संख्या (रूस के पशुओ्रों को छोड़कर) का 3 है । १६४१ की 
पशु-गणना के अनुसार मारत में कुल २६ करोड़ २२लाख ५० इजार पशु है जिनमें 
से १५, करोड़ ५० लाख गायजैल, ४ करोड़ ३३३ लाख मैंस-मैंसे, ३ करोड़ ६० 
लाख मेड़ें, ४ करोड़ ७० लाख बकरे-बकरियाँ, ४५ लाख से कुछ कम सुझर, 
१५ लाख घोड़े, १२ लाख ५० इजार गये, ६,२६,००० ऊँट और ६०,००० 
ख़बर हैं [इसके अतिरिक्त ६ करोड़ ७१ लाख ३० हजार मुर्गे-मुगियाँ और ६२ 
लाख ६० इजार बतखें हैं | किन्तु मारत के पशुश्रो की नस्ल बहुत खराब दे । 
यहाँ एक गाय औयत से प्रतिवय ४१३ पौंड दूध देती दे, जब कि दूसरे देशों की 
गाएँ प्रतियर्ष २००० से ७०७०० पौंढ तक दूध देती हेँ। भारत में कुछ श्रच्छी 
नस्ल के मी पशु ई, जैसे गुजराव की काँकरेज और सौराष्ट्र की गिरि गाएँ दूध 
देने और अच्छे बछुड़े उत्पन्न करने के लिए संसार की सर्वोत्तम मस्‍्लों में मिनी 
जाती हैं। किन्दु बेकार व निकम्मे पशुओं की संख्या अपेक्षाकृत बहुत अ्रधिक है 
जो किसानों के लिए तनिक भी सहायक ठिद्ध नहीं होते हैं और उनके लिए भार- 
स्वरूप बनकर रहते हैं) भारत में विविध मकार के जंगली जीव ओर पक्छी मी पाये 
जाते हैं, किन्तु अमाग्यवश “हमारे यहाँ के शेर, गेंडा, चोता आदि प्रखुख जंगली 
नीयों की नस्ल समास्त हो रही है| मारतीय जीवों को सरछण देने, उनकी नह्श 
को सुरक्षित रखने और उन्हें प्राकृतिझ्र व मानवीय वातावरण में सन्वुलित 
रखने के लिए मारत-सरकार ने अप्रैल, श६५२ में जंगली जीबों के लिए एक 
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केन्द्रीय बा& की स्थापना की” | पक्षियों व संरक्षण के लिए. एक राष्ट्रीय समिति 
(एक्ाणाश (0णगणाधव्ट [ण उ0 ?त०८टत०ा) मी बनाई गई है | यह 
आशा की जाती है कि इन सस्थाद्रों से भारतीय पक्षियों और जंयली जीचों का 


संरक्षण और विकास होगा । 


खनिज-पदार्थ 

किसी देश के औद्योगिक विकास के लिए. उछकी खनिज सम्पत्ति का विशेष 
महत्व द्ोता है । खनिज सम्पत्ति को निम्नलिखित वर्गों में बॉया गया है :--(१) 
अधातु खनिज (707-782०0 प्राण), (२) धातु खनिज (॥रल॥6 
ग्रभाश॥)५) और (३) इंघन (००७) । श्रधातु खनिज के अन्तर्गत अ्रग्रिम्ृत्तिका, 
सीलीमेनाइट, मेगनेसाइट, बालू, चुना और नमक आदि आते हैं। धातु खनिज 
के अन्तर्गत सोना, चॉदी, जस्ता, राँया, टिन, ताँता, आदि आते हैं और इंधनों 
के श्रन्तगत कोयला दधा पेट्रोलियम आते हैं। 

भारत में कोयले, कच्चे लोहे, मैंगनीज, बौकसाइट और श्रबरक जैसे 
खनिज पदार्थों की बहुतायत है; रिफ्रौक्टरीज (2230 :०१९७), एब्रेलिव (&028- 
8४28), चूना और जिप्सम मी पर्यात॒ सात्रा से उपलब्ध हैं और अबरक, टिय- 
नियम और कच्चा थोरियम मी काफी बड़ी मात्रा में पाया जाता दे । परन्ध दुर्भाग्य 
से वाँच्रा, दिन, सीसा, जस्त।, गिलट, कोब्राल्ट, गधक और पेट्रोल जैसे महत्वपूर्ण 
खनिजों की बहुत कमी है और इनके अभाव को पूरा करने के लिए: हमें अ्रधिकतर 
आयात पर निर्भर करना पड़ता है। 

“ल्ानों की इष्टि से सबसे अधिक महत्वशाली भाग छोटा नागपुर का 
पठार है, जिसे ग्रोंडघाना भी कहते हैं, जिसमे दक्षिण बिद्वार; दक्षिण पश्चिमी 
बंगाल उत्तरी उड़ीसा आते हैं । कोयला, लोददा, ग्रबरक और ताँवा श्रादि अधि- 
कांश इसी भाग से प्राप्त होते ई । कोयला विशेषकर करिया, रानीगंज के क्षेत्रों से 
निकाला जाता हे पर बच्लुअंगार (/8प0) के रूप में दक्षिणी पूर्वी हैदराबाद, 
दक्षिणी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी मद्रास के समुद्री वट पर मी पाया जाता 
है। लोहा मैदर में और अबरक उत्तरी मद्रास और राजस्थान में पाया जाता है । 
इल्मेमाइदड और मोनेजाइड (]]गर७708 270 ](079206) जो युद्ध-कालीन 
महत्ता रखने वाली धातुयें हैं, ट्रावन्क्रोर के दरटीय श्रदेश की बालू में वायी जाती 
हैं| मेगनेसाइट मद्रास की खड्ठिया मिद्ठी वाली पद्मांडियों पर ओर सोना मैसूर के 
कोलार चषेत्र में पाया जाता है। बौक्साइट स्टीटाइटबजिप्सम इमारतों के बनाने में 
-काम आने घाले पत्थर नमक, अभिमृत्तिका, कोसन्डम फज्ञस अथे आदि भी पर्यात 
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मात्रा में यहाँ पाये जाते है | संसार मर की अ्ररक को उत्तत्ति का ६०४ भारत में 
उत्तक्ष होता है | मेंगनीज, इल्मेनाइट, सोनेजाइट, लोहा श्रादि संचार भर में सबसे 
अधिक मारत में ही मिलते हैं। भारत की धातुओं को पूर्यरूप से काम में महों 
लाया गया है | देश में पेट्रोलियम की कमी है केवल आसाम में ही इसके कुय्ये है। 
इन छुओों से प्रतप्त उत्तत्ति बहुत ही नगएय दे | इसी प्रफार अन्य घाठुशों की जैसे 
राँगा, मन्धक, चाँदी, जस्ता, स्लि, पारा श्रादि की उत्तत्ति देश की शावश्यकंता 
से बहुत कम दै। 


अध्याय ३ 
जन संख्या 


किसी देश के आर्थिक विकास का वहाँ की जनसंख्या से घनिष्ट सम्बन्ध 
होता है। मनुष्यों की सख्या, उनका स्वास्थ्य, अवस्था स्त्री और पुरुष की संख्या का 
अनुपात, जन्म ओर मत्यु दर और देश में प्राप्त खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में उनके 
उद्योग आदि सत्र उनकी स्थिति आर्थिक निश्चित करते हैं। यह एक बड़े विचार 
की बात है कि भारतवर्ष जो कि ससार का सबसे अधिक घना बसा देश है. सबसे 
गरीब भी है | इसलिये यहाँ की समस्या जन संख्या के बृद्धि की दर में कमी और 
आकृतिक साधनों के उपयोग में वृद्धि करते की है। 
भारत की जनसंख्या १८६१ में २३४६ करोड़ थी; १६२१ में बढ़कर 
२४'८१ करोड़ हुई जो १६३१ में २७५५ करोड़, १६४९ में ३१"र८ करोड़ और 
” १६५१ में २५६६ करोड़ हो गई । १६२१ तक तो जनसंड़्या की बृद्धि में अकाल 
और बीमारियों द्वारा कमी शोती रही और अन्न की उपज बढ़ती हुई जनसंख्या के 
लिये पूरी पड़ती रद्दी । पर्तु १६२१ के पश्चात जनसंख्या में ग्रक्न की उपज की 
चुलना तीवतर गति से दृद्धि हुईं हे जिसका स्वामाविक परिणाम यह हुआ कि देश 
को अन्न की कमी की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। १६५१ की जनगणना 
रिपोर्ट, १६२१ को मद्दान विभाजक (79० 57०४६ एजश06) के माम से व्यक्त 
करती है, क्योंकि (१) इसके पहिले जनसंख्या न्‍्यूनाधिक घटती हुई सी थी परन्तु 
इस वर्ग के बाद से निरन्तर बढ़ती रही है, और (२) इस वर्ष के पइिले तक भूमि 
का प्रयोग भी जनसंख्या की बृद्धि के अ्रतुकूल दी बढ़ता रद्दा पर इसके बाद से अन्न 
की कमी होती गईं | 
बूद्धि की दर--१६५४६ तक के पिछले १० वर्षों मे भारत की जनसख्या 
लगभग ४१७४ करोड़ के बढ़ गई दे जो १२१५ की वृद्धि कद्दी जा सकती है अथवा 
जिसे १३५भतिवर्ष की बृद्धि कद सकते है | यह वृद्धि विभिन्न भागों भें विभिन्न गति 
से हुई है। पंजाब, अण्डमान ओर नीकोवार टापुद्रों में ०'* प्रतिशत और ८ 
प्रतिशत क्रमशः कमी हुई है। अन्य राय्यों मे से दिल्ली (६२ ११%), कुम (३०५%), 
तिपुरा (२१.६००, मैसूर (२१२०), जिबंकुर कोचीन (२१२६) और बम्तरई 
$ इस सख्या में जस्मू काश्मीी और आस्ताम के आदिवासियों की संस्या 
सम्मिलित नहीं है। 
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२०८४१) में खबसे अधिक बृद्दि हुरे; हिमांचल प्रदेश (३०७५), पेप्य, (२६४), 
विनय प्रदेश (६३), उड़ीसा (६२४), भोपाल (७:२४), मध्य प्रदेश (७६४) 
और बिद्दार (६:६४) में वृद्धि को गति श्रपेज्ञाइत कम रद्दी । 
जन्म और रुत्यु दर--जन संख्या में दृदधि और कमी जन्म और सुव्यु 
दर के अन्तर पर निभर दोती दे । इधर पिछले वर्षो में मारत की जन्म दर और 
मृत्यु दर दोनों में कमी हुई है । जन्म दर जो कि १६३१ में ३५ प्रति इजार थी 
घछद कर १६५१ में ३३१ प्रति हजार, और १६७० में २४.८ प्रति हजार हो गई | 
मृत्यु दर जो कि १६३६१ में २५ प्रति इजार थी, घठ कर श६४९ में २१६ प्रति 
हजार और १६५० में १६ प्रति हजार हो गई ) इस प्रकार द्वम कह सकते हैं कि 
जन्म दर में सृत्यु दर की श्रपेश्ा अधिक कमी हुई ) चूँकि जन्म और मृत्यु के शाँकड़े 
विश्वस्त नहीं हैं इसलिए १६५१ की जनगणना रिपोर्ट ने यह अ्रनुमान लगाय है 
कि १६४१-७० के बीच के दर चर्षो में जन्म दर का ओर ४० प्रत्ति इजार और 
खत्यु दर का ओसत करीभ २७ प्रति इजार रहा दे । इसलिये १३ प्रति इजार प्रति- 
वर्ष जनसंख्या में दृद्धि हुई दे) यह बड़े दुर्भाग्य को बात है कि इमारे देश में 
खिश्वस्त आँकड़े अप्राप्य हैं पर इम यइ तो कद सकते हैं कि जनसंख्या की दृद्धि को 
दर बढ़ती गई है। 
जन्म दर में कमी विवाद की अवस्था बढ़ाने, आत्म संयम और गर्म निरोध 
के कृत्रिम उपायों के अनुसार सम्मव हो तकती है। परन्तु जल्दी तायण्य श्रवस्था 
को प्रास करने तथा आर्थिक अथवा अन्य कारणों से विवाद की श्रवस्था बढ़ाना 
सम्भव नहीं दे । देर में विवाह करने की अथा पढ़े लिखे खोगों में बढ़ रही है इतने 
पर भी उन लोगों में अभी भी विवाह की अवस्था कम ही है। श्रात्म-संप्रम बहुत 
ही कठिन है। उसके लिये प्रायः इसमें ग्रात्मबल की कमी दे जिसके कारण उसकी 
सफलता में सन्देद हे। गर्भ निरोधक कृत्रिम उपकरणों का प्रयोग निम्न कारणों 
में विशेष प्रचलिव नहीं दो सका दे ; (१) उनके बिदद धार्मिक भावना, (२) उनका 
अधिक मूल्प, (३) जनता में उनके प्रयोग करने के दंगों के प्रति श्रनमिशता, 
(४) इस सम्बन्ध में परामर्श ओर शिक्षा देने वाले अस्पतालों की कमी। यदि 
कत्िम उपायों का म्रपोंग प्रचलित करना है तो इन कठिनाइयों को दूर करने 
के उपाय करना अत्यन्त आवश्यक होगा | 
डा० स्टोन का सुरक्षित काल प्रखाली (5९ एशत०्ते प्रष05)) का 
प्रभोग भी सस्ता और सरुफाई की दृ्दि से उपयुक्त दोते हुये मी अधिक लोकप्रिय 
नहीं हो पाया है क्योंकि अधिकांश जनता इध अणाली का सफलतापूर्वक उपयोग 
करना नहीं जानती | हु 


२० भारतीय अंर्थशासत्र की समस्याएँ 


यह दुर्भाग्य की बात है कि जन साधारण (बहुत से उच्च शिक्षा ग्रांत 
लोगों को सस्मिलित करते हुये) परिवार नियोजन को श्रावश्यकता तथा उसके 
डपायो से अन।भन्न हैं| वे सब बात भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। इसके कारण 
परिवार नियोजन का कार्य अपने देश मे एक कटिन समस्या के रूप में उपस्थित 
है| “प्रथम पंचवर्धीय योजना के अन्तर्गत परिवार नियोजन कार्य के श्रत जनता 
में सक्रिय सहानुभूत की भावना जगाना ओर वर्तमान ज्ञान के श्राधार पर 
तत्सम्बन्धी पराम्श और रूुवा के साधनों के विकास की ओर रहा है| साथ ही 
साथ इस सम्बन्ध मे मैंपजिक जैबकीय और साख्य के अध्ययन का कार्य भी किया 
गया । राज्यों, स्थानीय रंस्थाओ, वैशनिक सस्थाश्रों को १९५ परिवार नियोजक 
आओदषधालयों और १६ साख्यक्रीय तथा जैबकीय समस्याओं के प्रति खोज करमे 
बाली योजनाओ को अनुदानों द्वारा सद्दायता दी गई । दूसरी पंचवर्षीय योजना में 
इस कार्यक्रम में बृद्धि करने का विचार किया गया है? [ 
4यद्द प्रस्ताव किया गया है कि प्रात ५०,००० व्यक्तियों के लिए प्रत्येक 
नगर और करस्बों मे एक श्रॉपधालय खोला जाय | छोटे कस्बों और गाँवों मे 
धीरे-धीरे प्रार्राम्भक स्वास्थ्य संस्थाओरे के सहयोग मे औौषधालय खोले जायें । इन 
झषधालयों का कार्य जनता मे इस समस्या के प्रति जागरुकता उत्पन्न करना 
$ होगा और उन्हें इस़ सम्बन्ध में परामर्श और सेवा प्रदान करनी द्वोगी | बंगलौंर 
में एक केन्द्रीय प्रशिक्षण विरुजालय (०)॥र८) का खोला जाना विचाशाधीन है | 
बभ्चई में कृत्रिम उपायों का परीक्षालय स्थापित हो रद्दा दे । प्रत्येक मैपजिक 
विद्यार्थियों और उपचारिकाओश्ों को परिवार ।नयोजन की शिक्षा देना श्रावश्यक: 
है प्रत्येक औपघधालय में परिवार नियोजन सेवा विभाग स्थापित होना चाहिये । 
यह भी अस्ताव (कया गया है कि भेषाजक जैवकीय सथा ऑक्ड़ो से सम्बन्धित 
अन्वेषण सस्था स्थापित की जाय। ५ करोड़ रू० का प्रबन्ध परिवार त्रियोजन के 
कार्यक्रम के लिये निश्चित कर दिया गया है | यह आशा की जाती है कि द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग ३०० विरजालय मगरों भें और ३००० 
विरजालय गाँवों में स्थापित कर दिये जायँंगे? | 
मझृत्युसंख्या की दर--मसत्युखए्या की दर शारीरीक कारणों और बाता- 
बरण पर निर्भर करती है। शारीरिक दशा पौष्टिक तत्वों, स्वच्छुता, चिकित्सा की 
सुविधा इत्यादि पर निर्मर करती है| दाठावरण की दशा बाढ़, भ्रकाल, युद्ध 
इत्यादि पर निभर करती है । सृत्युसख्या की दर प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न रही है 
परन्तु प्राप्त ऑक्ड़ों के अनुसार सृत्युसख्या की दर घटती जा रही दे । इसका 
कारण यह है कि चिकित्सा की सुविधा बढ़ी हें और सफाई की ओर अधिक ध्यान 
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दिया जाने लगा है| यह आशा की जाती है कि मविष्य में चिकित्सा की सुपरिधा 
में बृद्धिहोमे के साथ-ताथ मृत्युसंज्या की दर मो घटती जायगी | बहुधुवी योजनाशरों 
के पूरा हो जाने के बाद अकाल ओर बाढ़ का जोर कम हो जायवा । भारत मे 
बच्चों की सृत्युसेख्या अधिक द्ोने से झुत्युसंख्या को दर द्धिक दे। यह अठुमान 
लगाया गया है कि कुल जितने बच्चे वेद दोते हैँ उनमें से १५ प्रतिशत एक 
वर्ष की आयु होने से पहले दो मर जाते हैं | सरकारी तोर पर की गई यणना के 
अनुसार यह पता चन्रा है कि इन बच्चों में से ५० प्रतिशत पैदा दोने में एक 
महीने के अन्दर मर जाते हैं ओर ६० प्रतिशत पहले सहाद में दी मर जाते हैं | 

भारत में प्रतियर्ष अनेक बीमारियों जैसे हैज्ा, चेचक, प्लेग, ज्वर और 
डिसेन्द्री इत्यादि से लाखों व्यक्ति मर जाते हैं। हैजा, चेचक और प्लेग मद्ा- 
मारियाँ हैं। सभी बीमारियों से कुल जितने लोगों की रूत्यु दोतो है उसका ५९३ 
अतिशव इन मद्मासारियों के शिकार होते हैं। इससे परकद है कि मदामारियों के 
कारण बहुत अधिक मृत्यु नहीं दोती है । विभिन्न बीमारियों से होने बाली मृत्युओ्रों 
के ५७५ प्रतिशत का कारण अनेक प्रकार के ज्वर होते हैं। श्रस्पतालों की 
सुविधा बढ़ा कर, स्थास्थ्य-मुधार की योजना लागू कर, लोगों को बीमारियों फे 
आक्रमण से बचने की शाक्ति बढ़ाकर साथ ही लोगों को*“श्रात्मविश्वासी श्रीर 
भाग्य पर कम निर्भर बनाकर झुत्युसंख्या की ऊँची दर के कारणों को दूर किया 
जा सकता है । 

स्त्री-पुरुषों का अलुपाव--मभारत में पुरुषों को संख्या स्रिपों से अ्रधिक 
है परन्तु मद्राछ, उड़ीसा, त्रिवाकुर कोचीन और कच्छ में यद स्थिति विपरीत है। 
इन राज्यों में स्लियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। १६५१ की जन-गणना के 
अनुसार कच्छ में सबसे अधिक छअ्याँ हैं । यहाँ प्रति दजार पुरुषों के पीछे १०७६ 
श्लिाँ हैं| कुर्ग में स्त्रियों को संख्या अन्य सब राज्यों से कम है। यहाँ प्रति द्मार 
युरुषों के पीछे ८३० सिरपाँ हैं। इस स्थिति के अनेक सामाजिक, धार्मिक और 
(870०0). कारण हैं। ग्रायः सभी वर्ग को जनता और विशेषकर हिन्दू 
समुदाय लड़की की अपेक्षा लड़के को अधिक चाहते हैं जिसका परिणाम यह 
होता है कि लड़कियों की उचित देख-रेख नद्दीं की जाती है और उनकी प्रायः 
मृत्यु हो जाती है | घार्मिक भावना के अतिरिक्त इसका एक कारण यह है कि 
समाज में शिक्षा का प्रचार कम है और लोग समाज में स्त्री के महत्व को ठोक- 
डीक नहीं समर पाते हैं । इससे प्रायः लड़कियों की विशेष देख-माल नहों की 
जाती है। प्रखव के समय अनेक स्त्रियों को मझत्यु हो जाने से मो स्तियो को सेख्पा 
कम है। 


श्र भारतीय अथंशासत्र की सम्स्याएँ 


अवस्था--भारत में बच्चे ओर नवशुवकों की जनसंख्या में पधानता है । 
१६५६ में १४ बर्ध तक के लोग ३८३१८, १५ से ३४ वर्ष तक के लोग ३३%, ३५. 
से ५४ बर्ध तक के लोग २०४: और ५४ वर्ष के ऊपर के लोग केवल ८२% ये | 
अन्य देशों में, जैसे फ्रान्स, इद्धलैण्ड, जर्मनी, उत्तरी अमरीका आदि में, स्थिति 
इसके विपरीत दे | इन देशों में ५७ वर्ष और इसके ऊपर की अवस्था बाले ध्यक्ति 
कुल जनसंख्या के ऋमश३ २१०४४, २१०१९, १६ १% और १६'६% हू । 

घनत्व अर वितरण--भारत मे ग्रौसत जनसंख्या का घनत्व ३११ अति 
बर्ग मील है | घनत्व का मात्रा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बदलती हुई है ! एक 
और दिल्‍ली म ३०१७, द्रावन्कोर कोचीन में १०१५ प्रति बर्ग मील है तो दूसरी 
ओर अणइमान तकोब्रार मे १०, और कच्छ में ३४ प्रात बर्ग मील है । इस 
बदलते हुये घनत्व का कारण प्राकृतिक बनावट, भूमि तथा वर्षा है । इन कारणों 
पर ही भूमि के उचित प्रयोग की मात्रा निर्मर है | इसलये घनत्व की समस्या का 
झध्ययन प्राकृतिक भागों के झाधार पर अ्रधिक जुक्तिसंगत होगा । इस इष्टिकोण 
सिन्धग॒गा के मैदान के निचले भाग में घनत्व ८३९ ओर ऊपर के भाग में घनत्व 
६८१, मालाबार कोकन मे ६१८, दक्षिण मद्रास में ५४४, उत्तेरी मद्रास और 
जड़ीसा के समुद्री तट पर ४६१ दै।ये भाग बहुत श्रधिक घनत्य वाले कहे जा 
सकते हू | दक्षिणी भाग मे, उत्तरी भाग में, शुजरात कांठयावाड़ में, जहाँ पर 
ज्ञनसख्या का घनत्व साधारण को का है, प्रतिदर्ग मील मे क्रमशः ३३२, २४७, 
२४६ और २२६ व्यक्ति निवास करते हैं | दक्षिणी पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में, 
उत्तरी केन्द्रीय पहाड़ियों मे, पूर्वी पठार मे, उच्री पश्चिमी पहाड़ियों मे, दिमालय, 
पश्चिमी हिमालय और रेंगिस्तानी भागों मे जनसंख्या का घनत्व क्रमश३ १६२, 
१६४, १६३, ११५८ ६फछ और ६१ व्यक्ति प्रतिवर्ग मील है ) जनसंख्या के इस 
असमान वितरण के कारण प्रत्येक स्थान पर श्राप्त प्राकृतिक सुविधाशरों का 
समुचित प्रयाग नहीं दो पाया दे । 

भूंम के प्रयोग सम्बन्धी आँकड़ो पर विचार करने से हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि (अर) योखप जहाँ संसार भर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक दे 
भारत की तुलना मे अधिक आगे नहीं है। औसत भारतीय अपनी भूमि का ४३४ 
खेती के काम लाता हे जब कि औसत योरुपीय केबल ६० प्रातशत ही काम में 
लाता है | (ब) सयुक्त शब्य अमेरिका और सोवियत रूस के व्यक्तियों के पास 
योखप निवासियों और भारतीयों की अपेक्षा अधिक भूमि है। भारत में भूमि पर 
जनसंख्या के भार का कुछ अनुमान इस बात से लगता है कि बोये हुये खेतों मे 
जमसख्या के श्र व्यक्ति का औसत ०.८२ एकड़ है | 


जनसंख्या श्र 


यदि कण्बिन्धों के दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण पर विचार किया 
जाय तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी भारत में केचल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 
६"३२ करोड़ अथवा कुल जनसंख्या का १८५ है । पूर्वी मारत की (जिसमें बिहार, 
उड़ीसा, पच्छिमी बंगाल, ग्रासाम, मनोपुर, त्रिपुरा और सिक्किम आते हैं) जन- 
संख्या ६ करोड़ या कुल जनसंख्या का २५५ है। दक्षिणी भारत (जिसमे मद्रास, 
मैपूर, द्रावनकोर कोचीन और कुर्ग आते हैं) की जनसंझ्या ७-५६ करोड़ या कुल 
जनसंख्या की २१५ है| पब्छिमी भारत की जनसंख्या जिसमें ब्रम्बई, सौराष्ट्र और 
कच्छ आराते हैं ४.०७ करोड़ या ११% है। मव्यमारत की जनसंख्या जिसके अन्त- 
गत मध्यभारत, देदराबाद, भोपाल और विन्ध्य प्रदेश श्राते हैं ५-२३ करोड़ या १५४ 
है | उत्तरी पश्चिमी मारत की जनसंख्या जिसके अन्तर्गत राजस्थान, पंजाब, पेप्सू, 
जम्मू और काश्मीर ( आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं ), श्रजमेर* दिल्ली, घिलासपुर, और 
द्वमालय प्रदेश शआराते हैं, ३५ करोड़ या १०५ है। यदि भूमागों के दृष्टिकोण से 
विचार किया जाय तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी मैदान की जनसंख्या३६*१%, 
प्रायद्वीप पद्दाडियों और दक्षिणी पठार की जनसख्या ३०"४%, पूर्वी घाट श्र 
समुद्री तट की जनसंख्या १४%, पश्चिमी घाट और समुद्री तट की जनसंख्या 
११२४, हिमालय के “भूमाग की जनसंख्या ४८६ है | इस विवरण से यह स्पष्ट 
है कि देश के उपजाऊ मैदानों में अ्रधिकांश जनसंख्या बसी हुई है| 

मध्यप्रदेश का त्षेत्रफल सबसे श्रधिक है, अर्थात्‌ १३०२७२ वर्ग मील, तथा 
इसके पश्चात्‌ राजस्थान है जिसका क्षेत्रफल १३०२०७ बर्ग मील है, जबकि जम- 
संख्या उत्तर प्रदेश की सबसे श्रधिक अर्थात्‌ ६*३ करोड़ दे श्रीर इसके पश्चात्‌ 
मद्रास, बिहार, ओर बस्बई हैं जिनकी जनसंख्या क्रमशः ५ ७, ४तथा ३५६ करोड़ 
है। विंध्य प्रदेश तथा दिल्ली के अतिरिक्त जिनकी जनसंख्या क्रमशः ३५.७ लाख 
तथा १७.४ लाख दै--किसी भी स श्र द राज्य की जनसख्या १० लाख से 
अधिक नही है। सबसे क्रम जनसंख्या वाला प्रदेश अण्डमन और निकोबार द्वोप 
है जिसकी जनसंख्या केषल ३०६७१ है। मारत की अधिकतर जनता गांवों मे 
निवास करती है! ३५४७ करोड़ की कुल जनरुंझ्या में से केवल ६२ करोड 
अथवा १७.३४ नगरों और कस्त्रों में (जिनकी संख्या ३०१८ है) रहती है और 
शेष २६५ करोड़ या८२ ७% जनसंख्या गाँवों मे रहती है जिनकी सख्या 
५४४८८०८६ है | देश के ओऔद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप गाँवों की जनसंख्या 
निरतर नगरों की ओर बढ़ती जा रही है |] १६२४ में ८८,७% जनसंख्या गाँवों 
में निवास करती थी और ११ रफट नगरों में | श्६४१ में ८६.१४ गॉवों मे और 
१३ ६% नगरों में निवास करने लगी और १६५१ मे, जैसा कि ऊपर बताया जा 


श्र आस्तीय अथशार्त्र की समस्‍्याएँ 


चुका है, ८२७५४ गाँवों मे और १७३४ मगरों में रहने लगी | दिल्‍ली और अ्ज- 
औओर के छोटे राज्यों को छोडकर जद्यों कि शहर की आबादी क्रमशः ८३%, और 
४३५ है, बड़े राज्यों मे बमइई और सौराष्ट्र के राज्य सबसे आधुनिक है जद्दाँ 
३४% और ३१% जनसंख्या नगरों में रहती है। 

भारत के ७३ शइरों की द्यात्रादी एक लाख के ऊपर है। आसाम और 
चेप्सू में ऐसा कोइ नगर नहीं है। “स! राज्यों के सात भागों फेबल नई दिल्ली 
अजमेर और भूपाल ऐसे नगर ह | देश के सबसे बड़े नगरों में बम्बई की जन छंख्या 
श८'३५ लाख, है, कलकत्ता की २५०४६ लाख, मद्रात को १४:१६ लाख, हैदराधाद 
की १०८६ लाख, दिल्ली की ६१५ लाख, अहमदाबाद की ७८८ लाख, और 
अजंगलौर की ७.७६ लाख है | 

धर्म और विवाह-- भारत में अनेक घर्मे के मानने वाले रहते हैं पर 
हिन्दुओं की सख्या प्रधान है। १६५६ में ३४०७ करोह़ की आबादी में ठे ३०३ 
करोड़ दिन्दू थे, ३५ करोड़ मुसलमान,८झर लास ईसाई, ६२ लाख सिक्ख, १६ 
खाख जैन, २ लाख बौद १ लाख जोराष्ट्रियन ( पारसी ), १७ लाख झधिवासियों 
के धर्मावलम्बी दया १ लाख अन्य धर्मों के पालन करने वाले ये । 

भारत में प्रति १०, ००० व्याक्तियों (धरणथियों को छोड़ कर) में ५१३३ 
पुरुष तथा ४३७ हरी हैं । इनमें २५२१ पुरुष व श्य८८ ह्ियाँ अविवाहित हैं 
अर्थात्‌ ख्रियो और घुद्पों को मिलाकर कुल जनसंख्या ४४'१% अवियाद्दित हैं। 
बाल विवाह रोक कामूज के द्वोते हुए भी देश में अत्यधिक बाल-विवाह द्वोते हैं । 
१६५१ की जन गदना के अनुसार लगभग रुप३३००० पुरुष! ६१३८०००० 
विवादित ज्रियाँ, ६६००० विधुर ओर १३४००० विधवायें ५ ओर १४ वष की 
अवस्था के बीच की थीं। इसी रिपोर्ट के अचुसार लगभग ६२०००००० विवाद 
बाल विवाद निरोधक नियम के प्रतिकूल हुये ये । 

व्यवसाय--देश भर के ७०; व्यक्ति कृषि पर और ३०५६ अन्य व्यवसायों 
पर निर्भर रहते हैं। सोराष्ट्र, कच्छ, अजमेर दिल्ली झ्न्डमान, नौकोदार में खेती 
करने वालों की सख्या की तुलना में अन्यप्रकार के व्यवसाणियों की संझया अधिक 
है पश्चिमी बंगाल और बम्बई प्रदेशों मे जो सबसे अधिक औद्योगिक प्रदेश हैं 
चह्ाँभो खेती करने वालों की संख्या व्यवसायियों से बढ़ी हुई है। दिमाआल प्रदेश 
आर सिकिम में कि करने बालो की संख्या कुल आबादी की ६०४ है। प्रत्येक 
१०० भारतवासियो में ४७ तो ऐसे किसान हैं जिनके प्रास अपने खेत हैं, ६ 
आखामी हैं, १३ बिना भूमि के श्रमिक हैं, शजमीन्दार हे अथवा लगान पर आशित 
है और १० उद्योगों में लगे हुए हैं अथवा कृषि के ग्रतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं, 
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< व्यापार करते हैं, २ यातायात मे लगे हैं और १२ विभिन्न प्रकार की नौकरियों 
में लगे हैं। १६५१ की जनगणना के अनुसार ३४७७ व्यक्तियों में से २४८६ करोड़ 
किसान श्रोर १०८ करोड़ खेती के अतिरिक्त अन्य कार्य करने वाले लोग थे | 
२४६५४ करोड़ किसानों में से १६:७३ करोड़ अपने निजी खेतों पर खेती करने 
वाले ये । ३:१६ करोड़ ऐसे किसान ये जो दूसरों के खेत करने वाले ये, ४८४ 
करोड़ कृषि कार्य करने वाले मजदूर थे और ०-३३ करोड़ खेती करने वाले जमोंदार 
या लगान पर आश्रित व्यक्ति थे। १०८ करोड़ अन्य कार्यों में लगे व्यक्तियों में 
से ३.७ करोड़ कृषि के ब्तिरिक्त अ्रन्य उत्मत्ति के का में लगे थे, २१३ करोड़ 
च्यापार में लगे थे, ०५६ करोड़ यातायात में लगे ये और ४३ फरोड़ विभिन्न 
नौकरियों में लगे थे। 


छः 


अध्याय ४ 
सामाजिक और धाभिक व्यवस्थाएँ 


सामाजिक ओर धामिकर व्ववस्थादं का जनता के आधिक जीवन पर भारी 
प्रभाव पडता है। यद्द भौतिक सुख-सम्रद्दि और सम्पत्ति के साग्रद के पति जनता के 
इश्कोण को, साथ दी दन उद्देश्यों की पुर्ि के लिए. जनता के प्रयत्लो को निर्धारित 
करती हैं | यह व्यवस्थाएँ औद्योगिक और वासणिज्य सगठनों को प्रभावित करती ईँ 
साध ही व्यापार और उद्योग का किस प्रकार सगठन किया जाना चाहिये इस पर 
भी इन ब्यवस्थाओ का प्रभाव पड़ता है | भाग्त मे जाति प्रणाली श्ौर सं॑युक्त परि* 
वार की प्रथाओं का भी देश के आर्थिक संगठन पर काफ़ी प्रभाव पडा है; पदो- 
प्रथा, अद्विसा पर विश्वास और धर्म के ग्रति साम्रान्य जनता के दृष्टिकोण ने उनकी 
आयधिक-मतिविधि को निर्धारित एवम्‌ संचालित क्रिया है। पर्दा-प्रथा के कारण 
उच्चनजाति की महिलाएँ देश के अधिक-कार्य में माग नही लेती हैं और इस 
प्रकार जनता को निर्घन रखने मे यह प्रथा सद्बायक सिद्ध द्वोती है। अद्विसा के 
इष्रकोण और इस धार्मिक भावना से कि बन्दर और मील-गांय ( जो बाम्तव मे 
गाय नहीं है) पवित्र हें इनको नष्ट मढीं किया जा सकता | इससे फसल तथा अन्य 
मूल्यवान सम्पत्ति की भारी क्षति होती है | घामिक संस्थाओ्रों को जैसे मन्दिरों, 
मठो और अखाड़ों को जनता जो दान देती है उससे इन संस्थाओं ने बहुत अधिक 
मात्रा में सम्पत्ति का संग्रह कर लिया हे जिसका परिणाम यह द्ोवा कि (१) 
इन सश्थाश्रों को चलाने वाले पुजारी! पाए्डे तथा अन्य लोग आलसी हं। जाते हैँ. 
और बेकार पडे रहते हैं और इस प्रकार देश उनके श्रम का लाभ उठाने से 
बंचित रह जाता हे; (२) इस प्रकार जो घन इकट्ठा होता दे वह तिभोरियों में बन्द 
रखा जाता है और देश के श्रार्थिक विकास के कार्य में इसका उपयोग नहीं होता 
है। विश्व के अन्य उन्नत देशों में जनता द्वारा कौ गई बचत काफी पहिल देश के 
ओद्योगिक तथा कृषि विकास के लिए उपलब्ध हो गई और पूंजी-निर्माण की प्रति- 
क्रिया को ग्रोतसाइन मिला। परन्तु भारत में धार्मिक सगठनों के प्रभुत्त और 
शास्त्रों के इस आदेश से कि प्रत्येक व्याक्ति को अपनी कमाई का कुछ झऋश इन 
संस्थाय्रों को दान देना चादिए ओर साथ ह्वी मन्दिरों और सठों के प्रति जनता की 
गद्दरी भद्याद्वोने से देश में पूजी-निर्माण का कार्य बहुत शिथिल पड़ गया | देश 
के उच्तराधिकार कानूज़ों से भूमि तथा अन्य प्रकार को सम्पोत्त का अनुचित रूप में 
छोटे-छोटे द्विश्सों में घिमाइन होता गया हे। यदि भारत में सामाजिक और घार्मिक 
व्यवस्थाएं मिन्न श्रकार होतीं तो देश की आध्िक प्रगति भी भिन्न प्रकार की होती | 
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जातिप्रथा--जाति ग्रथा इभारे देश की प्राचीनवम पधाओं में से है | एक 
परिभाषा के ध्रजुचार जाति परिवारों या परिवारों के समूहों का एक परिवारों या परिवारों के समूहों का एक ऐसा संग्रह है 
_जिसका_ एक नाम दे, जो उसके श्रन्वगत आानेवाले लोगों फे व्यवसाय सम्बन्धित 
होता है और इस नाम से ही उसके अन्तर्गत थरानेवाले लोगों का व्यवसाय से मालूम 
हो जाता है। इसके साथ ही यह दावा-किया जाता है कि किसी पौराणिक मानव या 
देवता से इसका वंश चला है; इसके अन्तर्गत आनेवाले लोगों का एक पेशा है, 
और राय प्रकेट करने के अधिकारी व्यक्ति इसे एक द्वी समुदाय सममते दे जिसमें 
समानता है। इसमे यह मालूम नहीं है कि जाति प्रणाली का घिकाल कैसे हुआ ! 
जाति प्रथा संभवत: भ्रम-विभाजन श्र विशेषज्ञता के सिद्धांत पर झ्राधारित रही, 
होगी । प्राचीनकाल मे दिन्दू समाज चार भागों में विभक्त' था, अ्र्थात ब्राझण जो 
आध्यामिक नेता, विद्वान और पुजारी होते थे, क्षत्रिय जो योद्या और प्रशासक ये, 
वैश्य जो व्याप्रायी और सौदागर ये, और शुद्ध जो निम्नकोडि के कार्य करते ये, 
अन्य लोगों की सेवा करते ये--दन अन्य लोगों में अधिकार प्रथम तोनों वर्ग फे 
लोग द्वो ढ्वोते ये इस चार जातियों की प्रणाली से इमें कार्य का विभाजन सष्ट 
मालूम होता है । साथ है यह प्रयत्न भी प्रकट होता है कि विभिन्न लोग ब्रिमिन्न_ 
कार्यों में दर्तुता प्रात करें । झारंम में जाति प्रणाली चंशगत या पुशतैनो नहीं थी 
और एक जाति का व्यक्ति अपने प्रयत्रों के अल पर अ्रपनी जाति से उच्च जाति में _ 
अचेश पा सकता था [ परन्तु बाद में जाति प्रथा अत्यन्त कट्टर रूप धारण कर गई 
ओर निश्चित रूप वंशगत हो गई । इसके श्रतिरिक्त श्रमेक उपजातियाँ और इम 
उपजातियां के मी श्रमेक निम्न-रूपों को जन्म दिया गया जिससे यह सारी व्यवस्था 
अत्यन्त जरिल हो गई) सिच॑>*- 6 555 
आरम्म में जाति-प्रणाली से कुछ लाम ये ६ (१) इस व्यवस्था से किसी 
कार्य में और शान में विशेष योग्यता प्राप्त की जा सकती थी जिससे जा कुछ कार्य 
किया जाता था उसके गुण में बहुत सुधार द्योता जाता था | यायः बेटा वही 
व्यवसाय अपनाता था जो उसका बाप करता था और इस व्यवसाय के लिए बाप 
उसे उचित शिक्षा दे देवा था। इस अकार एक विशेष प्रकार का कार्य और 
बत्यम्ब्यी आन सका एरिशर में बंशयत रूए से चला आता या और बेटा बाषा से 
उस व्यवसाय की योग्वता प्राप्त कर कार्य आगे बढ़ाता था । पृण्िडितों की सुप्रसद्ध 
_ विद्नता, भारतीय योदाश्रों की श्रपूष डफलताएँ और उच्चकोट की भारतीय दस्त: भारतीय योदाओं की अपूर्व उफलताएँ और उच्चक्लोटि की भारतीय दस्त- 
_ कारी सभी आंशिक रूप से इस विशेष योग्यता के ही फल ये जो स्वयं इसी जाति- 
_ञपणाली का परिणाम था,(२) जातिअणाली से उन कश्टमय तथा परेशानियों के 
दिनों में जब कि भारत पर विजातियों ने इमले किये ये दिन्दु-जाति की शुद्धता को 
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बनाये रखने में बहुत सहायता मिली | जाति-प्रणाली की कट्टरता के फलस्वरूप ही 
विजेताओं और विजितों के बीच आवश्यकता से अधिक रक्त-सम्बन्ध नदी दो पाया 
इसमे काफ़ी रूकावट पढ़ी; और (३) जाति-प्रणाली ने आरम्भ से ही दिन्‍्दुओं को 
अन्य लोगों के विश्वारों और धर्मों के प्रति सद्दिष्णु बने रहते का पाठ सिखाया 
है इजे कारण वमन्न जातयों आर बम के लोग भारत में शांति और भाः । इसी कारण विभिन्न जातियों और घम्मा के ख्ोग भारत में शांति और भाई 
चारे के साथ रहते आये हैं इसमे तनिक मी असत्य नहीं दे कि आरम्भ में भारत 
में जाति प्रणाली ने प्रायः उठी डद्देश्य की पूर्ति की जिसकी यूरोप में गिल्ड-प्रणाली 
(5णीवे 57४6७) ने की जिसके अन्तर्गत गिल्ड के ध्दस्थों को टैकिनिकल 
शिक्षा दी जाती थी ओर उनके श्रन्य हितो को देखभाल की जाते थी । 
९2 7” परन्द झ्राधुनिक काल में जाति प्रणाली अ्त्पयन्त जटिल और श्रपरिवर्तन- 
शील द्वो गई है; उसमें एक प्रकार की कट्टरता आ गई है और फलस्वरूप इससे 
देश की अ्रार्थक प्रगति में सद्धायता मिलने की अपेक्षा ह्वानि द्वी अधिक हुई है। 
जाति प्रणाली के विरुद्ध यह कद्दा जा सकता है कि : (१) यह आवश्यक नहीं है 
कि वैश्य का पुत्र अच्छा च्यापारीहोओर ब्राह्मण का पुत्र अच्छा पुजारी हो | 
यह बिल्कुल सभव है कि ब्राह्मण था वैश्य के पुत्र में ऐसी योग्यता हैं कि वह 
अत्यन्त कुशल मोचो बन सके | परन्तु जाति प्रथा उच्च जावि के लोगों को ऐसे 
कार्य करने से रोकती दे जो कार्य छोटी जातियो को सपे गये हैं | इसी प्रकार यदि 
कोई शूद्र बहुत शिक्षित और विद्वान भले हो परन्तु वह किसी मन्दिर का पुजारी 
जहीं बन सकता | यद्द जात प्रथा हो उसके मार्ग में सबसे बढ़ी बाधा बन जाती है । 
इस प्रकार जाति प्रधा किसी ब्यक्तिको ऐसे उत्तम कार्य करने से रोकी है जिसकी 
उसमे पर्यात छुमता और योग्यता हो। (२) ब्रस्यशयता श्र इंतस उदभत अन्य (२) अस्वृश्यवा और इससे उदशुत अन्य 
कठिनाइयों के कारण जाति-प्रथा जनता के सरल-स्वामाविक प्रवाद में बाधक बन 
जाती है । किसी देश के आ्धिक विकास के लिए पूंजी और श्रम की निर्वाध गति: 
शीलता भ्रत्वन्व॒ भ्रावश्यक होती है। जाति प्रथा ने इतको रोक रखा है ओर इस आवश्यक होती है| जाति प्रथा ने इतको रोक रखा है ओर इस 
सीमा तक इमारे देश में ग्रोयोगिक तथा कृषि क्रींक्षियों का अभाव रहा है। 
(३) कद्दर जाति प्रधा फे कारण इस भ्रम-सम्मान (ती8गरा४ 06 ]809000 को 
_भरूल गये हें और इससे अन्य लोगो के विश्वासों, धर्मों और दष्टिकोणों के प्रति_ 
डमारी खडष्णुुता को सावना भी कमर हो गई हे | इसीलिए, इससे गतिरोघ उत्पन्न 
ही जया है, है, दमारा समाज अस्थिर हो गया है ओर हममें स्वयं श्रागे बढ़कर पथ 
प्रदर्शन करने तथा साहस की सावना लुप्त हों गई है । 
सौभाग्य से गत कुछ वर्षों से जाति-प्रथा टूट रही है | सारत में रेलों के 
निर्माण, इसके प्रसार, यात्रा की सुविधाओं मे इढि, रेल, बस या इवाई जदाज की _ 
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यात्रा में विभिन्न जाति के लोगों से होने वाले अनिवायं जन-घम्पक के फलस्वरूप 
जाति-प्रणाली की कट्ठर्ता कम हो गई #अंग्रेनी शिक्षा प्रणाली झौर अंग्रेजी 
कानून के अन्तर्गत सभी जातियो के साथ उुमानता को व्यवद्वार किया गया झौर 
सभी जावियो के लोगो को कोई मी व्यवसाय अ्रपनाने की छूट दे दी गई । जातियों के लोगों को कोई भी व्यवसाय अपनाने की छूट दे दी गई ) पेशा 
अपनाने में जातिआअथा को बाधा नहीं रही। शुद्र जाति के व्यक्ति अध्यापक, 
मजिस्ट्रें: और उच्च सैन्याधिकारी बने और उच्च जाति के लोग जिन्हें अपना 
कार्य सिद्ध करना होता था इन श्रधिकारियों के सम्पर्क में आये ओर जाति प्रथा 
की कट्टरता का पालन नहीं कर सके (ज्ावि-प्रया के कारण दी श्नेक हिन्दुओं ने के कारण दी अनेक हिन्दुओं ने _ 
अन्य धर्मों को स्वीकार कर लिया | इसकी स्वयं हईिन्दू-समुदाय में प्रतिक्रिया हुई 




















और अर्य-समाज जैसे सधारवादी आ्न्दीलन हुए जिन्‍्दोंने जाति-प्रषा को तोड़ने में 








बहुत बड़ा काय किया है। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस इसके विरुद्ध संघर्ष करती रहो 





सबको बराबर अवसर प्रदान किया गया हैं। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें 
अब परिगाणित जाति के विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति देने की नीति अपना रही 
हैं । इन सब प्रयत्नों से जाति-प्रथा की कट्टरता कम हो गई है और भारत के 
आधुनिक नौजवान इसकी अधिक परवाह्द नहीं करते हैं | कुछ लोग या बह लोग 
जो अभी अपने गाँवो या कस्त्रों की सीसा से अपने को मुक्त नहीं कर सके हैं और 
जिनका दृष्टिकोण श्रमी भी सकुचित बना हुआ है, अब मी इस जाति-प्रथा की 
कटरता की भावना से अस्त हैं परन्तु इनकी संख्या धीरे-धीरे घटती जा रही है | 
इसमे सन्देह नहीं कि जाति-प्रथा समाप्त होती जा रही है परन्तु इससे इन्कार नही 
किया जा सकता है कि श्रध् भी बाति-प्रथा का जोर है और भारतीय श्रर्थिक 
प्रणाली को उससे बराबर ऋति दो रही दै | 

संयुक्त परिवार की प्रथा (]07ा पथ्छामोर् $7४०7)--संयुक्त 
परिवार प्रथा भारत की प्राचीनतम प्रथाओ्रों में से एक है ] देश में सामान्यतः 
आधधिक इकाई एक व्यक्ति नहीं बल्कि संयुक्त परिवार है| बहुत से व्यक्तियों 
ने संयुक्त परिवार से अपना सम्पन्ध-बिच्छेद कर लिया है और बह अलग 
रबने लगे है परन्तु फिर भी परिवार संगठन में संयुक्त-परिवार प्रथा की पूर्ण 
प्रधानता है | संगुक्त परिवार में साम्रान्यतया पिता परिवार का अधान होता 
है और परिवार के अन्य पुरुष तथा छ्ियाँ उसके आधीन होते हैं । वह साथ 
रहते हैं साथ खाते-पीते हैं और पूजा-पाठ करते हैं, साथ दी समाज से सबके समान 
सम्बन्ध होते हैं | यह ठीक कहां गया हे कि छोटे पैमाने में संयुक्त-परिवार 
साम्यवाद का उदादरणु हे | यदि संयुक्त परिवार का उचित सयठन किया जाय _ 
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तो वहाँ यह छिद्वान्त लायू होता है कि “प्रत्येक सदस्य सत्र के लिए और सारा 
_परिवार मत्पेक के लिए? (छाप ० थी डगपे 2] ई0 ७००) अर्याव 
प्रत्येक व्यक्ति पूरे समूह के लिए उत्तरदायी हे और पूरा समूह प्रत्येक व्यक्ति के 
#क्षिए. उत्तरदायी है| संयुक्त-परिवार प्रथा के कुछ आर्थिक लाभ हैं--(१) इससे 
रहन-सहन का व्यय पद जाता है क्योंकि खाना साथ पकाया जाता है, नौकर 
चाकर समान द्वोते हैं और अन्य समो सुविधाओं का संयुक्त रूप से उपभोग किया 
जागा है! बड़े पैमाने पर किये जाने बाले काये की सभो सुविधाएँ इसमें विद्वित 
हैं। यदि लोग ग्॒लग-ग्रलग रहते हैं तो रहन सद्दन का कुल व्यय परिवार के व्यय 
से बहुत अधिक द्वोगा; (२) इससे सम्पति और भूमि का छोटे-छोठे मायों में विभा- 
जम नहीं होता, भूमि पर मिलकर खेती की जाती दे जिससे द्याथिक ज्षेत्र में अनेक 
लाभ इंते हैं और अन्य रूपी में मी काफी लाभ द्वोता है। संयुक्त परिवार की 
पूंजी बिखरी हुई नहीं होती चल्कि एक साथ जमा रहवी है और उसको अन्य 
उद्मादन कार्यों में वा आगामो उत्पादन कार्य का प्रसार करने में प्रयुक्त किया जा 
सकता है | परन्तु यदि सयुक्त परिवार दृट जाय और लोग अलग-अ्रलग रहने लगे 
तो यह संभव है कि उनके पास पर्यात् पूजी न हो; और (३) संयुक्त परिवार प्रथा 
बीमारी, सृत्यु या अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के अवसर पर एक प्रकार से बीमा 
का का करती है। विधवाशं, अनाथों और बृद्धों का संयुक्त परिवार में अन्य 
सदस्यों की तरद द्दी पालन-पोषण होता है। गत कुछ वर्षो से परिमी देशों में वृद्ध 
अ्यक्तियों को, जो कार्य नहीं कर तकतठे और निधन हैं, उनकी उन्तानों ने उन्हें 
बिमा किसी सहारे फे छोड़ देने की प्रकृति दो गई है । संयुक्त पिरवार प्रया के 


व्यन्तर्गंत ऐसा संमब नहीं है। 595 
परन्तु संयुक्त परिवार-प्रणाली को अनेक हानियाँ भो हैं : (३) चूँकि प्रत्येक 


व्यक्ति को भोजन, कपड़े, रहते आ्रादि की पूरी सुविधा उपलब्ध है इसलिए उन 
लोगों में जो। चरित्र की दृष्टि से अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं ओर जिनमें दूर दृष्टि 
का अमाव होता हे आलस्‍्द पैदा हो जाता दे | इन प्रथा से उनके आलसी स्वभाव 
को बल प्राप्त द्वोता हे । साम्यवाद के अन्दर्गंत चूंकि भुगतान कार्य के आबार पर 
नहीं बल्कि आवश्यकत्ता के झाधार पर किया जायगा अतएब तब यह कठिनाई 
उत्पन्न हो जावगी कि प्रत्वेक ब्यक्ति से उसकी ज्ञमता के अनुकूल उत्तम कार्य कैसे 
कराया जाय । ट्सी प्रकार संयुक्त-परिवार-प्रणाली में व्यक्ति की सभी आवश्य- 
कताश्रों की उसके द्वारा किये गये कार्द की गणना किये चना ही पूर्ति हो जावी 
है इससे कुछ लोगों में निठल्ले बैठे रहने और आलती वन जाने की प्रकृति पै 

हो जाती हे इसमें सन्देइ नहीं कि रुपये का मूल्य वही व्वक्ति अच्छी प्रकार सम- 
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मता है जो रुपया कमांता दै | इसलिए संबुक परिवार में श्रालसी-और नि. 
खोगों के फिजल-खर्च बनने की पूरी संभावना रदली ३, (३) उंयुक परिवार प्रयाली 
के अन्वगव लोगी को गतिशीलता का हाथ ह्व जाता दे और परिणाम स्वरूप 
'उममें आगे बढ़कर कोई कार्य करने की प्रवृत्ति का भी हास दो जाता है । लोगों 
दो घर में मैंठे रहने की आदत पड़ जाती हे शरीर फललला साइसपूर्ण कार्य करने 
की प्रवृत्ति से ह्वाथ थो बैठते हैं, उनमें वह स्फूर्ति, सक्रियता और साइस नहीं रहता 
जो देश की श्रार्थिक उन्नति के लिये श्रावश्यके होता है; और (३) सेफ परिवार 
में छोटे-छोटे रगड़े पैदा होते रदते हैं, ईष्या-द्वेघ बढ़ता दे और इसके फलस्वरूप 
मुकदमेबाजी भी हो जाती है जो कि अत्यन्त हानिकारक सिद् द्वोती है ! 
७; इधर कुछ वर्षों से -संयुक्त परिवार प्रथा विभुंखलित हो रही है । यद्यपि 
अभी भी यदद परिवार-संगठन का प्रधान रूप है फिर भी संयुक्त परिवार त्याग कर 
अलग रहने वालो की संख्या बढ़ रही है । (१) शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात 
झुवक शहरी जीवन का अम्यस्त हो जाता है श्र किसी कारखाने में नौकरी कर 
लेता है या दै शदर में व्यापार कार्य में लग जाता है और उसे संयुक्त परिवार से 
पृथक द्वोकर रहना पढ़ता है; (२) जीवन-सर्प में वृद्धि होने से श्र जीवन-निर्वाई 
के साधनों को जुटाने की कठिनाइयों से व्यक्ति संयुक्त-परिवार के बन्धन से मुक्त 
होना चाइता है। अपनी पक्की और बच्चों का पालव पोषण करने के लिए पर्या् 
रूपया कमा लेना संयुक्त-परिवार के पालन पोषण के लिए. पर्याप्त या कमा ऐने 
से कहां अधिक सरल द्वोता है; (३) जहाँ तक घनवान व्यक्तियों का प्रश्न है आय 
कर कामून और हाल दी में सम्पत्ति कर (४808 6०३) कायत बन जाने से 
संयुक्त-परिवार प्रथा टूटने लगी दे । यदि संयुक्त-परिवार के कमाने वाले सदस्यों 
की आय आयकर के लिये निर्धारित स्वृबतम ओय से कम है तो वह संधुक्ता- 
परिवार से अलग होकर आयकर के बोर से बच सकते हैं परन्तु यदि साथ रहें 
तो सभी की आय जोड़ कर इतनी दो सकती है कि आयकर से मुक्ति न मिल 
सके । उदाहरण के लिये यदि एकपरियार में चार पुरुष हैं ओर वह कुल ६ इजार 
रुपयू[ प्रति बर्ष कमाते हैं तो उनको आव-कर देना पड़ेगा क्योद्षि कानूत के 
अनुसार हिन्दू-संयुक्त परिवार की ८४०० रुपया वार्षिक झाय से अधिक झव पर 
आय-कर देना पड़ता दै। परन्ठ यदि चारों व्यक्ति संयुक्त-परिवार से सम्बन्ध 
पिच्छेदकर लें और श्रलग-अलग रहने लगें तो अत्येक चार दजार सपा वार्षिक 
कमा सकता है और उठे आव-कर भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि काजून के अनु- 


सार व्यक्तिगत आय ४२०० रुपया वार्षिक होने पर दी आय-कर लगेगा । इसी 


अकार समत्ति-कर कानूम के अन्तर्गत ध्यक्ति गत रूप से एक लाख की सम्पक्ति 
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पर झाय-कर की छूट प्रास है परन्तु सयुक्त-परिवार मे प्रत्येक पुरुष सदस्य को केबल 
४० इजार रुपये की सुम्पचि पर ही सम्पत्ति-कर से छूट प्राप्त है, इससे आपिक की 
सम्पत्ति होते पर कर खुकाना पडेसा परन्तु यदि वह संयुक्त-परिवार से अज्ग हो 
जायें दो एक लाख रुपये की सम्पत्ति पर उसे कोई कर नहीं देना पड़ेगा | इसके 
अतिरिक्त किसी की मृत्यु द्वो जाने पर यह सभव है कि संयुक्त-परिवार को सम्पत्ति 
कर घुकाना पडे जम कि प्थक रहने पर ऐसा होना इतना अधिक सम्भव नहीं 
है । कर-सम्बन्धी यइ कानूत घनवान वर्ग की सयुक्त-परिवार प्रथा को तोड़ रहे है | 
पंचायत (287००:४४४८)--प्राचीन मारत में पचायत अत्यन्त महत्वपूर्ण 
संस्था थी जिसे प्रशासम, न्याय और राजस्व सभी अधिकार प्राप्त ये | परन्तु जैसे- 
जैसे समय बीतता गया ञ्रार्थिक परिस्थितियों मे परिवर्तन द्ोने से तथा प्रशासन 
और न्याय के केन्द्रीकरए से पंचायतों का महत्व घठ गया और क्रमशः बह नगएय 
हो भर्यी | देश के कुछ भागों में पंचायतें स्थापित रही परन्व॒ केवल एक 
सामाजिक सस्या के रूप में जहाँ लोग आपस में मिल सकते, गप्प कर सकते 
और हुक्‍्का पी सकते ये और कभी कभी छाटे-मोटे कगड़े भी तय कर लिये जाने थे | 
परन्तु पचायत ने प्रशासन और न्याय फे क्षेत्र में अपना प्रभावशाली रूप खो दिया । 
परन्तु इधर कुछ वर्षा से मद्ात्मा गांधी और राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इस 
ब्यवस्था के प्रति विशेष रुचि दिखायी जाने के कारण पंचायत-प्रणाली को पुनः 
जीवन प्रदान किया गया है श्रौर पंचायतों को कानूनी मान्यता और कुछ प्रशासन 
तथा न्याय अधिकार प्रदान करने फे लिए कुछ राज्यों ने आवश्यक कानून भी 
बनाये हैं। परन्तु अब तक पचायतें सन्‍्ताषजनक काये नहीं कर पायी हैं क्योंकि 
जिन लोथों को पंचायतों का कार्य सौपा गया है वह निरद्वर हैं और प्रशासन तथा 
अ्रदालत की कार्य-प्रणाली की उनको आवश्यक जानकारी नहीं है, खाथ ही 
उनके पास घन का भी अमाव है | ः 
पंचायतों का कार्यक्षेत्र बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है और उन्हें 
आधिक नियोजन का प्रभावशाली साधन बनाने का प्रयत्न हो रद है। संविधान 
के ४० वे अनुच्छेद में कद गया है कि राज्य आम पश्चायत्तों कौ स्थापना करने 
ओर उन्हे स्वशासन की इकाई बनाने के लिए झ्रावश्यक अधिकार दिलाने के 
सम्बन्ध में कार्रवाई करेगा। राज्य सरकारों द्वाराप्ायतों को कुछ ग्रधिकार प्रदान 
ऊ़िय्ने गये हैं परन्तु यह उतने नहीं हें जितने की संविधान में व्यवस्था की गई है । 
जून १६४५४ में शिमला में स्वायत्त-शासन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था 
जिसमे यह सिफारिश की गई कि पंचायतों को अधिक अमावशाली बनाने के 
लिए अधिक व्यापक द्ाथिक, प्रशासकीय और न्याव अधिकार दिये जाने चाहिये । 


सामाजिक और घार्मिक व्यवस्थाएँ, हे३ 


यह सुमाव दिया गया कि द्वितीय पदञ्मवर्पीय योजना में नीचे से ऊपर की ओर!” 
योजना बनायी जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए और आम को ही नियोजन 
की इकाई बनाना चाहिए | अखिल मारतीय काँग्रेस कमेंटी ने जुलाई १६४४ में 
अपने अजमेर अधिवेशन में इस बात पर विचार किया और अशुमान है कि 
उसमे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । योजना में यह व्यवस्था की गई दे कि 
पत्चायतों को स्वशासन को अभावशाली आधारभूत इकाई और नीचे से योजना 
बनाये जाने के लिए श्राघारभूत एजेन्सी बनाया जायगा। एक गाँव सभा का 
निर्माण सारा गाँव करेगा और निर्वाचन के आधार पर ग्राम पंचायत बनायेगा 
जो गाँव सभा की कार्यकारिणी द्ोगी। पंचायत को जो कार्य सौपे जायेंगे उनमें 
लगान वसूली, भूमि सम्बन्धी कागजात रखने (इन्दराज), समान उप-योगिता की 
सरकारी जमीन का अन्रन्ध, काश्त के लिए लगान पर जमीन देना, बहुधन्थों आस 
सहकारी समितियों का विकास करना और अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर सावे- 
जनिक उशध्वोध के कार्यों के लिए उप्र से अनिवादतः कांयो करमा आदि काय 
सम्मिलित हैं) ग्राम के विकास की नीति पंचायत निर्धारित करेगी, और भूमिक्ष- 
रण, वनों के विकास, इंधन के मुरक्षित सश्ट जमा करने, बाँध और जलाशय 
बनाने, वयस्क शिक्षा, अ्रब्छे बीजों की पूर्ति, और काश्त के नये और सुधरे हुए 
डपायों को लागू करने की समस्याश्रों पर भी पंचायत विचार करेगी और इस 
दिशा में श्रावश्यक कार्रवाई करेगी । 
दितीय पंचवर्षोद योजना नीचे से ऊपर की ओर बनाई गई है। राज्य 
सरकारों ने एक-एक गाँव के अथवा गाँवों के समूहों के लिये जैसे तहसील, 
तालुका, विकास-पीली की इकाइयों के आधार पर योजना बनवाई है| इस कार्य 
में पचायतों ने बहुत महृत्वशाली सहयोग दिया है पर यह कहना कठिन है कि 
स्थानीय योजनाओं के बनाने में वे यथाथ में कार्यशील रही हैं और ये स्थानीय 
योजनायें इस योग्य रही हैं कि उनको राज्य द्वारा बनाई याजना में सम्मिलित कर 
लिया जाता । जो कुछ भी हो पचायत के सदस्यों को यह शान दो गया है कि द्वितीय 
योजना की सफलता के लिये उनके सहयोग की आवश्यकता है । इससे स्थानीय 
लोगो का उत्साद अवश्य बढ़ा हैं और वे योजना के प्रति जागरूक हो गये हैं। 
सरकाए की नौति यद्व है कक “अत्येक गाँव में और विशेषकर उन क्षेत्रों मे 
जो राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं और सासुदाविक विकाध योजनाओं के लिए चुने गये 
हैं एक कादूज के आधार पर पंचायत की स्थापना की ज्ञाय। प्रथम पंचवर्षीय 
योजना काल में पंचायतों की संफुपा प३ेण्य७ से बढ़ कर ११७५६३ हो गई । 
द्वितीय योजना के कार्यक्रम के अनुसार १६६०-६१ तक ग्राम पंचायतों की संख्या 
डे 
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बढ कर २४४४५६४ हो जावगी”। यद्द सोचना युक्तिसंगत है कि भविष्य में 
पंचायतों को अधिकाधिक सद्तत्ता दी जायगी और वे योजना को काये रूप में 
परिशित करने का एक प्रभावशाली साधन हो जार्वेगी। परन्तु अभी तक तो 
ग्राम पंचारतों का कार्य बहुत ही असतेोषजनक रहा है। इसके अनेक कारश 
हैं जैसे (१) “ग्राम पचायतों के प्रभावशाली न द्वो सकने का सबसे बढ़ा कारण 
उनके पास साधन का अभाव रहद्या है | बहुत सी पचायतों की प्रति व्यक्ति वार्पिक 
आय २ आग० या ३ आ० रही है” | टेक्‍्जेशन इन्बवायरी कमीथन (१६५३-५४) 
ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की ओर ध्यान झाकपितव किया था कि प्रादेशिक 
सरकारें “पंचायतों को कुछ क्रों के लगाने का अधिकार दे कर उन्हें अपने आप 
झपनी सहायता करने के लिये छोड़ देती हैं |इसका परिणाम यह द्वोता है 
कि प्रायः पंचायतें आरम्म होते द्वी करों के आरम्म करने के कारण जनता को 
कोपमाजन बन जाती दें. और यदि करो का आरम्म न करें तो निष्किय दो कर 
जनता की दृष्टि मे नीचे गिर जाती हैं? | इसलिये पचायतों के कार्य को सफल 
बनाने के लिये सबसे श्रधिक झावश्यक बात यह है कि उन्हे पयाप्त वित्त प्रदान 
किया जाय । (२७ दूसरी कटिनाई यह है कि पचायतों के ऊपर उनके साधनों 
और शक्ति की श्रपेज्ञा अत्यधिक कार्य मार डाल दिया गया है। प्रादेशिक 
सरकारें जिन्होंने पंचायतों को अनेक उत्तरदायत्व सौप रक्खे हैँ पचायतों से 
आवश्यकता से आधक आशा करती हैं। डिस्ट्रिकट्ट बोड़ झोर पचायत्तों के दवित 
भी आपस में स्कराते हे क्योंकि दोनों के कार्य क्षेत्र एक दूसरे की सीमा का 
अतिक्रमण करते है। इस सम्बन्ध में टेज्जेशन इनक्यायरी कमीशन ने यह्द 
सिफारिश की है कि आआथिक ज्षेत्र और उत्पादन सम्बन्धी कार्य त्रो सहकारी 
समितियों द्वारा अधिक झच्छी तरदइ किये जा सकते ई। उन्हे निर्यामत रूप से 
पंचायतों के अन्तर्गत्त आये हुए कार्यो से अलभ कर देना चाहिये । इम इसे भी 
आवश्यक समझते है कक पचायतों के लिये नियमावली में दिये गये श्रसख्य कार्यों 
के स्थान पर थोड़े से थुने हुवे कार्य द्वी दिये जायें ताकि उनका जिला बोर्ड तथा 
अन्य स्थानीय आम थोर्ड के कायों से सामंजस्य सुम्मव हो सके । (३) पंचायतों के 
मेम्बरों को उन कार्यो की बोई शक्ता नहीं मली है छो उनको दिये गये हूँ । उनके 
विचार प्राचीन हैं, डघर उनके मन में स्थानीय कारणों से उत्पन्न ध्वेप भावना भरी 
हे, इसालये जो समस्‍यायें उनके सामने ऋजाज़ ऋशित्ता और जाएईध द्वेष के कारण 
उपस्थित हैं उनको दूर करने के लिये उमके विचार भे वे दी पुराने ढंग आते हैं 
जिससे वे अपना कत्तंब्य संदोषज्ञनक दग से पूरा नहीं कर पाते [ 


अध्याय < 
कृषि उत्पादन और नीति 


मारत कृषि प्रधान देश है। भारत का इुल ज्षेत्रफल अन्तिम गणना के 
अनुवार लगभग ८१ करोड़ २० लाख ५० हजार एकड है, परन्तु आधे से बहुत 
कम भूमि कृषि के काम था रही है | 

प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाने के पहले दो योजना आयोग 
ने कुछ प्रदेशों में पिछले ४० वर्षों में विभिन्न फसलो के उगाने में लगी हुई भूमि 
की जॉच की | इससे यद्द पता लगा कि (१) खेती की जाने वालो भूमि का ज्षेत्र- 
फल उत्तर-प्रदेश को छोड़कर कहीं मो विशेष मात्रा मे नहीं बढ़ा | एक से अधिक 
फसलें उगाने बाले क्षेत्र में २०: को वृद्धि हुई , परन्तु यह वृद्धि बढ़ती हुईं जनसख्या 
की तुलना में नगएप्र थी, (२) खिचाई का ज्षेब्रइल १० बढ़ा जो कि मख्यवः 
भहरों के विस्तार का परिणाम था, (3) परती छोड़ी हुई भूमि का क्षेत्रटल 
१६२०-४० तक के ही स्तर पर रहा । उसके बाद कुछ दृद्धि कई का उत्मादन करने 
बाले ज्षेत्रों में हुई क्योंकि यक्रायक रुई उत्पादन क्षेत्र में कमी था गई और खेत्त 
परती छोड़ दिये गये । क्रिस प्रकार की फसलें उगाने की प्रवृति प्रायः लोगों की 
रही, इसका योजना श्रायोग ने अध्ययन किया और इस परिणाम पर पहुँचे कि 
(१) पिछले १० वर्षों में यद्यदि छुदरी फलल उसपन्न करने के कारण फसलों के 
अन्तर्गत कुल ज्षेत्र में वृद्धि हुई पर कोई भी नया भूमि का भाग खेती के कार्य में 
नही लाया गया, (२) मूल्यों में परिवर्तन के कारण फसलों की किस्म में परिवर्तन 
आरा गया यद्यपि शअ्रधिक्राश ये फसलें छोटे-छोटे खेतों में उत्पन्न की जाती थीं. 
(३) खाद्यान्न तथा व्यवसायिक फसलों के घोच अदला-शदल, किसी विशेष ढंग 
पर नहीं हुई वरत्‌ मीसम फसलों के हेर-फेर, मूल्य परितर्देन और क्रिसान की 
आर्थिक शक्ति पर निर्भर रही । 

खाद्यान ओर कच्चे माल में कमी--यद आश्रय को बात है कि कृधि- 
प्रधान देश होते हुए मी मारत मे खाद्यान्न की कमी दै श्रौर उद्योगों के लिए कच्चे 
भाल का अमाव हैं | इन अमावा के सुरझुषतः तीन कारण हैं : (१) १६३६ में 
बर्गा को मारत से अलग कर देने के कारण देश के अन्दर ही प्रप्त दो जाने वाली 
खाद्यान्न को मात्रा में १३ लाख टन की कमी हो गई; (२) १६४७ में देश-विभाजन 
हो जाने के कारण उस मात्रा में ७:४५ लाख टन की ओर करो शो गई; (३) देश 
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की जनसंख्या अ्रतिवप १३ प्रतिशत को दर से बढ़ रददी हे, परन्तु खाद्यान की मजा 
में इसी दर से यूद्धि नहीं हुई है जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न का अमाव हो 
गया । सन्‌ १६४६-४० में देश को ४६० लाख टन अन्न को उसत्ति ओर सरकारी 
भीदाम तथा विदेशों से मेंगाये अज्ञ को मसिज्लाकर प्रति बबस्क १३७३ आस अच 
प्रतिदिन पडता था । यदि जनसंख्या अधिक द्वोवी तो प्रति व्यक्ति अन्न का भाग 
और भी कम होता | पौष्टिक पदार्थ सह्वाइकार समिति के विचारानुसार प्रति स्वस्थ 
व्यक्ति (वयस्क) १४ औस अन्न यतिदिन आवश्यक है । इसलिए प्रथम पद्चपर्पीय 
योजना ने ७६ लास ८न अन्न की उपज बढाने का निश्चय किया था। 
पौष्टिक पदार्थ सलाइकार समिति के सुमाव के अ्रतुसार सन्तुलित भोजन 
के लिये प्रत्येक व्यक्ति को ३ औंस दाल प्रतिदिन खानी चाहिये। १६४०-४१ में 
आह लाख टन दाल पैदा! हुई, जिसमें से सरकारी स्थक, बीज इत्यादि के लिये २० 
प्रतिशत निकाल देने के पश्चात्‌ प्रति बयस्क को प्रतिदिन २९१ श्रौस दाल मिली | 
इस प्रकार अथम पश्चवर्पीय योजना के अन्तर्गत बढ़ी हुई जनसंझ्या के अतिरिक्त 
आवश्यकता ५ लाख ठन को शोर ३ आस प्रति व्यक्ति के हिसाब से ४० लास 
टन की अमुमानित की गईं थी | 
१६५०-४१ में ११ लाख टन तिलद्दन को उपज हुई जिसमें से क्गभग १६ 
लाख ६० इजार टन तेल प्राप्त हुआ । साबुन, 'थ तथा वार्निश बनाने के काम 
में प्रयुक्त तेल को अलग करने के पश्चात्‌ शेव १६ लाख उन तेल घरेलू कार्यों फे 
लिए बचा | इसके अ्रनुसार प्रति बयस्क को प्रतिदिन ०४ श्ौंछ तेल मिला, जो 
आवश्यकता से बहुद कम था और इसलिए उसकी मात्रा बढ़ानी आ्रावश्यक सममो 
। जडदाँ तक कपास का प्रश्न है, १९५० ४१ में २६ लाख ७० इजार गाँठों का 
उत्पादन हुआ (अत्येक गाठ का बजन रे६२ पौंड) जब कि खप्रत ४० लाख ७० 
इजार गाँठों की थी । उत्पादद और खपत कै इस अन्तर को प्रतिवर्ष लगभग 
८३० हजार गाँठों का आयाद करके पूरा छिया गया। अनुमान लगाया गया है 
कि २६४६ में ५४ लाख गांठों की आवश्यकता होगी | जद के उत्पादन के विपय 
में सरकारी तार पर यइ अनुमान लगाया गया है कि १६५१-४२ में ३३ ल्ास 
कच्चे जूट की गाँठों का उत्पादन किया रुया। और मेस्टा (४६४७) की ६ लाख 
गाँठें पैदा की गई, जो जूद् से बडिया क्रिस्म की उपज है और जिसका उपयोग 
जूट ने मिलने पर किया जाता है। अनुसान दे कि १६४८ में ७२ लाख गाँठों की 
आवश्यकता द्वोगी | इस प्रहार माँग और पूर्ति मे ३३ लाख गाँठों का अन्तर 
रह गया। 
इस अच्ययन से यह प्रकट होता हे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ 
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में खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कच्चे साल दोनों का दी अभाव था। भारत को 
स्वावलम्धी बनाने और विदेशी मुद्रा की वचत करने के लिए यह निश्चित किया 
गया कि देश के अन्दर ही इनका उत्पादन बढ़ाया जायगा | यदि समस्या केवल 
खाद्यान्न या व्यवसायी फसलों की पूर्ति की मात्रा बढ़ाने की होती, तो इसके लिये 
- धीरे-धोरे एक फसल की जमीन को दूसरी फसल के उत्तादन के लिये व्यवह्वार में 

लाया जा सकता था। परन्तु समस्या दोनों फसलों के उत्पादन में दृद्धि करने की 
थो, जिससे साँग और पूर्ति के बीच का मारी श्रन्तर दूर किया जाय । 

खाद्यान्न जाँच कमेटी की रिपोट--कमेटी, जिसके अध्यक्ष भी अशोक मेहता 
थे तथा जिसने नवम्बर १६५७ में अपनी रिपोर्ट मस्वुत की, इस निष्कर्ष पर पहुँची 
कि खाद्यान्न की कुल उर्लात्त १६४३-५४ के इधदः3 लाज टन से घट कर १६५४० 
भ्३ में ६७१९१ लाख टन तथा १६५६-५७ में ६५२"६ लाख टन द्वो गयी। इसके 
अनम्तर प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ और १६५६-४७ में खाद्योत्पादन बढ़कर ६८६६ 
लाख टन हो गया । खाद्यात्र के मूल्यों एवम्‌ खाद्य सामग्री के अभाव की वृद्धि 
निम्न कारणों से हुईं । (5) कृषकों ने अपनी उत्पचि का अधिक मांग स्वय रख 
लिया | अतएव मूल्पों की वृद्धि में जितना विकोतन्त्र तिरिक्त ग्रग7४९९प 8पा- 
ए/०७) की कमी का हाथ था उतना उत्पादन की कमी का नहीं था । १६५५-४६ 
में मोटे अनाज (7089) की उत्पत्ति में ३० लाय ठन की कमी हुई जिसने मूल्य 
वृद्धि का क्रम प्रारंभ किया और १६५३-४६ में चावल तथा गेहूँ की माँग बढ़ने के 
कारण खाद्यान्न के मूल्य बढ़ने लगे । वद्यतरि बाद में उत्पादन बढ़ गया किन्दु मूल्यों 
में हिर भी इृद्धि झोतों रही । (४) द्विदीय योजना के अन्तर्गत होने वाले ब्यय तथा 
बैंक उदार की दृद्वि ने भो मूल्य-स्वर के बढ़ाने में मदद की, तथा (7) “खा 
स्थिति के बारे में अत्यधिक आशाबादिता ने अनेक रास्पों में ख्बोत्पादन की वृद्धि 
के अयक्षों को या तो शियिल्ष कर दिया या उनमें तीक्षता नहीं आने दी? । 

भारत की जन सख्या की प्रतिवर्ष १३- २ प्रतिशत वृद्धि के आधार पर 
कमेटी ने अनुमान लगाया कि खाद्यात्रों की साँग में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण 
२०१ तथा आय की बृद्धि से ४.७ प्रतिशत वृद्धि होगी | इस प्रकार द्वितीय योजना 
में खाद्याननों की माँग १४३ से १६ प्रतिशत तक चढ़ जायगी श्रर्थात्‌ १६५४-५६ में 
६६० लाख टन से बढ़कर १६६०-६१ में ७६० लाम्व टन हो जायगी जबकि उत्पत्ति 
में केवल १०३ लाख टन की वृद्धि की आशा कोज़ाती है जिसके फलस्वरूप १६६०- 
६१ तक उत्पत्ति बढ़कर ७७५ लाख टन दो जायगी। कमेटी इस निष्कपें पर पहुँची 
कि कुछ अगामीवर्षों में पतिवर्ष २०-३० लाख टन खाद्यान्न का आयात करना 
आवश्यक होगा। 
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कमेयी ने खाद्यात्रों के सम्बन्ध में मूल्य-स्यायित्व (0706 शंबध्थणा) 
की नीति की सिफारिश की । () इस देव उन्होंने उच्चाधिकारों से युक्त मूल्य-स्थायित्व 
परिषद? (एस०९ 5घ्राजाइश्षणा छे०50) की नियुक्ति प्रस्तावित की जिसके 
कार्य मल्यनीति का निर्धार्थ छथा उसे लागू करने के उपायों का निर्णय करता 
था। (9) नीति की कार्बान्वित करने के लिए खाद्यान्न स्थावित्व संगठन (700- 
तड्धाशंग्र इचा॥5300 0:8व798 00०7) के निर्माण की मी सिफारिश की 
गई | यह संगठन खाद्य और कृषि मत्रालप का एक विभाग दो सकता है या एक 
परिनियत निगम (8(8(७६07 ८० छछ2भ०४७) अथवा स मित्र दायित्व वाली 
कम्पनी का रूप भी ले सकता है| यह संगठन खादयाब बाजार में एक व्यापारी की 
भाँति काम करेगा और अन्‍्तःस्य-स्कन्ध (9णीलिड/००० का काम करेगा अर्थात्‌ 
मूल्य शरने पर खरीदेगा जो और बढ़ने पर वेचेगा | (६9) खाद्य मंत्रालय तथा मूल्य 
स्थायित्य परिषद्‌ की सह्वायता के लिए केन्द्रीय खाय परामर्श समिति (0एवॉ- 
ई000 #वैसंइ०79 0०णातलो) के निर्माण की भी सिफारिश की गई। (सं) 
प्रसंणनुऋूच एजण विश्वसनीय अर्रैंकदे एक करते के लिए, मूल्य-जानकारी: 
संभाग ( फ्ञावृ०8 प्रगांगा[हुढा०० ॥)शंड०0० ) की स्थापना की भी विफारिश 
हुईं। परामर्श सप्रिति तथा जानकारी संभाग की सद्यायता से मूल्य-सामयित्व 
परिषद का उद्देश्य मूल्य सम्बन्धी स्थिति पर खतकंता बरतने तथा समय समय 
पर न केवल सामान्य मूल्य स्तर के स्थिर बनाये रखने वरना विभिन्न वस्तुश्नों के 
मूल्यों भें ग्रतुचित अन्तर को रोकने के लिये आवश्यक कार्वायाह्दी कौ सिफारिश 
करना था। 
इस बात की ध्यान में रखते हुये कि वर्तमान परिस्थितियों में स्वर्तेत्न व्यापार 
अबाछनीय है तथा पूर्ण-नियंत्रण (एण]-[]208०0 2०४४०) थ्राधिक एबम प्रशा- 
सकीय कठिनाइयों से भरा है, कमेटी ने एक मध्य-मार्ग की त्िफारिश की जिसके 
अंतर्गत नियंत्रण का कंट्रोल खुले बाजार में खादयान्न के क्य-विक्रय तक सीमित 
रहेगा, थोक व्यापार का श्रेशतः: समाजीऋरण होगा, अनुजा (०श॥5८) द्वारा 
शेष बाजार में कार्यशील व्यापारियों पर नियत्रण द्ोगा, रोहूँ ओर चावल का 
पर्याप्त स्टॉक रखा जायगा तथा अन्य पूरक साथ सामग्री के हप्रमोग और उत्पादन 
की वृद्धि के लिये प्रचार का संगठन छिया जायगा [ 
उत्पादन प्रद्ृत्ति--स्वतस्त्रता प्राप्त दोने के उपरांव भारत में खाद्यान्न 
और अन्य कृषि-सम्पन्धी कच्चे माल के उत्पादन में कभी आ गई दै। ६६४०-११ 
में खाद्यान्न का उत्पादन प्रू०० लाख टन हुआ, जनाक श्ध्ड६-॥० में इसका 
उत्मादन ५४० लाख टन हुआ था | कृषि-सम्बन्धी कच्चे मालों की डत्पादन प्रदृत्ति 
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थोड़ी भिन्न थी | स्व॒तम्त्रता प्राप्त होने के तुरन्त बाद उत्पादन में कभी झा गई, 
किन्द त्पश्चात्‌ उसमें फिर वृद्धि हो गई | १६४८-४६ में तिलदन का उसान ४५ 
लाख टन, कपास का १७ लाख ७० इजार गाँठों और कच्चे जूट का २० लाख 
७० हजार गाँखों तक ही घटकर रद गया। गसने का उत्तादन भी कम होकर ४८ 
लाख ७० हजार उन ही रह गया ) किन्‍्त अगले वर्षों में इन कच्चे मालों के ऊत्पा- 
दन में वृद्धि हुई और १६५०-११ मे, जब कि खाद्यान्न का उत्पादन गिरता जा रहा 
था, उनकी उपज बढनी प्रारम्म हुई। 

ध्रधिक-अ्न्न-उपजाओ? आन्दोलन के चावजूद खाद्यान्न के उत्पादन में 
कमी आराई । बहुत संभव है कि खादय्रात्न उत्तादन के सरकारी आऑँकड़े बिल्कुल 
सही न हों । परन्तु इस ब्त में कोई सन्देद नद्वों कि सदी आँकड़े चाहे कुछ भी 
हों, श्रनेक कारणों से खाद्यान्न का उत्पादन विछले कुछ बर्षो' में काफी गिर गया; 

(१) देश के कुछ भागों में सूखा पड़ने और कहीं-कहों बाढ़ था जाने से 
खाधान्न के उत्पादन में आंशिक कमी अवश्य हुई है, परन्ठ केक्ल प्रकृति का कोप 
ही उत्पादन की गिरावट के लिए उत्तरदायी नहीं है | 

/२) यह भी सुराव दिया गया है कि क्रपि-सामग्री की ऊँची कीमतें भी 
कुछ श्रश तक कृषि-उत्पादन घटने का कारण हैं। राधारण रूप से आधिक कीमत 
का अथ है अधिक उत्पादन, परन्तु जहाँ तक किसान का सम्बन्ध है आय की 
लोच (895५0०६ए०) ऋगात्मक (7९2४0४८) है। इसका ताले यह है कि 
किसान कुछ श्राय थादइता है श्रोर जब कीमतें श्रपिक होती हैं तो बह थोड़ा सा 
उल्लादन करके उसे प्राप्त कर लेवा है, किन्द्र जब्र कीमर्ते कम द्ोती हैं तो उसे 
बिक उत्नादन करना पड़ता है । इसलिये जैसे ही खाद्यान्न की कीमतें बढ़ों; 
उसने अपना उत्पादन कम कर दिया। चूँकि कीमतों और उत्पादन के पारस्परिक 
सम्बन्ध का विस्तारपृर्वक अध्ययन नहीं किया गया है, इसलिए पह कददना संमव 
नहीं है कि यइ धिद्धान्त मारत में कहाँ तक लागू होता है । 

(३) ख्यात्र के उत्पादन मे कमी आने का एक कारण यईे भी है कि 
गल्ने, दब और जूद की अधिक आ्रावश्यकता होने के कारण खाटयान्न के उत्पादन 
में प्रयुक्त सूमि के कुछ भाग में अत्र व्यवसाई फसलें बोई जाती हे । 

भारत-सरकार के ध्यधिक-अन्न-उपजाओञो? आन्दोलन से खाद्यान्न की कमी 
पूर्ति करने की जो आशा की गई थी, उसमें ऋधिक सफलता नहीं हुई क्योंकि 
(श्र) इस आन्दोलन में पहले से ही काश्त की जाने वाली जमीन में उप्र दन 
बढ़ाने की अपेक्षा नयी भूमि को खेती के योग्य बनाने पर अधिक जोर दिया गया। 
यह एक दीधघकालीन प्रक्रिया थी ओर इससे निकट मविध्य में उ्तादन बढ़ाने की 


० भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


आशा नहीं की जा सकती थी | अधिक-अ्र्च-उपणात्रो? आन्दोलन की नीति में 
परिवर्तत कर अत्र अल्पकालीन योजनाओं पर जोर दिया गया है, जिसके अन्वर्गत 
खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए धीज और खाद दी जाती है और साथ दी 
साथ सिंचाई की भी व्यवस्था की जाती है। झारंभ में यह थ्ान्दोलन देश के 
उन भागों में चलाया गया था जहाँ ठिंचाई की सुविधाएँ नही थीं और इसलिए 
सन्तोषञन क परिणाम नहीं निकले ) बाद की नीति बदल दी गई और याजनाय्रों 
को डन्दी स्थलों पर चलाया गया है जहाँ सिंचाई की सुविधा पदले ही से थी या 
सरलता से आवश्पकत्ानुसार व्यवस्था की जा सकती थी । इसका परिशाम यह 
मिकला कि अधिक अच्च उपजाओं? आन्दोलन भे सन्तोपजनक प्रगति हुई; 
(ब) यह अत्यन्त खेद का विषय है कि अधिक-अ्रन्न-ठपजाओ? आन्दीलन का 
काय-भार जिन अधिकारियों को सौपा गया है वह रुदैव ईमानदारी ओर लगन 
से कार्य नहीं करते हैं । बहुत सी बातों में काम कुछ नहीं किया जाता, केबल 
कागज) खाना पूर्री कर दी जाती है और बहुत बएर ऐसा भी होता है कि जो 
बीज या खाद आदि किसानों को मिलनी चाद्िए था, उसे या तो बेच दिया गया 
या उसका रुपया स्वयं रख लिया गया | इस आन्दोलन में या किसी भी नियोजन 
- के अन्तर्गत योजना को सुचाझ रूप से क्रार्यान्त्रत करने के लिए, एक ऐसे संगठन 
की आवश्यकता है जो कि मुउंगठित हो ओर जिसके क्मचारी पूर्श्रूप से ईमान- 
दार दो; (स) किसानों ने भी 'अधिक-अत्र-उपजाओ! आन्दोलन को उतना सदयोग 
नहीं दिया जितना उनसे आशा की जाती थी । 
4६५४-५५ और १६४५-५६ में हुई उत्पादन की थोड़ी सी कमी को छोड़ 
कर १६५१ के उपरान्त खाद्यान्न के उत्पादन में सन्‍्तोपजनऊ वृद्धि हुईं है। १६५४०- 
3३ में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन ४०० लाख टन थ्रा जो श््टधरे-४४ में 
६८७ लाख टन दो गया। सबसे अधिक वृद्धि चावल के उन्‍्पादन में हुई और 
इसके बाद क्रमशः बेहूँ, बाजरा, ज्वार ओर जौ की उपज बढी | खाद्यान्न के 
उत्पादन में यह बृद्धि इन कारणों से हुईं, (१) मौसम की अ्रनुकूल परिस्थितियाँ, 
(२) १६५४० ५१ में प्रारंभ किए गए सघठित सत्यादन कार्यक्रम ([#/व्ट्टाउ:४० 
90पंप८प०० ?॥08शाग77७) की सफ़्लवा, (३) चावल उत्पन्न करने की 
जापानी पद्धति का प्रयोग, सिंचाई की झधिक सुवधाएँ ओर किसानों को 
आर्थिक रुहययता के रूप मे रासावभिक खादें (ए८:४]६९४) आदि देना | 
१६४४-४४ तथा १६५४-४६ में उत्रादन बठकर क्रमशः ६७११ लाख 
व्य तथा ६५२६ लाख उन होने के कारण (३) देश के कुछ भागों में सुखा, 
(|) उचंरक दथा अच्छे बीजों का अभाव तथा (7) राज्य सरकारों द्वारा प्रयक्नों 


कृषि उत्पादन और नीति डर 


में दिलाई देना था जो अंशतः उनकी लापरवाही तथा अ्रेशतः द्वितीय योजना 
के खाद्यान्न की उत्पत्ति और कृषि पर अपयात ध्यान देने के फलस्वरूप हुई। 
१६४६ ५७ में उत्पादन के ६८६६ लाख टन तक बढ़ जाने के आवजूद भी पिछले 
दो वर्षों मे उपतादन के गिरने से मूल्य बढ़ गये जिसके फलत्वरूप सामान्य व्यक्ति 
को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा । खायान्न का आयात्त, जो १६४१ के 
४७ लाख यमन के ऊँचे स्तर से घटकर १६४४ में ८ लाख टन तथा श्श+र में ७ 
लाख टन हो गया था, पुनः १६५६ में बदकर १४३ लाख टन तथा १६५४७ में 
३७ लाख गन दो गया। 

कच्चे माल के उत्पादन की स्थिति कुछ भिन्न ही रही है। १६४२-५३ में 
<ई श्रीर जूद का उत्पादन पिछले बे के द्वी स्तर पर (३२० लाख और ४६० 
लाज़ गाँठ क्रमशः) रही पर तिलदन और मन्ने की उपज क्रमशः ४७ लाख ठन 
आर ५० लाख टन द्वो गई। अगले बयों में जुट को छोड़कर इन सभी १६५६-४७ 
में अनुमान किया जाता है कि तिलहन ६० लाख टन, रई ४७.५ लाख गाँठ 
जूट ४२.५ लाख गाँढ और गन्ना ६४५ लाख यन द्वोगा | 

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्वर्गेत--प्रधम पंचवर्षीय योजना का 
ध्येय खाद्यान्न तथा उद्योगों में काम आने वाले कच्चे माल की उत्पत्ति इस दृष्टि- 
कोण से बढ़ाने का था कि (१) देश आत्म निरमरता प्राह कर ले, (२) भारतीय 
उद्योगों को माँग पूरी हो सके और (३) प्रति व्यक्षि अन्न का डपमोग बढ़ाया 
जा सके | 

अथस पंचवर्षीय योजना के लच्य 


रे ्रि १६७७-२६ सके आधार माने हुये 
चसुयें | आधार माने हुये |प्रस्ताद्ठित अतिरिक्त | प्राप्त कर लेने | वर्ष डी तुलना 
साल में उत्पल्ति | उत्पिक का ध्येय ्ि अधिशस पृद्धि 








खाद्यान्न | ५४० लाख टन ७६ लाख टन ६१६ लाख सन (444 


गा | 

तेलइन | ५१ लाख दन । ४ लाख टन ५५ लाख टन ष्द 
गन्ना प्रद॑ लाख दन ७3 लाख टन ६३ लाख टन श्र 
(गुड) 


दे २६ लाख गाँठे | १३ लाख याँठें (४र लाख गॉँठे।. ४५ 











जूट ३३ लाख गाँठे | २१ लाख गाँठे घर लाख गाँठे द्ड 





अजाद्यान्नों के लिए आधार वर्ष ६६४६-५० दे और अन्य के लिये ३६५०-७१ हे ॥ 


नहर मारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ: 


खाद्यान्न में प्रस्तावित ७६ लाख टन की वृद्धि में से ४० लाख टन चावल, 
२० लाख यन गेहूँ, १० लाख दत चना और अन्य दालें और ५४ लाख वन में 
अन्य थन्न हैं| जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है। उपज ६५० लाख टन 
हुईं। (बजाय ६१६ लाख ट्न के जो कि लक्ष्य था) गेहूँ, चना और दालों के 
उपज की मात्रा प्रस्तावित लक्ष्य से अधिक बढ़ गई दे परन्तु चावल की उपजञ्ञ पिछले 
अर्ष में चढ़ने के पश्चात्‌ १६३४-४४ में बाढ़ आदि प्राकृतिक विपत्तियों के कारण 
अट गई । यह कभी ससार के सभी चावल उत्पन्न करने वाले देशों में हुई थी । 
पर १६५५-५६ में फिर उत्पत्ति कुछ बढी । व्यवसायिक फसलों में से तिलद्दन श्रौर 
रई की उत्पत्ति योजना के श्रनुकूल बढ़ी पर जूट और गन्ने की उपज में कमी हुई । 

प्रथम योजना के काल में श्रन्न की उतसत्ति में वृद्धि सिंचाई की सुविधाओं 
के बढ़ने, खाद के प्रयोग मे आधिक्य और वेकार भूमि को खेती के काम में लाने 
के लिये फिर से अधिकृत करने के कारण हुई, परन्तु यह बता सकना कठिन होगा 
कि किस कारण से कितनी वृद्धि हुई है । 

हिवीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत--यद्यवि द्वितीय यौजना में 
ऊद्योगी को विशेष महत्व दिया शया है पर कृषि के प्रति उदासीनता नहीं दिखाई 
गई है । द्वितीय योजना में इस बात पर ध्यान रक्‍्खा ग्या है कि प्रथम योजना 
के कार्य में विकास हो और कृषि उलत्ति तथा कच्चे माल की उत्पत्ति में हमारा 
देश यधासम्भव आपत्मनिर्भर हो जाय। दूधरे, यह अब अच्छी तरद समस में 
आा गया है कि खेती छा क्षेत्रफल बढ़ा लेने मात्र से ही उत्पत्ति में आवश्यक वृद्धि 
न हो सकेगी | अस्त में यद्यपि खाद्यान्न की वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है पर 
दूसरी योजना में उन थस्तुओं की सख्या काफी बडी है जिनकी उत्पत्ति बढ़ाने 
का ध्येय है । ऐसी बस्तुश्नों में चाय, काली मि्चे, लाख, नारियल, दृककफल, 
मुपाड़ी भी सम्मिलित हैं | इससे मारतीय किसानों की उन्नति में !स्थरता और 
विदेशी विनिमय से अधिक आय पास्त होगी | 

यदि बतमान दर से द्वी अ्रन्न का उपभोग चलता रददे वो योजना आयोग 
के अनुसार बढ़ी हुई जनसंख्या को ७५५४ लाख टन श्रन्न की आवश्यकता होगी 
परन्तु प्रति व्यक्ति अन्न का उपयोग १८३ ओस अतिद्दिन कर देने का बिवार है, 
इसलिये कुल भत्न की आवश्यकता ३४० लाख टन होगी । इसी आ्राधार पर द्वितीय 
पंचवर्षोष योजना में १६६०-६१ दक्क २०० लाख मेंन की उपज बढ़ाने का निश्चय 
किया गया । अन्न की इस बृद्धि में चावल की ३० से ४० लाख टन, गेहूँ कौ २० 
से ३० लाख टन, और अन्य श्रज्नों की २० से ३० लाख टन और दालों की १५ 
से २० लाख टन वृद्धि सोची गईं है | बाद में ऐसा प्रतीत छुग्या कि खाद्यान्न के 


कृषि उत्पादन और नीति डरे 


उत्पादन की यद बृद्धि पर्याध्ष नहों दोगी और इसीलिये लक्ष्य बढ़ाकर ८०४ लाख 
टन कर दिया गया जो श््ट५५-घ८ की तुलना में २४३९ अधिक दहै। 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तगेत कुछ संशोधित ऊापि उत्पादन लक्ष्य 

















जद से दावित अतिरिक्त। १६६०-६१ तक 
के अप मदन डे उत्पत्ति बच करे ही मदिणत 
खाद्यान्न ६५० लाख टन १०० लाख य्न प्य०४ साख टन । २४.६ 
विलइन | ५४ लाख टन १४ लाख टन | ७६ लाख टन ३७.० 
गन्ना ह ८ लाख टन १३ लाख टन ७८ लाख उन १३.६ 
६ ४र लाख गाँठ| १३ लाछ गाँठ | ६५४ लाख गाँठ प्र५,६ 
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सशोधित लक्ष्यों के अन्तर्गत व्यवसायिक फसलों के सम्न्ध में यह अस्ता- 
विद हैं कि कपास की उत्पत्ति ४२ लाख गाँठों से चढ़ाकर ६५ लाख याँठ, जूठ की 
उत्पत्ति ४० लाख गाँठों से बढ़ाकर ५५ लाख गाँठ, गन्ना (गुड़) की उत्पत्ति पद 
लाख यन से बढ़ाकर 5८ ज्ञाख टन, तथा प्रमुख तिलहनों की उत्पत्ति ५५ लाख 
उन से बढ़ाकर ७६ लाख टन की जाय ) अन्य कृषि फसलों के सम्बन्ध भें, आधार 
वर्ष की तुलना में & प्रतिशत दृद्धि पस्तावित थी जो अब बढ़ाकर २ रस अतिशत्त 
कर दी गदे है | द्वितीय योजना की एक सहस्वपर्ण विशेषता यह है कि (॥) प्रथम 
पंचवर्धाय योजना में रई की खेती के विकास के सम्पन्ध में जो काये क्रम आरम्भ 
किया गया था वह जारी ग्ठखा जायगा | दूसरी ब्रोजना के अन्तर्गत मुख्य बात 
इस सम्बन्ध में यद् दोगी कि लग्बे रेशे बाली झुई के उत्पादन पर विशेष जोर दिया 
जायगा | लग्बे रेशे की रई के उत्पादन में काफी उन्नति की गई है। (8) जृट की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में जोर इस बात पर दिया रहा दे कि जूट की किस्म अच्छी को 
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जाय न कि केवल उत्पत्ति की मात्रा ही | यदि सभी मिलें मरपूर काम करेंतो 
उन्हें लगभग ७२ लाख जूद दी गाँठो की आवश्यकता दोगी। इसके अतिरिक्त 
१५०,००० गाँठें अन्य कामों के लिये चादिये | (() गन्ने झ्ध्वा गुड का उद्या- 
दन बढ़ा देने पर यह सम्भव हो सफेया कि प्रति वपत्क अतिदिन १७२ आँत का 
उपयोग कर सकेगा । (४) ऋद् को गड़बड़ी के कारण तम्बाकू की इखर कई वर्षो 
से उपञ्र बडे निम्नकोंटि की हुई है जिसके कारण उसकी बिक्री में बडी बाघा 
पड़ी । इससे गोदामों में तम्बाकू के स्टा३ के पडे रह जाते के कारण उसका मूल्य 
गिर गया | इसलिये द्वितीत पोजना ने उच्चतर कोडि की तस्बाकू के उत्पादन पर 
जोर दिया गया है, न कि उत्पादन के मात्रा की वृद्धि पर | 
खाद्यान्न नीवि 
मूल्य नीति--खाद्यानन के सम्बन्ध में सरकार की नीति है कि (१) भारत 
को खाद्यान्न के सम्बन्ध में स्तावललम्बी बनाया जाय, (२) जत्र तक श्रभाव की 
स्थिति रहती है तब तक खाद्यान्न क मूल्पों और पितरण पर नियंत्रण रखा जाय, 
जिससे उपभोक्ताओं की किनाई दूर दी ओर जहाँ तक सभव दो देश के सभी 
भागो में समान आधार पर सभी को खाद्यान्न मिल सके, और (३) किसाम को 
उसके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो सके | 
पचवर्पीिय योजना में यद् ठीक ही कद्दा गया है कि “मूल्य के बढ़ने-पटने 

में साथानन पर प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ता है। यदि मूल्प पर नियंत्रण रखना दे तो 
यह थ्ावश्यक है कि खाद्यान्न का भाव ऐस स्तर रखा जाय जो देश को गरीब 
जनता की पहुँच के बाहर न हो | भारत का बतमान स्थिति मे यदि खाद्यान्न की 

पूर्ति में थोड़ी भी कमी आई, तो भाव अपेक्षाकृत अधिक चढ़ जायेंगे | खाद्यान्न 
का भाव बढ़ जाने से रहन-पहन का खर्च बढ़ जाता है और उत्तादन ब्यय में भो 

वृद्धि द्वो जाती दे | इसलिए ऐ,सी नीति जिससे सभी ओर भाव बढ़ जाये ओर 

रुपया लगाने का कार्य क्रम ही ठप हो जाव, उपादक के लिए किसी भी रूप मे 

ल्ामदाक नहीं है | इस कारण खाद्यान्न नीति निर्वारित करते समय इन सभी 

बाधों पर विचार करना आवश्यक है |” आश्चर्य की बात है कि योजना आयोग 

द्वारा इस सही छिद्घान्त का प्रतिधादन किए जाने के बाद मी भारत सरकार की 

नीति इसके बिल्कुल विपरीत दै। साथानन के भाष ऊँचे रखे गए हैं, जिस्ते 

उपभोक्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पडा और उद्योगों के उत्पादन- 

ज्यय में भी वृद्धि हुई | खाद्यान्न ऊँचे भावो के समर्थन में यह कटा गया है कि 

(१) यदि खाद्यान्न के भाव गिराए जायें ठो किसान खाद्यान्न के स्थान पर गन्ना, 

कपास और जूट बोयेगा, मिनके भाव अपेक्षाकृत अविक ऊँचे हैं। कियान स्वभा- 
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बतः ही इन ऊँची कीमतों की ओर आकुष्ट होगा; और (२) खाद्यान्न के भाव 
केवल भारत में दी ऊँचे नहीं हैं, बल्कि यद्द स्थिति सारे विश्व में हे | जतच्र तक 
बिड्ब के अ्रन्य देशों में खाद्यान्न के भाव नहीं गिरते है, तब्र तक देश में खाद्यान्न 
का अभाव होने के कारण माव कम नहीं किए जा सकते हैं। 
इन नकों में सत्य का अंश बहुत अधिक नहीं दै । प्रथम तर्क के सम्बन्ध में 

यह ध्यान देने याग्य बात है कि गन्ने, कपास और जूट की कीमत अधिक दरलिये 
है क्योंकि सरकार ने इनकी कीमतऊँची दर पर निश्चित कर रखी है | यदि आरंभ 
से ही व्यवतायी फसलों और खाद्यान्न के मूल्पो में कुछ उम्बन्ध निश्चित किया गया 
दोता तो इस प्रकार की गड़बड़ी कमी नहीं होती | जैसा कि पहले कहद्दा जा चुका 
है कृपिसामग्री के सम्बन्ध में मूल्य श्रोर उत्पादन में उल्टा सम्बन्ध द्वोता है | यदि 
व्यब्सायो-फसल ओर खाद्यान्न दोनो के मूल्य कम रखे जाने तो दोनों के उस्पादन 
में वृद्धि होती | परन्तु सरकार द्वारा व्यवसायी-हसल का माव ऊँचा कर दिए जाने 
में सारी म्थिति ही बदल गई ओर काफी क्षति पहुँची । इसका ऋघ एक यह उपाय 
है कि कपास, जूट, गन्ने इत्यादि के मूल्य कम किए जायें। इससे दो लाम द्वोगे : 
(१) उद्योगों का उत्पादन ब्पय कम होगा और (२) खाद्यान्न के माव घट जायेंगे । 
जहाँ तक दूसरे तक का सम्बन्ध है, भारत में स्काग्रान्न का भाव इसलिए ऊँचा नहीं 
है कि विश्व के बाजारों के भाव भी ऊँचे है। उसका कारण तो यह है कि भारत 
का उत्पादन बहुव कम है। कुछ समय यू मारत में खाथान का भाव विश्व- 
बाजार के भाव की श्रपेक्ञाकत कहों अधिक था। यदि यह तक सद्दी है तो उस 
समय मारतीय कीमतो को इतना ऊँचा नहों होना चाहिए था । भारत में ऊँची 
कीमठो की समस्या केवल दी उपायों से इल की जा सकती है--था त्तो उत्पादन 
अद्गा पर जाय अथवा आयात में वृद्धि की जाय ) क्योंकि अधिक ब्यय होने के कारण 

खाद्यान्न का श्रघिक आयात कर सकना संभव नहों है, इसलिए सबसे उपयुक्त विधि 
यही है कि देश में उत्पादन की वृद्धि की जाय। यदि खाद्यान्न और व्यवसायी 

फसलों के लिए प्रयुक्त भूमि में प्रति एकड़ का उत्पादन बढ़ाया जाय, तो दोनों 

फसलों का उल्तादन बढ़ाया जा सकता है | यह आवश्यक नहीं हे कि एक फसल 

बोई जाने वाली जमीन पर दूसरी फसल बोई जाय | सिंचाई की व्यवस्था, श्रच्छे 

चीज और अधिक खाद के द्वारा प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ा सकना संमय है | 

द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त सबसे पहले १६४४ के मध्य में सरकार का 

ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि वह ऐसी नीति कार्यात्वित करे जिससे 

(कसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्रात दो सके? । पिछल्ले वर्षों में 

खाद्यान्न के मूल्य अधिक ये ओर सरकार उन्हें नियन्त्रित करने में प्रयल्नशील थी । 
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किन्तु जब्र जुलाई १६५४ में नई फसल तैयार होकर बाजार में आई, तो प॑जाज में 
गेहूँ का भाव १० इपए प्रति सन से भी कम हो गया। द्वापुड़ आदि ऊत्तस्यदेश 
को भी कुछ मंडियों में गेहूँ लगभग १० रुपया ग्रति मन के हिसाब से बिकने 
लगा मूल्यों मे यह गिरावट इसलिए थाई कि (१) गेहूँ उल्तन्न करने वाले 
अधिकांश ज्षेत्रो में पिछले वर्षों की अपेक्षाकत अधिक उत्पादत हुआ, (२) क्रय- 
शक्ति कम दो जाने के कारण बहुत से लोगों ने गेहूँ का उपयोग करना बन्द कर 
दिया, लिसके फलस्परूप उसकी माँग में कमी झा गई, (३) यातायात के साधनों 
की अ्रत्रिक सुविधाएं प्राप्त न होने के कारणए यद्द सभव न था क्रि जिन ज्षेत्रों में गेहूँ 
का उत्पादन होता दै कहाँ से वह उन केन्द्रों को श्लीमतापूर्वक भेजा जा से जहाँ 
उसकी खपत होती दे। फल6ः मंडियो भें उसका भाव गिर गया, और (४) जिन 
अन्तराष्ट्रीय परिस्थितियों ने गेहूँ के भाव को गिराने में सद्घायता दी, उनके पीछे 
एक सन!पैशञानिक कारण भी था और वह यह कि विश्व भर मे गेहूँ की पूर्ठि बढ़ 
गई थी और उसके मूल्य में कमी झा गई थी । इस सक्ट को दूर करने के लिए 
पंजाब सरकार ने स्वयं १० रुपया प्रति मन के ट्विसाब् से कुछ गेहूँ खरीदा । उत्तर- 
यगदेश सरकार भी ऐसा ही करने के लिए तैयार थी, दिनव॒ कालान्‍्तर में मूल्यों मे 
बूद्धि हो जाने पर सरकार ने गेहूँ खरीदना अनावश्यक समझता | जब कि गेहूँ और 
चने के मूल्य मे भ्रत्यधिक नीच गिरने की प्रवृत्ति दिग्वाई पड़ने लगी तत्र चुनी हुई 
यरतुओं के मूल्यों की सद्गायता देने की नीति (506७0ए९ 0706 5प्०ए०ए४ 
ए०॥८७) जा अचुसरण किया गधा और अप्रैल १६५४ मे गेहूँ, जूत़ भें चना और 
अगस्त भे चाबल इतके झन्तगगत सम्मिलित कर लिये गये। ज़लाई १६५५ से 
खाद्यान्नो के मूल्य अधिकार के बाहर जाने लगे क्योंकि बाढ़ श्रादि प्राकृतिक 
प्रकोपो के कारण खरीफ की फसल बिलकुल नष्ट द्वो गयी थी। सरकार की मूल्य 
स्थिर रखभे की नीति के कारण थोडे समय के लिये अन्न की पूर्ति में कमी आग 
गयी और जनता की धारणा कुछ ऐसी दो गई कि मूल्य बढ गया | 
याद खाद्यान्न या उद्योमो मे प्रशुक्त होने वाले कच्चे मालों के मूल्पों के एक 
निश्चित स|मा से अधिक कमी हो जाय, तो उनका सरकार द्वारा सरीदना उसी 
सीमा तक उचित होगा जद्ाँ सक्र उससे किसानों का भला होता है, क्योकि उनके 
ह्विर्ता को सुरक्षित रखना उतना ही मइत्वपूर्ण है जितना श्रमिकों या उपभोक्ताग्रों 
क्‌ द्वितों की रक्ता करना | किन्तु इस नीति से कई हानियाँ हैं; (१) यदि मूल्य 
वराबर गिरते गए तो सरकार को मारी क्षति उठानी पढ़ जायगी, (२) बंमय है 
कि सरकार जमा किए हुए गल्ले को बेच न सके और उसे पर्यात समय तक स्टाक 
मे ही रखना पड़ेगा, और (२) यदि सरकार किसी अनाज को एक ही माव पर 
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बचने के लिए जोर देती है तो सामान्य मूल्य स्तर में ऋत्रिमता उत्पन्न दो जायगी। 
यदि कृषि सम्बन्धी उत्पादन का मूल्य गिर जावा है तो इसके फलस्वरूप अन्य 
कीमतों में भी कमी आ जायगी | इस प्रकार क्रय-शक्ति में वृद्धि द्वो जाने के कारण 
किसानों को तो लाम होगा दी, उसके अतिरिक्त सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था भी 
लाभाखित होगी क्योंकि खाद्यान्न की कीमतों के गिर जाने से सामान्य मूल्य-स्तर 
निश्चित रूप से कम हो जायगा | 

नियन्त्रण (207४०७)--वरकार की खाद्यान्न तया अन्य सामग्रियों 
पर नियन्त्रण लगाने की नीति की उपयोगिता पर बहुत विवाद चला था। 
नियंत्रण लगाने का समर्थन करते हुए. कह्दा गया है कि (१) गरीब जनता को 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए और अ्रभाव अस्त क्षेत्रों को खाद्यान्न भेजते 
रहने के लिए सरकार द्वारा नियंत्रण लगाना आवश्यक है। नियंत्रण न लगाने से 
खादयाक्न की कीमतें बढ़ेंगी और इससे निर्धनध जनता को अनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पढेगा, (२) योजना की रुफ्लता फे लिए नियत्रण आवश्यक है, 
क्योंकि नियोजन और विनियन्त्रण ([06-८०7900) साथ-ताथ नहीं चल सकते 
हैं ।किन्त इन तकों में इस बात पर ध्यान नही दिया गया है कि स्वरय॑ नियंत्रण 
लगाने से दी अमाव की स्थिति पैदा दो जाती हे | यदि नियंत्रण हटा दिया जाय 
सो बघढुत सेभव है कि गल्‍ले इन्यादि के छिपराकर रखे गए स्टाक खुले बाजार मे 
आने लगें श्रौर उनके वितरण में सुधार हैं! जाय जिसके फलस्वरूप श्रमाव की 
स्थिति मं दूर हो जाय | चूँकि खाद्यान्न क सह्दी आँकड़े प्राप्त नहीं है, इसालए 
की कमी की मात्रा का ठीक पता चला सकता कठिन है! यह कहां गया है कि 
जिन अधिकारिय। पर खायात्र-नवत्रण लागू करने का उत्तरदायित्व दे वह अभाव 
को आवश्यकता से श्रघिक श्रॉकते हैं जिउसे वह काफी समय तक उस पद पर 
कार्य कर सकें । यदि नियंत्रण दश दिया जायगा तो यद कृत्रिम स्थिति स्वये दूर 
हो जायगी | जद्दो तक नियोजन का प्रश्न हे, यद्द मच है कि ब्रिदेशी व्यापार और 
बिदेशी पू जी पर कुछ मा तक नियंत्रण रखना आवश्यक्र है, परन्तु यही तर्क 
शादान्र-नियंत्रण पर लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि योजना को कार्यान्वित 
करने के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है ! इस तक का कोई भहत्व नहीं है कि 
योजना की सफलता के लिए नियंत्रण का होना आवश्यक है । 

यदि नियंत्रण कुशलवा पूर्वक लागू किए. जाते और उनको प्रभावशाली 
बनाने के लिए कड़े उपायों को अपनाया जाता तो स्थिति में सुधार होना सैमव 
था, परूदु मारत में नियत्रण जितनी अधिक कठिनाइयाँ इल नहीं कर पाते उससे 
क॒द्दी अधिक कठिनाइयाँ पैदा कर देते हैं | उपभोक्ताओं, व्यापारियों और दुकान- 
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दारा सभी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड्तए दे | यदि नियंत्रण लागू 
म हो तो विशेष हानि नही इोती है, परन्ठः वदि लागू करके मी उनका कुशलता 
पूब॑ंक सचालन न किया जाय तो सुविधा की अपेक्षा कष्ट अधिक बढ जाता है 
और द्वानि भी द्वोती दे | यदि इस प्रकार के नियंत्रण को हटा दिया जायतो 
निश्चय ही स्थिति म मुधार हागा | फ़िर जब॒तक नियंत्रण लागू रहेगा, देश को 
आयथिक व्यवस्था अपने सामान्य स्तर पर नहीं आ सकती हैं| सामग्री निर्यत्रण 
समिति* ((ण्राग्रणतापएए (००४०५ (00फराग्प्र/९८) ने इस बात की ओर 
स्यान दया और पह बताया कि “साथाज्ष भे अब भी कमी चनी रुई है | इसलिए 
जत्र तक यातायात सम्बन्धी कठिनाइयॉ हैं और प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप 
बुभिक्ष पड़ने की संभावना बनी हुई है तत्र तक खाद्यान्न की अमुमूति व उपलब्धि 
से सम्बान्धत ग्रादेिश (000व8/भा5ड विल्शा्ंगड बाप 70एशाशशा। 
(0706, 952) व अन्य पूरक आदेशा का पालन किया जाना अनिवार्य है? | 
जैसा कि बाद की स्थित से झ्त होता है, नियंत्रण ने स्वयं ही खाद्यान्न का ऋभाव 
उत्पन्न कर दिया था। यद्यप्रि सामग्री नियंत्रण समिति व अ्रन्य लोगों का विचार 
शा कि चर्तमान परिस्थिति में निर्यत्रण हटाना संभव नहीं होगा, किम्तु उसे हटा 
देने से खाद्यान्न फी स्थिंव निश्चित रूप मे सुधर गई है । 
भारत के उस समय खाद्य मन्‍्त्री स्वर्गीय श्री रफ़ी अद्दमद किदबई को यह 
धारणा थी कि खाद्यान्न का नियत्रण कर देने से स्थिति सुधर जायगी। उन्होंने 
मई १६४२ को अपने एक सावजनिक भाषण में कहा कि जिन राज्यों में खायान्न 
का उत्पादन उनका अं'चश्यकता से अधिक दो रह्दा है वहाँ से नियंत्रण इद जाना 
चाहिये । उन्होंदे यइ्ट भी कद्दा क्लि जिन दो तीन राज्यों के अन्तर्गत देहातों में भी 
राशनिद्ध (छे४४०0(४8) है, चइ भी इद्य लेना चाहिये | किदवई साहब की इस 
धारणा का सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में विरोध किया गया । जिन्दु 
इस सम्बन्ध मे श्री सी० राजगोपालाचारी ने श्रीगणेश किया और २६ जूत्त १६५४२ 
को मद्गास से खाद्यान्न नियंत्रण हटा लिया ! यद बिनियन्त्रण की दिशा में पहला 
कदम था| कुछ प्रारम्मिक कठिनाइयाँ अवश्य हुई, किन्द खाद्यान्न विनियन्त्रण 
में पर्यात्त सफलता मिली | उत्तर प्रदेश, बिहार आदि कई राज्यो ने मद्रास का 


$« स्राम्री नियत्रण समिति की नियुन्द्रि २७ अबहुबर १४७२ को काउन्सिल 
ऑआँब स्टेट्स के उपसभापति श्री एस० वी० कृष्णमूर्ति राव की अध्यक्षता में की गई 
थी। इस समिति ने खादाज्ष का विनियंत्रण प्रारंभ होने के थोड़ा पहिलेटड्ली २० 
जुलाई १8५३ को अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी । 
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अनुसरण किया और छिताजर १६४२ तक यह विनियन्त्रण ६ राज्यों में लागू हो 
गया । घीरे-धीरे यह जोर पकड़ता गया और १६४३ तक केन्द्र व राज्य सरकारों 
ने खाद्यान्न के वितरण ओर उसके मूल्य पर से नियन्त्रण इटाने का काम बिल्कुल 
पूरा कर लिया ज्यार, जरा, मक़झा, जा जैसे मोटे अनाजों पर से १ जनवरी 
१६५४ को नियन्त्रण इटा लिया गया; इसके साथ ही इन मोटे अनाओों का एक 
राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर जा प्तिबन्ध या यह सौराष्ट्र, मभ्यभारत ओर 
उक्ता-प्रदेश के ११ जिल्लो को छोड़कर सभो जगहों से इट गया । बाद को यह 
अतिबरन्ध भी हटा लिया गया ! चावल का विनियस्तरण १० जुलाई १६५४ से 
लागू किया गया ! उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर कोई प्रतिवन्ध 
नहां रह्य है और श्रत्र देश के सबो भागा में उसका व्यायार स्व॒तस्त्रत्तापूर्व के किया 
जा सकता ई | ब्रभी तक चावल श्रनित्रार्य रूप से प्राप्त करना पड़ता था, किन्तु 
विनियन्त्रण लागू होने से यह प्रक्रिया रुमात्त हो गई दै। इसके अ्रतिरिक्त चावल 
के मूल्य पर सरकारी नियन्त्रण भी बन्द हो गया है। 

“(जिस ऋ्रमिक विनियन्त्रण (ह800०४] त6-८०७४०) को राजा जी 
१६१२ में प्रारम्म क्रिया था, वह चावल का पूर्ण विनिपन्‍्भरण द्वा जाने के उपरान्त 
अपनी चरमावघ्था पर पहुँच गया? । ओत्तर-प्रदेशीव प्रतित्रन्ध जो गेहूँ के एक 
स्थान से दूधरे स्थान पर ले जाने के सम्बन्ध में लागू किया गया था वह नियंत्रण 
का ओतिम रूप था और १८ मार्च १६५४ से यद भी उठा लिया गया | इसमे १० 


वर्ष तक लागू नियन्त्रण का अत हो गया । न 
विभनियन्त्रण के समथकों ने यह आशा दिला रखी थी कि खाद्यान्न-नियन्चण 


के फ्लस्पलप अकाल, खाद्यान्न के सम्बन्ध में स्थानीय अमाव १(.०८्थ) 
इ०का०9) और अन्य आपत्तियाँ उल्नन्न हो दायेंगी, करिन्द्र भाग्यवश ऐठा कुछ 
भी घट्त नहीं हुआ । रुच बात तो यह है कि खाद्यान्न नियन्त्रण)के कारण अन्न 
के अभाव को कृत्रिम परिस्पितियाँ उत्पन्न हो गई थीं ओर जिन अधिकारियों को 
खाद्यान्न-नियन्त्रण का कार्य-मार सौंपा गया था, स्वार्थरंत होकर अपना द्वित साध 
रदे थे। नियन्त्रण हट जाने से (१) खाद्यान्न का अमाव होने की जो मनःस्थिति 
बन गई थी चह दूर हो गई | इसक अतिरिक्त मुनाफा खोरी और चोरबाजारी का 
भी भ्रस्त हुआ, (२) देश में ख्यात्र के वित्तरण की स्थिति सुघर गई, (३) खाद्यान्न 
का भाव कम द्वो गया जिखक फलरू*रूए लाग। के रदन-सदन की लागव घटी 
और किसानों को भो अधिक उत्पादन करने में प्रवृत्त होना पड़ा, जिससे ने उतनी 
आय का उवाज॑न कर सके जो उन्हें पइले प्रास दो रही थी, (४) केम्द्र व राज्य 
सरकारों के द्वारा खाद्यान्न नियस्त्रण व राशनिज्ष पर जो व्यय होता था उसमें 
हा 
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कमी आआ गई। विनियन्त्रए। से यदि कोई हानि हुई है तो यही कि खाद्यान्न 
नियन्त्रथ और राशनिद्ध विभाग के कर्मचारी बहुत बड़ी सख्या में बेरोजगार छो 
गये और मुनाफाखोरों व चोरबाजारी करने वालों की आय का एक बहुत बड़ा 
साधन छिन गया। 
खाद्य हिथिति बिगड़ते जाने के फलस्वरूप १६५६ भें चावल तथा गेहूँ के ६ 

मणढल (2076) निश्चिठ करके, उचित मूल्य पर बेचने वाली दूकानों द्वारा 
बिक्री करके तथा खाद्याज्ञ के व्यापार एवम्‌ लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा कर 
सीमित नियत्रण फिर से लागू किया गया। सरकारी अधिकारियो को एक बर्ग 
पूर्ण नियंत्रण के पक्ष में है तथा योजना आयोग के श्र्धशास्तरियों ने भी इस 
विचार का समर्थं+ किया। किन्तु, जैसा कि हम ऊरर संकेत कर चुके हैं, खाद्यान्न 
जॉच कमेटी के नियच्रण के विरुद्ध सिफारिश की | 


5 


अध्याय ५ 
जमींदारी उन्मूलन 


आर्थिक दृष्टि से जमीदारी उन्मूलन का विशेष महत्व है। अखिल भारतीय 
काँग्रेस कमेटी की आर्थिक नीति का यह्द सदैव महत्वपूर्ण आधार रहा दे । विशेषज्ञों 
की अनेक समितियों ने मी समय-समय पर जमींदारी का उन्मूलन करने की 
सिफारिश की । १६४७ में भारत को स्वतन्तता मिलने के पश्चात्‌ कांग्रेस सरकार 
ने जमीदारी उन्मूलन को अपने आधिक कार्य-क्रम का महत्वपूर्ण अंग घना लिया 
ओर धीरे-धीरे सभी राज्यों मे इस नीति को लागू किया है । बहुत से राज्यों ने, 
जहाँ जमींदारी या इसी के अनुरूप कोई अन्य प्रथा प्रचलित थी, इन विशेषाधि- 
कारों का उन्मूल्लन करने के लिए कार्दून बनाए. दे और उचर प्रदेश तथा विद्वार 
ने तो जमींदारी का उन्मूलन कर उन पर अपना कब्जा भी कर लिया है। परन्तु 
इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन सरकारों ने मुआवजा देकर 


, ज्मीदारी-उन्मूलन करने की नीति अपनाई है अर्थात्‌ सरकार ने जमींदार को 


उसकी जमीन के बदले उपयुक्त मुश्नावजा (ए०म्ए००४४७००) दिया दे। २१ 
मार्च १६५६ तक जमींदारी प्रषा उन्मूलन दो गया तथा ४.३६ करोड़ एकड़ श्रथवा 
राज्य की ६६-८ प्रतिशन कृषि जोरों पर भूमि सुधार के उपाय लागू किये गये | 
उन्मूलन के पक्त में त्क--जमीदारी उन्मूलन करने के समर्थन में अनेक 
तक दिए गए है । यह कद्दा गया है कि जमींदार ।कसानो का शोषक (?072४६०) 
है और उसने अपने कब्जे की जमीन में कुछ छुधार नहीं किया, भू की चक्र- 
बन्दी (0०75णवक्र०0 ्धणकाणछ्ठ) करने मे सदैव रुकावट डाली है श्रौर 
(किसान को ज' जमीन जोतता बोता है भू/म सुधार के लिये अपनी अनुमति नहीं 


दी है; | यदि जर्मोदार को इंटा दिया जाय तो भूमि में सुधार किया जा सकेगा, 


खाद्य न्न के उत्मादन में वृद्धि दोगो ओर भूमि सुधार योजना को के पर्यास्वित किया 
जा सकेगा जिसकी बहुत समय से आवश्यकता अठभव की जा रही है । यह तक 
बहुत अंशों में सही दै, फिर भी इस दथ्य को ठाला नहीं जा सकता दे कि कर्ण 
ऐसी कठिनाइयाँ हैं जिन पर जमींदार का वश नहीं है और यदि वद वश में रखना 
भी चाहे तो सफल नहीं हो सकवा। 


जर्मीदारी उन्मूलन का समर्थन करते हुए. यह मी कद्दा गया दे कि इससे 
राज्य की मू-राजस्व (].80वें 7८ए८०००) आय बढ़ेगी । यह तक बिल्कुल सद्द द्दे 


चर आरतीय अथशाखतर का समस्याएं 


क्योंकि १६११-५३ में राज्यों की मू-राजस्व से आय ४७६६ करोड़ रुपये थी जो 
बढ़कर १६५७-४८ में (बजट के अनुसार) ६२५४ करोड़ रुपये हो जायगी। इससे 
दाज्य सरकारें सुझ्मावजे को किश्त चुकाने के बाद अपनों भूमि सुधार तथा झाम- 
पुनर्निर्माण (रेण्। 70200500०प०7) योजनाञ्ा को लागू कर सकेंगी। 
परिणामस्त्ररूप देश के प्रति व्यक्ति की आय में शृद्धि होगी और किसान की स्थिति 
में सुधार हो सकेगा । 
जमींदारी उन्मूलन का अश्न आर्थिक होने के साथ ही राजनैतिक भी 

अताया गया है | देश के मतदातादों में क्रिसानों की सख्या बहुत अविक दै। 
किसान वतमान स्थिति से बहुत असस्तुष्ट हैं ओर उनका विचार हे कि उनको 
इस दयनीय स्थिति तक पहुँचाने के लिए केबल जमींदार हैं! उत्तरदायी हैं। यह 
सर्वोविदित है कि जनतंत्र प्रणाली में बहुमत का निर्णय ही मान्य होता है चाहे 
उनका दृष्टिकोण कुछ भो हो । इसलिए किसानों क अ्रसन्‍्तोष को कम करके 
ऊनका मत अनुकूल करने के लिए जर्मीदारो उन्मूलन को एक साधन बनाया 
गया दै। पिछले बैर-माव की प्रतिक्रिया के रूप मे किसान भविष्य में लागू की 
जाने वाली किसी भी भूमि सुधार थ्रोजना में जमींदारों के साथ सहयोग नही करेंगे 
इसलिए भूमि सुधार योजनाएं तभी सफल हो रुकती हैं जब॒किवानों तथा राज्य 

सरकार के मध्यस्तों का उन्मूलन कर दिया जाय | 

जर्मींदारी उन्मूलन के विरुद्ध तके--जमीदारी उन्मूलन के विरोध में 

भोश्रनेक तक दिये गये हैं परन्तु उनमें जान नहीं है? यह कहा गया है कि 

_जमींदार के उन्मूलन से बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जायेगें, जमे, 
जमींदार, उनके जिलेदार, कारिन्दे शत्यादि | इससे केवल जमींदारी की आय पर 
निर्भर करने वाला बर्ग बहुत कठिनाइयों में पड़ जायगा । परन्व॒ इसके उत्तर में 
यह कद्दा जा सकता है कि किसी भी परिवर्तत के साथ कुछ कठिनाई और 
अब्यवस्था का होना जरूरी हे ओर इस कठिनाई तथा अव्यवस्था से ढरकर 
परिवतेन को रोका मई्दी जा सकता है । वाघ्तव में महत्व वो इस बात का द्वोता 
है कि परिवर्तन से क्या लाभ होगा अथवा उसका कया परिणाम होगा] यह सदी 
है कि जर्मीदारी का उन्मूलन कर देने से जमौंदारा को कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ेगा परन्दु इससे किसानों की दशा में सुधार भो होगा और दोष॑भालिक 
इष्यिकाण से यह लाभदायक सिद्ध दोगा | जमीदारों के कारिन्दे इत्यादि कर्मचारी 
आरम्म में बेरोजगार हो जायेंगे परन्तु बाद में उन्हें रोजयार मिल सकता है 
क्योकि सरकार को लगान वयून करने के लिए तथा श्रन्य कार्यों के लिये कर्म- 

चारियों की आरा श्यकता पड़ेगी । जदाँ तक जमोंदारों की कठिनाइयों का प्रश्न है 








जर्मीदारी उन्मूलन डे 


सरकार जर्मींदारी के बदले उन्हें मुआवजा देगी और उन्हें अपने जीवन निर्वाह 
के लिये स्वयं अन्य साधनों को खोज करनी चाहिए ! 
यह भी कहा गया है जमीदारी का उन्मूलन हो जाने से किसान को कई 





प्रकार से हानि पहुँचेगी। इस समय सामाजिक तथा अन्य कार्यों के लिए जमींदार_ 
“किसानों को ऋण देता है, लगान बसली में बह किसान की परिस्थितियों का_ परिस्थितियों का 
ध्यान रखता है और उसे अदायगी के लिये समय देता हे परन्तु सरकार के कम- 
चारी किसान को वह सुविधा नहीं देगे देगें। केवल जमीदारी का उन्मूल्नन कर देने से 
ही भूमि सुधार सम्भव नहीं है; यदि सारी घटनाओं को इसी प्रकार घटित दोने 
दिया जायगा तो देश को लाम ह्वोने की अपेक्षा श्रधिकर हानि होगी। इसमें कुछ 
सन्देह नहीं कि किसान की स्थिति में कुछ परिवर्तन अवश्य द्ोगा परन्तु यदि कार्य 
का सुचारु-रूप से संचालन किया गया तो किसान की दशा और अधिक बिगड़ 
जाने की कोई सम्भावना नहीं | ग्रावश्यकता पड़ने पर किसान को कम खुद पर 
ऋण देने के लिये विशेष संस्थाएँ स्थापित की जा सकती हैं। यदि जमींदारी का 
उन्मूलन न किया गया तो जिख भूमि सुधार की बहुत समय से आवश्यकता ऋगु- 
मब की जाती रही दे बद कभी लागू न हो सकेगा । जमींदारी उन्मूलन से जो 
अ्व्यवस्था पैदा होगो उसका सामना करना पडेगा और जितना शीघ्र यह दो सके 
उतना ही अच्छा है | इससे सुधार करने के लिये मार्ग खुल जायगा और कुछ 
समय तक अ्म्थायी अव्यवस्था के पश्चात्‌ भूमि का उत्पादन बढ़ेगा; किसान की 
दशा सुधरेगी और देश की झआरार्थिक समृद्धि बढेंगी । 
उन्मूलन योजना--जर्मीदारी उन्मूलन कार्य “अस्थायी अन्दोबस्त वाले 
क्षेत्र में अ्रपेज्ञाकत सरल था, जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ 
आवश्यक लेखा तथा इस कार्य को करने याले अधिकारी उपलब्ध ये। स्थायी 
बन्दोबस्त वाले ज्षेत्रों में जैसे बिद्र, उड़ीसा ओर पच्छिमी ब्गाल तथा जागीरदारी 
च्षेत्रों जैसे राजस्थान और सोराष्ट्र में सत्र लेखा तैयार करना और नये सिरे से 
अधिकारियो को नियुक्ति आवश्यक थी | जो कुछ भी हो मध्यस्थो को दटा देने के 
कानून अधिकाँश प्रदेशों में लायू कर दिये गये हैं? | 
जमींदारी उन्मूलन में साघारणतया निम्न उपायों का अयोग किया ग्रया 
है; (३) वे भूमि के भाग जो परती पड़े थे, जंगल, आजादी के चेत्र, थ्रादि जो 
यब्यस्‍्थों के थ्धिकार में थे, प्रबन्ध और सुधार के लिये सरकार के अधिकार में 
दे दिये गये | (२) खुदकाश्त की भूमि तथा निजी फार्म के चषेत्र, जिनकी देख-रेख 
स्वयं जर्भीदार द्वी करते थे उन्ही के अधिकार में रहने दिये गये और वें काश्वकार 
जिन्होंने ऐसी भूमि पह्ट पर अर्मीदारों से ले रक्‍खी थी काश्तकार ( (ट्यव्रम ) की 














बड़ मारतीय अथंशास्र की समस्याएँ 


हैसियत से उन्हीं के अधिकार में छोड़ दी गई। (३) बहुत से राज्यों में प्रधान 
आासामी जिन्हें मध्यस्थों से सीवे जूमि प्रात थी सीचे राज्य की सरकारें से 
सम्बन्धित कर दिये गये | बम्बई, दैदशंबाद और मैयर में इनामों से प्राध भूमि के 
सम्पन्ध में यह बाव नहीं लागू की गई थी । इन प्रदेशों में मध्यध्धों को आसामियों 
से लेकर कुछ भूमि दी गई | कुछ प्रदेशों में अ्रासामियों को स्थायी त्तथा इस्ताँतरश 
का अविकार प्रास था, इसलिये अच यह आवश्यक नहीं था कि उन्हें और झषिक 
अबिकार प्रदान किये जायें) उत्तर धदेश, मध्य प्रदेश, देदराजाद, मेसूर और 
दिल्ली राज्यों में आसामियों को भूमियारी अ्रधिकार प्राप्त करने के लिये उसका 
मूल्य चुकाने का ग्रवसर दिया गया। थ्रम्त्, सद्रास, राजस्थान, लौराष्ट्र (खाली 
त्षेत्र) ब मध्य भारत, दैदराबाद (जागीर क्षेत्र) और अजमेर में या तो आखामियों 
के अधिकार बढ़ा दिये गये ग्रथवा उनका लगाने घटा दिया गया और उनसे कोई 
मूल्य नहीं धसूला गया? | 

“अध्यस्थों को दिये जाने वाले मुश्रावजे और पुनर्वास में सहायता के रूप 
में दी जाने वाली रकम का अनुमान लगभग ४५० करोड़ रुपया लगाया गया 
हे। इस रकम का ७०% केपल उत्तर प्रदेश ओर बिद्वार में दिया जाने वाला 
मुश्ावजा है। 

झुआवजे का अधिकार--विभिन्न जमींदारी उन्मूलन कानूनों में मुआवजे 
के विभिश्न आधार दिये गये हैं | आराम, बिद्वार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में मुझआ- 
बजे का श्राधार भूमि से प्राप्त द्वोने वाली वास्तविक थ्राय? (7०६ 9००77०) दै । 
उत्तर प्रदेश में यह थ्राधार 'बांस्वविक सम्पत्ति? (4९६ 288605) और मद्गास में मूल- 
भूत वाषिक आय? (छेठछ० ध्यएप०] 8ग्राय) है | वास्तविक आय और वास्तविक 
सम्पत्ति के ग्राधार लगभग समान ही हैं। जमींदारी की कुल आय में से भूराजस्व 
उपकर (८८६७), प्रचन्‍्ध का व्यय, रैय्यत के लाभ ऊे लिये किये गये कारों में 
च्यम और कप आयकर इत्यादि बद्मकर ही वास्तविक गाय (प्र वग्रटणा/९) 
निकाली जाती है । प्रबन्ध ओर रैय्यत (5900 के लाम के लिये किये गए कार्य में 
जो रकम व्यय की जाती है वह सभी राज्यों में समान नहीं है। धास्तविक श्र थे 
निश्चित करने के परचात्‌ इसी थ्राधार पर मुआवजा निर्धारित किया गया दै | 
मद्रास में 'मूलभूत वार्षिक श्रावः निकालने के लिए रैव्यतवाड़ी से धाप्त वार्षिक 
आय के एक तिहाई भाग में से पाँच अतिशत कर्मचारियों पर व्यय करने और 
चसूली न हो! सकने के लिए अलग कर दिया बाता है और ३३ प्रतिशत सिंचाई 
व्यवस्था को चलाने के लिये काट लिया जाता है | इससे जो आय शेष रहती है 
वही “मूलभूत वार्षिक आय? कदलाती दै | यह दंस अन्य राज्यों से मिन्न है क्योंकि 
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सुग्रावजा जमींदार से प्रास होने वाली वर्तमान वास्तविक आय पर आधारित 
न झ्ेकर र्य्यववाड़ी प्रधा लागू होने के बाद भू-राजस्व के २५ प्रतिशव पर 
आधारित छ्षेया ) 
अत्तर प्रदेश में म॒ुश्रावजे की दर वास्तबिक सम्पत्ति का झाठ गुना है। 
इसके साथ दी जो जमींदार १०,००० रुपये से अधिक भू-राजस्व नहीं देते उनको 
जमींदारी उन्मूलन के पश्चात्‌ वास्तविक सम्पत्ति के २० युने से लेकर एक गुना 
तक पुनर्वास अमुदान दिए जायेंगे। यह अनुदान कम आय चाले जमींदारों के 
लिये सबसे अधिक गुने दोंगे और अधिक आय वालों के लिये ऋ्रमशः कम होते 
जायैंगे सध्यस्थों को दिया जाने वाला मुआवजा तथा छुनवांस अनुदान का 
झसुमान क्रमशः ७५ करोड रुपया तथा ७० करोड़ झपया है। 
मुझ्लावजे के जुकाने में सझसे अधिक विचारणीरश बाद यह है कि मुआवजा 
नकद दिया जाय या वेचे न जा सकने बाले बाणडों के रूप में ) जमींदारों के दृष्टि- 
कोण से यदि मुआवजा नकद दिया जाता तो सर्वोत्तम द्ोता क्योंकि इससे बह 
कोई नया कारोबार ख्लोलते या उद्योगों में रुपया लगाते जिससे उन्हें बरात्र श्राय 
द्वोती रहती । परन्तु मुआवजे की रकम को नकद ऋदा करना संभव नहीं है क्योकि 
राज्य सरकारें इतना अ्रधिक घन नकद देने की व्यवस्था नहीं कर सकती है। 
उनके पास इसके भुगतान के लिए, रुपया नहीं है। उत्तर प्रदेश में जद्टों जमींदार 
उन्मूलन कोष का निर्माण किया गया है, किसानों को अपने लगान का १० गुना 
जमा कर भूमिधारी अधिकार लेने को प्रोत्साद्दित किया जा रहा दे किर भी श्रभी 
तक बहुत कम रुपया इक हो सका है) मुग्रगवजा वेचे न ज्ञा सकने वाले बाएडों 
के रूप में दिया गया । परन्तु इस विधि से जमींदार के प्रति पूरा-पूरा न्याय नहीं 
होता है क्योंकि जमींदारों को उनके मुझ्रावजे की रकम और उस पर ब्याज का 
भुगतान काफी लम्बे समय में किया जायगा और इस बीच अपना वर्तमान 
खर्च चलाने में तथा कोई नया कागेबार स्थापित करने में जमींदारों को बहुत 
कठिनाई होगी । 
* अन्य प्रणाली--जर्मीदरी उन्मूलन कर देने से दी सारी समस्या का इल 
. दोना संभव नहीं है । यदि इसके बाद भूमि सुधार लायू नहीं किए तो जमींदारी 
उन्मूलन का लाभ नहीं उठाया जा सकता है| इस विपय में सुख्य समरस्याएँ यह 
हैं : (१) जमींदारी उन्मूलन के बाद भूमि पर अधिकार की व्यवस्था, (२) कृषि के 
रूप (009 ० ०पतरपंणा), और (३) मू-राजस्व बल करने के लिए और 
चरागाद, बेंजर जैसी जमीन की देखरेख करने के लिए सरकार को ओर से 
निर्धारित उपयुक्त संस्था । 


घ६ मारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


अब तक भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य कृषक को स्वामित्व के अधिकार 
प्रदान करना था। भूमि के दस्तांतरण के सम्बन्ध में भूस्यामी के अधिकारों पर 
कुछ प्रतिबन्ध इसलिये रखे गये हैं ताकि जोतें बहुत बढ़ी या बहुत छोटी न हो 
जाँय और भूमि गैर-कृपकों फे द्वथ न चलो जाय | “भूमि सुधार के उपायों के लागू 
होने के बाद जमीदारी और जागीरदारी क्षेत्रों से अधिकांश कृपकों के भूमि 
सम्बन्धी स्वामित्य के, अधिकार प्राप्त कर लिये हैं | इस घकार मौंरुसी रैय्यत 
(०८८७७४८४ प्थ्ाएधं), नियत लगान वाले रैय्यत आदि भू-स्वामी बन गये। 
गैर मौछसी रैय्यत ओर रैब्यत के नीचे वाले किसान, सामान्यतः मूल्य चुकाकर 
ही भूस्वामी वन सकते हैं| यद सब तथा पूर्वर्ती मध्यस्थ जो अपनी सीर और 
खुदकाश्त के मालिक बने हुये हे। ग्रधिकतर राज्य के काशतकार कहलाते हैं 
किन्तु वास्तव में वे अपनी भूमि के स्वामी है और उनके अधिकार रैय्यतवारी क्षेत्रों 
के भू-स्वामियों की तरह ही हैं ।7 

अधिकांश राज्यों में भूस्वामियो को श्रपनी भूमि बेचने का थ्रघिकार है यद्यावि 
इस पर कुछ प्रतिबन्ध अवश्य हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि घर, मध्यप्रदेश में भूमि 
स्वाभी और भूमिषारी, बिहार में भू-स्वाभी ओर मौरसी काश्तकार, पश्चिमी बंगाल 
में रैग्यत, आ्रासाम में भू-सवामी, विशेष अधिकार प्राप्त रैय्यत, मैश्सी रैब्यत, लगाने 
या रुदैव के लिये निश्चित लगान देने वाले काश्वकार, हैदराबाद और बम्बई 
में भूमि वाले किसान, पंजाब भे भूस्वामी और मौरुसी काश्तकार, उड़ीसा में 
भूस्यामी और सौरुठी काशतकार, पेप्सू में भू-स्वामी, राजस्थान में खातेदार 
काश्वकार, मध्यभारत में पक्के काइतकार इत्यादि सभी को अपनी भूमि बेचने के 
अधिकार प्राप्त हैं । भूमि बेचने पर इस प्रकार के प्रतिब्ध ऋवश्य हैं जैसे (अर) 
किस प्रकार के ध्यक्तियों को सूमि बेची जा सकती हे (मर) किस सीमा तक भूमि 
बेची जा सुकती है, खरीदी सू[म्र के लिये अधिकतम सीमा होती है तथा बेचने 
वाले के पास शेष भूमि के लिये निम्नतम सीमा होती है ।? 

“अनेक राज्यों में गैर-कृपकों को भूमि बेचने की मनाहवदी है। बस्बई 
हैदराबाद, मध्यमारत और सौराष्ट्र में कानूनन गैर कृषकों को भूमि बेचने की ब्राशा 
नहीं है | बम्बई और पश्चिमी बंगाल मे अनुमति प्राप्त खरीदारों की प्राथमिक्रता 
का क्रम निश्चित है | प्राथमिकता में पहला नम्बर उन काश्तकारों का है जो 
मूसि पर बास्तव में का्डिज हैं। इसके बाद पड़ोसी कृषकों का नभ्वर हैं तथा इसी 
तरद् लोगों का क्रम निश्चित है [2 

4उत्तरप्रदेश में यद्यापि भूमिधार को अपनी जोतों को बेचने का अधिकार 
है किन्तु इस पर यह प्रतिबन्ध है कि घामिक संस्था के अलाबा किसी अन्य 
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व्यक्ति को बेचने पर खरीदने वाले को जोत ३० एकड़ से अधिक न हो जाय । 
बम्बई में यह सीमा १२ एकड़ से ४८ एकड़ (जो भूमि की किस्म पर निर्भर है) 
है। हैदराबाद में यह सीमा परिवारिक ज्लोत की तीन गुनी है। मध्यभारत में यह 
५० एकड़, पश्चिमी बंगाल में २९ एकड़ (जिश्में घर में संलग्न खेत नहीं 
शामिल हैं) दिल्‍ली में ३० स्टेम्ड्ड एकड़, राजस्थान में ६० भ्रसिचित एकड या 
३० सिंचित एकड़, आसाम से एक परिवार के लिये १५० बीशा (४६२ एक) 
तथा सौराष्टर में तीन अधिक जोत है [? 
बम्मई, दैदराबाद और मध्यभारद मे ऐसी कोई भूमि नहीं बेची जा सकती 
जो बेचने वाले की जोत को निर्धारित सोमा से कम कर दे । उदाइरण फे लिये 
अम्बई में कोई भी जोत बेचकर या किसी अन्‍य प्रकर इस तरद विभाजित नहीं 
की जा सकती कि उसके (एक गुंठा या चार एकड सीमा नूमि पर निर्भर हें) टुकडे 
हो जाँय । हैदराबाद में एक (स्टेन्डड) निश्चित च्ोेत्रफल निर्धारित करने की 
व्यवस्था किसो भी द्वालव में भूमम इससे कम च्षेत्रों मे नहीं विभाजित की जा 
सकती । इसी प्रकार मध्य प्रदेश मे एवक्रा काशतकार श्रपनी भूमि तभी बेच सकता 
दे जब कि वह अपनी कुल भूमि बेचने से तैयार हो श्रधवा बेचने के घाद उसके 
पास ६ सिचित एकड़ या १६ श्रतिचित एकड़ मूमि बच रही है ।” 
इन सब ग्रतिबन्धों के बावजूद भी, अधिकांश राज्यों में जमीदारी उन्मूलन 
के पश्चात्‌ कृपको का भू-स्वामित्य दो जायगा तथा प्रत्येक किसान श्रपनी जीने 
जोतेगा । यदि ऐसा हुआ तो बहुत बड़ो सीमा तक जमीदारी उन्मूलन के लाभ 
ब्यथे हो जाँयेगे | कृपक के पास अपनी भूमि में सुघार करने तथा कृषि के भुधारे 
हुये ढगो का प्रयोग करने के लिये छ!थन नहीं है! 
मूमि से उत्पादन की मात्रा तभी बढाई जा सकती है जब बडे त्लेत्रों भे 
खेती की जाय और श्रावश्यकता पढ़ने पर सशीनों का उपयोग किया जाय । 
उत्पादन मे वृद्धि देने से किसान की आय में भी दृद्धि होना स्वाभाविक है । उत्तर 
अदेश कानून में दो तरह की सदकारी-कृषि प्रशालियों की व्यवस्था की गई है- 
(१) ४० एकड़ या अधिक के ऐसे छोटे फ्वार्म जो १० या श्रधिक किसानों ने स्वेच्छा 
से समझौता करके बनाए हों और (२) ग्राथिक दृष्टि से श्रजुपयुक्त जमीनों को 
मिलाकर संगठित महकारी फार्म ; यदि दूसरे प्रकार के फार्म के दुल्ल खदस्यों के दो 
तिद्दाई यह माँग करते हैं कि इन छोटे फार्मो को मिलाकर एक बडा फाम अनाया 
जाय तो शेष एक तिद्वार को अनिशर्य रूप से यह माँग माननी पढ़ेगी । परन्ठु 
इससे समस्या नहीं सुलक सकती | लहकारी फार्म की पणाली लागू करने के लिए 
काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा । 


“दबाव ७ 
भूमि की चकबन्‍्दी 


भारत में भूमि को छोटे-छोटे हिस्सों में विमक्त कर देने से ग्रम्मीर समस्या 
उत्न्न हो गई है। भारत के क्रिसान भूमि के छोटे-छोटे अलग-झलग विंखरे हुए 
डुकडों में खेती करते हं जिससे खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री का उत्पादन कम ढोता 
है और किसान की गरीबी बढ़ती जाती है। इसके अनेक कारण हैं जिनमें से 
मुझय इस प्रकार हैं, (१) भूपि पर जनसंख्या का दबाव और मौदसी इक सम्बन्धी 
कानून | परिवार के प्रधान के मरने पर जमीन उसके पुत्रों वथा अन्य सम्मन्धियों 
में बाँद दो जाती है | बाँटवे समय इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि इन 
आूमि के छोटे-छोटे हिल्‍्सों से हिस्सेदारी का जीबन-निर्दाह नहीं हो सफेगा, इनमें 
जो कुछ उत्पादन द्वोगा उससे वह अपना अरण-पोषण नहीं कर सकेगे। (२) 
किसान के ऋणो होने तथा अन्य कारणों से भूमि का बिक जाना | भारत के 
किसान ऋण के बोर से दत्र जाने के कारण अपनी जमीन रेइन रख देते है और 
ऋण न घुका सकने पर उस जमीन को ऋणरदाता बेच देता है या स्वयं ले लेता 
है; इससे जा जमान पहले से ही छोटे-छोटे टुकड़ों में थो झब और अधिक विभक्त 
हा ज्ञाता दै | यदि किसान के संयुक्त परिवार के एक सदस्य का हिस्सा ऋण न 
चुका उकने अथवा अन्य किसी कारण से बेच दिया जाता है तो शेप भूमि कम 
दो जाती है और जब उसका विभाजन क्विया जाता है तो वबद और छोटे छोटे 
डुकडो में बैंटती जाती है ।(३) किसान इस बात से अनमभिश है कि भूमि का 
छोटे-छोटे हिस्सों में बैंद जाना बुरा है | यह अनुभव किया गया है कि किखान 
भूमि की चकरन्‍्दी के लिये शप्र तैयार नहीं होता । इसके लिये डसे काफी सम्कना 
पड़ता है और दबाव डालना पड़ता है। भूमि की चकबन्दी से उत्पादन बढ़वा है 
तथा कृपक का चिता भा कम ढ्वो जाती है इससे हम छोटे-छोटे हिस्सों में विमक्त 
दोने की गम्भीर समस्या को ही इल नही कर लेते बल्कि आम योजना मे, खेल के 
मैदान, स्कूल, गढ़ें आदि बनाने में मी सद्यायता मिलती है | 

हानियाँ -भ्रूमि का विभाजन और उसका छोडे-छोटे टुकड़ों मे बट जाना 
एक गम्मीए दोष दे | इससे अनेक दानियाँ द्वोदी हैं: (१) इससे भू(म में सुधार 
नहीं किया जा सकता । भूमि छाटे ढुकड्डों में बेटी होने के कास्य किसान अपनी 
खेती के लिये न कुआआाँ खोद पाठा है, न मशीनों का उपयोग कर पाता है और न 
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अन्य प्रकार के सुधारों को दी लागू कर पाता है। इससे भूमि की उत्पादन शक्ति 
नहीं बढ़ने पाती और उत्पादन गिरता जावा है। (२) भूमि के छो-छोटे ढुकड़ों में 
बुँटे रहने के कारण बहुत सी जमीन एक हिस्से को दूसरे द्विस्से से अलग करने के 
लिये मेढ़ बाँधने में व्यर्थ नष्ट हो जाती है और भूमि के टुकड़े बिखरे होने के 
कारण किसान अपनी खेवी की अच्छी वरदइ देख-माल भी नहीं कर पाता है । 
इसस फसल में गहरी हानि होने की हमेशा आशंका बनी रहवी है। और (३) 
किसान को एक भाग से दूसरे भाग में आने-जाने में द्वी बहुत सा समय नष्ट 
करना पड़ता है। 
यह कहा गया है कि भूमि को छोटे-छोटे हिस्सों में बैंटे रहने से किसान 
को लाम है क्योंकि इससे गाँव के अनेक भागों में प्रत्येक किसान की कुछ न कुछ 
मूमि रहती दे । यदि बाढ़ तथा टिडूडी इत्यादिका संकट आ जाय तो उसकी सारी 
भूमि नष्ट दोने से बच जाती है । यदि एक भाग इस संकट से नष्ट भी हो जाय 
तो अन्य भाग दूर होने के कारण बचाये जा सकते हैं। दूसरा लाभ यह बताया 
जाता है कि भूमि के इस प्रकार के बँटवारे से गाँव की अधिकांश जनता के पास 
भूमि दो जाती है | यदि यह बेटवाण न किया जाय तो बहुत से आमीण बिना 
भूमि के रह जायेंगे । परन्तु ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से पता चलेगा कि यह 
दोनो लाभ काल्पनिक हैं | ऐसा बहुत कम संभव है कि प्रकृति के कोप से गाँव 
का एक ही भाग नष्द हो और शेप भाग बच जाय । यदि कभो ऐसा हुआ भी प्ो 
इससे किसान को बहुत कम लाम होगा; वर्षों से छोटे-छोटे टुकड़ों में खेती करने 
से किसानों को जो हानि होती है वह इस संभावित लाग की अपेक्षा कहीं अधिक 
है। और जहाँ तक भूमि-वि्वीन मजदूरों का प्रश्न दे यद भूमि के बैंटवारे या उसे 
छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त करमे से इल नहीं किया जा सकता है | वास्तव में 
मुख्य समस्या यह है कि किसान को इस योग्य बनाया जाय कि वह रहन-सहन का 
एक उचित स्तर बनाये रख सके | कुल परिवार के पास संयुक्त रूप से मितनो भूमि 
है यदि उसका उसके सदस्यों मे द्रिमाजन कर दिया जाय और प्रत्येक सदस्य को 
कुछ न कुछ भूमि दे दी जाय तो इससे रहन-सइन का उचित स्तर नहीं रखा जा 
सकता । इन छोटे-छोटे भागो से किसान अच्छी तरह जीवन-निर्वाह कर सकने में 
असमर्थ होता है । यदि भूमि का इस प्रकार बेंव्वारा न क्रिया जाता तो शायद वह 
असमथ न होता । भूमि-विद्वीन मजदूरों की समस्या को इल करने के लिए सरकार 
को श्रन्य उपायो से काम लेना पड़ेगा । 
यह खेद की बात है कि भूमि के बैँटवारे ओर उस्के छोटे-छोठे भागों में 
विभक्त हो जाने की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध 
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नहीं हे | कृषि सम्बन्धी राचल कमीशन (रि०98] (07क्रांइ्श॑ता गा तैडाते- 
८णापा) की रिपोर्ट से बबल यह सूचना मिलती है कि विभिन्न राज्यों में प्रत्येक 
व्यक्ति के पाठ औसतन कितनी जमोन है । इस घूचनासे समस्या की पूर्ण ज्ञानकारी 
नह्दा ह्वोती । किसानों के पास ओसत सूमि उत्तर प्रदेश, मद्रास, त्रिवाँकुरकोर्च,न और 
दिमांचल प्रदेश में थ्रन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम है। उत्तर प्रदेश में भूमि प्राप्त कुल 
व्यक्तियों मे मे ८१२ प्रतिशत के प्रास ४ एकड से कम भूमि है और यद्द कुल 
काशत की जाने वाली भूमि का इ८'द प्रतिशत है। 

मद्रास में ८२९२ प्रतिशत के पास १० रुयया या इससे कम यार्पिक लगान 
की भूमि है जो काश्त की जाने बाली भूमि का ४१२ प्रतिशत है | त्रिवाँकुर- 
कोचीन में ६४.१ प्रतिशत के पास ध एक्ड से कम भूमि हे जो कुल काश्त की 
जाने वाली मूमि ४४ प्रतिशत है । अन्य राज्यों मे भी यद्द समस्या गम्भीर है) और 
इससे किसानों को आय मे दवानि सदनी पड़ी है | 

रीति (॥(०४०१४)--भूमि की चब्बन्दी करने की दो मुख्य रीतियाँ हैं 
(१ ) स्वय किसानों में परम्परा स्वेच्छापृर्वक सदयोग की मावना के दारा ओर 
(२) सरकार द्वारा चकरन्दी अनिवार्य कर देने से । जहाँ तक स्वेच्छापूर्वक सहयोग 
करने का प्रश्न है इसम काफ़ी देर लगती है और चकब्न्दी का कार्य श॑घप्रता से 
नहीं हो पाठा | कह्दी-कद्दी जम,टार या महाजन चकबन्द्री के कार्य में रकाबद पैदा 
कर देने हैं। इसके छाथ दी किछातो का यह समक्ताना बहुत कठिन है कि चक- 
बन्दी से उनका लाम द्वांगा। किसान न तो अपनी भूमि छोंडने के लिए तैयार 
होता है और न इस काम में छोटा-मोटा व्यय करने को राजी होता है। परन्तु 
यदि भूमि की चकबन्दी झनिवाय कर दी जाय तो ऊफ्िसान इसका विराध करता 
है। बह समझता है कि भूमि की चकइन्दी से उसके द्वितों को चोट पहुँचेगी। 
थदि चकबन्दी योजना को लागू करने वाले कर्मचारी कमजोर और अकुशल हुए 
हुए तो अनेक काठिनाइमाँ पैदा हो जाने की समावना रहती है । परन्तु स्वेच्छा- 
पूर्थक सहयोग करके भूसि को चकजन्दी कराने का परिणाम निराशाक्षनक दी रहा 
है इसलिए इस योजना को अनिवार्य कर देने से हों अधिक लाभ हो सकने की 
सभावना है । 

इस दिशा में भूमि की चकबन्दी प्रथम प्रयास है | वास्तव में प्रयत्न इस 
बात का करना है कि भूमि का और बटवारा न हो अन्यथा चकबन्‍्दी से कुछ 
लाभ सभव नदी। यदि भ्ृज्ि छोटे टुकड़ा में बैंटती गई सो चकबन्दी का उद्देश्य 
ही विफल हो जायगा । भूसि का चकब्नन्‍्दी के प्रश्न का इस बात से गदरा सम्बन्ध 
है कि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी एकड़ भूमि रख सकता दै। 
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“उत्तर प्रदेश में कमर से कम सीमा ६७ एकड़ भूमि प्रति व्यक्ति रखी गई 
है, मध्य भारत में यह सीमा छिचाई को सुविधा प्राप्त भूमि के लिये ५ एकड़ और 
जहाँ सिचाई की सुविधा नहीं प्राप्त है वहाँ श५ एकड़ निश्चित की गई है। 
आसाम में पंचायत एक्ट क अनुसार पचायत को अधिकार है कि यदि उन लोगों 
में स जिनके लिये यह 'नर्माण किया जा रहा है ३ इस श॒त्त पर राजी हो जायें तो 
अत्येक किसान के लिये कम से कम भूमि की सीमा १२ बीघा निश्चित कर सकते 
हैं बस्बई, पंजाब और पेप्सू में चक बनन्‍्दी एक्ट ने राज्यों को यह अधिकार दिया है 
कि वे जितना भो उपयुक्त समकते प्रति किसान भूसि की सीमा निश्चित कर दे । 
बम्बई की सरकार ने इसलिये भूमि की विभिन्न न्यूनतम सीमाये' १० गुन्ठे से लगा 
कर ६ एकड़ तक अपने विभिन्न जिलों भ नियत कर दी है। इन सत्र राज्यों में 
ऐसे बब्वारों पर रोक लगा दी गई है जिनके परिणाम स्वरूप बंट कर न्यूनतम 
सीमा से कम हो जायगी”? | यदि ये प्रतिमन्‍्ध न लगाये जायें तो चकबनन्‍्दी के लाभ 
अविध्य में धोने वाले बेंदबारे के कारण न मिल सकेगे। 

कानून--जम्पई, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पेप्स्‌, जम्मू और काए- 
मीर में चकबन्दी के सम्बन्ध में विशेष कानून पास किये गये हैं। देहली ने पंजाब 
एक्ट को श्रपना लिया है और उड़ीता ने १६५१ के एग्रीकल्चर एक्ट में कुछ 
चकबन्दी सम्बन्धी नियम जोड़ दिये हैं । हेदराबाद, सौराष्ट्र, बिलासपुर श्रौर राज- 
स्थान में इ8 सम्बन्ध में कानून विचाराधीन है। आारम्प में कानून अनुमति प्रदान 
करने वाले (?क7ग्रशंड७ए७) ये और विशेष पदाधिकारियों के द्वारा अदला बदली 
में सहायता तथा छूट ग्रादि का अबन्ध करते थे । बड़ौदा एक्ट इसी ढंग का था। 
सहकारी समितियाँ किसानों के लिये स्वेच्छा से वकबन्दी कराने में विशेष सहायक 
हो सकतीं थीं। जो कानून पास किये गये हैं उन्हें इम दो वर्गों में रख सकते है : 
(१) वे कानून जो किसानों को यदि उस गाँव में निश्चित प्रतिशत्त किसान राजी 
हों तो चकब्रन्दी के लिये बाध्य कर सकते थे और (२ ) वे कानून जो राज्यों को 

यह अधिकार प्रदान करते ये कि वे अपनी ओर से चकबन्दी की योजनाओं को 
लागू करें। मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के कानून पद्िले वर्ग में और प्रजाव 
चेप्यू, देदली और बस्पई के कानूत दूसरे बर्ग में आते है? । मध्य ग्रदेश के कानून 
के अनुसार यदि किसी महाल, पट्टी अथवा गाँव के कम से कम आधे निय/सी 
फिमके हिस्से में गाँव की है मूमि आती है मित्तकर चकडनन्‍्दी की योजना के लागू 
कराने की प्रार्थना करें आर यदि चकबन्दी योजना पक्की हो चुछी है तो सत्र भूमि 
पर अधिकार रखने वालों को चकबन्दी योजना स्वीकार करने के लिये वाध्य किया 
जा सकता दै। जम्मू और काश्मोर के एक्ट के अमुसार यदि ५ किसान जिनके 
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भ्रधिकार में किसी गाँव के 3 खेत हैं और वे चकबन्दी की योजना स्वीकार करते 
है तो वह योजना पक्की मान ली जायगी और लागू कर दी जायगी | इन कानूनों 
के कास्ण जो थोड़े से व्यक्ति योजना को अस्वीकार करते हैं उन्हे भी योजना के 
अन्तर्गत लाकर उनकी सफलता निश्चित कर दी गई है । 

उच्तर प्रदेश के कानून--“देश मे लागू किये हुये कानूतों की प्रदृतति के 
अतुरसार ही उत्तर प्रदेश में भी इस सम्बन्ध में एड नया कामून पास किया 
है जिसके अनुसार राज्य अपनी ओर से अनिवार्य रूप से चकचन्दी लागू कर 
सकता है। यद्द नपा कानून १६३६ के काइून के स्थान पर (जों चकबन्दी अनि- 
बाय रूप से लागू करने की तभी श्रतुमति देता था जब कि किसी गाँव फ्रे एक 
बिशेष ग्रतिशत लाग चम्बन्द्री क लिये श्रपनी स्वीऊति देते थे) पूर्ण रूप से लागू 
कर दिया गया है? | १६५३ के उत्तर प्रदेश भूमि चकबन्‍्दी एक्ट में अनिवायें रूप 
से उस लागू करने क। अनुमति प्रात है | यह कानून उ० प्र० की सरकार द्वारा 
नियुक्त चकबन्दी कमेटी की सिफ्रारशों के आधार पर बनाया गया है झोर पजाग्र 
के कानून की ही तरद का है। 

इस कानून के आवारभूत सिद्धान्त निम्न ई--(१) प्रत्येक पटठेदार को 
जदों तक सम्भव हो सके बही पर भूमि दी जायगी जिस क्षेत्र में उसकी श्रधिकांश 
नूमि है; (२) प्रत्येक गाँव की भूमि का वर्गीकरण निम्न द्ेत्रो में किया जायगा, 
(क) चावल पैदा करने वाले क्षेत्र, (ग्व) चाबल को छोड़ कर अन्य एक फसली 
क्षेत्र, (ग) दो फशली क्षेत्र, और (घ) कछार यूमि क क्षेत्र; (३) केवल उन्हीं पढटे- 
दारो को उस त्षेत्र में भूमि टी जायगी जद्टों पर पहिले से दी उनकी भूमि है, 
(४) फ़्येक पद्टेदार को उतने ही चक दिखे जायेंगे जितने कि गाँव मे चेत्र 
(थ्र्वादी के चषेत्र को छोड़कर) बनाये गये हैं जब तक कि किसी गाँव में केवल 
एक दी क्षेत्र न हो और उस क्षेत्र की भूमि एक प्रकार की न हो; (५) एक 
परिवार के पदुटेदारों को यथारुम्मव एक दूसरे के पड़ोस में ही चक दिये जायेंगे; 
(६) पथटेदारों के निवास स्थान की स्थिति और यदि उसने कोई सुधार किया दे 
तो उन्हें चक देने में इन बात का विशेष ध्यान रख्बा जायगा; (७) यदि कोई 
चक या फार्म प्ले से ही ६३ एकड़ या अधिक दै तो यथासम्भव बह न थो 
विभाजित किया जायगा और न बाँठ डी जायगा? | इन रिद्धान्तों से न्यूनतम 
गड़बड़ी तथा किसानों को अधिकतम लाम होने की सम्भावना है| 

इस कानूज़ के अन्तर्गत चकबन्दी के काये को करने का एक विशद क्रम 
दिया हुआ है। दसको कार्यान्विव करने के पहिले प्रत्येक किखान के प्लाये का 
लेखा उनके चचेत्रफलों के छाथ तथा प्रत्येक का लगाव व मालगुजारी आदि के 


सूमि की चकबनन्‍्दी हर३े 


सहित तैयार किया जायगा | एक ऐसी तालिका दैयार की जायगी जिसमें ग्रत्येक 
प्रय्हेदार के कुल खेतों का ज्षेत्रबल जो उनके पास विभिन्न प्रकार के आसामी 
अधिकारों के अन्तगंत हैं तथा उसे जितनी मालगुजारी अथवा उसका लगान 
देना पड़ता है, तैयार किया जायमा । जब यद्द द्िखाव पवके तीर पर तैयार हो 
जायगा तब किसानों को चक देन की शर्ते तैयार की जायगी जिसमे यह दिखाया 
जायगा कि कोन कौन से प्लाट प्रत्येक पट्‌टेदार को उसके पुराने खेतो के बदले 
में दिये जायँगे तथा यदि नये सिरे से दिये हुये प्लाट उसके पुराने प्ला्यो वी 
तुलना में कम मूल्य के हैं तो क्या मुश्नावजा दिया जायगा और उसके कुश्नों, पेड़ो 
और इमारतों के बदले में क्‍या मुझआवज़ा दिया जायगा इत्यादि | इस प्रस्ताव एर 
किसानों को उज़रदारी करने का अधिकार होगा | परन्तु उजरदारी का जवाब 
दिये जाने पर ग्रस्ताव पक्का हो जायगा और चरुबन्डी योजना लागू हो जायगी । 
इसके पश्चात्‌ चक को दिये जाने का हुक्म जारी हो जायगा जिसमें यह दिखाया 
जायगा कि योजना के श्रनुसार कौन-कौन से नये खेत किसके दिस्से में आगए हैं 
और उन्हे उन पर अधिकार दे दिया जायगा । इस बात का ध्यान रखा जायगा 
कि किसानों को चक उसीक्षित्र में दिया जाय जहाँ पर उनके श्रधिकॉश खेत 
हैं। भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में निर्णय ऐसे निर्णायक द्वारा किया जायगा 
जिसे सरकार उन न्याय-कार्य सम्बन्धी अफसरों में से नियुक्त करेगी जिन्हें कम मे कम 
७ बर्ष तक का अनुभव है। किसानों से भी सय ली जायगी और उन्हें. श्रापत्ति 
करने का अधिकार होगा परन्तु जत्र योजना पक्की हो जायगी तत्र सभ्र को उसे 
भान लेना पड़ेगा । यह चकबन्‍्दी योजना न्यायालयों के कार्य-लेत्र के बाहर 
इसलिए मानी गई है कि इस सम्बन्ध में मुकदमेताजी न हो | एक्ट के अनुसार 
चकबन्दीका खर्चा ४ र० अति एकड़ नियत कर दिया गया है जो योजना में 
सम्मिलित विभिन्न व्यक्तियों में बैंट जायगा ताकि सरकार को यह खचे न उठाना 
पड़े । जिनके खेतों की चकबनन्‍्दी की जायगी उन्हे पेमाइश तथा श्रन्य प्रकार के 
शारीरिक श्रम्त वाले कार्य करने में सहयोग देना होगा और जो यह न कर सक्रेंगे 
तो उन्हें २ ० ८ आना प्रति एकड़ के हिसाव से श्रम के बदले में खर्च के प्रति 
देना पड़ेगा । यह कानूत मुजफ्फरनगर और मुल्वानपुर जिलों में लागू. कर दिया 
गया है। थोड़ा अनुमव प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ पद्िले यह २० जिलों में और 
लागू किया जायगा। आशा की जाती है उत्तर प्रदेश में इस कादूत के अन्तर्गत 
चकबन्दी का कार्य बहुत सुग़स होगा । 
कृठिनाइयाँ--चकबन्‍्दी-कार्य बहुत कठिनाइयों से मरा छुआ है। कुछ 

कठिनाइयाँ वो मनोवैज्ञानिक ह और कुछ प्रयागात्मक | (१) बहुत सी जगहों 


दर मारतीय अर्थशाज्र की समस्वाएँ 


पर भूम अधिकारों का कोई लेखा प्राप्त नईं है। पंजान्न में देश के बंटवारे के 
परचात्‌ सारे लगान सम्बन्धी लेखों के खो जाने के कारण बड़ी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा | 

(२) चकच्रम्दी का कार्य औद्यौगिक ढंग का है। इसके करने वालों को 
पैमाइश, वन्दोवस्व, भूमि के वर्गोक्रण, भूमि के सूल्यांकन तथा पटटेदारी सम्बंधी 
ज्ञान आवश्यक दे | ऐसे कार्यकर्शाधों की कमी के कारण चकबन्दी के छा में 
बाधा पडी है | इस क्रठिनाई को दूर करने के लिये कुछ प्रदेशों भें ऐसे अफडछरों 
को इस कार्य के लिये विशेष ट्रेनिंग देने का आयोजन क्रिया गया है) 

(३) इस कार में किसानों को रुढिवादिता ओर पीढ़ियों से श्रधिकार में 
ह्यित भूमि के प्रति माइ के कारण भी बाघा पडी है। जमोंदारों और अन्य 
आसामाजिक थर्गों द्वारा बांधा उपत्यित करने से मी काम भें रुकावट पहुँची है। 
शात्तिपूर्वक जनता में इरु कार्य के प्रति प्रचार त्पा जानकारी की बृद्धि द्वारा 
वया जहाँ. आवश्यक हो वहाँ अमिवाये रूप से लायू करने से ही इन बाधाओं 


परधिजय पाई जा सकती दै। ह 
(४) चकबनन्‍्दी में रूपया खर्च होता दे और रूपये के प्रबंध के कारण भी 


इस कार में बाघा पहुँचती दे ग्रादेशिक सरकारों के समक्ष अनेक प्रकार छी 
विकास योजनायें हैँ इसलिये वे सदा इस कार्य के लिये पर्याप्त घन देने के लिये 
सै्यार नहीं रह सकती । इस सम्बन्ध में खर्च पूरा करने के लिये तीन उपायों के 
काम में लाने की अनुमति दी गई हैं। (क) दिल्‍ली, मध्य प्रदेश और पंजाब में 
खर्च का एक आरश किसानो से चक्रवन्दी फ़ोस के नाम्र पर बसूल कर लिया जाता 
है | इस प्रकार कुछ अश तक व्यय सरकार द्वारा और कुछ अंश तक किसान 
द्वारा पूरा कर लिया जाता है; (सर) बम्बई में सारा व्यद सरकार द्वारा सहन क्रिया 
जाता हे जद्दाँ पर किसानों के साथ रियायत के रूप में बिना फीस लिये काम किया 
जाता है; और (ग) उत्तर प्रदेश में जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है पूरा खर्चा 
किसान से ४ र० श्रति एकड के हिसाब से वसूद्न कर लिया जाता है | 

सफलता की मात्ना--चकबन्दी की रफलता बिमिन्न प्रदेशों में कम ही 
रही है। केवल पंजाब, बम्तई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पेप्सू और दिल्‍ली आ्रादि 
मे कुछ सफलता इस सम्बन्ध में पाप्त की है। पजाब में चकतन्दी का काम १६२० 
से आ्रारम्म हुआ ओर उचर प्रदेश में १६२४ से । उत्तर प्रदेश में १६५३ के 
चकब्नन्दी एक्ड के पास द्वोेने पर इस काम की गति बढ़ गई और आगे चलकर 
एक्ट में मी उपयुक्त सुघार कर दिया गया । मार्च १६४५४ तक पंजाब में ४० लाख 
एकड़, मध्य प्रदेश में २५ लाख एकढ़, पेप्सू में १० लाख एकड़ से अधिक भूमि 


भूमि की चकबन्दी ६५ 


की चकबन्‍्दी की गई। बस्बई और दिल्ली में १०६० और २१० गाँवों में क्रशः 
यह योजना पूर्णतया लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में २६ जिलों में यद योजना 
लागू हैं।अब् भी विभिन्‍न राज्यों में इस योजना के काय को बढ़ाने का 
अबसर है। 

यद्यपि चकभ्न्दी का काये जरा घोमी गति से हुआ है और बहुत कमर 
उन्नति इस ओर हो पाई है फिर भी इससे लाटों की संख्या कम हो गई है और 
उनका औसत ज्षेत्रफल्न बढ़ गया है । यदि प्ल्ञाटों की संख्या में कमी और खेतों के 
चैत्रफल में वृद्धि की दृष्टि से देखा जाय तो हम कह सकते हैं कि सबसे श्रधिक 
उन्नति मध्य प्रदेश ने की दै जद्दों बिलासपुर, रायपुर ओर दुर्ग जिलों में प्लाटों 
की संख्या ८२% कम हो गई दे और उनका औसत क्षेत्रकल् ४००१ बढ़ गया दै। 
इस ओर मद्गास ने सबसे कम उन्नति की दे और वहाँ प्ला्ों की संख्या में २०% 
से भी कम कमी हुई है। 

खेतों की चकबन्दी के फलस्वरूप प्रत्येक किसान को श्रार्िक जोत 
(8८०००7४० 90०0778) प्राप्त नहीं हुई दे) क्योंकि यदि किसी किखन के खेद 
गाँव के विभिन्‍न भागों में छिटके हुये हैँ तो चकत्रन्दी से किसान के अधिकार में 
भूमि का ज्षेत्रफल नहीं बढ़ सकता | इस'लये प्रस्येक किसान को आपिक जोत देने 
के लिये बहुत बड़े प्रयत्न की आवश्यकता है। 


अध्याय ८ 
भूमि-क्षरण 


प्रथम पंचवर्धीय योजना के अनुसार भूमिसंरक्षण से श्रभिप्राय केबल क्षएण 

को रोक पाना ही नहीं दै परन्‍्ठछु अपने व्यापक श्र में भूमि संरक्षण के अन्तर्गत 
बह सभी बातें शामित हैं जिनका लक्ष्य भूमि की उत्पादन शक्ति को ऊँचे स्तर पर 
बनाये रखना है, जैसे भूमि की कमियों को दूर करने के उपाय, रासायनिक दपा 
देशी खाद का उपयोग, फसलों के बोने के क्रम का उचित संचालन, सिचाई तषा 
नाली की व्यवस्था इत्यादि | इस रूप मे भूमि-संरक्षण का प्राय: भूमि के उपयोग 
के ढंगो में सुधार करने से निकट सम्बन्ध है | भूमि सरक्षण के सम्बन्ध में भारत 
की प्रमुख समस्या भूमि-क्षरण को रोकना है। भूमि क्षुरण होते रहते से भूमि का 
बहुत बडा भाग कृषि के योग्य नहीं रहता | 

कारणू--भूमि क्र के अनेक कारण है परन्तु उनमें से मुख्य निम्न- 
'लिखित हैं :-. 

(१) बनों का काटना और वनस्पति का नष्ट दो जाना । जंगल और 
वनस्पति शवा और पानी के बद्ाव को रोकते हैं जिससे भूमि का सल्ल इनकी ह्वानि- 
कारक शक्ति से बच जाता है और उसका छ्वरण नहीं हो पाता | यदि बन काट 
डाले जायें और वनस्पति नष्ट कर दी जाय तो भूमि पूबंवत नहीं रहेगी, उसकी 
उत्पादन शक्ति घट जायगी । आयः इंधन या इमारतों के उपयोग के लिए वनों को 
काट लिया जाता है | आ्राखाम, तिद्दार, उड़ीसा और मध्यप्रदेश के कुछ भागों में 
कवायली जनता ( 7ल53] 9००98 ) एक निश्चित स्थान पर खेती नहीं करती 
है। वह म्ायः एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने ऋषि-क्षेत्र बदलती रहती है 
जिसके लिए उसे पेड़ कायते रइना पडता है ओर इससे बनो का विनाश हो जाता 
है। इधर नमीदारी उन्मूलन झोते शी अनेक जमोंदारों ने इमारती लकड़ी से रुपया 
पैदा करने के लिए अपने ज्ञेत्र के पेड़ काट डाले हैं । 

(२) पशुओं और विशेषकर भेड़ बकरियों का घास-पत्ती इत्यादि चर 
जाना | इससे भूमि के कश परस्पर गुथे नहीं रह जाते और उसका क्षस्ण द्वोने 
लगता दै | वनस्पत्ति का इस प्रकार चर लिया जाना भारत के लिए एक गम्भीर 
समस्या बन गया हे। १६४८ में भारतीय क्ृषि-अ्रनुसन्धान परिषद [[5ठी479 
ए०घ्घला] जे 487०0)६ए०  7?९८८४०८७) के तत्वावधान में उसके फसल और 


सूति-क्तरण द्छ 


भूमि विमाग (07095 शाते 505 ए़पाड़ की प्रथम बैठक में उठ समय के 
खाद्यान्न मंत्री ने कद्दा कि मेड बकरियों को प्रश्रय देने का श्रर्थ है मूमि-हग्ण और 
अद्दविनाश | परन्तु गाय-मैंस को प्रश्नय देकर इम भूमि की सेवा कर सकते है और 
स्वय समूद्धिशाली बन सकते हैं। खाद्य मंत्री ने अधिक जोर देकर जरूर कह्दा है 
परन्तु यह सच है कि भेड़ बकरियो से भूमि को बहुत क्षति पहुँचती है। उचित 
यह होगा कि पशुओं को चारा दिया जाय और बिना रोक-टोक के इधर-उधर, 
विशेषकर उन त्षेत्रों में जो इस कारण पहले ही ज्ञतिग्रस्त हो चुके हैं, चरगे न 
दिया जाय। 

(१) जिस भूमि में उत्तादक तत्वों की पहले द्वी से कमी है उसका शीघ्र 
करण ही जाता है। यदि भूमि उपजाऊ है थ्रौर उसकी श्रच्छी तरह देखभाल की 
गई तो ख़राब भूमि की अपेक्षा इसमें भृभि-क्षर्ण कम दोगा। फाश्त की जाने 
चालो भूमि का भारत में पीढ़ियों से त्रिना किसी रोक ठोक के बराबर उपयोग होता 
रहा है और उसकी उत्पादन शक्ति की पूति करने के लिए खाद इस्यादि या तो नहीं 
डाली गई है या श्रपर्याप्त रही है । इससे देश के बड़े-बड़े माग भूमि करण के 
संकट से प्रस्त हो चुके हैं । 

भूमि-ज्ुरुण श्रभेक प्रकार का होता है परन्तु भारत में मुख्य प्रकार निम्न- 
लिखित हैं -- 

(१) दल क्षरण (5066६ 2४0क्ष००)--गनी के तेज बह्षाव से या तेज 
दवा के बहने के कारण जब भूमि की ऊपरी उपजाऊ सतद बढ जाती है तब वल- 
करण होता है। 

(२) अन्तः क्षरण (50४09 छ705707)--प्नी के तेज बहाव के कारण 
भूमि में गहरे नाते बन जाने से अन्त/क्षरण होता है। प्रायः श्रन्त/क्षरण होने का 
कारण यह होता है कि बहुत समय्र तक तल-क्षरण होता रहे श्रौर उसे रोकने का 
काई उपाय मे किया जाय। नदियों के आउ-पास की भूमि में अन्त/क्षरण की 
अधिक संभावना रहती है क्योकि बाढ़ था जाने से तट की निकट्वर्ती-मूमि का 
तल क्षरण होता रहता है और घोौरे-धीरे गहरे नाले बन जाते हैं | 

(२) चायु क्षरण (जशप्र6 द70आं०णा)-वायु ज्षरण देश के मर प्रदेश 
में जैसे राजत्थान ओऔरे पूर्वों पजञाब में होता है । तेज वायु बहने से मझ क्षेत्र को 
बालू उड़ती रहती दे और निकटवर्ती द्विस्‍्सों मे वैठती रहती है जैसा राजस्थान के 
मरु प्रदेश के निकट द्ोता है। इससे भूमि की उल्तादन शक्ति को गदरी हानि 
पहुँचती है। 

भूमि कर्ण एक गंभीर संक्रट है | इससे भूमि की उत्पादन शक्ति कम होती 


द्ष्द भारतीय अर्थशात्र की समस्याएँ 


है, भूमि व्यर्थ हो जाती है शरौर जनता निर्धनता के चंगुल में फंस जाती है | 
इससे देश के बड़े-बड़े च्षेत्र मदस्थल भें बदल जाते हैं। उन चेत्रों में जहाँ नदी- 
घाटी थोजनाएँ लागू की गई हैं, जैसे दामोदर घाटी, वढ्ाँ पर भूमि करण से निर्मित 
बाँघों को भय उत्पन्न दो जाता है।इस कारण इन बॉध्धों को देखभाल और 
बचाव के लिए अधिक व्यय करना पड़ता है | यह दुर्भाग्य की बात है कि इमें 
श्रपने देश में भूमि-क्षरण के प्रकार और प्रसार के सम्बन्ध में सद्दी-उह्दी सूचना प्राप्त 
नहीं है इस सूचना के प्राप्तद्दो जाने पर भूमि-क्षरण को रोकने के लिए प्रभावशाली' 
उपायों को लागू किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों मे भूमि संरज्ञण के लिए 
कुछ काम किया गया है, बम्बई में छोटे-छोटे बाँध बाघने और टेक लगाने 
(7धा8०॥8) से और पंजाब में जंगल लगाकर तथा पहाड़ी नाल। में बाँध 
इत्यादि बाँधकर और उत्तर प्रदेश मे नालों तथा खड्डों से परिपूरित भूमि पर कृषि 
करके भूमि संरक्षण किया जा रहा है | बाँध बाँघने और टेक इत्यादि का निर्माण 
करने में और कटी-फ़टी भूमि को समतल बनाने के लिए ट्रैक्टरों तथा श्रन्‍्य 
बड़ी-बड़ी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। परन्तु अभी इस सम्बन्ध में बहुत 
कुछ कार्य करना शेप है। 

राजस्थान के मरस्थल का क्रमशः उत्तर की ओर विस्तार एक विशेष 
चिन्ता का बिपय हो गया है और भारत सरकार ने उसकी रोकथाम के लिये निम्न 
उपाय किये है :-- 


(३) “दस वर्ष के मौतर ही भीतर ४०० मौल लम्बी और ३ मील भीतर 
को ओर घोड़ी जज्ञल की एक पट्टी राजस्थान की पश्चिमों सीमा पर लगा देना 
इसमें भेड़, बकरी, गाय, बैल, ऊेट, आांद पशुओं के चरने की शआज्ञा न होगी।” 

(२) मरुस्थल की भूमि में बालू के कर्णा को इरियाल। द्वारा स्थिर करने में 
वैज्ञानिक उपायो की खोज करना | 

(३) ऐसे नखांलस्तानों की ध्ययस्था करना जद्दाँ से पेड़-पौधे फौजी नाकों, 
रेल के स्टेशनों, पुलिस के थानों, तहसीलो और स्कूलों के इर्द-गर्द ले जाकर 
लगाये जा सके | 

(४) ऐसी चुनी हुई सड़को और रल की लाइनों पर मनुष्यो की झाबांदी 
में आवास का प्रत्रन्थ करना जो वायु के बहाव को कारती हुई बढती है । 

(५) दोएों, के रण, बी, 'सकेल्सपो यो, चीज ओऔए परे, के अफ्गे का 
प्रबन्ध करना । 

(६) उपयुक्त चरागाद्दों की स्थापना का प्रबन्ध करना जो कि समय-समय 
पर और बारी-बारी से चरने के लिये खोले जायें | 


सूमि-सरण शर्ट 


इन उपायों से आशा की जाती है कि मस्स्थल की बाढ़ यंक जायगी और 
भूमि-क्षरण बन्द हो जायगा तथा भूमि की उ्ेरता स्थिर रह जायगरी 

प्रथम पंचवर्षीय योजना फे अस्तर्गेत--प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि 
जक्षरण को रोकने और भूमि संरक्षण की आवश्यकता पर विशेष रूप से महत्व 
दिया गया था । मारत सरकार ने विशेषशों की एक तदर्थ-समिति (७0 ४06 
(007४ए॥४८६) बनाई थी जिसका काये पंजाब, पथियाला संघ उत्तर प्रदेश, सौराष्ट 
ओर कच्छ के निकट्पर्त्ती उपजाऊ क्षेत्र में मर प्रशार की समस्या का अध्ययन 
करना था| समिति ले एक विस्तृत कार्यक्रम की सिफारिश की है जिसमें यह 
सुझाव दिया गया दे कि (१) राजस्थान की पश्चिमी सोमा पर चनस्पति का ५ 
मील चौड़ा कटिबन्ध लगाया जाय, (२) राजस्थान में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए. 
नये वन लगाये जाँय, (३) भूमि के उपयोग के तरीकों में खुघार किया जाय । 
विशेष रूप से कृपक रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिये वृक्षारोपण करें और 
रेगिस्तान को समध्या का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान केन्द्र (रि९३०४४५९ 
50000) स्थापित किया जाय । भारत सरकार ने इस समिति की तिफारिशें 


मान लो हैं । हे 
प्रथम पोजना में भारत सरकार द्वारा २ करोड़ रूपये भूमि संग्धुण पर व्यय 


करने का आयोजन था। “भूमि संरक्षण कार्य जैसे बाँध बाँधने, खाई खोदने, 
नाले पायने (हुणए ?]प४४ ०६), भूमि पर मेढ़ बाँधने, पानी के बहाव पर रोक 
लगाने, नदी की घारा को तथा खड्डों के बनने को नियस्व्रित करने आदि उपायों 
के ब्न्तर्गत जो प्रदेशीय सरकारों द्वारा किये जा रहे हैं लगभग ७००,००० एकड़ 
भूमि आरा गई है जिसका दो तिहाई भाग फेव्ल बम्बई प्रदेश के भांग में आया है। 

“प्रथम योजना मे ही भूमि संरक्षण कार्य नियमित रूप से आरमस्म द्वो गया 
था | लग-भग २५० कृषि और वन विभाग के अ्रधिकारियों को भूमि संरक्षण 
उपायों की विशेष शिक्षा दी जा चुक्की है। १६५२ में जोधपुर में रेगिस्तान में बृक्षा- 
रोपणु सम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना की गई थी और प्रथम योजना के 
पिछुले वर्षों में ही पाँच अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की मी स्थापना हो गई 
यो। ग्पारद अग्रगासी योजना केन्द्र बस्बई, आन्म्र, उड़ीसा, पच्छिमी बंगाल, 
अछएख, पंच, सीएफट ट्राबलकोर, कोचीन, अचफेर, कण्छ और भीनाएुर के स्थापित्त 
किये गये हैं । द्रावनकोर, कोचीन वथा मद्रास की ये आदर्श योजनायें विकास 


थोजना केन्द्र में परिणित कर दी गई हैं | 
इस समस्या को समुचित रूप से सुलझाने के विचार से मारत सरकार ने 


७: भूमि संरक्षण सम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र देहरादून, कोटा, वसद्‌ 


छ० सारतोय अयथशाख्त्र की समस्याएँ 


(उत्तरी गुजरात) बेलारी, ऊट्कामण्ड और जोधपुर मे खोले हैं। इन केन्द्रों ने 
बहुत दाभप्रद कार्य किया है। 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना--में तो और झधिक विस्तृत आयोजन किया 
गया दै। भूमि संरक्षण के लिये २० करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई दे। लगभग 
३० लाख एकड भूमि जहाँ पर भमि ज्ञरण बहुत घुरी तरह से हुआ है इस संरक्षण 
योजना के अ्न्तगंत लाने का इरादा है।इस ३० लाख एकड़ भूमि में से २० 

गख एकड़ तो ढलुश्मा ऊँची नीची खेती के योग भूमि, ३२३६०,००० एकड़ मस्स्थल 

तथा कडने वाक्ले करार की भूमि, ३३०,००० एकड़ नदी की घाटी वाली भूमि, 
१७०,००० एकड़ पदाड़ी भूमि और १५०, ००० एकड़ खड्डु दाली भूमि होगी | 

भारत में खब से बड़ी कठिनाई यह है कि भूमिन्‍क्षरण की समस्या 
की गम्मीरता का जनता को कुछ शान दी नहीं है। दुछ राज्य सरकारों ने 
भूमि संरक्षण के लिए बहुत सीमित उपायों को लागू किया हे । जनता इस भारी 
संकट के प्रति विल्‍्कुल' उदासीम है और इस बात की और उसका ध्यान नहीं 
जाता कि भूमि करण को रोकने से कितना लाभ द्वो सकता है| इस सम्बंध में 
व्यवह्रिक दृष्टि से विचार करके प्रथम ओर द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं ने' 
निश्चित प्रमति की दे परन्तु इस कार्य के लिए जितना धन निर्धारित किया गया 
है बह आवश्यकता से बहुत कम है | इस काय में इस्से कद्दी अधिक रुपया ब्यय 
होगा । राज्य सरकारों को अपनी वित्तीय कठिनाइयों के पश्चात्‌ भी इस कार्य के 
लिये अधिक घन देना द्ोगा | दी्घकाल में इस व्यय से अवश्य लाभ द्वोगा क्योंकि 
भूमि की उत्पादन शक्ति बढ़ेगी और हमारी श्रनाज, कपास, तिलइन इत्यादि की 
उपज में वृद्धि होगी जिससे उत्त्यादन तथा उपमोग के बीच की वर्तमान खाई को 
पाटने में सहायता मिल्लेगी । केन्द्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड से यह आशा की जाती है 
कि भूमि संरक्षण के उपायों के प्रयोग की प्रगति बढ़ाने में समर्थ होगा । यह बोर्ड 
“विभिन्न प्रकार की ममियों के जो खेती, जज्लल लगाने तथा चरागाह बनाने के 
काम आ रही है संरक्षण सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य का आरम्भ, सामंजस्य तथा 
व्यवस्था करेगा और प्रादेशिक राज्यों को तथा नदी धादी योजनाओं को मूमि 
संरक्षण सम्बन्धी योजनाओं के बनाने में तथा तत्सम्बन्धी कानून बनाने में 
सहायता प्रदान करेगा? | यह बोर्ड भूमि संरक्षण सम्बन्धी जानकार। की बातों के 
आएदान-प्रदान का केन्द्र दोगा तथा तत्सम्बन्धी, शिक्ता की सुबिया प्रदान करेणए 
ताकि भूमि सरक्षण सम्बन्ध में आवश्यक कुशल व्यक्तियों कौ यैमाइश आदि कार्यों 
के लिये पूर्ति की जा सके [ 


अध्याय १० 
सिंचाई 

वर्षा ही भारत में कृषि की भाग्य-विधात्री है। देश के विभिन्न भागों में 
मिन्न-मित्र मात्र में वर्षा होती है जिसमें काफी अन्तर रहता है | उदाइरणाथ एक 
ओर तो चेरापूंजी जैसे स्थान पर ४६० इन्च तक वर्षा होती है जिससे बाढ़ द्वारा 
फसलों इत्यादि की द्वानि होती है दुसरी ओर राजपूताना केवल ५ इन्च वर्षा होती 
हैं जहाँ पानी की कमी से फलें नष्ट दो जाती हैं | चाबल तथा गन्ने की खेती के 
लिये आवश्यक द्वोता है कि पानी पर्योप्त मात्रा में निरस्तर नियमित रूए से 
मिलता रहे | इसलिए प्राकृतिक सुविधा प्राप्त न होने के कारण मृमि के सिचाई के 
लिए; और नदियों के पानी को उचित उपयोग में लाने के लिए. कृत्रिम उपायों का 
सद्दारा लेना पड़ता है। 

भारत की नदियों से प्रात्त १३,१६० लाख एकड़ फुट पानी" में से श्रोसतन 
केवल ५"६ प्रतिशत का उपयोग १६५१ के पहले तक किया जावा था और 
शेष बाढ़ द्वारा ध्रायः झनि पहुँचावा हुआ समुद्र में गिरता था। उसके पश्चात्‌ 
पानी का उपयोग बढ़ा है। आशा को जाती है कि १६५६ भें लगभग १,३६० 
लाख एकड़ फीट जल अथवा कुल का १०% कार्य में आ जायगा । पानी की 
इस भारी क्षति को रोककर इसे सिंचाई के कार्य में लाना चाहिए जिससे बाढ़ का 
प्रणह घटे, भूमि की उत्पादन शक्ति बढे और साथ ही कृषि उत्पादन में बृद्धि हो |. 

सिंचाई का स्रोत 

भारत में सिंचाई के मुख्य साधन कुश्मॉ, तालाब और नहर है| कहीं-कहीं 
नदियों से पानी खींचकर भी सिंचाई की जाती है। सिंचाई के यह सभी खोत निम्न 
चार्द में दिये गए. हैं :--- 








तिचाई के साधन 
40७७४ ७४७४ | 
कुश्चाँ तालाब नहर नदी 
| | 
कच्चा पक्का पाताल त्तोड़ कच्चा पक्का बारहमासी बाढ़ निरोधक 
कुआँ कुत्नों कुश्ाँ | तालाब तालाब नहरें नदूरें 





| ि्आछछ, 
रद चरस  नलकूप घरती के नीचे के वालाब धरवी के ऊपर के तालाब' 


३, एक पुझड़ जमीन को एक फुड गहराई तक भरने के लिए जितने पानी की 
आवश्यकता होती है बह एक एकइ फुट पानी कहलाता है? 


छर्‌ भारतीय अर्थशासत्र की समस्याएँ 


कुएँ--भारत में सिचाई के लिए कुएँ का प्राचीन काल से प्रयोग होता 
आया है। भारत के लिए यह भदत्वपूर्ण साधन हैं । कुएँ या तो कच्चे होते हैं या 
पक्के | इमारे देश में कच्चे कुओं की संख्या बहुत ग्धिक है क्योंकि इनका निर्माण 
करने मे न तो अधिक व्यय होता है और न विशेष कला के ज्ञान की दी आवश्य- 
कथा है| इनसे पानी निकलने के लिये ठेकली का उपयोग द्वोता है । पक्के कुएँ 
दो प्रकार के होते ईं, (१) ऐसे कुएँ जिनका पानी खीचने के लिए, रहट या चरस 
का उपयोग किया जाता है और (२) नलक्ृप (उए७०-ए८)७) जिनका पानी 
खींचने के लिये बिजली के या डिजिल पम्पों का उपयोग किया जाता है। 


कुएं अ्रधिकवर मैदानी भाग में और विशेषकर ऐसे भागों मे बनाये जाते 
हैं जहाँ पानी का तल बहुत गहरा नहीं होता है और नदाँ भूमि मुलायम होती है। 
पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिद्वार, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग और कपास 
की कृषि के योग्य काली भूमि में अधिकतर सिचाई के लिए कुओं का दी उपयोग 
किया जाता है । यह कुऐँ निजी भी दोोते हैं और सरकारी भी ॥ उत्तर प्रदेश में 
लगभग दो इजार सरकारी कुएँ हैं। 


कुओ्नों के पानी से सिंचाई करना लाभदावक है क्योंकि कु के पानी में 
चोडा, नाइट्रेड, क्नोराईड और सल्फेट काफी मात्रा मे रहते हैं । इनसे भूमि की 
उत्तादन शक्ति मे दृद्दि होती है। इसके सा५ ही कुओं से सिचाई करने का एक 
और लाम भी है। नहरों से दिंचाई करने से पानी एक स्थान पर एकत्र दो जाता 
है परन्तु कुझ्ों के उपयोग से ऐसा द्वोना सम्भव नहीं है। यदि कृपकों को तकानी 
ऋण देकर और अधिक पक्के कुओं का निर्माण करने के लिये प्रोत्साइन दिया 
जाय तो अधिक उपयुक्त होया। उन्हें कुएं. खोदने की सुविधा दी जानी चाहिए 
और जिजली से चलने वाले पम्प लगाने के लिए. गाँव तक ब्रिजली पहुँचानी 
चाहिये | ब्रिजली के पम्प रस्ते होते हैं और अन्य साधनों की अपेक्षा चच्छे भी होते 
हैं। सिचाई के लिये नवीन कुशों का निर्माण इसी उद्देश्य के लिए. संगठित सह- 
कारी समितियों के द्वारा किया जाना चाहिए | 


तालाब--तालाबों के द्वारा विचाई करने का अधिक प्रचलन दक्षिण में 
और विशेषकर मद्राप्त तथा मैयूर मे है। वैसे चज्ञाल, मिहार, उड़ीता, उत्तर प्रदेश 
और मध्य प्रदेश में मी छिचाई के लिये ताज्ञातरों का अयोग किया जाता है। कहीं 
कहीं यह तालाब काफी बड़े हैं जिन्हें कील कहना अधिक उपयुक्त होगा और कहीं 
छोटे-छोटे हं जैसे प्रायः याँवों में होते हैं | इनमें कुछ प्राकृतिक हैँ और कुछ का 
निर्माण किया गया है जो कच्चे-पक्के दोनों श्कार के हैं | पक्के तालाब भूमि के 


सिंचाई छ३ 


सीचे और भूमि के ऊपर भी बनाए जाते है । यह दाल वर्षा के पानी से मरते हैं 
और श्रन्य ऋतओं में इनसे पिचाई के लिये पानी लिया जाता है| 
कुश्ों के पानी की तरदइ तालाब का पानी भी उत्पादन शक्ति बढ़ानेवाला 
है क्योकि इसमें वर्षा का पानी शौर गन्दगी दोनों मिले द्वोते हैं। यद्यपि तालाब 
सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन हैं परन्तु इनकी स्थिति सम्तोषजनक नहीं है। इनकी 
गहराई मिट्टी भरने से घीरे-घीरे पटती जाती है। इसलिये आवश्यकता इस बात 
की है कि पुराने तालाबों को गहरा किया जाय और अधिक नये तालाब खोदे 
जायें | चूँकि कृषक इस दिशा में अधिक कारये नहीं कर सकता है इसलिये तालाब 
खोदने के लिये सरकार को अधिक सक्रिय शोने की आवश्यकता है| उत्तर प्रदेश 
की सरकार इस दिशा में १६४८ से कार्य कर रदी। यद कार्य पंचायतों, स्थानीय 
संस्थाश्रों श्रौर सहकारी समितियों को सौंपना चाहिये | पक्के तालाबों का निर्माण 
करने में श्रधिक व्यप करना पड़ता है| परन्ठ इनका अधिक संख्या में निर्माण 
करना आवश्यक है क्योंकि इनमें पानी काफी समप्र तक सुरक्षित रखा जा सकता 
है। कच्चे तालाबों को तरद इनका पानी शीघ्र सूख नहीं जाता | यदि इन तालाबों 
से खेतों तक पक्क। नाली लगा दी जायें तो इससे पानी की पूर्ति में सुधार होगा 
और पानी व्यर्थ नहीं जायगा । जत्र यद तालाब खाली दो जायें तो सिंचाई की 
आवश्यकता न रहने पर नहरों के पानी से इन्हें मरा जा सकता है | 
नहरें--तहर का पानी भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है। 
पंजाब उत्तर प्रदेश, बंगाल, ब्रिहार, मद्रास, मेसूर, दैदराबाद, बम्बई, मध्य प्रदेश 
और उड़ीसा में नहरों का जाल बिछा हुआ दे । नहरें दो प्रकार की होती हैं (१) 
आरहइमायी और (२) बाढ़निरोधक | बाँधों में पानी का संग्रद्द करके भारहमासी 
नहरों का निर्माण किया जाता है । इन नहरों से वर्ष मर पानी प्राप्त हो सकता 
है। दूखरी ओर बाढ़ निरोधक नहरों मे नदियों का पानी शक स्तर से अधिक 
चढ़ जाने के पश्चात्‌ एकत्रित हो जाता है| बारइमासी नहर अधिक अ्रच्छी होती 
हैं क्योकि सूखा पड़ने पर जब बाढ़-निरोधक नहरों का पानी सूख जाता है तो 
इन नहरों से सिंचाई इत्यादि के लिये पानी प्राप्त हो सकता है। अद्दाँ तक 
निर्माए-व्यय का सम्बन्ध है बाढ़-निरेघक नहरों के निर्माण में बारदमासी नहरों 
के निर्माए-यय का अपेक्षा बहुत कम व्यय होता है | बारहमार्सा नइरों का निर्माण 
करने में देकनिकल कुशलता मशीनों और विभिन्न सामग्रियों की आवश्यकता 
होती है । 
नहरों से सिचाई करने से कुछ द्वानियाँ भी दोवी हैं। इससे पानी एक 
स्थान पर एकत्रित रहता हे और खेत में पहुँचने से पूर्व काफी मात्रा में पानी नध्द 
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दो जाता है | परन्ठ यह बड़ी सम्स्याये नहीं है। नहरों को पक्का कर देने से यह 
समाप्त हो जायेगी । 
लिंचाई-कर--पिंचाई कर की दर और उसकी वसूली के दग प्रत्येक फलल 
और प्रस्येक राज्य में भिन्न रहत हैं । नहर और नलकूपों को सिंचाई दर भी मिन्‍न- 
भिन्न है | एक एकड़ भूमि भे गन्ने की खेती में सिंचाई करने की दर उत्तर प्रदेश 
में थ रुपया और देदरातआद में ३३ रुपया दे | कपांस के लिए पंजाब में ३३ रुपया 
ओर मद्रास में १० रुपया है, चावल की प्रति एकड सिचाई दर ४ रुपये से श८ 
रुपये तक है और गेहूँ की ढाई रुपये से १० रुपये तक है । इससे छात द्वोता है 
कि व्यवसायी-फसल के लिए. सिचाई कर की दर खाद्याक्ष की अपेक्षा अधिक है। 
दूर का यह अन्तर इस बात पर आधारित है कि प्रति एकड व्यवसायी-फसल से 
खाद्यान्न के प्रति एकड़ की अपेक्षा अधिक लाभ द्वोता है। ग्राजकल पानी की 
जो अ्रनावश्यक कृति द्वोती है उसे बन्द करना चाहिए और याद आवश्यक दो तो 
व्यय किये गए पानीं की मात्रा के झ्राधार पर सिंचाई कर लगाना चाहिए | 
पपछले कुछ वर्षों में कुछ राज्यों ने नई विकास ग्रोजनाओं की वित्तीय 
आवश्यकता पूर्ति करने के लिए झपनी सिचाई कर की दरों को बढ़ा दिया है 
जिससे कृपक पर भार और बढ़ गया है | सिचाई के कार्य को भी अन्य साधारण 
कार्यों की तरह चलाना चादिए | ठिचाई कर की दर केवल इतनी द्ोनी चाहिए 
जिससे इस कार्य को चलाने मे द्वोने वाला व्यय निकल आए और योजना को 
कार्यान्वित करने मे जो पूं जी लगाई गई दे उसकी वसूली होती रहे । सिंचाई कर 
राज्यों के लिये आय का साधन न द्वोना चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश भे बना 
दिया गया हे, क्‍योंकि इससे कृपक पर अनुचित भार पड़ता है और उत्पादन व्यय 
बहुत आधक बढ़ जाता है। 
संगठन--१६ १६ से सिचाई ब्यवस्था राज्य सरकारों के हाथ में था गई 
है | प्रत्येक राज्य में एक सिंचाई विभाग है जो राज्य में लिचाई के कार्यों के 
विकास के लिये उत्तरदायी होता है। अन्दर-राज्य सिचाई व्यवस्था का संचालन 
करने के लिए दो केन्द्रीय सस्थाएँ हैं | इनमें से एक केन्द्रीय जलबिद्युत, सिंचाई 
और जलयान सम्बन्धी आयोग हे। इसकी स्थापना भारत सरकार ने १६४५ में 
की थी । इसका उद्देश्य जल शक्ति पर नियंत्रण रखने, उसका उपयोग और संरक्षण 
करने क लिए योजनाएँ बनाना और सभी कार्यों को सुसम्बद्ध करके उन्हें कार्यान्वित 
करना दै। इसके साथ हो इसको यद्द भी कार्य तौपा गया है कि आवश्यकता पड़ने 
पर सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करके कोई नई योजना तैयार करे ) 
दूसरी सत्या केन्द्रीय धिचाई-परिषद्‌ है | इसकी स्थापना १६३१ में हुई थी। 


सिंचाई जप 


परिषद्‌ को यह्‌ कार्य सौंपा गया कि भारत * अलुसन्वान केन्द्रों में ठिंचाई तथा 
इसके सम्बन्धित अन्य विषयों पर किये जाने वाले खोज कार्यो का समस्वय करे।, 
इन समस्याओं से हम्पर्क रखने वाली विदेशी सस्थाओं से भी परिषद्‌ अपना 
सम्बन्ध बनाए. रखती है। इसके अलावा केन्द्रीय मौमिक जल सप (एशआएशो 
छ०णाए फेंबक 0588788007) नाम की संस्था मी है जो १८४६:४७ से 
जल-सोतों का अध्ययन कर रदी ह्दै। रे 
१६५४ से भारत संघ के कृषि तथा खाद्य मंत्रालय के अन्तर्गत नलकूप 

योजनाश्रों के प्रशासर के मिर्देशन में एक नलकूप विकास संघ भी कार्य कर रहा 
है। यद्द उंस्पा जहाँ सदा वर्षा कम दोती है वहाँ इस बात का पता लगायेगी कि 
भूमि के च्न्तस्तल से कितना पानी प्राप्त कर लेने को सम्भावना दै। 

सिंचाई की समस्या को दो ढंग की योजनाश्रों द्वारा सुलमाने का प्रयक्ष 
किया गया दे । प्रथम बहुमुखी नदी घादी योजनाओं द्वारा तथा छोटे-छोटे सिचाई 
के साधनों द्वारा । बहुमुली नदी घाटी योजना अन्य लामो के अतिरिक्त बहुत बड़े 
क्षेत्र को विंचाई के लिए. पानी देती दे । छोटे-छोटे सिंचाई के साधन यद्यपि देखने 
में इतने आकर्षक नहीं हूं किर मी झृपकों को दिंचाई के लिये भ्रत्यन्त श्रावश्यक 
पानी देते है। यह आशा की जाती है कि जब सब नदी-घादी योजनायें पूर्ण हो 
जायेंगी तो उनसे लगभग १६५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई दो सकेगी । 

छठिनाइयाँ--भारत में सिंचाई की व्यवस्था का विकास करने में अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनका विवरण निम्नलिखित है +-- 

(१) वित्त की समसस्‍्या-सिंचाई सोजनाओं को लागू करने में सबमें बढ़ी 
कठिनाई वित्त की दै । इनकेलिए बहुत अधिक रुपयों की आवश्यकता पड़ती है । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में बड़ी छिंचाई योजनाओं के लिए, ४५८ करोड़ और 
छोटी सिचाई योजनाओं के लिए, ४७ करोड़ रुपये का आयोजन किया गया था | 
इसके साथ दी कुश्नों तथा तालाबों का निर्माण करने के लिए. ब्यक्तियों श्रौर 
सहकारी समितियों को कुछ अतिस्क्ति घन की आवश्यकता द्ोगी | यह धन प्राप्त 
करने के लिए. पंचवर्षीय योजना में ऋण लेने, राजस्व की आय से सहायता लेने, . 
विशेष अनुदानों, जलपूर्ति कर और लगाव में वृद्ध करे और सिंचाई तथा 
विकास कर लागू करने की ब्यवस्था की गई थी। परूतु यह कर उसके भार को 
ऐसे समय में बढ़ा देते है जब कि करभार स्वयं काफी अधिक है। इसमें सन्देदद 
नहीं कि इतना घन प्रात्त करने में जनता पर अनुचित मार पड़ेगा जिससे असन्तोष/ 
कैलने की सम्भावना है। 

(२) प्राविधिक ९ डेक्निकल) ज्ञान का अभाव--धन के अभाव क्षे 
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साथ ही योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित प्राविधिक करूचारियों 
का भी अभाव है | प्रायः सभी बढ़ी योजनाओं में विदेशी प्रविधिजों को नियुक्त 
किया गया है और इससे अनावश्यक रूप से अधिक ज्यय करना पढ़ रद्दा है । 
इसलिये यह आवश्यकता है कि देश में भारतीयों के लिए अनुसन्धान और मशि- 
क्षण केन्द्र खोले जाये । 

( ३ ) आवश्यक सामान की कमी--भारत में इन योजनाओं के लिए 
आवश्यक इस्पात और सिमेंट की भी कमी है| इसलिए यह आवश्यक है कि 
इनका उत्पादन और बढ़ाया ज्ञाय और जो कुछ सामान उपलब्ध हं। सके उसको 
सबसे पहले सिंचाई के लिए, निर्माण-काये भें लगाया जाय | 

(४) पानी का अनुचित उपयोग और क्षति--भारतीय कृपक पानी का 
उचित उपयोग नहीं करता । विभिन्न ज्षेत्रों में बमिन्न फसलों के लिए. आवश्यक 
पानी की मात्रा भिन्न-भिन्न द्वोती है | परन्तु भास्तीय कृषक पानी का बिना सोचे- 
सममे उपयोग करता है| पानी की श्रविकता खेती के लिये उतनी द्वी हानिकारक 
है जितनी उसकी न्यूनता | एक समय में अधिक पानी देने की अपेक्षा बार-बार 
पानी देना अ्रधिक लाभदायक ठिद्ध हुआ है। पानी की इस क्षति को कुछ सीमा 
तक नहरों को पक्का बनाने और काम में लाये गये पानी की मात्रा के श्राधार पर 
सिंचाई कर लागू करने से रोका जा सकता है। 

(४) पानी का गलत बंटवारा--भारतीय कृषक बहुत समय तक झपने 
खेत को सींचने के लिए वर्षा के ग्रगमन की प्रतीक्षा करता है। जब वर्षा से देर 
द्वो जाती है तत्र बह सिंचाई के लिये नद्दरों और नल कूर्पों से पानी छेने के लिए 
दौड़-धुप करता है। परनन्‍्ठु सब कृपकों को एक द्वी समय में नहरों और नल कूपों 
से आवश्यक पानी मिलना सम्मव नहीं है क्‍योंकि भारत में नदृरों ओर नल कूपों 
का पानी कृषक की औसत आवश्यकता से कम है। इस प्रकार की दौड़ धूप से 
सिंचाई को व्यवस्था पर बहुत भार पड़ता है जिसको कम करने के लिए, किसानों 
को अपनी आ्रावश्यकतायें पहले से दज करानी चाहिये और रजिस्ट्री के क्रमानुमार 
उन्हे पानी मिलना चाहिए | 

यह कठिनाइवाँ आ्रसाध्य नहीं हैं । उचित प्रयत्नों से इनको इल किया जा 
सकता है। यदि कृपक सहयोग देँ और पानी की उचित रूप से व्यवहार में लाने 
सकी आवश्यकता को समझे और बहुशुखी नदी चाटी योजनात्रों के साथ-साथ फली- 
भूत होनेवात्ी योजनाओं पर जोर दिया जाय वो देश की छिचाई व्यवस्था समल 
जायगी | 


अध्याय ११ 
बहुउद्देशीय योजनाएँ और बाद नियंत्रण कार्यक्रम 


सिंचाई और शक्ति उत्पादन योजनायें प्रथम और द्वित्तीय पंचवर्पिय योज- 
नाथ्ों के मुख्य श्रेग हैं। इनमें विद्युत शक्ति के उत्तादन और सिंचाई की सुविधा 
में वृद्धि होगी जिनका अभाव उद्योगों और कृषि की उन्नति में बाधक रह दे | इन 
योजनाओं से बाढ़ पर नियंत्रण, मलेरिया के फैलने में रकावट, तथा देश को अन्य 
अनेकों लाभ दोंगे। प्रथभथ और दविवीय योजनाश्रों के श्रन्तर्गत तीन प्रकार की 
सिचाई योजनाओं की व्यवस्था है ) ( १ ) बहुउद्देशीय योजनाये, ( २ ) बढ़ी तथा 
साधारण छिचाई की योजनायें तथा ( ३) छोटी णिचाई की योजनाये' । 

इन योजनाओं की वीन विशेषयायें हैं । (छ) इनमें से ऋनेकों तो एंचव- 
पौय योजना के आरारम्म होने के पूर्व ही से चल रहीं थीं। “द्वितीय मद्दासमर का 
अन्त होते ही बहुत सी परियोजनायें जिनमें कई बहुअद्देशीय योजनायें भी थीं 
आरम्भ कर दी गई' थी। इनमें से कुछ तो ऐसी थीं जिनका काय तो बिना उनके 
सम्बन्ध में आवश्यक प्रायौगिक और आर्थिक छान बीन के ही आरम्म कर दिया 
गया था। १६५१ में जत्र खिचाई और शक्ति उत्पादन की योजनाशों का निर्माण 
कार्य चल रहा था, उनके पूर्ण द्ोने में कुल व्यय ७६५ करोड़ रुपये होने फा अनु- 
मान था” इसमें से १५३ करोड़ रुपया तो इन अपुर्ण योजनाओं पर व्यय हो चुका 
था क्योंकि ऐसा विचारा जाता था कि जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र ये योग- 
नायें पूर्ण की जॉय जिससे कि जो कुछ घन इन पर व्यय किया जा चुका है वह 
सार्थक हो श्र उसका यथा-सम्भव लाभ बढ़ी हुई मात्रा मे अ्रन्न की उर्पत्ति के रूप 
में शीघ्र मल जाय । 

(ख ) प्रथम योजना के अन्दर्गव जिन परियोजनाओं को आरम्भ किया 
साया था उन पर पुनः विचार किया गया और सिंचाई तथा शक्ति उत्पादन की 
योजना पर व्यय ध्रुष्ु८ करोड़ रुपये से बढ़ाकर ६७७ करोड़ रुपया कर दिया गया | 
जो अन्य महत्यशाली परिवर्तन किये गये वे निम्म हैं। ( १) १६४६१ में योजना 
निर्माण के समय सदा से कमी के चेत्र की आवश्यकताओं की आर बिशेष ध्यान 
नहीं दिया गया था। इन ज्षेत्रों की जनता के निर्घन होने तथा उनके आर्थिक 
कार्यों में निरन्तर प्राकृतिक बाधा की उपस्थिति के कारण निरन्चर सहायता की 
आवश्यकता पड़ती रइती थी | इसलिये श६३३-५४६४ में इन ज्षेत्रों के स्थायी विकास के 


जप भारतीय ध्र्थशातत्र की उमस्याएँ 


लिये कार्यक्रम निश्चित किए गए. और इस प्रकार सम्पूर्ण थोजना के कुल व्यय में 
४० करोड़ रुपये की वृद्धि की गई | इन योजनाओं का ध्येय था कि वे जनता के 
पास घन की बृद्धि करेगी और थे भविष्य के विकास कार्यक्रम में उससे सहायता 
दे सकंगे । ( २ ) १६५४-५५ मे छोटी छोटी शक्ति उत्पादन की योजनाओं इचमें 
सम्मिलित कर लीं गईं जिन पर २० करोड़ रु७ इस बिचार से ब्यय करने का 
निश्चय किया गया कि उनसे छोटे-छोटे कस्तों और गाँवों मे जनता को कार्य 
पाने का अवसर प्राप्त ही सफ्रेगा, और (३ ) बाढ़ पर निर्यत्रण रखने का 
१६५४-५४ में क्रम बनाया गया जिसपर १६१ करोड़ रुपया ब्यय करने का 
निश्चप किया गया | 

( ग ) इन योजनाओं का कार्य इतना अधिक था ओर धन तथा श्रन्य 
आवश्यक साधनों का इतना ग्रभाव था कि सब्रको कार्याविन्त करना सम्भव नहीं 
हो सका | इसलिए सम्पूर्ण कार्यक्रम को अंशों में विभाजित करना आ्रावश्मक हो 
शाया | प्रथम योजना में यह निर्सय किया गया कि चम्बल, कोसी, कृष्णा, कोयना 
और रिहन्ड योजनाओं को सम्पूर्ण योजना के अन्तिम काल में आरम्म किया जाय | 

इस प्रकार द्वितीय पचवर्षीय योजना में यह निर्णय किया गया है कि कुछ 
बड़े काम जैसे आन्म की बमसाधरा योजना, बिहार की कन्स।ई योजना और 
बम्बई की उभाई नमंदा, साही, खडरावासला, गिरना और बनस योजनायें, मध्य- 
प्रदेश की तादा योजना और पब्छिमी बंगाल की कंगसाब्ाती योजना सम्पूर्ण 
योजना काल के अन्तिम भाग में कार्यान्वित कौ जायैंगी । 

योजना के अन्य कार्यक्रमों की अ्रपेज्ञा ठिचाई और शक्ति उत्पादन योज- 
नाथों पर बजट में निश्चित व्यय कहीं अधिक व्यय किया गया। यह एक संतो- 
धप्रद बात हे, क्योंकि इसमें भारतवर्ष की आधिक स्थिति संधरेगी और उद्योगों 
तथा कृषि में तीब्र गति से विकास सम्मब द्वोगा | प्रथम योजना के तीन वर्ष ब्य- 
तीत द्वोने के पूर्व ही भारतवर्ष यदि अन्न के लिये आध्म निर्भर हो सका है तो 
किसी सीमा तक इसका कारण सिंचाई तथा शक्ति उत्पादन योजनायें हैं। प्रधम 
योजना के प्रथम चार वर्षों में ६७७ करोड की व्यवस्था मे से ४४५ करोड़ रुपया 
व्यय किया जा खुका था | बहुडदशीय योजनाओं पर १८७“२४ करोड़ रुपया जो 
कि कुल' व्यय का ७६ हं, शक्ति उत्पादन योजनाओं पर, ११२७५ करोह़ रुपया 
जो कि ६६: है, छिंचाई योजनाश्रों प्र (जिनमें कमी के क्षेत्रों का कार्यकर्म सम्मि- 
लित्त है) १३३-२७ करोड़ रुपया जो कि ६४% है, व्यय किया, जायगा। 
१६५४-५५ के अन्त बक कृषि के अस्तर्गंत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र ४० लाख 
छुकढ़ था जब कि लक्ष्य ७ लाख एकड़ था। लम्बे शक्ति उत्पादन के न्षेत्र में 


ड़ 49...>- मे 
बहुउद्देशीय योजनाएँ, और बाढ़ नियंत्रण कायकम छ्छ्‌ 


६६२००० किलोबाट शक्ति उल्ादन डिया यया, जड कि ध्येय ८८१००० किशोबाद 
उद्यादिद करने का था | 

बहुत ही बड़ो योजनाओं पर बहुत उच्चति की जा चुकी है, और यह 
आशा की जाती हे, कि वे द्विवाव योजना काल में पूर्ण कर दी जायँंगी। इन 
योजनाओं में भाकड़ा, द्वीगकुएड, कोपना, चस्ेल और रिहेस्ड योजनायें आती 
हैं| इन सुबपे १७ लाख किलोबाड बिदुत शक्ति उत्पन्न की जा सफेगी। 


चहुउद्देशीय योजनाएँ: 


कुछ बहुउईंशीय योजनाओं जैसे भाकड़ा नांगल, दिराकी, दामोदर घादी 
और द्ीराकुएड श्ादि ने पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में संतोषप्रद उन्नति 
की और योजना में निश्चित २८२"०२ करोड़ रुपए में से उन पर १६७२६ करोड़ 
रुपया व्यय किया जा चुका है, इसके फलस्वस्य 4 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि 
की तिंचाई रुम्मव हो सो है, भर २०२००० किलोवाट विद्युत शक्ति उसत्न की 
जा सकी है। 

भाकड़ा नांगल योजना--प६ योजना पंजाब, पेप्सू और राजस्थान को 
सुविधायें पहुँचायेग! । इसके अ्रन्तर्गत (१) सतलज नदी के आरपार भावंडा बॉध 
इनगा; (२) नागल बाँध नद। में बद्याद की ओर ८ मील तक बनेगा; (३) नाल 
नहर बनेगी, (४) दो नांगल पावर हाथ बनेंगे और (५) माकड़ा नहर व्यवस्था 
बनेगी । यह योजवा १६४६ में आरम्भ को गई थी, और थब तक नांगल बाँध 
नेहर-नियामक (८६०४ 7680)80०), मॉंगल जल द्वार तथा पंजाब में माकड़ा 
नहर की छुद्ाई पूर्ण हो चुको हे । हमारे प्रचाठ मंत्री ने ८ जुलाई १६५४४ क्रो इस 
चहर ब्यवस्था का उद्वाटन किया था। भाड़ा बाँध को चुने द्वार ठोष्ठ करने के 
काय का सदधादन १७ नवम्भर १६५५ में किया गया। 

दामोदर घाटी योजना--प्ोजना काल के प्रथम चार वर्षों में इस योजना 
पर ६८-१३ करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका था, और ३१ लाख एकड़ श्रति- 
रिक्ति भरूम की बिचाई और १५ लाख फिल्लोगराट विद्युठ शक्ति का उत्पादता छेने 
लगा | दासोदरबादी योजना एक ऐसे महलशाली ओदोगिक क्षेत्र को सुविधायें 
पहुँचावी है, “जहाँ से देश में प्राप्त कुछ कोयले की मात्रा का ८०४ धभ्रक का 
७०१, कोमाइट का ७०६, फावरक्लो का ६०%, लोहे का ६८६६, ताँवे का २०० 
प्रतिशत और कामोनाइट का १००) ग्रात्ष द्ोता है? । जब यद्द योजना पूर्ण दो 
जायगी ठब यह देश के औद्योगिक तथा कृषि रुम्बस्थी यिकाठ में काफ़ी मात्रा यें 
सहयोग प्रदान करेगी । 


डग मारतीय अर्थशातत्र की समस्याएँ: 


द्वीरा कुण्ड योजना--धद्व योजना उड़ीसा राज्य को सुविधा प्रदान करेगी, 
ओर इस योजना की प्रार्रम्मक अवस्था में (१) मद्दानदी को घाटी में एक बांध 
ककड़ पत्थर और मिट्टी का, (२) दोनों किनारों पर मिट्टी के जल घरण (09॥6७) 
(३) दोनों किनारों पर नहर, (४) बाँध पर एक पावर द्वाउत १८३००० किलोबाद 
विद्युत उत्तन्न करने के लिये और (५४) द्रान्वमिशन लाइन्स बनाई जायेंगी। 
खेतों में नालियों को खुदथा देने से अधिकाधिक क्षेत्रों की सिंचाई की सुविधा 
दो सकेगी और इस प्रकार १६५८-४६ तक कुल ४५४ लाख एकड़ चेत्र सींचा 
जा सफेगा। 


विभिन्न प्रदेशों से योजनाओं की प्रगति 


राज्यों में सिंचाई योजनाओं की प्रगति बहुउद्देशीय योजनाओं की तुलना 
में कम हुईं। १६५१ से ५५ तक चार वर्षों में वास्तत्रिक व्यय श्यद*०८ करोड़ 
रुपया हुआ्ना जब कि सम्पूण योजना के पुनरीक्षण के पश्चात्‌ २०७६८ करोड़ 
झुपये के व्यय करने की व्यवस्था को गई थी। अतिरिक्त क्षेत्र जिसपर सिंचाई 
की गई बह केवल ३५४ लाख एकड़ था, जत्र कि योजना में ६४ लाख एकड़ 
अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई करने का ध्येय था। इन योजनाओं की प्रगति 'क! 
राज्यों क कुछ मागों में तथा “ख? राज्यों के अधिकांश भागों में धीमी ही रही है| 
इसका कारण संगठन का अ्रभाव, प्रसाधनों और काम करने बालों का श्रभाव 
और योजना में घार-बार पारवतन |रना रहा है। 
द्वितीय याजना के अन्तर्गेत--द्वितीय पचवर्घीय योजना में सम्मिलित नई 
स्रिचाई योजनाआ का कुल व्यय लगभग इ८० करोड़ रुपये हैं, इसमें से १७२ 
करोड़ रुपया द्वितीय योजना काल में व्यय किया जायगा, शेष घन तीसरे तथा 
अन्य मविष्य में होने वाली पचवर्धाय योजनाशों के काल में व्यय छोगा। बड़े 
और साधारण अंणी के सिचाइ साधनों पर द्वितीय पचवर्षीय योजना में कुल 
३८१ करोड़ झपये के व्यय की व्यवस्था की गई दे | इसके अविरिक्त ३५ करोंड्र' 
रुपये की ओर व्यवस्था की गई है जिससे क्लि सिन्धु नदी की योजनाओं तथा अन्य 
ऐसी योजनाओं से जिनके सम्बन्ध में ऋभी निर्णय नहीं दो पाया है, प्राप्त जल 
का प्रयोग करने के लिये अन्य नई योजनायें पूर्ण करवाई जा सकें। द्वितीय 
सोचनगा काल ने जो २१० लप्]द छकड भूल सींची जा सकेगी उसमे से तमपण 
१२० लास एकड भूमि को बड़। श्रोर साधारण श्रेणी की योजनाश्ों से सुतरिधा 
प्राव द्ोगी और लगभग ६०० लाल एकड़ भूमि को छोटी विचाई की योजनाओं 
से यह सुविधा भ्रात्त होगी । 


शः 


बहुउद्देशीय योजनाएँ और बाढ़ निर्यत्रण कार्यक्रम चर 


अधिकांश अतिरिक्त सिंचाई ( लगभग ६० लाख एकड ) जो बड़े और 
साधारण श्रेणी की योजनाओं से होगी वह उन कार्यक्रमों की पूर्ति दो जाने के 
कारण होगी जो कि प्रथम योजना से ही चनज्न रहे हैं | द्वितीय योजना में सम्मिलित 
नई योजनाओं से लगभग ३० लाख एकड़ भूमि सींची जायगी। द्वितीय योजना 
के अन्तर्गत बड़ी और साधारण श्रेणी की योजनाओं के पूर्य क्षे जाने पर उनकी 
सींचने की शक्ति लगमग १६० लाख एकड़ दोगी । 


द्वितीय योजना के अन्तर्गत विद्युत-शक्ति उत्पादन के विक्रास-कायक्रम के 
दीम ध्येय हैं ; (क) वर्चमान पावर हवाउसों पर बढ़े हुये सामान्य भार को बहन 
करना; (ख) पूर्ति के ज्षेत्रों के युक्ति ंगठ विकात के लिये आवश्यक विद्युत शक्ति. 
का उत्पादन करना और (ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्वर्गेत नब्रीन आरम्भ: 
किए हुए उद्योगों की श्रवश्यकताओं की पूर्ति करना | 


तिय॑त्र गन 
बाढ़ नियंत्रण का कार्यक्रम 


सरकार ने समन्वित आधार पर आाढ़ की समस्या के निराकरण का 
अत्यन्त मइत्वशाली निर्णय किया है | प्रथम योजना के आरम्म में बाढ़ नियंत्रण 
की कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं की गई थी। उस समग्र .बाढ़ नियंत्रण योज- 
नाएँ; नदी घादियाँ के विकास सम्बन्धी बहुउद्देशीय योजनाओं के अन्तर्गत रखी गई 
थी। १६४४ की अ्रपूर्व बाढ़ों ने प्राए सम्पति तथा यावायात को विशेषकर देश 
के उच्तर-दूर्वी भाग में, बहुत द्वानि पहुँचाई | इस कारण बाढ़ की समस्या पर 
सिंचाई और विद्युत शक्ति ड्ादन कार्यकर्मों से अलग स्वतंत्र रूप से बिचार 
करना अत्यन्द आवश्यक हो गया। प्रदेशों द्वार तातक्कालिक बाढ़ नियंत्रण के 
लिये उपायों के प्रभावशाली सिद्ध न होने के कारण १६५४ में यह निशय किया 
गया कि एक व्यापक बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम इस उमस्या को उचित ढंग से 
सुलकाने के लिये बनाया जाय । १६४ करोड़ रुपये को योजना में इसीलिये १६.५ 
करोड़ रु० की व्यवस्था और कर दी गयी। बाढ़ नियंत्रण के काय पर दिवीय 
पंचवर्षोय योजना में अधिक ध्यान दिया यया दहै। 


२"३१ करोड़ रुपये का ऋण प्रदेशों को १६५४-५५ में दिया गया और 
केन्द्रीय सरकार के १६४४-०६ के बजट में १० करोड़ रुस्ये को व्यवस्था इसके लिये 
कर दी गई है। जिससे कि ऋण की सदायता प्रदान की जासक्रे। मार्च शृ्६५५ 
तक विभिन्न पदेशों में जो सफलता मिलो है, उसका विवरण 'निम्नलिखित है ) 

हि 


प्दर भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 
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आसास--डिबरूगढ़ और पलासबाड़ी नगर रहा योजनायें पूर्ण दो चुकी 
है | सैखोवा, नवगांग, और सुदन्सिरी जिलों में बाढ़ से रक्षा करने की योजना का 


कार्य श्रारम्म किया गया । 


पश्चिमी वंगाल--भ्रधिक महत्वशाली थोजनायें जिन्हें आरम्म किया 
गया, थे निम्न थी ( १) जलपाईगुरी नगर की रक्षा, (२) बरनीज मैनागुरी 


रोमोद्दाल क्षेत्र 


विहार--भूरी गएडक नदी के बाँध का ८०% कार्य समास हो चुका है| 
मागवती बलान, खिरोद्दी इत्यादि नदियों पर सुरक्षा कार्य आरम्म किया गया था। 
उत्तर अवेश---/गणडक और गंगा नदी पर बाढ़ से रक्षा करने का काये 
जिससे बस्ती, गोरखपुर और देवरिया जिलों के लगभय ४०० गाँवों की रक्षा संभव 


है, पूर्ण किया गया [? 


बहुउद्देशीय योजनाएँ और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम परे 


पंजाब--निम्न काये पूरे किये गये (१) ४३ मोल लम्बा डेरा बाबा नावक 
से आकर मन्ज तऊ रावीं नदी के किनारे आधार बाँध का बनवाना; (२) देइली 
पदेश में जमुना नदी के किनारे जो पतली दारार पाई गई थी उनको बन्द कर- 
बाना और टकोला बाँध बनवाना ; (३) कर्माल जिले में बाबैल से घानसीली तक 
जमुना नदी के दाहिने किनारे बाढ रोकने के लिये बाँध वनवाना; और (४) जमुना 
नदी से त्ताजेबाला शीर्ष क्रम से नतचे की ओर बाँध बनवाना; । 
यह त्तो सर्व बिदित है, कि बाढ़ न तो सदा के लिये रोकी जा सकती है, 
और न रोक देना उचित ही है। इन बाढ़ो से बारीक प्रिट्टी बह कर आती है, 
जिससे पानी डूब जाने वाले ज्ञेत्रों की उपज चढ़ जाती है। उन वर्षों में जब कि 
बाढ़ श्रस्मान्य हो जाती है, उनमे बहुत हानि पहुँचती है और जनता को कष्द 
पहुँचता है। बाढ़ का प्रायः आना और उसके द्वारा हानि को कम करने के 
लिये बाढ़ों के घनत्व पर नियत्रण रखना आवश्यक है ) इसके लिये क्रमबद्ध कार्य- 
क्रम घनाने की आवश्यकता है। जिन उपायों से प्रायः काम किया जाता है, वे 
निम्न हैं। (१) किनारे पर बाँध बाँधना (२) संग्रह जलाशय, विशेषकर सहायक 
धाराशों पर (३) अवरोघन गढ़ा चनवाना जहाँ पर बाढ़ का पानी एकत्रित करके 
थोड़े समय के लिये रोका जा सके; (४) मदी को घारा को भोड़ देना जिससे कि 
एक नदी का पानी दूसरी नदी में पहुँच जाय ; (५) नदी का ढाल बढ़ाना उसमें 
आरपार द्वार खुदवा कर, (६) नदियों तक ले जाने वाली धाराश्ों को जिनमें 
मिट्टी मर गई है, खुदबाना और उसकी मिट्टी निकरलवाना, (७) स्थानीय रक्ना 
के उपाय जैसे पक्की दीवार और ऊँचे थीले आदि बनवाना त्ताकि भूमि कटने न 
पा्वे, और (८) वन लगाना ओर स्थान-स्थान पर बहाव की तीजता रोकने के 
लिये बाँध बाँधना । 
सिंचाई औ्रौर शक्ति मंत्रालय द्वारा कुछ दिन पूरब ही बाढ़ रोकने के कार्य- 
कमर की रूपरेखा बनाई गई है! इसके तोन माग हैं। (क) तात्कालिक--इसके 
अन्तर्गत अ्रन्वेषण योजना चअमाना और समय का अनुमान करना द्वोगा | दीवार 
अनाना और बाघ आदि मी विशेष स्थानों पर बनवाये जा सकते हैं ; (ख)ग्र्प- 
, शैलीन--इसके अन्लगेत बॉधों और नालों आदि का सुधार किया जायगा। 
इस प्रकार की रक्षा के उपायों का प्रयोग उन ज्षेत्रों में विशेष रूप से किया 
जायगा जहाँ बाद अधिक आती हैं ; (ग) दीर्घ कालीन--इसके अन्वर्गंत नदियों 
तंघा उनकी सहायक थारां के जल सचय का काये सिंचाई और विद्युत शक्ति 
उत्पादन योजनाओं के कार्य के साथ किया जायगा । 
द्विवीय योजना में ६० करोड़ रुपये की व्यवस्था तत्कालीन और 


पड भारतीय अपशास्त्र की समस्याएँ 


अल्पका लीन योजनाश्रों के लिये की गई है | इसमें ४ करोड़ रुपया परौक्षण तथा 
तत्सम्बन्धी सुचना सामग्री एकत्रित करने के लिये नियत कियां गया है। 
बनों का लगाना और भूमि सरंक्षण के उपायों को कार्य में लाना, बाढ़ नियभ्रण 
के महत्वशाल्ी उपाय हैं, इनको बाढ़ नियंत्रण के कार्यकम में विशेष स्थान मिलना 
चाहिए | 

केन्द्रीय चाढ निरोधक मंडल ने जून ३६५४४ को अपनी पाँचर्षी सभा में 
१६ बाढ़ नियंत्रण योजनाश्ों को स्वीकृति प्रदान की, जिनमें बाँध बाँधना, नगरों 
की रक्षा फे उपायों और गाँवों की स्थिति के स्तर को ऊँचा करगे के उपाय आदि 
सम्मिलित है | इनमें से प्रत्येक योजना पर १० लाख रुपये से अधिक व्यय होगा, 
ओर ७-५, करोड़ रुपये का ऋजुदान ग्रददेशिक सरकारों को बाढ़ रोकने के कांये- 
क्रमों को कार्यान्वित करने के लिये दिया गया है | बोर्ड ने यह भी सिफारिश की 
है कि प्रत्येक प्रदेश के बाढ़ रोकने के कार्यों को प्रदेशीय बाढ़ निरोधक विभाग के 
नियंत्रण में कर देना चाहिये | इससे कार्य में समन्वय और उसकी गति में 
तीबता द्वोगी। 

आलोचना-नबाढ़ नियंत्रण की यह योजना जनता के प्राण, सम्पत्ति श्रौर 
फसल की ड्ञानि को रोकने में अभी वफ़ रुफूल नही द्वो पाई है। इसका कारण 
सरकारी कार्यक्रम के दोप हैं। मुख्य दोप निम्न हैं। (१) ञ्रभी तक जो अयल 
सरकार द्वारा किये गये हैं, वह स्वंधा अपर्याप्त है। योजनाएँ बनाने तथा प्रशा- 
सन कार्य करने फे अतिरिक्त कोई कार्य नहीं हो पाया दे । जो ध्यय नियत किया 
गया है, बह बहुत द्वी कम द्ै। द्वितीय योजना में भी केदल ६० करोड़ रुपये के: 
व्यय की व्यवस्था की गई है, जब कि कम से कम इसका छुगना धन उपयुक्त 
होता ॥ (२) जल विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान के अमाव के कारण योजनायें दोषपूर् दो 
बन पाती हैं| प्रायः प्रयत्न विफल हो जाते हैं, और परिणाम प्रयक्ष की तुलना में 
कुछ भी नहीं होता (३) बाढ़ों को रोकने के लिये अभी तक वरटबैंधों पर अधिक 
निर्भर रदे हैं । बाढ़ द्वारा लाई हुई मिट्टी तय्बन्धों के किनारे जमा द्वो जाती दै 
इससे तटबन्धों को ऊँचा करने की अथवा मिट्टी छुदवाने की समस्या सदैव बनी 
रदती है । और यदि बाढ़ बहुत तीत्र हुई तो सय्बन्धों के बह जाने का भी डर, 
रहता है । अधिक अच्छा उपाय तो सूमि के संरक्षण का है, इससे बाढ़ की तीमता 
कम हों जायगी ) इससे एक और मी ल्य्म यह होगा कि बाढ़ प्रीड़ित स्थानों की 
उपजाऊ भूमि के बद जाने की समस्या भी सुलक जायगी | 

कठिनाइयाँ--0िचाई और दिद्यू त शक्ति उत्पादन योजनाओं को कार्या- 
ज्वित्त करमें में निम्मलिखित अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। 


बहुउद्देशीय योजनाएँ: और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम घ्य्र 


(९) दोपपूर्ण योजना और श्रकुशल प्रवस्व के कारण बहुत सा घन और 
असापन निष्फल दा गये । राव समिति में दामोदर घाटे कारपोरेशन के कार्य की 
परीक्षा की और इस परिणाम पर पहुंची कि केवल कोनार योजना के कुप्रबन्ध के 
कारण १६७४ करोड़ रुपये की द्वानि हुईं। सिंचाई श्र विद्युत शक्ति उत्पादन 
योजनादें जैसे बड़े कार्य में घन का थोड़ा बहुत नष्य होना तो अवश्यम्भावी था 
क्योंकि कर्मचारीगण अनुमबद्दीन थे, और ऐसी स्थिति में भूल होना स्वामाविक 
था परन्दु घास्तविक हानि अजुमान से कहीं अधिक हुईं इसलिये भविष्य में इस 
बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जनता का घन व्यर्थ न जाय। 

(२) “ौिपिरयत्रों और प्रखाधनों के क्रय के सम्बन्ध में निश्चित नीति के 
अभाव के कारण समय-समय पर विमिन्न प्रकार के यंत्रों का क्रय किया गया। 
'सिंचाई, शक्ति भर योजना मंत्रालय द्वारा १६५३ में नियुक्त प्लान्ट थरौर मशीनरी 
कमेदी ने सिफारिश की है कि इस कठिनाई को दूर करने के लिए. मुझ्प-मुख्य 
यांत्रिक अखाधमों को एक ही प्रमाप का होना चाहिए ॥ 

(३) श्रपेक्षित योग्यता और सनद आस इंजोनियर और विशेषशों के अमाव 
के कारण भारत की नदी घाटी तथा भ्रन्य योजनाओं को बहुत बढ़ी कठिनाई का 
“सामना करना पड़ता हे | यह समस्या दो प्रकार की है; (क) विशेषज्ञों का भ्रमाव 
तथा (ख) जो व्यक्ति दामोदर घाटी तथा अन्य योजनाओ्ों का कार्य कर रहे हैं, वे 
अपने भविष्य के बारे भे सशंक हैं कि इन योजनाओं का कार्य जब्न समाप्त हो 
जायगा तब उनका क्या होगा । एक उम्रय भारत सरकार अखिल भारतीय छिंघाई 
तथा शक्ति विशेषज्ञों का एक विशेष सेवा वर्ग बना रही थी, अथवा इसके स्थान 
पर ऐसे कर्मचारियों का जो विभिन्न प्रदेशों से झाये ये एक संचय (त6फ०कत०ए 
,000)) बनाने का विचार कर रही थी। 

(४) सिंचाई तथा शक्ति उत्पादन योजनायें सुधार-कर लगाने अथवा 
मसेंचाई की दर बढ़ाने को बाध्य करती हैं | सुधार कर एवं सिंचाई की बढ़ी हुई दर 
के कारण कुछ प्रदेशों के कृपकों को अधिक मार वहन करना पढ़ा है । इसलिये यह 
आवश्यक दे, कि इन करों के आरोपित करने के साथ द्वी साथ इस बात का भी ध्यान 
रखा जाय क्रि कृपकों की कर क्षमता कितनी है। यदि राज्य सरकारें सिंचाई की 

दर, सुधार-कर तथा शक्ति की दर ( 90छ८7 ए८08 ) निश्चय करते समय कृषकों 
की देय-लुमता को भी ध्यान में रखें तो बड़ा ही अच्छा हो | 





अध्याय २१ 
साम्॒दायिक विकास योजनाएँ 


भारतीय कृषकों की निर्धनता और आधिक दृष्टि से पिछडे दोने का प्रमुख 
कारण है कि वे नई प्रणालियों और जीवन के नवीन उपायों के भ्रति उदासीन हैं | 
उनके सम्मुख जो जटिल समस्याएँ हूँ उन्हें इल करने के लिए वे सुसंगठित रूप मे 
प्रयत्न भी नहीं करते | सामुदायिक विकास योजनाओं के कार्य-क्रमों और शक्ट्रीय 
विस्तार सेबाश्रों (४७०72 छेजशाए॥0॥ 507ए८6) का उद्देश्य यद्द है कि 
उनके द्वारा “जनता के मानसिक दृष्टिकोण में पॉस्वितनत दो, उनमें जीवन के 
उच्चतर स्तर तक पहुँचने का महत्त्वाकांत्षी और साय ही साथ उस स्वर को प्रासत 
करने के लिए शढ़ निर्यय श्रौर इच्छाशक्ति उत्तत्र की जाय । मार्मों मे नियास करने 
वाले ७ करोड़ परिवारों के दृष्यिकोण मे परिवर्तत लाना, नवीन शान व जीवन के 
नवीन उपायों के प्रति उत्साह उत्पन्न करना और श्रेष्टटर जीवन व्यतीत करने के- 
लिए उनके दृदय में अभिलापा व इृढ़ इच्छा-शक्ति का संचार---यह वास्तव में 
एक मानवीय समस्या है |” इस उद्देश्य के पूरो होने के लिए इस बात की झ्ावश्य- 
कत्ता है कि विकास कार्य-क्रम आमीश जनता के ऊपर बलपूर्वक न लादे जायें, 
बरन्‌ इस बात का प्रयास किया जाय कि उन लोगों मे ही आत्मावश्वास का उदय 
हो और वे नियीजन के कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से रुचि ले सके | सामुदायिक 
विकास योजना श्रों के आधारभूत तिद्वान्त निम्त हैं ;--- 

(अ) “विकास कार्य फे लि प्रेरक-शक्ति स्वर्य आमवारसियों से झ्रार्ना 
चाहिए। आमों में विषपुल शक्ति निश्किय रूप में बिखरी पड़ी है जिसका उपयोग 
नहीं किया जा रहा है। श्रतएव इस बात की श्रावश्यकता है कि वड शक्ति 
क्रियात्मक कार्यों के लिए नियोजित की ज्ञाय और प्रत्येक परिवार के सदस्य न 
केवल श्रपने हित के लिए कार्य करें वरन्‌ सामुदायिक कल्याण के लिए भी 
समय दे ।? 

(ब) “सइकारिता के सिद्धान्त को बिविध रूपों में लागू होना चाहिए, 
जिससे ग्राम्य-जीवन की अनेक समस्याएँ इल की जा सके ।!? 

सामुदायिक विक्रात योजनाओं के तीन उद्देश्य हैँ ६ (१) कृषि, बागबानी). 
पश्चु-पालन, मछली-पालन आदि में वैज्ञानिक विधियों को लागू करके और अन्य 
पूरक घंधों व कुटीर-उद्योगों को प्रारंभ करके वेरोजगारी दूर की जाय और उत्पादन 


सामुदाधिक विकास योजनाएँ द्र्छ 


में वृद्धि की जाय (२) जनता के सहयोग से प्रत्येक आम या कई आरमों को मिलाकर 
कम से कम एक बहुउद्देश्यीय सहकारी रुस्या होनी चाहिए जिसमें कृषि करने बाले 
लगमग सभी परिवारों के प्रतिनिधि हों, (३) याँव की सड़कों, तालाबों, पाठ- 
शालाओं, स्वास्थ्य-केन्द्रों आदि सावंजनिक द्वित के निर्माण-कार्यो के लिए सुरुंगठित 
प्रयास होना चाहिए | इसके अ्रतिरिक्त ग्रामोण जनता में प्रगतिशील दृष्टिकोण 
उत्पन्न करने की भी आवश्यकवा दे । 

यह सामुदायिक विकास योजना २ अक्तूबर श्हृष॒र को प्रारंस की गई 
थी, जिसके अन्तमंत ५४, केन्द्रों में सामुदायिक विकास योजनाएँ अ्चालिव की 
गई | इस योजनाओं का कार्यक्षेत्र लगभग ३०,००० आमों तक विस्तृत है जिनकी 
जनसंख्या लगभग १ करोड़ ६८ लाख है ; कालान्तर में और भी अधिक साम॒दा- 
परिक विकास योजनाएँ चलाई गई और २ अक्तूबर १६५३ को राष्ट्रीय प्रसार 
सेवा के अन्वर्गत प्रसार-मडलों (२5६९85007 3]0८४:5) का भी समारंभ क्रिया 
गया | इस प्रकार इस समय दो योजनाएँ साथ-साथ चल रही हैं, जिनमें से प्रधमः 
हैं सामुदायिक विकास योजनाएँ और द्वितीय ई राष्ट्रीय प्रसार सेवाएँ। इस 
राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं के भी वही उद्द श्य हैं जो सामुदायिक विकास योजनाओं के 
हैं। कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि च्षेत्रों में दोनों के कारय-करमों में पर्यास 
समानता है| उनमें यदि कोई भेद है तो यही कि सामुदायिक विकार योजनाओं 
का कार्य-क्रम विस्तृत दे और इसके अन्तर्गत स्थानीय कार्यो पर पर्याप्त घन-राशि 
भी व्यय की जायगी योजना में यह व्यवस्था को गई है कि ज्ञिन विकाछ-मंडलों 
को प्रगति पर्यात रूप से संतोषजनक दोगी और जहाँ जनता का सक्रिय सहयोग 
प्राप्त होगा, उन्हें सामुदायिक विक्रास योजना के अन्तर्गत सुसंगठित के लिए चुन 
लिया जायगा। 

संगठन--सामुदायिक विकास योजना की व्यवस्था पंचायतों और इसी 
उद्देश्य के लिए निर्माण की गई अन्य उच्च संस्थाओं द्वारा की जाती है | “जनत्ता 
और उसके अनेक प्रतिनिधियों से काफी विचार-विमर्श करने के उपरान्त विकास 
कार्य-क्रम निश्चित क्रिया जाता है। गाँव के स्तर पर नियोजन का कार्य-मार 
पंचायत पर ही रददता दे | वद्दी विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित भी करती है । 
जिन क्षेत्रों में या तो पचायने जिह्कुल है दी नहीं या उनका अधिक प्रभाव नहीं 
है, बड्ाँ यह प्रयास किया यया है कि इ६ उद्देश्य के लिए आमीण विकास समि- 
लियों की स्थापना की ज्ाव, जिन्हें ग्राम विकास मंडल, ग्राम संडल समिति, आम 
सेवा संघ आदि कुछ भी नाम दिया जा सकदा है। इन्हीं रुस्थाओं के द्वारा नियो- 
जन के कार्य-अम को कार्यान्विव करने के लिए. जदता कर सक्रिय सहयोग प्राप्त 


च्द भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


होता है ) विकास-मंडल के स्तर पर एक परामशंदात्री समिति की स्थापना की 
जाती है, जिसमें आम समितियों के प्रतिनिधि, विधान-परिषद, विधान-सभा व 
संसद के सदस्य, सइकारी समितियों के प्रतिनिधि, प्रगतिशील कृषक आदि सम्मि- 
लित दोते हैं । यह परामशंदात्री समिति ग्राम-संस्थाओशों द्वारा तैयार की गई योज* 
नाओों पर विचार करती है । फ़िर इस परामश॑दात्री समिति द्वारा निर्माण की गई 
मंडल की विकास योजनाओं को जिला विकास समिति के द्वारा जिले की विकास- 
योजना के काय-क्रम में सम्मिलित कर लिया जाता है | इस जिला विकास समिति 
में प्रमुख गैर सरकारी ब्यक्ति और जिले के अनेक टेक्निकल विभागों के अध्यक्ष 
अम्मिलिद होते हैं । इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर विकास योजना तैयार करने और 
उनको कार्यान्बित करने के लिए, सरकारी और गैर्सरकारी संगठन साथ-साथ 
कार्य करते हैं?! | इस योजना की एक प्रमुख विशेषता यद्द है कि “वर्तमान शासन- 
सम्बन्धी सरकारी ढाँचे में इस प्रकार परिवर्तन क्रिया जा रहा है कि वह जन» 
कल्याण के दायित्व का भी निर्वाहकर सकें, जिसका परिणाम्र यह है कि सामान्य 
अशासनरयंत्र से भिन्न एक पथक जन-कल्याण विभाग स्थापित करने की झरवश्यकता 
सहीं है। इसका तास्पय यह है कि जिस प्रशासन-यंत्र (॥त/8४४8 
7807०७:४) की रचना राजस्व-संग्रद ([0४८००6 ८0)८८८०0) का निरीक्षण 
ओर नियम ब व्यवस्था की स्थापना करने के उद्देश्य से की गई थी, उसने परि- 
चर्तित द्वोकर कल्थाणकारी शासन का रूप ग्रहण कर लिया है और सरकार फे 
विकास-सम्प्रन्धी सभी विभागों के साधनों का उपयोग ग्राम-विकास की समस्याओं 
को इल करने के लिए किया जा रहा है? 

विकास-सम्बन्धी नीति के सामान्य सिद्वान्त निर्धारित करने के लिए, प्रत्येक 
शाज्य में एक राज्य विकास समिति (5७॥8 ॥06ए2०फ़ाा०७+ एणगाशर।०छ) 
की स्थापना की ग्रई है, जिसमें मुख्य मंत्रो और विकास-्काये से सम्बद् अनेक 
विभागों के अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं । डेवर्लेपम्रेन्ट कमिश्नर इस समिति का मंत्री 
होता है ओर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से थह सरकार के विकास के 
सम्बन्धी अनेक विभागों के अध्यक्ष और मन्त्रियों के दल का प्रधान भी होता है। 
जिले, तहसील और मंडल के स्तर पर ऐसा ही समन्वय स्थापित करने के लिए 
डेबलपमेन्ट कमिश्नर से समान ही क्रमशः कलक्टर और मंडल-विक्रास अधिकारी 
(800७ ॥0७४०७०७ण९ए 0८४० को मी उसी प्रकार के कार्य सौपे गए हैं। 
ईविकास-सम्बन्धी शासन की इस शुखला में ग्राम-सेवबक अन्तिम कड़ी के समान 
डोता है और जिले के शासन का एक अग समम्का जाता है | और बहु-उद्देशीय 
कार्य करमें पड़ते हैं | शासन के ठाँचे को निर्माण करने का उद्देश्य यद है कि 


सामुद्राविक विकास योजनाएँ चर 


अधिकारी अधिक से अधिक कार्यक्षमता से काम करें और जनता से अधिकतर 
सहयोग उपलब्ध है। 

योजना के त--राष्ट्रीय विघ्तार और सामुदायिक विस योजनायेँ 
अधम पंचवर्षीय योजना की देन है। कार्य की इकाई एक विकास मंडल है; 
जितके अन्तर्गत लगभग १९१० ग्राम आते के जिनकी जनसंख्या ३०,०९९ 
लगाकर ७०,००० तक होती है; और उतरी ज्षेत्रफल १४० से १७० बर्गमील तक 
दो सकता है; १६१९ जे जब से यह कार्यका आसम हुआ है; उध्ुदायिक विकास 
योजना के अस्तर्गव ३०० मंडर्स और राष्ट्रीय विध्तार झषेत्रा योजना के अन्तर्गत 
&०० मेडल बना लिए. गये हैं, शोर इस मकर १६४६ तक विस्तार मंडलों का 
योग १२०० दो गया है | इसके अन्तर्गत तालिकी नं० १ के अनुसार १२३००० 
आम और ८ करोड़ व्यक्ति थ्रा जायेंगे । 


तालिका नें? 
पे लायक अनेक कर पाक के. प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में आरम्भ किया गया 


विकास मंडल का काय 
रूचछ छा खाए सा ३६४३-३४ १६४४-४५ रह्यप रद जोड़ 
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विकास चेत्र में १४००९ नये स्कूलों को आ' 
मरी स्कूलों को वेसिक स्कूलों में परिवर्तित किया जाना है, २६००० वयस्कों के 
लिये शिक्ना केन्द्रों का स्थापित करना; जिनके द्वारा ७७,३०० वयस्क साझ्चर किये 


६० भारतीय अर्थशाख की समस्याएँ 


गये हैं, तथा ४०६६ मील पक्की ओर २८००० मोल कच्चो सड़क का बनवाना 
और ८०,००० शौचालयों का गाँवों में निर्माण करवाना स्थानीय विकास के उदा- 
हरण हैं । जिनका सामाजिक प्रभाव बहुत हो महत्वशाली द्ोगा | इस बाय॑ में 
बहुत ञ्ांधक ओेश तक सद्दायता जनता तथा विस्तार योजनाओं को कार्यासित 
कराने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त हुईं हे, जिन्होंने पथ प्रदर्शक का कार्य 
क्या है। यदि ग्राम उद्योगों तथा सदृकारिता के क्षेत्र मं सफलता कम प्राप्त हुई 
है, इसका कारण यदि सम्पूर्ण देश के इस्टिकोण से ही देखा जाय तो सहकारिता 
तथा नवीन उद्योगों की कार्य व्यवस्था का दोष दे, जिसमे मुघार करना चाहिए ॥ 
०राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने सितम्बर १६५४ में यह स्वीकार कर लिया था 
कि द्विवीय पंचदर्षीय योजना में समस्त देश राष्ट्राय विकार रूचा याजना के 
श्रन्तर्यत था जाबगा ओर जा राष्ट्रीय विस्तार मंडल धामुदायिक विक्राछ मंडलों 
में परिणत कर दिये जायेंगे, आर उनकी सख्या ४०% से कम न होगी | यदि 
पर्याप्त वित्तीय सदायता ध्ात हद सकेगी तो सम्मवत३ यह संख्या ५०% भी दो 
जाय । द्वितीय योजना म रे८०० नये विकास मंडल राष्ट्रीय बिस्तार योजना के 
-कार्यक्रम के श्रन्तर्गत आरमस्म किये जाने वाले हैं और यद्ध आ्राशा की जातो है कि 
इनमें से ११२० सामुदायिक विक्रास मडलों में परिणित कर दिये जायेंगे । योजना 
के इस कार्य के ल्लिए २०० करेड़ रुवयों का भी प्रबन्ध प्रबन्ध किया गया है।? 
“सामुदायिक योजना प्रशासन के निश्चित किए हुये कार्यक्रम के अनुसार 
- द्वितीय पंचयर्षीय योजना में, प्रत्येक बंप, राष्ट्रीय विस्दार सइल तथा उनके साधु- 
दायिक विकास मइलों में परिणन किये जाने का कार्य किया जाया करेगा [” 
जैसा कि वालिका न० २ में दिख'प्रा गया है । 
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सामुदायिक विकास योजनाएँ ६१ 


द्वितीय पंचब॒पाय योजनए के कार्यक्रम को कार्यानित करने में ऐसा प्रतीत 
होता है, कि परस्येक ग्रामौण परिवार में यह माचना उस्चन्न करनी होगी कि अपने 
रहन-सहन के स्वर को मुधारना तपा एक निश्चित कार्यक्रम का अ्रनुसरण करना 
और उसमें सहयोग देना उनका कर्व्य है। यह झाशा की जाती है, कि राष्ट्रीय 
विस्तार यथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा और अन्य अनुपूरक कार्यक्रमों 
द्वारा आगामी कुछ वर्षों में ही कृषि उत्पत्ति में वृद्धि के श्रतिरिक्त निम्न अन्य ज्लेत्रो 
में उब्बति होगी । ( १) सहकारिता % कार्य में जिसमें सहकारी कृषि भी सम्मिलित 
है विस्तार होगा, (२ )आमोश्नति में सक्रिय उत्तदावित्व रखनेवालों सँह्यानओं 
के रुप में ग्राम ण्चायतों का विकास होगा, ( ३ ) भूमि की चकबनन्‍्दी, ( ४ ) ग्राम 
के छोटे उद्योगों का बिकास होगा, ( ५) ऐसे कार्यक्ररों को कार्यान्यित करमा 
हांगा जिनमे गाँव के पिछुडी हुई जनता को जैसे छोटे-छोटे क्षक, भूमिहीन क्पक, 
कृषि कार्य करने दाले मजदूर एवं शिल्पी इत्यादि, (६) खतियों और मधयुवकों 
की उन्नति के लिये श्रौर पिछुड़ी जातियों के पिकास के लिये विस्तृत कार्यक्रम बनाये 
जायेंगे) 

“हेसे बहुमु्ी कार्यक्रमों को कार्यान्वत करने के लिये जिसके अस्तगंत 
उद्योग, सहकारिता, कृषि उत्पादन, भूमि सुधार, तथा सामाजिक सेवायें आदी हैं, 
बो क्षेत्र रा्रीय विस्तार तथा छामूदायिक विक्रास कार्यक्रमों को लागू करने के 
लिये चुने जायेगे, उनके शीघ्र दी उर्जात करने की बहुत अधिक तम्भातना होगी। 
जब इन कायं-कमों को संयोजित रूप से कार्थान्वित किया जाता है, और स्थानीय 
संध्यात्रो का सहयाग व्यवस्थित रूप से प्रास्त होता है, तो एक कार्य मे सफलता 
दूसरे में सफलता के लिए अवरुर प्रदान करती हैं) और इस प्रकार उस्पूरं चेन 
में आंयिक व्यवस्था दृढ़ हो जाती है। द्वितोप योजना के श्रन्तर्गत विकास काये- 
कस में कद उत्पादन को ये अवस स्थान दिया यथा है | इसके वश्चात्‌ आम को 
सबसे अ्रपिक महत्वशाली झावश्यकदा काय॑ करने के पर्याप्त अवयरों का प्रदान करना 
है| हंतुलित ग्रम्य ग्रायिक व्यवस्था में यह श्रावश्यक है, कि श्रौद्योगिक कार्यों 
के अवसरों की कृपि कारों को अपेक्षा इढूवर गवि से वृद्धि क्री जाये। छाल के 

, ग्राम तया छोटे उद्योगों के विकाट कार्य-कार्मों के समबस्य में वो अनुभव हुआ हे 
उससे यह संकेत मिलवा है, कि ऐसी विस्तार सेदा की आवश्यकता है, जिसका 
सम्पक प्रामीण शिज्पकारों से हो और जा उन्हें ऋावर॒यक पयप्रदर्शन कर सके, 

हायता दे सके, उनकी सहकरिता के आधार पर व्यवस्था कर सके और अपने 
माल को गाँव में तथा बाहर बेचने में सहायता दे सके। इसका प्रारम्म २६ 
अग्रगामी योजनाओं को कार्यान्विव करके किया जा चुका है| यह आवश्यक है 
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कि यथासम्भव शीघ्र प्रत्येक विस्तार तथा सामुदायिक विक्रास ज्षेत्र में एक प्रवीण 
प्रशिक्षिव इन ग्राम उद्योगों के कार्यक्रम को चलाने के लिये नियुक्त किया जाय । 

वित्त की व्यवस्था--इन विकास कार्य कम के लिए, विच की व्यवस्था 
सामुदायिक योजना प्रशासन ((०0फरगरपग्राफए शणुल्ल &वमागेधाक्षं००) 
राज्य सरकारों और जनवा के द्वारा की जाती है | सी० पी० आर्थिक रूप से वित्त 
का प्रबन्ध तो करता दी है, टसके अतिरिक्त उस पर विशेष यन्त्रों व दत्सम्बन्धी 
अन्य सामग्रियों को उपलब्ध करने का भी दायित्व है | इस विकास कार्य-क्रम को 
कायोन्यित करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को रखने पर जितना व्यय होगा, 
उसका आधा घन राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के 
रूप में प्राप्त होगा केन्द्रीय सरकार यह प्रयास भी कर रही है कि योजना की श्रवधि 
समास होने तक सहकारी श्रगदोलन और अन्य एजेन्तियों के द्वारा अल्पकालीन) 
आऔखरुतकालीन और दोर्धकालीन ऋण के रूप में क्रमशः १०० करोड़, और २५ 
करोड़ रुपये का घन प्रति व प्राप्त होने लगे | सामुदायिक विकास योजना के 
कार्य-क्रम पर जो घन-राशि व्यय होती है उसकी लगभग १०% भारतीय्र-अमरीकी 
टेकनिकल सहयोग योजना द्वारा यन्त्रों और देकमिकल परामर्श आदि के रूए में 
आप होती है । 

सामुदायिक योजनाशों और विकास मंडलों के लिए १६५२-४३ से क्ैकर 
१६५५-५६ तक कुल मिला कर ३२-६० करोड़ रुपये धन का बज८ में स्वीकृत 
हुआ है | इस प्रकार मार्च १६४४ तक प्रथम १८ मददनों में व्यय के लिए १६.३० 
करोड़ रुपये निर्धारित थे, किन्तु इस अववि मे वास्तव में जो घन राशि व्यय की 
रादे बह केबल ५६५ करोड रुपया थी |इसके अरठिरिक्त इस अवधि में नकद 
घन, श्रम, सामग्री आदि की ऐच्छिक सहायता के रूप में कुल मिलाकर २६३ 
करोड रुपया का घन प्रास॒ डुश्ा, जो सरकारी व्यय के घन के आधे से थोड़ा दी 
कम हे। प्रारम्भिक काल की अनेक कठिनाइयों के कारण थोजना की प्रगति 
धीमी रही, किन्तु जब दम इस तथ्य पर ध्यान केन्द्रित करते हैं कि जून १६५४ तक 
च्यय की कई धनराशि ८१० करोड़ रुपये तक पहुँच गई, तो भविष्य में अधिक 
क्ीन अभ्रगवि होने की समावना प्रकट होती है ) 

घीमी प्रगति के कारण--सासुदायरिक योजनाशों की प्रगति का 
मूल्मांकन करने के लिए पोर्ट फाउन्डेशन के सहयोग से एक कार्य-मूल्योॉकन 
संस्था ((07०हुपशय्परा९ प्वा पथ ७णा 0:88स85स07) . की स्थापना को गईे 
है | साम्रदायिक योजनाओं को कार्यान्वित करने के मार्ग में निम्न कठिनाइयाँ हैं--- 

(१) आरम्मिक अवस्था में प्रगति के अवरुद द्ोने का कारण यह था कि 
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जनता उदासीन थी और अन्य लोकमिय व्यक्तियों ने मी योजना के कार्येन्रम में 
सक्रिय रूप से माग नहीं लिया। इस थिति में किसी सीमा तक सुधार अवश्य 
दुआ है, किन्‍्द फिर जी ग्रामवारसियों की पूर्ण सहयोग नई प्रात हो रहा दै। 
प्रगति के धीमी और अनिश्चित होने का यह एक प्रमुख कारण था । 

(२) पचायतों अथवा विशेष कर इसी उद्देश्य से स्थापित की गई अन्य: 
लोक प्रिय संस्थाओं से जो सहयोग प्राप्त डरा है, वह अपर्यात्त है । पंचायतें सभी 
पर जहाँ है. भी; वहाँ उनमें गुय्बन्दी के कारस्ण पाक संघर्ष 
चलता रहता है। सहकारी संस्‍्थाएँ, उपयोगी हो सकती हैं, किन्तु विकास योज - 
नाश्ों के सग्बन्ध में उनकी उपयोगिता सीमित ही है। उनके [नियमों के 
अतुसार सामान्य हे से सदस्य मी नहीं बनाए जा सकते, वर्योकि उनका 
चुनाव (कया जाता है । सदकारी संस्थाओं को रचनों ही कुछ विशिष्ट प्रकार की 
होती है जिससे उनके कार्य सीमित होते है। बिका कार्य-कम की सद्दायता के 
लिए, अनेक परामशंदात्री संस्थाओं की स्थापना की गई दै जिनके मिन्न-भिनत्न नाम 
$६ और जो कुशल अधिकारियों के लिर्देशन में धन्तोषजनक कार्य कर रही ई। 
किन्तु फिर भी यई आशंका बनी हुई है. कि जब सरकारी भ्रधिकारी इंठा लिए. 
जायेगे, दो संभव दै कि थे संध्याएँ कार्य करना बन्द कर दें। 

(३) घीमी प्रगठि के लिए उचित योजना का अभाव भी अधिक सीमा 
तक उत्तरदायी है । विकास की प्रगति इसलिए धीमी नहीं रही दे कि आवश्यक 
बिच का अभवि थीं, बरन्‌ उसका कास्य यह था कि प्रारम्मिक अ्रवस्थां में अधि- 
काररियों-दवारा बजे८ में कोई निश्चित मात्रा निर्धारित नहीं की गई । इतके अति- 
रिक्त अन्य कारय भी ये। बजय बहुत जल्‍दी में तथा असष्ट विचारों के साथ 
हैयार किए, जाते थे तथा धनराशि को मंजरी देने के पूर्व विवरण जानते में समय 
लगता था। 

(.) कार्यक्रम की इरड चीमी प्रगति और अनेक भूलों के लिए. प्रशिक्षण- 
प्राप्ति कर्मचारियों का अभाव बहुत बढ़ी सीमा तक उत्तरदायी है। किन्तु अब 
अधिक संख्या में कर्मचारियों को प्रशिदय देकर यह अमाव शीमता से दूर किया 
ज्ञा रद दै। 

पी० है० ओ० की तीसरी सफल्ताकन रिपोर्ट (डिप्रशप्श०0 एथ्एणा)* 
जे कार्य को समुचित रूम से चलाने के सम्पन्ध मे अनेक प्रयोगात्मक सुकाव 


राष्ट्रीय विस्वार तथा सामुदायिक विकास कार्य-रम को आशायुकूल सफल 
बनाने के लिये यई आवश्यक दे कि (१) औद्योगिक विमागों को प्रत्येक दिशा में 


घ््ड भारतीय अयथश्ाश्र की सम्स्याएँ 


और अल्येक स्वर पर पर्याप्त मात्रा मे इृढ़ बनाया जाय | अनेक स्थानों पर प्रत्येक 
चेत्र तथा जिज्ञा सम्बंधी श्रौद्योगिक विभागीय व्यवस्था की क्षमता तथा संख्या 
में सुधार करना आवश्यक इ। गया है, (२) इसके अतिरिक्त अस्वेषण के कार्य की 
सुविधाओं का विस्तार किया जाय, भूमि के आख-प्रस के राबेपणामासे को विस्तृत 
किया जाय और इस बात का विशेष ध्यान दिया जाय कि खेतों से सब्र सूचनाययें 
गवेधणुगागे तक पहुँच जाय, (३) बिभिन्न विषयों के विशेषज्ञों पर क्षेत्र बिकास 
कर्मचारी के (नयम्तरण (जो आवश्यकता से अधिक हो सकता है) तथा जिलो के 
झम्य प्राविधिक अधिकारियों के दुहरे मियम्त्रण की व्यवस्था सफलतापूर्दक कार्य 
नहीं कर रही है। (४) निर्माण कार्फी ने ग्रामों में कार्य करने वाले कर्मचारियों का 
जिनको झत्रि तथा कृषि विस्तार की ग्राईम्मिक शिक्षा मिली है और जिनका सबसे 
अधिक आ्रवश्यक कत्तंब्य कृषि उत्पादन बढ़ाने का है, अधिकांश समय ले लिया 
है, (७) ग्राम पंचायतों को अपने बृद्धिमान उत्तरदायित्व फो जो कि उनके ऊपर 
डाल दिया गया है पूर्ण करने के लिये सदैव पथ प्रदर्शन तथा सक्रिय सद्बयता 
मिलनी चादिए; (६) कार्य-क्रम को कार्यान्वित करने में आवश्यकता से अधिक 
महत्व भीतिक और श्रार्थिक सकलताओं पर दिया गया है, जैसे निश्चित किये 
हुये कार्य के, व्यय और भवन निर्माण के ्येयों को पूरा करना इच्याढि; और 
जनता को नये ठग से कार्य करने की शिक्षा देने तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा को 
सुधार और बिक्रास सम्पस्धी कार्यक्रमों के पूर्ण करने के लिये, जो शप्ट्रीय प्रादेशिक 
बोजन। के अन्तर्गत ६, एक प्रभावशाली साधन बनाने की शोर कम ध्यान दिया 
गया है। 

कारये करने में चुटि--छामरदायिक विकास योजनाओं ने ग्रामीण जनता 
में श्रात्मपिश्वास उत्पन्न करने में बहुत कुछ योग दिया है | उसने ग्रामनिवातियों 
को इस बात का आभास दिया है कि ग्राभ्य-जीवन में निश्चित रूपसे कुछ गड़- 
बड़ी है शिसका पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही सुधार किया जा सकता है। 
अभी इतना अधिक समग्र नही हुश्रा है कि इस सम्बन्ध में किसी निश्चित निष्कर्ष 
पर पहुँचा जा सके; किर भो इतवा तो कहा द्वी जा सकता है कि सामुदायिक 
बिकास थोहनाओं ने उत्पादन बढ़ाकर और बेरोजगारी कम करके ग्रामों में रहन 
सइन का स्तर ऊँचा किया हैं। किन्द्र किस रूप में कार्य-कम को कार्यान्विद्ध किया 
जा रहा है उसमें कई दाघ हें ; (१) भूमिद्दीन खेतिदर मजदूसे के श्रम का उपयोग 
करने की समुचित व्यवस्था नही है | कृषि के क्षेत्र में उद्यादन-बृद्धि और कृषकों के 
लिए. द्वाय॑ के अवसर उत्पन्न करना अन्यन्त मदस्वपूर्ण है, किन्दु भूमिदीन मजदूरों 
को बसाले की ब्यवस्था सी कम मदन्वपूर्ण नहीं दे | जब्र कभी विकास योजनाओं 
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के अन्वर्गंत अस्थायी रूप से मजदूरी देकर कार्य करने की आवश्यकता पड़ती दै 
सभी इन्हें थोडा-बहुत कार्य मिलता है । इसके अतिरिक्त वे निःसद्याय, बेरोजगार 
और उपेक्षित-से रइते हैं, (२) यदि दूसरे दृष्टिकोश से देखा जाय वो सामुदायिक 
विकास योजनाओं के कार्यक्रम भे एक और दोध प्रकट होगा | वह यह है कि 
खेतिहर मजदूरों को पूरक कार्य उयलब्ध कराने के लिए. ग्राम्य-उद्योगो की स्थापना 
करने पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इस सम्बस्त्र में पी० ई० ओ० की यह 
चारणा है कि “प्रामीण उद्योग-धन्धों की अनिश्चित संभावना के पीछे चादे जो 
भी कारण दो, किन्तु तथ्य तो यह है कि सामुदायिक विक्रास योजनाश्रों के वर्तमान 
स्वरूप और खाधनों से भूमिद्ीन मजदूरों की वेरोजगारी की समस्या इल करने की 
आशा नहीं की जा सकती” | किन्त पी० ई० झो० का यह दृष्टिकोण गलत है| 
चकि सामुदायिक विकास योजनाओं का उद्देश्य है कि उत्पादन कार्य और ग्रामीण 
जनवा की आय में दृद्धि हे ओर ग्रामवासियों में नई आ्राशा का संचार किया 
जाय, इसलिए गैर खेतिददर वर्ग की बेरोजगारी! के! समस्या को उपेक्षा की दृष्टि से 
देखना उचित नहीं है ऐसा करने पर सामुदायिक विकास योजनाओं की उपयो- 
गिता बहुन कुछ कम हो जायगी, (३) सामुदायिक यिकास योजना के अन्तर्गत 
मूसि की समस्या को सुल्काने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया गया है| 
चककन्‍दी का कार्य एक अन्य सगठन द्वारा किया जा रदा है, किन्तु इसने अभो 
अधिक सफलता नहीं प्राप्त की है। बम्बई, उत्तरप्रदेश और फौराष्ट्र को छोड़फर 
सइकारी कृषि के क्षेत्र में अधिक प्र्गात नहीं हुई है ओर इन राज्यों मे भा यह 
आन्दोलन अपनी प्रारम्मिक अ्रवस्था में द्वी है। बहुत से क्ृपकंों के पा कृषि के 
लिये इतनी कम भूमि है कि उस पर कृषि करना आर्थिक इष्टि से लाम-पूर्ण नहीं 
है। जब तक कृषि को इकाई के रूप में प्रयुक्त द्ोने वाली भूमि का चेत्रफल नहीं 
बढ़ाया जाता और मिम्ततम लागत से अधिकतम उत्पादन नहीं होगा, तत्र तक 
किसान खेती की विक्रसित प्रणालियों का पूरा लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे, और 
(४) सामुदायिक विकास योजना के कार्य-कस में श्रव तक ओोई ऐसा व्यवस्था नही 
है जिससे जन-संज्या की दृद्धि पर नियत्रेण रखा जाय और परिवार-ञ्रायोजन 
(फ#णोए ए[बगा।एह्र) का सुचारु पभरन्व द्वो सके | जब तक यह कार्य नहीं दो 
जावा तब वक मारतीय आमोर जनता की जदिल समस्याश्रों को सन्‍्तोपजनक रूप 
से इल करने की आशा करना व्यर्थ है। उत्पादन बढ़ाकर और जन-संझप्रा की 


दृद्धि को नियंत्रित करके दी आमवा(सययों के रहन-सहन का स्वर ऊँचा किया जा 
सकता है | 
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मारत में सहकारी श्रस्दोलन का विकास २७ वीं शताब्दी में हुआ | सह- " 
कारिता का अर्थ है किसी समान उद्दे श्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर प्रयत्न 
करना । समान उद्दे श्य की दृष्टि से यह व्यक्तिगत प्रयत्न और सहायता से बिल्कुल 
भिन्न है। अन्तर्राष्ट्रीय अम संघ की परिमाषा के अनुसार सइकारी समिति ऐसे 
व्यक्तियों की संध्या है जिनकी ग्राधिक स्थिति अ्रच्छी नदमींदे और जो समान 
अधिकार तथा उत्तरदावित्व के आधार पर स्वेच्छा-पूषंक सगठित होकर अपनी 
ऐसी समान आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का भार एक संस्था को सौंप देते हैं 
जिनको वह अपने व्यक्तिगत प्रयक्षों के द्वारा पूर्णतः सन्तुष्ठ कर सकने में असमर्थ 
होते हें। यह लोग ग्रापस में मिलकर इस संस्था का प्रचन्ध करते हैं और समान 
भौतिक एवम्‌ नैतिक लाम उठाते हैं | इस प्रकार सहकारी समिति समान द्वितों का 
संघ है; यह समान अषिकार प्रास्त॒ सदस्यों का स्वेच्छा से निर्मित एक ऐसा आर्थिक 
संगठन है जो अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उनके 
समान ह्विवों की रक्षा करता है । 

सहकारी समितियाँ दो प्रकार की हैं--(१) रेफिजेन (रेशरकिइशा 57०) 
झौर (२) शुल्ज डेलित्न (5०४28 720॥७500 (996) । इन दो बकार की सहई- 
कारी समितियों में जिन व्यक्तियों का मराम सम्मिलित है यह जमनी में सहकारी 
आन्दोलन के प्रणेता थे। प्रथम प्रकार की सहकारी सम्रिति के पिद्वान्दों का उप- 
योग ग्राम में संगठित की जानेवाली समितियों में किया जाता है और दूसरे प्रकार 
की समितियों के सिद्धान्तों का उपयोग नगरों में किया जावा है। रेफिजेन-समि- 
तियों का काये क्षेत्र प्रायः एक ग्राम तक सीमित रहता है और इनके सदस्यों का 
उत्तरदायित्व ग्रसीमित होता है। इन समितियों से केवल सदस्यों को दी ऋण 
दिया जाता है और बह मी केवल उत्पादन के लिए | शुक्क-डैलित्ज समितियों का 
कार्य क्षेत्र अधिक व्यापक हे और इनके सदस्यों का उत्तरदायित्व भी सीमित है। 
इस प्रकार की सीमित रुद्स्‍्यों से प्रदेश शुक्॒वसल करती है और बिना आय वाला 
व्यक्ति इसका रुदस्प नहीं बन सकता है | 

वित्त, उत्पादन, वितरण इत्यादि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन 
समितियों को खगठित किया जा सकता है परन्धु भारत में ऋण देने वाली 


सहकारी आन्दोलन ६७ 


साख समितियों का ही ग्रमुत्त है। वास्तव में भारत में सदकारी आन्दोलन आरंभ 
करने का निश्चित उद्देश्य झामों में ऋण की भयानक समस्या को इल करना और 
आमीणों को सुविधा जनक रीति से ऋण देना था। भारत में जम शध्थक, में 
सत्र प्रकार की २,१६,२८८ समितियों की ठलना में जून १६५६ में २,४०,३६५ 
सहकारी समितियाँ थीं। कृषि साख समितियाँ ही प्रमुख थीं। इनकी संख्या कुल 
समितियों की ६७१४ तथा कृषि समितियों की ८०३४ थी। आन्दोलन अब भी 
साख-प्रधाम है ! 

विकास--भारत में सहकारी आन्दोलन के इतिहास की सर्वप्रथम महत्व- 
पूर्ण घटना १६०४ का सहकारी साख-समिति अधिनियम है। इस नियम के बनमे 
से पूर्व भी मद्रास में सहकारिता के सिद्धान्तों का महत्वपूर्ण विकास द्वो रहा था। 
यहाँ साख-समित्तियो का कार्य “निधियाँ? करती थीं। देश में सहकारिता के विभिन्न 
कत्षों का अ्रध्ययन करने के लिए सरकार ने सर्वप्रथम १६०१ में एक समिति नियुक्त 
की | इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जब तक सरकार श्रधिनियम 
नहीं बनाती इस दिशा में विशेष प्रगति की संभावना नहीं है | इसी रिपोर्ट के 
आधार पर सरकार ने सहकारी साखन्तसिति अधिनियम पास किया । इसमें केबल 
साख-समितियों की व्यवस्था की गई थी। इस अकार श्रन्य देशों की भ्रपेज्षा भारत 
में सर्बध्रथम साख-समितियों का ही विकास हुआ | नियम लागू दोने के पश्चात्‌ 
यह अनुभव किया गया कि हरुसे उद्देश्य की पूर्ति नहीं दं। सकती । साख-समि- 
तियों के पास आम में ऋण प्रथा समाप्त करने के लिए आवश्यकता से बहुत कम 
पूँनी थी । 

इस नियम के दोपों को दूर करने के लिए. १६१२ में दूखरा सहकारी समिति 
अधिनियम पास फ्रिया गया | इस नियम में क्रय-विक्रय करने वाली श्रन्य प्रकार 
की सहकारी समितियों का सगाठन करने को व्यवस्था की गई । मगर और ग्राम 
समितियों के औतर को मिटा दिया गया । सौमित उत्तरदायित्व और शर्सीमित उत्तर- 
दापित्व के आधार समितियों को अधिक वैज्ञनिक रूप से वर्गीक्रेत किया गया। 
नियम में यह निश्चित कर दिया गया कि जिन समितियों के सदस्य रजिस्टर्ड समि- 
वियाँ ईं बद सीमित उत्तरदायित्व चाजी समितियाँ होंगी और साख-समितियाँ तथा 
ऐडी अ्रन्य तमितियाँ जिनके आधकांश सदस्य कृपक हैं असीभित उत्तरदायित्व 
वाली समितियाँ होगी । इस नियम स सहकारी आन्दोलन के विकास में सहायता 
मिली | उद्यादन के बिकय के लिए, पशु-बरीमा, दूध की पूर्ति और खाद इत्यादि 
ऋय के लिए नई प्रकार की समितियाँ स्थापित की गई | 


मैकलैगन समिति की रिपोर्ट क आधार पर सइकारी आन्दोलन के विकास 
४ 


ध्द भारतीय अर्थशाखत्र की समस्याएँ 


में एक और प्रयास किया गया | इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर १६१६ के 
सुधार झषिनियम (२९४०८४४ 4०0 के द्वारा सदकारी आन्दोलन का कार्य राज्य- 
सरकारों को सौंप दिया यया। राज्य सरकारों ने कुछ वर्षों तक इस दिशा में कोई 
महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की परन्ठु १६२४ में बम्बई की सरकार ने श्रलग्म से सहकारी 
समिति झधिनियम नियम बनाया | इसके पश्चात्‌ अन्य राज्यों में भी आवश्यक 
कानूत़ बनाये गये । के 
सदकारिता आन्दोलन के विकास का छझुछ अनुमान इस बात से लग 
सकता है कि १६५१-४२ में समितियों की संख्या, सदस्या संझरा तथा कुल चालू 
पूंजी क्रमश३ १८५ लाख, १३७६२ लाख तथा ३०६*३४ करोड़ र० थी । १६५४-४६ 
में यह बढ़ कर ब्रमशः २०४० लाख, १७६९ लाख ओर ४द८'दश करोड़ झ० 
हो गई। विभिन्न प्रकार की समितियों के दृष्टिकोण से अन्य समितियों की श्रपेत्ञा 
कृषि साख समितियों में बूद्धि अधिक हुई दे। पिछुल्ते वर्षों की ही तरह साख 
समितियाँ दी अधिक प्रधान रद्दी और कुल चालू प्‌णी का ७५५४ साख क्षेत्र में ही 
था | यद्द मानते हुए कि भारतीय परिवार के सदस्यों की औसत सख्या ५ है हम 
कह सकते हैं कि १६५४-५६ में ८८ करोड़ व्यक्ति अथवा जनसख्या के २३ प्रति- 
शत व्यक्ति सइकारी आत्दोलन के सम्पर्क में आये। १६५१-५२ में ६६ करोड़ 
व्यक्ति अथवा ३६ प्रतिशत जन सख्या सम्पर्क में श्याई थी | इसी प्रकार (पाइमरी) 
प्राथमिक समितियों, जो आन्दोलन का श्राधार प्रस्दुत करती है, हारा १६५१-४२ 
में दिया हुश्रा ६७६५ करोड़ रु० था । १६५५-१६ में यह राशि बढ़कर १४०'७८ 
करोड़ रु० दो गयी । दिये गये ऋण की इस वृद्धि से भी प्रगति का कुछ अनुमान 
लगाया जा सकता हैं। चिन्ता का विषय ता यह है कि बकाया ऋणो के प्रतिशत 
के रूप में काल्लातीव ऋणों में कुछ कमी अवश्य हुईं दे किन्द उनका अनुपात अब 
भी बहुत श्रधिक है | 
प्रगति के इस सन्षिस्त सर्वेक्षण से हम इस निष्कषं पर पहुँचते हैं कि (क) 
सहकारिता से जनसंख्या का बतत छोटा अश लाभ उठा रद्दा हे; (ख) जनसंख्या 
की वृद्धि के अनुकूल अनुपात में सहकारिया का बिक्रास नद्दा हुआ है; (ग) यद्यपि 
गैर साख समितियों की सख्या में वृद्धि हुई है, रिर भी सास समितियों का ही 
अधिक विक्रास हुआ दै | इसलिये सइकारिता आन्दोलन को व्यापक बनाने के 
लिये यह ग्रावश्यक हे कि सहकारी समितियों में साख के भ्रतिरिक्त अन्य पत्नों पर 
भी झावश्यफ ध्य/न देना चाहिये) 
आधुनिक प्रवृक्तियाँ--सहकारी आन्दोलन न तो सारे देश में समान रूप 
से फैला है और न समी जगह इसका सन्भनठन ससान है। सहकारी आन्दोलन ने 


सहकारी शआ्राद्दोलन हू 


खण्ड “कः के कुछ राज्यों में विशेष प्रयत्ति की है परन्तु अन्य राज्यों में इसका 
उपयुक्त विकास नहीं हो पाया है । खण्ड ख” और “गण राज्यों में से कुछ में इस 
आन्दोलन का बिल्कुल विकास नहीं हुश्रा | सम्पूर्ण देश में कुल जित्तनी सहकारी 
समितियाँ हैं उनका ३८ प्रतिशत श्र प्रारम्भिक समितियों के लगमग ४६ प्रतिशत 
उदस्य केवल बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश में हैं जबकि उत्तर प्रदेश, मद्दास, 
बम्बई, पश्चिमी बन्ञाल, पञ्ञाब तथा देदराबाद में क्रमश; ६१ तथा ६५ प्रतिशत 
है। परत देश में जहाँ जनसंख्या तथा न्षेत्रफल में भारी अन्वर है सहकारी 
समितियों की प्रगति की जाँच करने के लिए समितियों की संख्या उपयुक्त नहीं 
है। यद जानना आवश्यक है कि इन समितियों से क्रितने अतिशत जनता लाभ 
उठाती है। कुछ खण्ड 'ख? झौर 'ण? राज्यो में सश्कारी समितियों का कार्य 
सन्तोष-जनक रहा है। रिज़र्व बैज्ड ने सुझाव दिया है कि सहकारी आन्दोलन के 
सम्बन्ध में प्रस्येक राज्य में उमितियों के कार्य-क्षेत्र पर और खण्ड 'ख, 'ग! श्रौर 
“छ? राज्यों में उनको कार्य कुशलता पर विशेष महत्व दिया जाय । 
सज्ञठन--सदकारी समितियों का सद्भठन वास्तत्र में शुंडाकृति (22५7800) 
के समान है।इस सद्धठन का आधार वह प्रारस्मिक सहकारी समितियाँ 
हैं जिनको सज्ञठित करने के लिए कोई भी दस व्यक्ति सहकारी समितियों के 
“रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र दे खकते हैं। विभाग के निरीक्षक द्वारा आवश्यक 
जाँच-पड़ताल के पश्चात्‌ समिति स्थापित करने की अनुर्मात दी जाती है । इन 
समितियों की चालू पँजी, प्रवेश शुल्क, सरकारी ऋण, केन्द्रोय समितियों तथा 
राज्य बैड्डो से ऋण लेकर एकन्र की जाती हैं| इनमें से कुछ समितियों के पास 
शेयरों की पुँजी भी है | केवल साख समितियों को छोड़कर इन समितियों का 
उत्तरदायित्व सीमित है और सारी व्यवस्था प्रशनन्धक समिति तथा श्राम-समा के हाथ 
में होती है । 
इन प्रारम्भिक समितियों के ऊपर केन्द्रीय समितियाँ और राज्यीय सदकारी 
समितियाँ झती हैं | प्रारगम्मिक समितियों के सद्भठन से केन्द्रीय समितियाँ बनती 
हैं और इन (केन्द्रीय) उमितियों के सद्भठन से राज्यीय समितियाँ जन्म लेती हैं ! 
"वीपूर्ण आन्दोलन इसी अकार परस्पर गुँथा हुआ है। यद्यपि केन्द्रीय साख-समितियों 
को शपनी पूँजी का श्रविकांश मांग रिजिव॑ बैड से अल्यकालीन ऋण के रूप मे 
प्राप्त दोता है फिर भी इसकी और प्रदेशीय समितियों की व्यवस्था तथा वित्त की 
आवश्यकता की पूर्ति इत्यादि कार्य आ्ररम्मिक समितियों को द्वी तरह होते है । 
पहले केन्द्रीय समितियों को रिजब॑ बैड्ड से प्रास होने वाले अ्ल्रकालीन ऋण की 
अर्थाधि ६ महीने थी परन्दु शरद इसे बढ़ाकर १७ महीने कर दिया गंया है। ऋण के 


३०७ भारतीय अथंशास्त्र की समत्याएँ 


धन पर ब्याज की दर डेढ़ रुपया प्रतिशत है। यहद्द दर ब्रैड के ब्याज की दर से दो 
अतिशव कम है । 

सइकारी समितियों के शुडाकृति की व्यवस्था में शीषे पर सइकारी सह 
जाम की अखिल मारतीय संस्था दे | इस रुंस्था का प्रथम सम्मेलन फरवरी १६४२ 
में बम्बई में हुआ था। 

साख-समितियाँ--प्रारम्मिक कृपि साख समितियों की सझया जो कि 
सहकारी ऋण व्यवस्था का मूलाघार है, जूत १६५४-४६ में १३- लाख थी और 
उनका सदस्यों कौ संख्या ७८ लाख थी | 

तालिका नं० ३ 
प्रारम्भिक कृपि सास समितियों का कारये 
( अन्न बेक और भूमिबंधक बैंकों को छोड़कर ) 
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प्रारश्भिक साख सर्मितियोँ आर्थिक दृष्टि से मिल हैं और इस कारए 
कृषक को उतना लाभ नहीं पहुँचा पाततों जितना कि चाहिये | तालिका 7** 


सहकारी अं न्दोलन श्ग्र 


से हम कद सकते हूं कि ऋण के धन में मिन्‍्तर वृद्धि दी हो रदी है। आसाम, 
भोपाल, विद्ए जम्मू और काश्मीरक खेल्वयप्रदेश और मध्यमारत में बहुत अधिक 
धन वसूल होने के लिये शेष रद्द गया था 
ऋषि साप् समितियों की वत ब्यवस्पा दोषपूर्ण हे । श्६प्र्त के अन्त 
अप साख समितियों की पूँजी की ढॉचा दोषपूण है। निजी सम्मति वेंधों ज्ञमा 
घन का कम अनुपात कृपि-साख समितियों की आधिक दुर्बलता का कारण दे । 
कृषि साख समितियों का औसत आएकार भी छोटा दी हे! 
श्ध्यप-५६ में औरत सदस्यों की उंझ्या प्रति समिति ४५ थी और अधि- 
काश समितियाँ व्यवसायिक ईकायों की दृष्टि से अनापिक दी थीं। प्रति समिति 
औरत जमाधन, शेयर चूँजी, श्रीर चालू पूंजी क्रमशः ४४९ 7७ १०४१ ० और 
३६४६ रु० और प्रति सदस्य जमाधन, शेवर पुँजी और दिया हुआ ऋण क्रमशः 
६ र०, झेरे ९९ और ६४ रु० था । _ई ओदत आँकड़े कम ही हैं) 
इसी वित्तीय दुर्बलता के कास्ण समितियाँ कृषकों को सुविधा पूर्वक कम 
ब्याज पर ऋण देने के उद्देश्य की पूर्ि में असमर्थ हूं। पर्यात ऋण सकने में 
असमर्थ होने के कीसए दी वे कृपकों से ब्याज की अ्रधिक दर वह करती हैं, 
जैसा कि उत्तर प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश और द्िमाँवल प्रदेश में दोता है, वहाँ ब्याज 
की दर ६ से लगाकर १५३१ उक है। “ऊँची ब्याज वर के प्रचलन के कुछ कारणों 
में सहकारी श्रन्दोलन थी झ्पर्यातत विस्तार, टीक दिशा मे वर्यात्त जमा एकत्रित 
करने में सहकारी समितियों की असफलता तथा कुछ राज्यों में केकीय बैंक औए 
पूंकिंग युनियन को अनर्िक प्रकृति है!” 
श१६५३०४५ में १०,००३ शैर-कृषि, साख समितियाँ थी जिनकी सदस्य संख्या 
३०॥ लाख और चालू पूँ जी ८++ करोड़ रु० थी। ये चेतन मोगियों, मिल क्र 
कर्मचारियों की समितियाँ तथा शद्दरी हक ये जिनकी काम वहीं श्रच्छा था क्योकि 
इनकी चालू पूजी में जमा धर्म को प्रतिनिधित्त थी जो ५१३३ करोढ़ ३० था 
इन सप्ितियों द्वारा उधार दियेगये स्टण की मात्रा ७३ करोड र० थी। कझठ 
समितियाँ गैर साख ३ काम भी करती थीं तथा उनके बाण खरीदे और बेचे मार्श 
की मात्रा की मूल्य क्रमशः २४२ करोड़ रु० और २७२ करोड़ रु० था। गई समि- 


समितियाँ प्रत्येक स्वर पर ब्रार्सम्भक केन्द्रीय दी राज्यीय पाई जाती हैं। 
श्६पध-प६ में. रे०रेपिस कृषि गैर साल (आर्रम्भिक) समितियाँ थीं जिनके सदस्यों 


ह्ण्र भारतीय अधंशासत्र की समस्याएँ 


की संख्या २४ लाख थी इनकी चालू पूँजी २८ लाख रु० थी तथा इनके द्वारा बेचे 
गये भाल का मूल्य रे लाख द० था। १६५४-४६ में गैए-कृपीय, गैर-साख प्रारम्मिक 
समितियाँ जैसे उपभोक्ता भण्डार, विद्यार्थों भण्डार कैन्टीन आदि संख्या में २०,७४२ 
थीं तथा इनकी सदस्य सख्या ३३३ लाख और चालू पूँजी "८ लाख र० थी तथा 
इन्होंने ४३ लाख रु० के मूल्य का सामान वेचा | इनके अतिरिक्त ८ राज्योय गैर 
साख समितियाँ थी जिनकी सदस्य संख्या २२,८६४ तथा चालू पूँ जी ६२,०४१ २० 
थी श्र इन्होंने १३ लाख रु० के मूल्य का सामान बेचा | २७६४ केन्द्रीय गैर साख 
समितियाँ थो | इनकी सदस्य सख्या १६ लाख तथा चालू पूजी २ लाख र० से 
क्रम थी तथा इन्होने ५३ र० का सामान बेचा । 


खमस्याएं--भारत में अधिरुतर सहकारी समितियों का संगठन प्रायः 
एक ही उ्श्य की पूर्ति के लिए किया गया है | मनुष्य की विभिन्न माँगयों का 
१९सस्‍्पर सम्बन्ध होता हे ओर बह एक दूसरे पर निर्भर भी रहती हैं. इसलिये उसकी 
विभिन्न जटित आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रनेक समितियों की श्रपेज्ञा एक दी 
समिति अधिक सन्तोपजनक रीति से कर सकती है। विशेषज्ञों का विचार है कि 
ग्रामीण समस्‍्याओं को बहुमुखी समितियों के द्वारा कुशलता और अधिक बचत करे 
साथ इल किया जा सकता है| अनेक समितियों की उचित व्यवस्था करने के 
लिए योग्य कमचारियों का अभाव होने के कारण दथा अपनी विमिन्न आवश्य- 
कताओं की पूर्ति के लिए. केवल मद्दाजन से सहायता लेने के आदी आामीणों की 
विभिन्न समितियों से सम्दन्ध रखने की अनिष्छा के कारण भी बहु उद्देश्यीय 
सम्रितियों की आवश्यकता प्रतीत होतो है। इसके साथ ही साख को पूर्ति और 
विक्रय तथा गैर साख की अन्य क्रियाओं से घ्रथक्‌ करके एक उद्देश्यीय सहकारी कृषि 
साख-समिति का मुख्य उद्देश्य पूर्ण नद्टीं दो सकता। 


राष्ट्रीय नियोजन समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने के पश्चात्‌ भारत में 
ओर विशेषकर उत्तर प्रदेश, आसाम और बिद्वार मे बहु उद्दे श्यीय समितियाँ स्था- 
पित करने की ओर निश्चित प्रयास किया गया है| १६४७ में उत्तर अदेश की 
सरकार ने विकास योजना वैयार की थी जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि श्र 
से १४ झाम्ों को मिलाकर एक विकाउनक्षेत्र बनाया जाय और प्रत्येक आम में एक- 
एक बहु उच्च श्यीय समिति त्था सम्पूरई क्षेत्र में इन समितियों का एक़ संघ घ्था- 
पित किया जाय $ इन सधो का ज्ञिला सहकारी विकास संघ दोता है। इस दिशा 
में आसाम और बिहार से क्रमशः १६४८ व १६४६ में प्रयास क्षिया। यद्द 
आवश्यक है कि अन्य राज्यों में भी बहु उद्दे श्यीय समितियाँ अिक संख्या में 


सहकारी आन्दोलन १०३ 


स्थापित की जायें परत इनका उद्देश्य सभी कृषि साख-सम्रित्तियों को हटाना न 
दोकर उनके अधूरे कार्यक्षेत्र की पूर्ति करना द्ोना चाहिए । 
साख समितियों का असीमित उत्तरदायित्र दोने के कारण सहकारी आनदो- 
लगन की सन्तोषज्ञनक प्रगति नद्दों हो पाई है जैसा कि बेगाल प्रदेशीय अधिकोषण 
जाँच समिति ने कहा है “कि गाँवो में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनकी आर्थिक तथा 
सामाजिक स्थिति इसनी श्रच्छी है कि ये इन समितियों के सदस्य बनकर झ्सीमित 
उत्तरदायित्व का जोखिम उठाना पसन्द नहीं करते हैं |? असोमित उत्तरदायित्व 
तभी सफल हो सकता है जब जनता की स्थिति समान हो और बह साक्षर भी दो। 
इसलिए वर्तमान समय में आन्दोलन का और तीतता से प्रसार करने के लिये 
सदस्यों का उत्तरदायित्व सोमित रखने की योजना लागू करना आवश्यक है । 
जो समितियाँ स्थापित की जा चुकी हैं और जिनको अ्रभी स्थापित करना 
है उनका कार्य सुव्यवस्थित रीति से चलाने और उनका विकास करने के लिए 
(ट्रेनिंग प्राप्त) प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकत्ता हे। कुछ ही राज्यों के पास 
शिक्षण-केन्द्र हैं। पूना सहकारी कालेज में श्रन्य राज्यों के कर्मचारियों को भी 
शिक्षा दी जाती है । वर्तमान समय में कर्मचारियों की धमरुचित शिक्षा की उपयुक्त 
मुधिधा नहीं हे, इसलिए यह आवश्यक है कि भस्येक राज्य में कम से कम एक 
'शिक्षण-केन्द्र स्थापित किया जाय। 
मारत की सहकारी समितियों की सबसे घड़ी कठिनाई वित्त की है | इसकी 
वित्तीय स्थिति बहुत नाजुक है ) वित्तोय सह्दायता देने वाली गैर सरकारी संस्थाओं 
की दृष्टि में इन समितियों का विशेष महत्व नहीं है। इसलिए रिज्ञर्व बेंक के सुझाव 
के अनुसार यह समितियाँ तभी मान्यता प्राप्त कर सकती हैं जन्म यह सुरक्षित कोष 
में अधिक धन रखने की व्यवस्था करें । जब तक इन समितियों का सुरक्षित-फोप 
शेयर पूंजी के बराबर नहीं हो जाता तक तक लाभांश का कम से कम एक तिद्दाई 
भाग प्रतिवर्ष सुरक्षित कोष में जमा कर देना चाहिए । इसके पश्चात्‌ लामांश का 
केवल २४ प्रतिशत मुरक्षित कोष में जमा किया जा सकता है | ग्रामों में बचत के 
साधनों का उपयोग करने के लिये ग्रामीणों में अधिकोषण स्वमाव, का विकास 
करना चाहिए । 
सइकारी आन्दोलन चास्तव में जनता द्वारा प्रेरित आन्दोलन नहीं है । 
इसका प्रारम्म बाइर से इुआ ! इसी कारण जनता में इसके प्रति उत्साइ का 
अभाव है। राज्य सरकार को अपना कार्य-चेत्र इन समितियों के पय-प्रदर्शन, 
निरीक्षण तथा थोड़ा नियंत्रण रखने तक ही सोमित रखना चाहिए । राज्य को 
साक्षरता का प्रसार करमा चादिये और समाचार पत्रों, रेडियो तथा अन्य साधनों 


श०४ड मारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


द्वारा सइकारिता के लाभों का जनता में प्रचार करना चाहिए। सहकारी तथा 
निजी संस्षाओं में श्रेष्ठर समन्वय की आवश्यकता है। 

इन समस्याओं के साथ द्वी साथ तथा उपमोक्ता समितियों की कुछ विशेष 
समस्याएँ भी हैं, साख समितियों के सामने अत्यधिक कलातीत ऋणों की समस्या भी 
है | १६४४-४६ में प्रारम्मिक कृषि साख समितियों के कलातीत ऋण को धनराशि 
१४६६ करोड़ रुपया थी जो जून १६५४६ के अन्त तक देय ऋणो का र्‌फ् प्रतिशत 
थी | यह स्थित मुख्यतः उन क्षेत्रों म हे जो पिछड़े हुए क्षेत्र कदे जाते हैं| इसका 
सामान्य कारण पक्षपात और भ्रष्टाचार दे । 

कुछ राज्यो मे, मुख्यतः द्िमांचल प्रदेश श्ौर उचर प्रदेश में, सहकारी 
समितियों की ब्याज की दर ६ से १२१- प्रतिशत तक है। यह दरें बहुत अधिक 
हैं। इन दरों को मी अन्य राज्यों की द्रों के समान करने कौ आवश्यकता दै। 

नियन्त्रण की समाप्ति के उपरान्त गैरूकृपि गैर-साख समितियाँ बहुत 
कठिनाइयों का सामना कर रही हैं और व्यक्तिगत व्यापारी की तुलना में कार्य 
संचालन न्यय अधिक होने के कारण कुछ उम्मितियाँ तो बन्द भी हो चुकी हैं। 
कार्य-संचालन व्यय कम करने के लिए, इन समितियों के कार्य क्षेत्र मे वृद्ध करने 
तथा इनको और अधिक कार्य-कुशल बनाने की द्यावश्यकता है | यदि थोक थविश्री 
के स्टोर स्थापित करिए जायें और उनकी पूँजी तथा सुरह्तित कोष में वृद्धि को जाय 
तो इनकी स्थिति सुधर सकती है । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गेत-विभिन्न प्रदेशों के सहकारी 
विभाग के मन्त्रियों की सभा ने जो कि १६५७ में हुई थी यद्द सुमाव दिया कि 
८१५ वर्ष के अन्दर गाँवों में व्यापार की व्यवस्था सहकारिता के आधार पर इस 
प्रकार की हो जानी चाहिये कि साख विक्रव तथा विधायन इत्यादि जेसे सच 
व्यापार का कम से कम ५० 2 कार्य सहकारी समितियों के द्वारा दोने लगे।इस 
के लिये ध्रारम्मिक कृपि खाख समितियों के सदस्यों की संख्या द्वितीय पंचवर्घीय 
योजना के अन्त तक ५० लाख से बढाकर १५० लाख कर देनी चाहिये और 
अल्पकालीन ऋण की राशि ३० करोड़ रुपये से बढ़ाकर १५० करोक़ सर०, मध्यम 
कालीन ऋण की राशि १० करोड़ रुपये से बढ्ाकर ५० करोड़ रपये तथा 
दीघंकालीन ऋण को राशि ३ करोड़ रुपये से बढ़ाकर २५ करोड़ रुपये कर देनी 
आहिये।? 

उपयुक्त सुकाव के अत॒सार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विस्तृत योजना 
की रूपरेखा बनाई गई है | भारत सरकार के कृषि तथा अन्य विभाग ने इस 
अम्बन्ध मे कानून बमवाकर तैयार कर रक्खे हैं जिनकी सहायता से केन्द्रीय और 
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प्रदेशीय गोदामों की व्यवस्था सम्भेव हो सकेगी । ईसे गोदामों का स्थान भी सोच 
लिया गया दे । 

भारत में सहकारी आन्दोलन का अविष्य बहुत उज्जवल दै कयोंकि सई- 
कारी राष्ट्र का संगठन करना इमांण घोषित उ्द रपये है। भारत की पिछड़ी हुई 
आर्थिक स्थिति के अनेक दोषो को सहकारिता के आधार पर संयुक्त प्रयत्न करने 
से दूर किया जा सकता है । सदकारी आउ्दे!लन के कार्यक्षेत्र का विकास 
के लिये बहु उर्देश्यीय सहकारी रुमितियों की स्थापना पर अधिक मत देने की 
आवश्यकता दै। पुंजी-निर्माण तथा ग्रामीण ज्ञीवन के सेधार के लिये सहकारी 
समितियों पर योजना आयोग ने जोर [दया दै । ऊपि के अर्थ प्रचन्‍्धन के साधन के 


रूप में भी सहकारी आन्दोलन पर मरोसा किया गया द्वै॥ 


अध्याय १३ 
सहकारी विक्रय 


उस्पादन स्वतः लक्ष्य नहीं है । जो कुछ बस्दु उत्पादित की जाती है या जो 
कुछ उत्पादन किया जाता है अ्रन्ततः उसे उपभोक्ता के पास पहुँचना चाहिये। 
उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तु पहुँचने की साधन बाजार द्ोवा है। इसके लिये 
कई स्थितियाँ पार करनी पड़ती हैं. और इसमें अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती 
हैं| सभी उत्पादित वस्तु के साथ एक सा व्यवहार नहीं किया जा सकता क्योंकि 
प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं के अपने विशेष गुण द्वोते हैं, जैंसे कुछ वस्तुएँ काफी 
स्थूल, भारी तथा शीघ्र नष्ट होने वाली द्ोती हैं और छोदे-छोठे उत्पादक विस्तृत 
ज्षैत्र में उतवका उलादन करते हैं | इसी प्रकार कुछ चस्तुएँ इल्को, शीध्रन दोने 
वाली श्रौर सस्ती होती हैं | इनका उत्पादन बहुत कम लोग करते हैं | इन वस्तुओं 
के विक्रय के लिये विभिन्न काम करने पड़ते हैं | उनको एक स्थान में एकत्र किया 
जाता है, उनके लिये गोदाम की ज्यवस्था की जाती है, इनका क्रमबन्धन और 
प्रमाणीकरण किया जाता है, यातायात की व्यवस्था की जाती है, आर्थिक सहायता 
का प्रबन्ध किया जाता है और विक्रय के लिये बातचीत चलाई जाती है, इत्यादि 
इस प्रकार विक्रय व्यवस्था के लिये विशेषरों और कुशज्ञ व्यक्तियों की आवश्यकता 
डोती है। 

कुशल विक्रय की आवश्यक बातें-विक्रय व्यवस्था उत्तम तभी कहला 
रुकती है जब उत्पादक को उत्पादित बरतु का अधिकत्तम मूल्य मिल सके, वस्तु 
के रखने इत्यादि भे निम्नत्म व्यय करना पड़े और उपभोक्ता को दिये हुये मूल्य 
के बदले मे उचित प्रकार का सामान मिले। 

यदि वस्तुओं का क्रम बस्धन और प्रमाणीकरण किया गया हो तो उत्पादक 
को सर्वोत्तम मूल्य मिल सकता है। ग्रधिकतम लाभ डठाने के लिये यद्द ग्रावश्मक 
है कि उत्पादक यथा समय उचित स्थान पर उसे बेचे | इसके लिये उत्तादक को 
वित्त सम्बन्धी तथा बाजार की परिस्थितियों का क्ञान होना चाहिये। 

विक्रव की इष्टि से सामान को बरतने (४व7058) की लागत न्यूनतम 
करने की दृष्टि से सचार तथा परिवहन के साधन सस्ते और अच्छे होने चाहिये। 
दल्ालों की सख्या को न्यूनंतम कर दिया जाय क्योंकि दलालो के बढ़ने से लायत 
तथा परिणामतः मूल्य मी बढ़ जाता है। इसके साथ द्वी बस्घु को नष्ट दोने से 
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देसियत से १,८३,४७३ र० का तथा अमिकर्ता की देसियत से १,१०५ रू० 
का सामान बेचा । उत्पादर तथा विक्रव (गैर कृषीय) समितियों की संख्या 
११,४२४ तथा सदस्य संज्या ६'३ लाख थी । इन्होंने २२६, ६२१ ८० का सामान 
मलिक की देसियत से और द८णछ्डप रु० का सामान अमिकर्ता (एजेस्ट ) की 
हैसियत से बेचा । 
शीपे मंस्थायें--मारव में सहकारी विक्रय-ब्यवस्था का सबसे बढ़ा दंप 
शीर्ष सस्पाश्रों का अमाव रहा है। १६५५-४६ में १६ राज्यीय विक्रय संध ये | 
इमकी व्याक्त-सदस्यचा की संख्या ४७१४ तथा समिति सदस्यता की सझया ३५४३५ 
थी। इन्होने ३६, १७७ रु० का सामान मालिक की देसियत से तथा ४१७१४ य० 
का सामान अ्भिकर्ता की द्वैसियत से बेचा । इन १६ संकों में से कु में ४, दिल्ली 
में ३, उत्तर प्रदेश तथा हैदराबाद प्रत्येक में २, तथा अम्बई, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, 
जम्मू और काश्मीर, मैसूर, पैश्यू, हिमालय प्रदेश और मनीपुर--प्रत्येक में एक संघ 
था | अ्रधिकतर राज्यों में केन्द्रीय विक्रय संघ ये । १९४४-५६ में ऐसे संधों की संख्या 
२३५४४ थी । (इनकी व्यक्ति सदस्पृता शूट लाख तथा समिति सदस्यता ४५,३६५ 
थी इन्होंने १६ लाख म० का सामान मालिक की हैसियत से तथा ३.३ लाख २० 
का सामान श्रमिकर्ता की देसियत से बेचा ।) इनमें से २१५३ उत्तर प्रदेश में, ७० 
बिहार मे, ४४ राजस्थान में, सौराष्ट्र तथा दिमांचलप्रदेश-प्रत्येक में २६, तथा 
अम्बई में १६ ये | आशतः गन्ने के संछों के कारण केख्धीय विक्रय संयों केन्रीकरण 
उत्तर प्रदेश में है। कुछ राज्यों में कोई विक्रय सघ नहीं था | 
विभिन्न राज्यों में शीर्ष संस्याएँ स्थानीय परिस्थितियों के असुसार विभिन्न 
भ्रकार के कार्य करती हैं | “बम्बई की राज्यीय सहकारी समिति फल, सब्जी, 
नियमित्त पदार्थ, चोरी, क्रषि की आवश्यकता को वस्तुएँ तथा खाय-तैल आदि की 
ब्यापार करती दै। बह राज्य में बल्फेट अमोनिया की एक साय वितरक है। समिति 
ने विक्रन्‍-शान-सेवा भी चला रखी हे तथा प्रति माह एक बुलेटिन मिकलती है 
जिसमें इर सप्ताइ के श्रन्त में प्रमुख कृषि पदार्थों के प्रचलित माव दिये जाते हैं [१ 
मैसूर की प्रान्वीय सदकारी विकय समित्ति खाद, शहद, चन्दन को लकड़ी का 
सामान तथा अन्य श्रनेक सामान खरीदने और वेचने छा काम करती है ! 
छड़ीण की प्रान्तीय सहकारी विक्रय सम्रिति कुटीर उद्योगों तथा घन की छोटी- 
मोटी उल्तत्तियों के विक्रय का काय करती है | 
इन शीधे संस्थाश्रों मे सचसे बड़ी और सुसगठित उत्तर प्रदेश की विक्रय 
सस्या अर्थात्‌ सहकारी विकास तथा विक्रय संद हैं। उत्तर प्रदेश की इस शीर्ष 
संस्था से विशेष उन्नति की है, पर दुर्भास्य वश इसका काय ऐसी वस्तुओं से 
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सम्बन्धित रह्य है जिनकी गणना कृषि उत्तत्ति में नहीं की जा सकती। इसके 
कारण कृषकों को आशातुरूप लाम नहीं पहुँच सका है। इन संस्थाओं द्वारा जो 
कार्य किये गये हैँ उनमे अच्छे बीज, खाद तथा कृषि सम्बन्धी भशीन और औजार 
का वितरण, शिकोड्ञाशार में थी परीक्षण तथा क्रमइन्धन के केन्द्र का संबालन, 
जड़ी बूद्धियों का विक्रय चथा विकास, विधावंज क्री लाख फैक्ट्री को आर्थिक 
सद्दायता पहुँचाना, तथा बम्बई में एक कुटौर उद्योगों की उत्तत्ति के प्रदर्शन गद 
का संचालन आदि ई। भविष्य में संघ के कार्यक्रम में इस बात का प्रयक्न है कि 
(क) सबसे उत्तम प्रकार के बीजों को अपने कोष में सचित करे और आगामी ३ 
वर्ष के अन्दर सारे प्रान्त में उनकी मरमार कर दे, (ख) परिदत्त पूँजी की मात्रा 
बढ़ाकर २५ लाख रुपए कर दे; और (ग) कृषि-अत्पत्ि के विक्रय पर विशेष 
ध्यान दे। 
शीर्ष संस्थाश्रों की कार्य प्रथाली की तीन विशेषताएँ हैं (१) इनकी 
सदस्यता सहकारी सम्रितियों तक हों सीमित नहीं है। राज्यौय संघो मे व्यक्ति 
सदस्यों की सझ़पा कुल सदस्यों की एक तिद्ाई है श्र केन्द्रीय ठंधों में व्यक्ति 
सदस्यों की संख्या समित्तिय| की सदस्य संख्या की छः गुनी है| व्यक्ति सदस्यों का 
बाहुल्‍य कुछ अ्रस्थिरता उत्पन्न करता है; (२) परिदत्त हिस्सा पूँजीओर इन संघों 
का निजी कोष मिलाकर चालू पूँजी का एक बहुत छोटा श्र है। इससे भी इनके 
कार्य में अस्थिरता श्रात्ती है; (३) इन सस्याओं का और विशेषकर केद्वीय सधों 
का ध्नन्ध व्यय बहुत अधिक दे। सहकारी विक्रय को प्रभावपूर्ण मितब्ययी बनाने 
के लिये इन दोषों का सुधार श्रावश्यक है | 
भारस्सिक समितियाँ--कृषि उसत्ति का क्रम-पब्रिक्रप करने के लिए 
ग्रारम्मिक कृषीय गैर-साख तथा गशैर-कृपीय ग़ेर साख समितियाँ हैं। परन्तु इनका 
प्रत्येक राज्य में समान रूप से विकास नहीं हुआ है | जहाँ तक कृषि डत्यत्ति श्रौर 
बिक्रय का सम्बन्ध है विहार, पश्चिमी बगाल, मद्रास और आंध्र श्रग्नगामी ये देषा 
झआासाम, उड़ीसा और राजस्थान पिछड़े हुये थे। परन्तु शेर-कृषि तथा साख 
समितियाँ एक भिन्न चित्र अऊित करती है| आयाम; बम्बई, मद्रास और सध्य- 
प्रदेश में क्रा-विक्द समितियों मे अप्रगामी थे | जब कि पश्चिमी बंगाल, धब्बई, 
मद्रास, आन और राजस्थान उलत्ति और विक्रय सामतियों में अअगामी थे । गैर- 
कृषि गैर-साख समितियों में उत्तर प्रदेश, द्विमांचल प्रदेश और रूग की स्थिति 
पिछड़ी हुई है | 
ये समितियाँ वा. तो उत्मादकों से माल खरीद कर विक्रय करदी हैं, या 
डत्पादकों मे एजेन्ट के रूप में कार्य करती हैँ जिससे दलालों की संख्या घढ जाती 
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है। कहीं कही पर ये समितियाँ कारखाने तथा झुकानें चलाती हैं ओर इस प्रकार 
माल का उत्तादन तथा विक्रय करती हैं। वे उन उत्तादकों को ऋण तथा अन्य 
सुविधायें प्रदान करती हैं जिनसे वे माल खरीदती हैं। उनका कार्य ज्षेत्र माल 
विक्रय करने तक ही सीमित नहीं है वरन्‌ वे उत्पादकों में सक्रिय रूप से सहायता 
देती है। ये समितियाँ कभी केवल एक वस्तु का ही क्रय-विक्रपा करती हैं और कभी 
अनेकों का । बहुउद्देशीय समितियाँ, जिनका दिन प्रतिदिन श्रघिक प्रचार होता जा 
रहा है, अपने विभिन्न कार्यों के साथ दी साथ कृषि उ्यत्ति तथा श्रन्य वस्तुओं के 
क्रय विक्रय का भी कार्य करती हैं। यह कहा जा सकता है कि बहुउद्देशीय समितियाँ 
अपने सदस्यों की लगभग सभी कृषि-सम्बन्धी! आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं 
और राज्य के गाँवों फे आधिक जीवन में बहुत अधिक हाथ चैंगाती हैं। ये 
समितियाँ कृषि उत्पत्ति की बिक्री में अधिकाधिक कार्य कर रही हैं और श्रधिकांश 
राज्यों में बरतमान हैं 

सबसे अधिक महत्वशाली एकोद्रेशीय सहकारी बिक्री समितियाँ उत्तर प्रदेश 
और बिद्वार में गन्ने की, बम्बई में रूदे और फलों की, मैसूर में इलायची और 
नारियल की और क्ुर्ग में इलायची, शइद और नारंगियों की हैं। ये उमितियाँ 
निम्न कार्य करती हैं। 

(१) यद्द समितियाँ अपने सदस्यों से कृषि सामग्री और कुटीर उद्योगों में 
उत्पादित माल लेकर उनका क्रमबन्धन और प्रमाणीकरण करती हैं और विक्रप के 
लिए अपने सहकारी संधों को दे देती हैं | 

(२) यह मित्ियाँ उ्मादित माल के बदले अपने सदस्यों को ऋण देती हैं 
परन्धु घन का भ्रभाव और गोदामों की उचित व्यवस्था न होने फे कारण इस 
कार्य में समितियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । 

५ _ (३) छामान बेचने के लिए यह समप्ितियाँ उत्पादकों के एजेन्टों का भी 
कार्य करती है। उत्तर प्रदेश और पिद्दार की गन्ना-सम्रितियाँ केवल यही कार्य 
करनी हैं| गठ कुछ वर्षों मे अनाज वसूली के लिए कुछ समितियों ने सरकार के 
एजेस्टो के रूप में कार्य क्रिया । 

(४) उस्तादन और विक्रय समितियों का यह कार्य है कि अच्छे प्रकार के 
माल का उत्पादन करे । अन्य समितियाँ अपने सद॒स्यो को अच्छे माल का उत्पा- 
दब करने में सद्दायता देती हैं । 

(३) मंद्रस की कुछ समितियों ने विक्रय के साथ ढी ऋण सथा अन्य 
सुविधाएँ देने की भी व्यवस्था कर रखी है | कृषि साख समितियाँ इस शर्द पर 
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सदस्य कृषक को मुख्य प्रकार की फसलें उगाने को ऋण देती हैं कि फल 
तैयार हो जाने पर वही उसका विक्रय करेंगी। 

(६) स्कूल वया पुस्तकालय चला कर तथा अस्पताल और सड़कों का 
निर्माण करके यइ समितियाँ समाज सेवा का कार भी करतीं हैं । 

लाभ (50एथा०825)--सहकारी विक्रय समितियों ने कृषि विक्रय- 
व्यवस्था के अनेक दोषों को दूर कर दिया है | 

(क) इनसे दलालों की संख्या कम हो गई है। दलालों की लम्बी शृंद्ला 
में से कच्चा आदृतिया, पक्का आदृतविया और थोक व्यापारी प्रायः समाप्त हो गये 
हैं। यह समितियाँ उत्पादकों से स्वयं माल क्रय कर सीधे उपभोक्ताओं को बेच 
देती हैं । इस रीति से विक्रय व्यवस्था के ज्यय में कमी छोती है किन्तु उतनी नहीं 
हुई जितनी होनी चाहिये थौ। 

(ख) यद्द समितियाँ छोटे उत्पादकों को विच्ीय सहायवा देती हैं और 
विशेषज्ञ-परामर्श देती रहती ई जिससे वह छोटे ब्यापारियों के धोखे से बच जाते 
हैं। उत्पादित माल के विक्रय तथा उसकी देख माल में होने वाली समय और 
शक्ति की बरबादी मी बच जाती है | इन समितियों ने छुटीर उद्योगों के माल को 
कुशलता पूर्वक और सस्ते मूल्य भे बेचने का प्रवनन्‍्ध करके उद्योग के लिए बहुत 
कुछ किया है | 

(ग) उपभोक्ताओं को भी इन समितियों से बहुत लाभ होता है । उन्हें 
इनसे अच्छे प्रकार का माल मिल जाता है क्‍योंकि समितियाँ उनका उचित रीति 
से क्रम बन्धन तथा परीक्षण करती हैं| इसके साथ ही यह समितियाँ अच्छा 
सामान सैयार करने तथा मिलावट रोकने मे वह साधरू बन जाती हैं | इस दिशा 
में घी ओर दूध की सइकारी समितियों ने काफी सफ़लता प्राप्त की है। 

प्रार्सम्भक कृषि ऋ्प-विक्रव समितियाँ तथा उत्पादन ओर विक्रय समितियाँ 
सीमित ब्यापार करती हैं, पर गैर कृषि क्रय विक्रय समितियाँ, यद्याप इनका का 
क्षेत्र सीमित दे, फिर भी अधिक कार्य करती हैं | शीर्ष संस्थाश्रों के तरह इन दोनों 
प्रकार की समितियों की, परिदन्‍्त हिस्सा पूंजी चालूपूजी का एक तिद्दाई ही हे 
और प्रबन्ध व्यय भी बहुत अधिक दे ! इसके कारण इनका कार्य अ्रध्यिर है। 
युद्ध काल में विशेष परिस्थिति के उपस्थित हो जाने पर इन समितियों को ग्रत वर्षो 
में लाभ भी हुआ था, पर परिस्थिति बदल जाने से और कार्य कम हो जाने से 
प्रारम्मिक कृषि और गैर कृषि गैर साख समितियों दोनो को द्वानि उठानी पड़ी। 
भविष्य में इन समितियों के कार्य अ्रणाली में परिवर्तन करना पड़ेगा क्षाकि ये 


लाभप्रद सिद्द हो सर्के। 
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मविष्य--सइकारी विक्रय गैर-साख सहकारी समितियों में सबसे महत्त्वपूर्ण 
है। ऊपर कद्दाजा चुका दे कि सहकारी साख को तरइ इनकी शुद्धाकृति है । 
ध्यह ढाँचा ऋण समितियों की भाँव न सुनिर्मित ही है और न एक दूसरे से 
सम्बन्धित ही है। संस्था की प्रत्येक इकाई अपने-अपने स्थान पर स्वतंत्र रूप से 
कार्य करती है। नीचे की इकाइयो का आबः ऊपर की इकाइयों से कोई सम्बन्ध 
नहीं है श्र इसीलिये ऊपर की इकाइयाँ नीचे की इकाइयों को कोई विशेष सद्दा- 
यता भी नहीं देती | उदाइरण स्वरूप राज्योय संस्यायें नीचे की इकाइयों की 
प्रतिनिधि श्रथवा आदृतियों को तरह कार्य नहीं करती बरम्‌ वे एक स्वतंत्र 
अ्यापारिक एजेन्सी की तरह कार्य करती हैं? | पर यदि इनकी ओर उचित ध्यान 
दिया गया तो इस कह सकते हैं कि इमारे देश में सहकारी विक्रय समितियों का 
भविष्य बहुत उज्जवल है। इमारे देश में सहकारी राष्ट्र (00००कषवरए8 
€0ग्रत09८७॥४७) की स्थापना होने से सहकारी क्रय विक्रम समितियों को 
विशेष महत्व के कार्य करने पढ़ेंगे।पर उसमें कुछ कठिनाइयाँ हें जिन्हें दूर 
करना दंगा | 

(१) निजी व्यापारी इन समितियों का विरोध करते हैं और इनके सामान 
के विक्रय में रवि नहीं दिखंलाते। उदाहरणंस्वरूप कनॉट के व्यापारियों ने 
सहकारी विक्रय समितियों द्वारा दिये गये कप्रास को क्रय करने से इन्कार कर 
दिया । इस प्रकार के विरोध का श्रायः सभी समितियों को सामना करना पड़ता 
है । इन कठिनाइयों को तभी दूर किया जा सकता है जब्च इन्हें सरकार 
की शोर से और अधिक सहायता दी जाय तथा इन समितियों का चहुमुखी विकास 
किया जाय | इन समितियों का काय॑-त्षेत्र और विस्तुत करना चाहिए जिससे 
कुटौर उद्योग के उत्पादन का विक्रय कार्य इनके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाय । 
इसके साथ ही १६५२ के प्रथम भारतीय सइकारी सम्मेलन के सुकावष के अनुसार 
शब्य द्वारा ब्यापार का कार्य बन्द कर दिया जाय और इस अमाव की पूर्ति करने 
के लिए सहकारी समितियों को यह कार्य सौंप दिया जाय । राज्य-ब्यापार-जाँच 
समिति ने सिफारिश की है कि “जब कमी उत्पादक घरेलू ब्यापार अथवा विदेशी 
व्यापार के लिए परस्पर मिखकर सदृकारो समितियाँ संगठित करें तो सरकार को 
उन्हें यथासंभव सहायता और प्रोत्ताइन देना चाहिए ।7 

(२) भारत में विक्रम उडकारी समितियों को प्रायः घन के झभाव का 
सामना करना पड़ता है क्योकि इनकी दिस्सा पूंजी बहुत कम द्ोती है । उदाहरणाय्थ 
डड़ोसा और द्विमाचल प्रदेश को शीर्ष विक्रम सहकारी समितियों की द्विस्सा पूँजी 
ऊमशः १४,०६० और १३,४६० रुपया है। यद्द पँजी बहुत छोठे पैमने पर विक्रय 

पद 
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करने के लिए भी कम है| इन समितियों को अपना कारय सुधार रूप से चलाने 
के लिए दीर्षकालीन थौर अल्यकालीन पूर्जी की आवश्यकता हे। यदि यह 
रपरितियाँ अपनी हिस्सा पूजी में दि कर ले तो दीव॑कालीन पूँजी प्राप्त दो सकती 
है। मशीनों तथा अन्य प्रकार के सामान क्रय करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्यीय 
ओ्ौद्योगिक विचीय निगमों से दीपकालीन पूँजी की उद्गावता लेनी चाहिए | जिन 
राज्यों में औद्योगिक विच्चीय निगम नहीं हैं वह इनकी स्थापना की जानी चाहिए। 
इसके साथ ह्वी मारत में लाइसेन्स प्राप्त गोदामों (४७४/९॥०७५९०७) का विकास 
करने की आवश्यकता दै जिससे यह समतियाँ इन गोदारों में जमा किये गये 
अपने सामान के बदले में भारतीय रिजय॑ बैंक कानून की घारा १७ (४) (घ) के 
अन्तर्गत रिज़र्व बेंक से ऋण ले सकें । यह खेद को चात है कि बसई, मध्यप्रदेश, 
भद्रास, मैसूर और चिवाकुर-कोचीन की सरकारों द्वारा ग्रावश्यक कानून बना लिये 
जाने के परचात्‌ भी भारत में कहीं रेसे लाइसेन्स प्रात्त गोदामों की व्यवस्था नहीं 
की गई है। 

(३) जो विक्रय समितियाँ इस समय प्रचलित हैं उनमें शिक्षित, ईमानदार 
और अनुभवी कर्मचारियों का अभाव है, इन समितियों में फसरी का बोलदाला 
है । इससे कार्य में देर और द्वानि द्वोती है। इन समितियों में कार्य को सुचाझ 
रूप से संचालन करने के लिए अनुमवी कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिए 
जिससे श्रनावश्यक और झकुशल कर्मचारियों को अलग करके समिति का व्यय 
कम किया जा सके। सबसे छोटी समिति में कम से कम तीन कर्मचारी द्वोते है-- 
मैनेजर, सामान तौंलनेबाला और चौकौदार--जत्र कि निजी ब्यापारी यद्द तीनों 
कार्य स्वयं कर लेता है। इससे समित्तियों की काय-छुमता कम तथा लागत अधिक 
हो जाती दै | 

(४) विक्रय करने वाली सहकारी समितियों को गोदामों की उचित सुविधा 
प्राप्त नहीं है| बहुत सी समितियों के अपने गोदाम नहीं हैं और उन्हें बहुत अधिक 
क्राये पर गोदाम लेने पड़ते हैं | शीघ्र नष्ट हो जाने वाले सामानों को रखने 
के लिए समितियों के पास कोई साधन नहीं हैं । राज्य सरकारों को ग्रोदाम बनाने 
में इन सुमितियों की सद्दायता करनी चाहिए और गोदाम निर्माण के कुल 
व्यय ४० प्रतिशत स्वयं देना चाहिए। इस कार्य के लिए सइकारी ग्रह निर्माण 
समितियों से भी ऋण का अबन्ध करना चाहिए,] यदि योदामों की स्थापना से 
सामतियों का सामान रखने का काठनाईयाँ बहुत कम हो जायेंगा। 

(५) अनेक राष्यीं में राब्य के घाहर देश के अन्य भागों में बेचने के लिए. 
शीर्ष संस्यायें नहीं है। यदि कहीं ऐसी संस्थायें कार्य करती है तो वह केवल विक्रय 


सदकारी विक्रय श्श्श, 


समिति रुंघ के रूप में कार्य नहीं करतीं बल्कि विक्रय समितियों के अतिरिक्त अन्य 
लोग भी इसके सदस्य बन सकते हैं। अन्य लोगों को भी सदस्य बनाने के कारण 
विरोधी हिठो का संधर्ष आरम्म हो जाता है जिससे यह समित्तियाँ सरलता से 
कार्य नहीं कर सकती हैं शौर इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 
है | इसलिए जिन राज्यो मे अभाव है वहाँ इस प्रकार की सर्वोच्च समितियों का 
निर्माण करना आवश्यक है। जहाँ तक संमव हो सके इन समितियों को संध- 
समिति के रूप में संगठित करना चादिए | ऐसी बस्तुझ्ों के विक्ृय के लिए 
जिनका उत्पादन एक राज्य में होता है और उपभोग दूसरे राज्य में किया जाता 
है अन्तर्राज्यीय क्रय-विक्रय समितियों का संगठन करना श्रावश्यक है। 

(६) वर्तमान समय में इन समितियों के द्विव सुरक्षित नहीं है क्योंकि 
व्यापारी संघों में इनका प्रतिनिधित्व नहीं दे जिसकी बजद से एक समान कार्यक्रम 
निर्धारित नहीं किया जा यकवा और इनके दोषों की संगठित रूप में दूर 
किया ज्ञा सकता है| इन व्यापारी संधों में इनका उचित प्रतिनिधित्व होना 
आवश्यक है। 

यह उचित्त ही कह्टा गया है कि कम से कम व्यय पर उत्पादकों की अधिक 
से अधिक सेचा करने की क्षमता पर ही इन विक्रय समितियों की सफलता निर्भर 
करती है| यह पुनः विधायन क्रियाओ्रों, गोदामों की मुबिधा, वित्तीय सहायता 
और सबसे अधिक समितियों के ईमानदार, योग्य ओर कुशल कर्मचारियों पर 
निर्भर करता है । ये दी बातें है जिनका सहकारी विक्रय समितियों में अभाव दे | 


अध्याय १७ 
सहकारी ऋषि 


उत्तम कृपि करने का उदेश्य कम से कम व्यय पर अधिकतम उत्पादन 
करना है। उसके लिये यह आ्रावश्वक है कि कृषि के आधुनिक उपायों की सद्दा 
यता से कृषि सं-साधनों का अत्युत्म उपयोग किया जाय । कझृपकों फे पंख बहुत 
कम भूमि होने और उसके छोटे-छोटे मार्गों में विभक्त होने के कारण भारत में 
प्रति एकड़ उत्पादन की मात्रा कम है | उत्तादन में कमी के अन्य कारण उचित 
प्रकार कौ खाद का अभाव, घटिया प्रकार के बीज, सिंचाई की उपयुक्त सुविधा का 
श्रभाव तथा प्राचीन उपांथों से कृषि करना है। प्रति एकड़ भूमि की उपादन 
मात्रा में वृद्धि करने के लिये फार्म मे कृषि के उपायो में सुधार करना झावश्यक दै। 

कृषि प्रशालियाँ--कृषि की कम से कम पाँच प्रणालियाँ हं-- 

(१) व्यक्तिगत कृषि व्यवस्था--यदि कोई व्यक्ति अकेले अपनी हो भूमि 
पर या किराये की भूमि पर अपने ही साधनों से कृषि करता है तो उसे व्यक्तिगत 
ऊषि प्रणाली कहा जाता है। कृषक जिना किसी बाहरी इस्तत्षेप के अपनी इच्छा- 
लुसार रुम्पूर्ण काये का संचालन करता दहे। भारत मे इस कृषि प्रणाली का दी 
भ्रधिक प्रचलन है । इसमें कुछ सन्देद नहीं कि व्यक्ति फे साधन बहुत सीमिव होते 
हैं इसलिए वह इन सीमित साधनों द्वारा ऋषि क्षेत्र में विशेष सफलता म्राप्त नहीं 
कर सकता | इस प्रकार की प्रणाली का प्रचलन द्वोते हुये कृषि के आधुनिक उपायों 
का प्रयोग कर सकान| बहुत कठिन है और बड़े पैसाने पर कृषि करने का लुम उठ 
सक्ना तो असम्भव है| 

(३) नियम-कृषि ( 0090:8 शिएप्रंण8 )--इस प्रणाली के अन्त- 
गंत कृषि कार्य संचालन के लिये एक निगम व्यवस्था या ज्वाइन्ट स्थक कम्पनी 
स्थापित की जाती है। इसके सभी सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित द्वोता दे । 
लाभांश को कुल पूँजी के ऋंशों या शेयरो के आधार पर विभाजित किया जाता 
है और इनकी ध्यवस्था संचालक मण्डल करता है। इस प्रकार को कार्य के लिये 
अहुत अधिक भूमि और काफी मात्रा में धन की आवश्यकता द्वोती है । यहद्द प्रथा 
अधिकतर अमेरिका में प्रचलित है | भारत में बम्बई, सद्गास तथ्य मैतूर में इस 
अथा से कृषि की जाती है। इस प्रणाणी से वही लाभ द्वोते हैं जो बड़े पैमाने पर 
कृषि करने से सम्भव हैं। भूमि और घन के अ्माव के कारण यह प्रसाली भारत 
के लिये उपयुक्त नहीं है। 


सहकारी कृषि ११७ 


(३) सामूहिक कृषि ब्यवस्था--सामूदिक कृषि व्यवस्पा में कृषि साधनों 
पर अनेक व्यक्तियों के एक समूह का अधिकार होता दै ।वे संयुक्त होकर कृषि 
की व्यवस्था करते दे और कृषि के सामुद्दिक रूप से अधिकारी भी होते हैं। सामु- 
दिक कृषि के तोन रूप हैं;-- (अ) कृषि के खादनों पर पूरे समूह का अधिकार दो 
परन्तु कृषि व्यक्तिगत रूप में की जाती हो, (3) साड॒हिक कृषि के साथ ही रहने 
ओर खाने पीने का भी सामूहिक रूप से प्रतनन्ध हो, और (स) भूमि पर पूर्णतया 
समाज का अधिकार हो थर कृषि का कार्य संयुक्त प्रबन्धक मंडल चलाता हो। 
इस प्रणाली से अनेक ज्ाभ हैं परन्तु यह जनतन्त्र के उपयुक्त नहीं हैं । 

(४) राजकीय कृषि व्यवस्था--इस व्यवस्था के श्रनुसार काम पर राज्य 
का अ्रधिकार होता है और वद्दी उसको व्यवस्था करता है। इस प्रकार के 
फार्मों में वेवन मोग। कर्मचारियों द्वारा कृषि कराई जाती है। उत्तर प्रदेश वथा 
अन्य राज्यों में कुछ राजकीय फार्म हैं जिनमें खोज कार्य क्रिया जाता दे और 
सशीनों के हारा कृषि की जाती है। जहाँ नई भूमि कृषि के योग्य बनाई गई है 
वहां भी कुछ राजकीय फार्म स्थापित किये गये हैं। इन फार्सों को मुख्यतः कृषि 
की नई प्रणालियों तथा मशीनों के उपभोग का अदर्शन करने के कार्य में लाया 
जा सकता है। 

(७) सहकारी कृषि ब्यवस्था--आई० सी० ए० आर० (१६४६) की 
सलाहकार परिषद्‌ के रुमृति पत्र के अनुसार सहकारी कृषि समिति एक ऐसी 
समिति है जिसमें प्रत्येक कृषक को अपनी भूमि पर पूर्ण अधिकार द्ोता हे परन्तु 
क्षषि संदुक्त रूप से की जाती है | उदकारी कृषि की सुर्य विशेषयादँ हैं : (श्र) 
भूमि के विभिन्न भागो को सम्मिल्षित कर एक इकाई का रूप दे दिया जाता है, 
(ञ) प्रत्येक सदस्य को अपनी भूमि पर पूर्य अधिकार होता है, (स) भूमि का 
प्रबन्ध संयुक्त रूप से चलाया जाता है; (द) सदस्यों को उनके कार्य का पारिश्रमिक 

दिया जाता है और (य) कुल लाभाँश में से सुरक्षित फोप का श्रेश निकाल लेने 
के पश्चात्‌ शेष सदस्यों मे विभाजित कर दिया जाता दै। सहकारी कृषि व्यवस्था 
फिलिस्तीन में बहुत लोकर््रिय दे परन्तु भारत में अमी इस ओर प्रयोग किये जा 

, रहें हैं| सहकारी कृषि समितियों को विभिन्न रूपों में सरकारी सद्दायता दी जाती है। इन 
समितियों पर कर कम लगाया जाता है, बीज क्रय करने के लिये ऋण दिया जाता 
है, रियायती मूल्य पर खाद तथा कृषि के अन्य औजार दिये जाते हैं और बिना 
लाभाँश में भाग लिये हिस्सा पूजी में सरकार अपनी ओर से कुछ रुपया देती 
है | द्विस्सा-पू जी में जो रुपया दिया जाता है उसका भुगतान ब्याज सहित किश्तों 
में किया जा सकता दे । 


श्श्प्य भारतीय अर्थशास्त्र को उुमस्याएँ 


सहकारी कृषि के प्रकार 

सहकारी कृषि के निम्नलिखित चार प्रकार है-- 

(4) सद॒कारी संयुक्त कृपि--इस प्रकार की समितियाँ अपने सदस्यों को 
छोटी मोदी भूमि को एक बडी इकाई में परिशव करती हैं परन्दु प्रत्येक सदस्य 
का अपनी भूमि पर पूर्ण अधिकार द्ोता है | समितियाँ नई भूमि क्रप्न कर सकती 
है या पह्दे में ले सकती है, लेंछा कि वम्बई की सहकारी कृषि समिति ने सुझाया 
है, परन्तु यदद वास्तव में सहकारी सथुक्त कृषि-ब्यवस्था और सहकारी सामुद्दिक 
कृषि व्यवस्था का मिश्रण मात्र है। यह समिति स्वयं इस अकार फार्म में कृषि 
ओर अन्य प्रचन्ध करती है | इस प्रकार की कृषि से बड़े पैमाने पर कृषि करने के 
आय; सभी लाभ उठाये जा सकते ह । भूमि के छोडे-छोटे भागों में विभक्त शेने 
सथा द आर्थिक दृष्टि से झ्न॒ुपयुक्त भाग की समस्याओं को भी इस कृषि प्रणाली 
से सुलकाया जा सकता है| परन्तु भारतीय कृपक यढ़िवादी और परम्पराभक्त है 
इसलिए यह प्रणाली मारत में आाशानुरूप लोकप्रिय नहीं दो सकी है। 

(२) सहकारी श्रेष्ठतर कृषि ब्यवस्था--इस प्रकार की समितियों का 
उद्देश्य कब्र करने के उपायों भे सुधार करना हैं | कृपक अपनी भूमि के अविकारी 
होते हैं और अपनी भूमि का प्रचन्ध भो स्वय करते हैं। समिति का कार्य इन 
कृषकों को श्रच्छा बीज देना, खाद तथा अन्य कृषि-ओओजारों के साथ ही पिंचाई 
भंडार की सुविधा देना है। ये समितियां अपने सदस्यों द्वारा उत्तादित माल को 
एकत्र करके उसकी सफ़ाई और कमबन्बन के बाद विक्रय को व्यवस्था करवी हैं। 
इस प्रकार की भूमि से भी बडे पैमाने पर की गई कृषि के कुछ लाभ उठाये जा 
सकते हैं, जैसे कृषि के लिए मशीनों का उपयोग क्रिया जा सकवा है और उत्तादित 
माल के विक्रय की व्यवस्था की जा सऊती हैं | परन्तु इस स्थिति में भी फार्म छोटे 
ओर भिन्न-भिन्न मागो मे विभक्त रइते है । इस कारण बड़े पैमाने पर की गई कुषि 
के सभी लाभ नहीं उठाये जा सकते | इस प्रणाली को उन दोनों में प्रारम्मिक रूप 
में लायू किया जा सकता हे जदोँ कृपक अपनी भूमि सइकारी समिति को देने का 
लिये प्रस्तुत न द्वो। उत्तर प्रदेश की ग्म्ना समितियाँ इस प्रणाली के अनुसार 
कार्य करती हैं और उनका कार्य काफी संतोषजनक रहा है । 

(३) सहकारी आसामी कृषि व्यवस्था--इन समितियों के पास या तो 
अपनी निजी भूम होता है या ये भूमि पटटे पर ले लेती हैं परन्तु कृषि स्वयं नहीं 
करतीं | इस प्रणाली के झन्तगत भूमि को कई खण्डों मे विभक्त करके प्रत्येक 
खरड एक कृषक को दे दिया जाता दै। कृपक को समिति द्वारा निर्धारित योजना 
के अनुसार कृषि करनी पड़ती हे | समिति अपने सदस्यों को कृपि के लिये बीज, 


सहकारी कृषि श्श््ध्‌ 


आऔजार भर वित्त इत्यादि की सभी मुविधायें देती है | भारत में जहाँ. कहीं नई 
सूमि कृषि योग्य बनाई जा रही है वद्ों इस यणाली को लागू किया गया है, जैसे 
ऊच्तर प्रदेश की गंगा खादर योजना में | इस योजना में समिति ने कुल भूमि को 
१० एकड़ के खण्डों में विमक्त किया है जिन्हें क्पकों को पय्ठे पर दे रखा है। 
अत्येक समिति के पास इस प्रकार के कम से कम १०० खरड़ हैं। मद्गाउ में भी 
डूसी प्रकार की एक योजना लायू की जा रही है। वहाँ उपनिवेश समितियाँ 
स्थापित की गई हैं और भूमिद्दीन मजदूरों को भूमि पट्टे पर देले की व्यवस्था की 
गई है। यह समित्तियाँ उन्ही स्थानों पर उपयुक्त सिद्ध हो सकती हैं जहाँ नई भूमि 
को कृषि के योग्य बनाया जा रहा है | 
(४) सहकारी साम्रहिक कृपि ब्यवस्था--इस प्रणाज्ञी के अन्तर्गत समिति हो 
भूमि की अ्धिकारिणी होती है ग्रधवा बढ़ी भूसि को पदूटे पर लेती दे। अमिति 
स्वयं कृषि करती है और हिस्सा पूँजी पर कुछ लाभांश नहीं दिया जावा । सदस्यों 
को उनके कार्य का पारिश्रमिक दिया जाता है और इसी पासरिभश्रमिक के अनुपात 
में बोनस का वितरण होवा है । इस समिति का सदस्य समिति से अपना सम्बन्ध 
विच्छेद करने फो स्वतन्त्र है| समिति से पृथक हो जाने पर उसकी पूँजी वापस 
कर दी जाती हे। जहाँ तक उद्यादन और मूल्य निर्धारित करने की नीति का 
अश्न है सरकार इन समितियों के कार्य में ्िल्कुल इस्तज्षेप नहीं करती परन्तु 
भारत में अभी इस प्रकार की समितियाँ लोकप्रिय नहीं दो सकी हैं | 
यद्यपि यद आन्दोलन अमी अपनी प्रारम्मिक अवस्था में है, फिर भी 
भारत में सहकारी कृषि के विकास के लिये विस्तृत क्षेत्र पड़ा हुआ है| इसको 
अधिक लोक प्रिय बनाने का अयस्व आवश्यक है ।यू० एन० ओ० की खाद्य तथा 
कोष संगठन ने इस बात पर सह्दी जोर दिया हैं कि सहकारी कृषि व्यवस्था कृषक 
की भूमि, पूंजी और श्रम को सम्मिलित करने का सबसे अच्छा दक्ष है। प्रथम 
मारताय सहकारी कांग्रेस मे धम्बई भें फरवरी १६५२ में यह प्रस्ताव पास किया 
कि जद्दाँ कहीं भी सम्मव दो सऊे और वॉछनीय समर जाय सइकारी कृषि 
समितियों को स्थापना के लिए प्रदेशों और सदकारी विभागों को सम्यक रूप से 
अयलशोल द्वोना चाहिये। प्रदेशों मे कृषि और सहकारी मन्त्रियों की समा ने 
7 अन्य बध्तावों के साथ दी साथ निम्न प्रस्ताव भी पाये किये, (१) प्रदेश की 
सरकारों को सहकारी विभाग के कर्मचारियों तथा अन्य सहकारियो के प्रशिक्षण 
का प्रबन्ध करता चादिये, (२) सहकारी कृषि समितियों की स्थापना के लिए जेत्र 
चुनते समय निम्न क्षेत्रों को प्राथमिकता देना चाहिये; (क) जहाँ सरकार की ओर 
से अन्य विकास सम्बन्धी प्रयत्न केन्द्रित है, (ख) जदाँ पर पहले से ही कियी ने 
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किसी प्रकार का सहकारिता के आधार पर कृषि चल रही है, (ग) वे ग्राम जईँ 
पर भूमि बहुत छोटे भागों में है और (च) वे ज्षेत्र जो द्वाल ही में कृषि के अन्तगत 
किये गये हों; और (३) ऐसी समितियों की स्थापना करने में अनावश्यक 
शीघ्रता नद्दी करनी चाहिये और न कृषकों को उनकी इच्छा के विरुद्ध सहकारी 
कृषि समिति बनाने के लिए बाध्य दी करना चाहिये क्योंकि अभी इस आन्दोलन 
की यह प्रारम्मिक स्थिति है। हमारा ध्येय तो कृपकों को स्वयं ऐसो सहकारी 
समितियों का रुदस्य बनसे के लिये उत्साहित करने का होना चादिये | 

सहकारी कृषि की कठिनाइयाँ--(अ) सहकारी कृषि को लोकप्रिय 
अनाने में सबसे बड़ी कठिनाई कृषक को सदकारी क्लष के लाओों के प्रति 
विश्वास दिलाने की है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये यद्ट आवश्यक है 
कि सहकारी-कृषि व्यवस्था का प्रचार तथा उसके लाभ का प्रदर्शन करने के लिये 
सहकारी फार्सों कौ स्थापना की जाय । 

(बे) दूसरा प्रश्न यह है कि सहकारी कृषपि-ब्यवस्था को अनियार्य रूप से 
लायू किया जाय अथवा स्वैच्छा के ग्राघार पर । कांग्रेसी कृषि समिति ने १६४६ 
में स्वेच्छा फे आधार पर सहकारी कृषि का समर्थन किया था परन्तु स्वेच्छा के 
सफ़ल हो जाने पर यह प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू कर देने की सिफारिश की 
थी । यदि इस प्रकार की समितियाँ अनिवाय रूप से सज्गठित की जाँय तो वहेँ 
सम्भव है कि सदस्य समिति के काय॑ में द्शिष रुचि नहीं रखेंगे और समितियाँ 
झसफल सिद्ध द्वोंगी) यदि किसी आम के अल्प कृपकों के विपरीत अधिकांश 
कृपक सहकारी कृषि-फार्म स्थापित करना चाइते हों तो ऐसी दशा में यह प्रणाली 
अनिवार्य रूप से लागू की जा सकती हे। प्रथम पद्मवर्धोय योजना में सुझाव 
दिया गया था कि यदि किसी क्षेत्र के अधिकांश कृपक जिनके पास कुल कृषि की 
गई भूमि का कम से कम झ्ाघा भाग है, सहकारी फार्म स्थापित करना चाहते हैं 
तो ऐसी वैधानिक सुविधा द्ोनी चाहिये जिसके द्वारा सारे गाँव के लिये सहकारी 
कृषि समित्ति स्थापित की जा सके। हमर ऊपर बता छुके हैं कि सहकारिता और 
कृषि के राज्यीय मत्रियों की समा ने यह तिफ़ारिश की थी कि कृपक्रों को उनकी 
इच्छा के विदब ऐसी समित्तियों का सदस्य बनने के लिये बाध्य नहीं करना चाहिये, 
छनकी सद्दायता उनकी अपनी इच्छा पर निर्र होनी चाहिये। बाध्य करके बनाये 
हुये सदस्य भार स्वरूप दोोते हैं और ऐसी समितियाँ अप्रिय भी हो जाती हैं | इस 
आन्दोलन के लिये दित की वात यद्द होगी कि अमी तक कुछ समय तक कृषकों 
को उनके लिये दिवश न किया जाय | डब वे इस प्रकार की व्यवस्था से परिचित 
दो जायें तब श्रावश्यकता पढ़ने पर उन्हें बाध्य भी किया जा सकता है। 


सहकारी कृषि श्र्ट 


(स) यह कइना संभव नहीं है कि सम्पूर्ण देश के लिये किस प्रकार की 
सहकारी समिति उपयुक्त होगी। विभिन्न परित्यतियों में समितियों के प्रकार भी 
मित्र होंगे । चाहे किसी प्रकार की समिति स्थापित की जाय इस बात्त पर प्रमुख 
झूप से ध्यान देना आवश्यक है कि समिति की सदस्यता स्वेच्छा पर आधारित हो, 
समिति की व्यवस्था बनतम्त्री दंग से की जाय और मजदूरों को वास्तविक अति- 
रिक्त में न्थायोचित भाग दिया जाय ! 

(द) सहकारी आधार पर कृषि में बड़े पैमाने पर कृषि के लिए मशीनों का 
उपयोग करने के कारण कुछ सजदूरों के बेरोजगार हवा जाने की संभावना है 
इस लिए, यह समस्या उत्पन्न हो सकती है कि इन मजदूरों के लिए. नयी रोजी 
खोजी जाय । 

मारत में सहकारी-कृषि व्यवस्था की समस्याञ्रों को सुलझाने के लिए 
समय समय पर अनेक सुझाव भी दिये गये हं--(१) यह विदित है कि भार- 
तीय पक अपनी भूमि छोड़ने के लिए शीघ्र तैयार नहीं दोता | इसलिए जब 
कृषक समिति को अण्नी भूमि सौपने » लिए प्रस्तुत न द्वो तब तक प्रारम्मिक 
कार्यवादी के रूप में नई भूमि पर सहकारी कृषि की जाय । इस नीति से भारतीय 
कृषक का ध्यान इस ग्रणाली की ओर जायरा और इस ओर प्रयास करने के लिए 
उसे प्रेरणा मिलेगी | इस नीति से सहकारी कृषि की लोकप्रियता बढ़ेगी; (२) जब 
तक संयुक्त-सइकारी कृषि संभव नहीं हे तब तक सद्बकारी श्रेश्ठतर कृषि समितियाँ 
स्थापित की जानी चाहिएँ | इससे धीरे-घीरे सहयोग करने की प्रकृति का विकास 
होगा; (३) किन परिस्थितियों में किस प्रकार की सहकारी ग्रणाली उपयुक्त होगी 
यह जानने के लिए ऐसे प्रयोगात्मक फार्म स्थापित किये जाने चाहिएँ जहाँ प्रयोग 
किये जा सकें; (४) सहकारी कृषि का जोरदार प्रचार किया जाना चाहिए और 
इस प्रणाली के ल्ाम से जनता को परिचित करने के लिए राज्य को ऐसे फार्म 
स्थापित करने चाहिए जिनमें उपयुक्त प्रदर्शन किया जा सके और जिनके परिणामों 

को देखकर अन्य कृपक प्रमावित्त दो सके। 

पंचवर्षीय योजना के अन्वगंत-प्रथम पंचवर्षीय योजना मे योजना- 
आयोग ने सहकारो कृषि-व्यवस्था को लोकग्रिय बनाने के कुछ सुमाब दिये हैं 
जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है--- 

(अ) ग्रत्येक सइकारी-कृषि फार्म के लिए कम से कम भूमिकी मात्रा 
निर्धारित की गई है इसलिए प्रत्येक फार्म के पार न्यूमत्म निर्धारित मात्रा से 
कम भूमि नहीं होनी चादिए | यद न्यूनतम मात्रा परिस्थितियों के अनुकूल 
निर्धारित की जा सकती है, उदाइरण स्वरूप एक क्षेत्र में औसत परिवार के मरण 
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पोषण योग्य भूमि का चार से छः गुना अधिक सूमि होनी चाहिए । सइकारी कृषि- 
फार्म के लिए. भूमि की अधिकतम मात्रा निर्धारित करने की कोई आवश्यकता 
नहीं है। 
(ब) बित्ीय एवम प्राविधिक (टेकनित्र ल) खह्ययता और विक्रय व्यवस्था में 
सहकारी कृषि समितियों को प्राथमिक्रवा दी जानी चाहिए । 

(उ) भूमि की चकत्न्दी के कार्य-क्रम को लागू करने में उन आमो को 
प्राथमिकता मिलनी चाहिए जिनमें सहकारी क्ृषरि-फा्म स्थापित किये गये हों । 

(द) सरकार को (अपनी या किसी व्यक्ति की विकास करने के उद्दे श्य से 
अपने झधिकार में ली गई) कृषि योग्य खाली भूमि को पट्टे पर देते समय सहकारी 
क्ृपि सर्मिवियाँ को प्राथमिकता देनी चाहिए | इसके साथ ही इस भूमि को कृषि के 
योग्य बनाने के लिए उचित सहायता भी देनी चाहिए । 

(य) यहद्द व्यवस्था की जा सकती है कि जब् तक सहकारी कृषि-समिति का 
बवर्य चालू है तब तक इसक उन सदस्यों के विदद्ध जो स्वयं कृषि नहीं करते हैं 
अतिकूल झासामी ग्रधिकार लागू नहीं होंगे | इस रियायव का उद्देश्य किसी भी 
रूप में वर्तमान आसामियों के अधिकारों पर प्रभाव डालना नहीं है | इसका उद्देश्य 
छोटी-छोटी भूमि के मालिकों को श्राप में मिलकर सहकारी समितियाँ संगठित 
करने को प्रोल्सादित करना दे । 

चाध्तव में भारत के सम्मुख सबसे बढ़ी समस्या यद्ट है कि वर्तमान कर्षित 
भूम्रि उत्पादन में ग्रधिकाधिक वृद्धि की जाय । इसके लिए यह आवश्यक है कि 
कृषिन्द्ेत्र में बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग किया जाय 
आर विभिन्न रूपों से पूंजी लगाई जाय | जद्दाँ मूम छोटे-छोटे खण्ड मे विभाजित 
नही है श्रोर काफ़ी बडे ज्षेत्रों मे कृषि की जाती है वहाँ इन उपायों का उपयोग 
अपेक्षाकृत तरल है । बडे आकार के फार्म में सुधार करके अनेक व्यर्थ क्रियाश्रों 
को समाप्त किया जा सकता दै, भूमि की पूरी उपयोगिता का लाभ उठा सकने के 
लिए. उचित योजना बनायी जा सफती है, उस पर बोई जाने वाली फसलें, फउलों 
को बोने के क्रम; भूमि सरछ्षण, सिंचाई की व्यवस्था और कृषि के नये उपायो को 
लागू करने के सम्बन्ध मे उपयुक्त प्रयास किया जा सकता है। बडे फार्म को वह 
मितव्ययतायें उपलब्ध होती हैं जो छोटे फाभ को उपलब्ध नहीं द्योदी | बडे आ्राकार 
के और विस्तृत चेत्र वाले फार्मो को अधिक ऋण ओर विचीय सहयता मिल 
सकती है जिलका वे श्रषिक लाभपूर्ण इंग से उपयोग कर सकती हैं--अपनी अर 
व्यवस्था मे विविधता ला सकती है तथा खाद्यान्न-समस्या के इल में अपेक्षाकृत 
आधिक योग दे सकते हैं । 


सुदृडारी कृषि श्र्रे 


द्वितीय पंचवर्दीय योजना के अनुसार “अघान कार्य ऐसे आवश्यक कदमों 
का उठाना है जो सहकारी कृषि के विकाठ की ठोस नींव प्रस्तुत करें ताकि १० 
चुप की अवधि में आविकांश कृषि भूमि पर सहकारी आधार १२ खेती होने लगे।” 

सात-सदस्यी भारतीय ग्रतिनिधि मण्डल, जो १६४६ में चीम और जापान 
गया था तथा मिसने १६४७ के मध्य में अपनी रियोट प्रस्दुत की थी, का निष्कर्ष 
यह था कि सहकारी खेतो लादी न जाय वरन्‌ धीरे चीरे विकछित की जाय | अगले 
चार ब्ों में ५० गाँवों के बीच कस से कस एक सहकारी समिति की स्थापना के 
उद्देश्य से एक प्रदशन कार्यक्रम निश्चित्त किया जाय । इसका अर्थ लगभग 
१०,००० समितियाँ होगी ” अनुभव प्राप्त द्वोने तथा सहकारी खेतों से लोगों के 
परिचित होने पर इसका विस्तार क्रिया जाय | ऐसा करने से वह द्वानि भी नहीं 
दोगी जो चीन में उसे ज््बदस्ती लड़ने के कारण हुई है | 


अध्याय १४६ 
सहकारी अधिकोपण (वेंकिंग) 


भारत में सहकारी झधिकोषण संघीय झाधार पर संगठित की गई है? 
इसके तल में छोटी ग्राम और कस्बा समितियाँ हैं और उसके पश्चात्‌ केम्द्रीय 
समितियाँ और केन्द्रीय सहकारी वैह्क हैं श्रौर सबके ऊपर राज्यीय सहकारी बैंक 
हैं जो शीर्ष बैंक कहलाते हैं | छोटी समितियों कृषकों को ऋृषि-कार्य तथा श्रन्य 
उत्पादन कार्य के लिये ऋण देती हैं । छोयी समितियों के पास कुछ तो अपना 
रुपया होता है और कुछ बह केन्द्रीय सहकारी बैकों से लेती हैं । केन्द्रीय सहकारी 
बैंक शेयरों से, घमा घन से, शीघ॑ बेंकों से ऋण लेकर और जहाँ वे नहीं हैं 
बहाँ भारतीय रिजर्व बैंक से और व्यापारिक बैंकों से ऋण लेकर पूँजी सप्रद्वित 
करते हं | छोटी समितियों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के बीच मे जो बेन्द्रीय 
समितियाँ हैं बह था तो शीर्ष और आधारभूत समितियों के बीच में सम्बन्ध जोड़ने 
वाली कड़ी के रूप में हैं, या निरीक्षण करने वाली यूनियन हैं, या बैंकिंग यूनियन 
हैं| यूनियन छोटी उमितियों का संघ हैं; यह या तो छोटो सहकारी समितियों के 
कार्य का निरीक्षण करती हैं या केन्द्रीय सहकारी बैक से ऋण की व्यवस्था करती 
हैं । केन्द्रीय यूनियम स्वय॑ विचोय सहायता देनेबाली संस्थायें नहीं हैं वरन्‌ केर्द्रीय 
सहकारी बैंक श्रौर छोटी समितियों मे सम्बन्ध जोड़ने वाली संस्यायें हैं। शीर्ष बैंक 
जो शाज्यीय रतर पर सहकारी आन्दोलन की सर्वोच्च संस्था है अपनी पू भी शेयरों, 
जमाधन, व्यापारिक बैंकों, रिजय॑ बेंक और सरकार से ऋण के द्वारा संग्रहित करती 
हैं। यद केन्द्रीय सहकारी बँकों को ऋण देती हैं जिससे चेन्द्रीय सहकारी बैंक छोटी 
समित्तियों को ऋण दे सके। 

केन्द्रीय सइकारी बैंक का मुख्य काय्य छोटी सइकारी समितियों को ऋण 
देना है परन्तु इधर कुछ वर्षो से ये साधारण ज्यापारिक बैंकों तथा गैर-साख कार्य 
करने लगे हैं। एक प्रकार से केन्द्रीय सहकारी बैंक संतुलन स्थापित करने वाले 
केन्द्र की तरह हैं क्योंकि यह अधिक आय वालौ समितियों की झतिरिक्त आय से 
उन समितियों की सहायता करते हैं जो हानि पर चल रही हैं| इसके साथ ही ये 
बैंक व्यापारिक केंकों, द्रव्य बाजार और कृपको में परस्पर सम्बन्ध बनाये रखते हैं 
क्योंकि जिन राज्यों में शीर्ष मैंकों की अभी स्थापना नहीं हुई है वर्दां यद बैंक 
व्यापारिक बैंकों, रिजव बेंक और सरकार से ऋण लेते हैं । शीर्ष बेंक केद्रीय 


सहकारी अधिकोपण (बैंकिंग) श्य्ष 


सहकारी बैंकों के लिये वही काय करते हैं जो केन्द्रीय सइकारी बैंक छोटी सहकारी 
समितियों के लिये करते दै। शीर्ष बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देते दै 
ओर अधिक आय वाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अतिरिक्त श्राय से घादे में 
चलने वाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सद्दायता करके सन्तुलन स्थापित करते हैं । 
लोगों को धन जमा करने की प्रेरणा देकर तथा व्यापारिक बैंकों, सिजियें बैंक 
ओर सरकार से ऋण लेकर यह द्रव्य बाजार और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के बीच 
सेबन्ध स्थापित करते हैं ओर इस घन से केन्द्रीय सहकारी बेंकों की सद्दायवा 
करते हैं । 
१६०४ के सहकारी समिति कानूत में जो १६१२ में संशोधन किया गया 
उसके पश्चात्‌ केन्द्रीय यूनियनों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों ओर सर्वोच्च बैंकों ने 
काफी प्रगति की है। १६०४ के कानून में सशोधन करके इन केन्द्रीय सइकारी 
संस्थाओं को मान्यता प्रदान को गई । फिर भी इन केन्द्रीय संस्थाओं की संख्या 
और भारतीय कृषकों को इमसे मिलने वाली वित्त सहायता पूर्णतया अपर्याप्त है । 
यास्‍्तव में इस बात पर जोर देना चादिये कि इन संस्थाओं की संख्या में वृद्धि दो, 
इनके साधन बढ़ाये जॉब जिससे ये कुपकों के लिये अधिक लाभदायक सिद 
डो सके | 
शीर्ष बैंक--सदृकारी अविकोषण द्वारा की गई प्रगति का अ्रनुमान 
इसी से लग सकता दे कि १६५०-४५ से १६५४-५६ के बीच १० नई राष्यीय 
सहकारी बैंकों की स्थापना की गई तथा ३० जूत १६४६ को देश में २४ ऐसी 
औैंके थीं। केवल पाँच राज्यो--कच्छ, मनीपुर, पाडचेरी, त्रिपुस अडमन और 
निकोबार,--में अब तक राज्यीय बैंक नहीं हैं। इन वेकों की सदस्यता बढ़कर 
३६,३६४ (जिसमें ११,७४३ व्यक्ति, और २४,६५१ बैंक तथा समितियाँ थीं) तथा 
चालू पूँजी बढ़कर ६३३४ करोड़ र० हो गई । 
शीर्ष सहकारी बैंक दो प्रकार के होते है, मिश्रित और अमिश्रित । मिश्रित 
अंकों के शेयर व्यक्ति तथा सहकारी संस्यायें दोनों दी ले सकते हैं परन्तु अमिश्रित में 
केवल सहकारी संस्थायें दी शेयर ले सकती है। यदि प्रत्येक शीर्ष बैंक अमिश्रित 
ढंग के दी होते तो सहकारिता आन्दोलन की भावना के सर्वथा अनुकूल होता । 
परन्तु अमिश्रित बैंक तो केवल आन, पंजाब, पच्छिमो अज्ञाल और मैसूर दी में 
प्रचलित हैं । शेष सब राज्यों में मिश्रित बैंक ही हैं । 

१६५४-४६ में शीर्ष बैंकों की चालू, पूँजी में (जो ६३-३४ करोड़ रुपए थी) 
निजी कोष १२९१५, जमा धन ३७६% तथा अन्य आतो से प्रात्त ऋण ३०४ था 
जब कि श६५१-॥२ में यह प्रतिशत कमशः ६ १०४, ५७०७ और ३०'८ये ड्रून 


श्र भारतीय अर्थशास्त्र की ख्मस्याएँ 


बैंको के निजीकोप का इतना कम होना बढ़ी चिन्ता का विपय है क्योंकि जिना 
निजी कोष में शृद्धि के इन में स्थिरता आना सम्भव नहीं | 

ये बैंक बत्तमान समय में ऋण ओर जमाधथन पर अपना वारय॑ चलाने के 
लिए निर्भर रहते हैं। १६५५-५६ में ३६८६७ करोड़ रु० के जयान्धन मे श्यापप, 
करोड़ २० गैर-सहकारी ख्तरोतों से प्राप्त किया यया रिजव मैंक और सरकार से लिये 
नथे ऋण की मात्रा क्रमश; २२२ करोड़ र० तथा ७-४ करोड़ रु० थी। १६९२ 
करोड़ रु० की अन्य ऋण की राशि में व्यापारिक बैंकों से लिया गया ऋण 
३,०५१,००० द० तथा सहकारी बैंकों से लिया ऋण ८८,००००० था। इससे 
व्यापारी बैंकों पर निर्भरता घटती और सरकार, रिजंव बैंक तथा सइकारी बेंकों 
पर बढ़ती दिखाई पड़यी है | इन बेंकों का लगभग १८३६ करोड़ रुपया सहकारी 
सथा अन्य प्रतिभूतियों (द्रस्टी सिक्योरिटीज्ञ) लगा हुआ था । 

“राज्यीय सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये श्रप्रिम (90४8706) की मात्रा 
१६४४-४४, के ५०९२४ करोड़ रुपया से चदुकर १६५५-५६ मे ६७'८६ करोड रु० हो 
गई । यद बृद्धि बेंकों तथा समितियों को दिये गये झ्रग्मिम में अधिक दर्शनीय थी । 
ब्यक्तियों को दिये गये अग्रिम की मात्रा १६४४-४५ में घट गई थी किन्तु विधाद 
का विषय तो यह है कि १६५४-४६ मे इसमें २३० करोड़ रु० की वृद्धि हुई 
जिसके फलस्वरूप व्यक्तियों को दिये गए अग्रिम को मान्ना बढ़कर ६९७६ करोड़ 
रु० हो गई |? 

केन्द्रीय सहकारी बैंक--हें च्दवीय बैंकों की सख्या १६४४-४४ में ४८७. 
थी। १६५४-४६ में यद घटकर ४७८ हो गई । “यदहू कभी कुछ रास्यों में केन्द्रीय 
वित्तीय एजेन्सियों के युक्तकिरण की नीवि बरतने के परिणाम स्वरूप हुईं है । 
उदाहरण के लिये हिमांचल प्रदेश में राज्य की दो अवशिष्ट बैंकिंग यूनियन राज्यीय 
सद्वकारी बैंक में विलयित द्वो गई | जम्मू और काश्मीर में तीक जिला मैंकें जम्मू 
केन्द्रीय सहकारी बैंक में विलयित हो गई।' । केन्द्रीय बेंको की संख्या में कमी होने के 
बावजूद भी उनकी सदस्य संख्या १६२४-४४ के अंत में २,७२,००० (१,३२,२णर 
व्यक्ति तथा ३,३६,७२८ समितियाँ) से बढ़कर १६४४-४६ में २६४, ५५४ 
(१,४४,००६ व्यक्ति तया १,५३,५४८ समितियाँ) हो गई (? आत्म, श्रायास, 
बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, दैदराबाद, जम्मू और काश्मीर, मध्यमारत, मैसूर, 
सौराष्ट्र और मोवाल में मिश्रित दज्ञ के और त्रिवंकुर कोचीन में ऋमिश्रित उन्न के 
केन्द्रीय बैंक थे । शेष प्रदेशों में जैसे बम्बई, उड़ीसा, पश्ञाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी 
बन्नाल, पेप्सू, राजस्थान, श्रजमेर, द्िमाश्ल प्रदेश में मिश्रित और अमिश्ित दोनों 
द्ध के केन्द्रीय बैंक ये । 


सहकारी श्रधिकोषण (बैंकिंग) श्श्छ 


केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कुल सदस्यों में से२ प्रतिशत बैंक ओर 
समितियाँ है और ४८ प्रतिशत व्यक्ति हैं | इन बैंकों की चालू पूँनी ६२६७ करोड़ 
रुपये हैं जिसमे से १६"४ प्रतिशत निजी पजी हैं, ३०-०१ प्रतिशत जमाघन है; और 
२३“ प्रतिशत अन्य खोलों से लिया गया ऋण दे। १६०१-४२ में यह प्रतिशत 
क्रमशः १६९३, ६३-५४, २०१ ये | सर्वोच्च बैंको की तरह इन बंकों की निजी पजी 
का अनुपात पिछले वर्षों की अपेक्षा कुछ बढ़ रद्दा है पर क्रिर भो निजी पंजी का 
आभुपात बहुत कम दे । इससे इन बैंकों का कार्य अ्रश्थिर रहता है । भविष्य में इस 
बाद पर विशेष ध्यान देने को आवश्यकता है कि इनकी इस्सा पूंजी और सुरक्षित 
कोप की पेंजी बढ़ाई जाय जो इन बैंकों की निजी पजी द्वावी हे। १६४५ ५६ में 
जमाधघन का ६७ प्रतिशत विभिन्न व्यक्तियों से और ३० प्रतिशत प्रारम्भिक 
समितियों से तथा ३ प्रतिशत्त सहकारी बको से प्राप्त हुआ । इन्होने क्रुण अधिकतर 
सहकारी बैंको से प्राप्त किये । सहकारी बैकों पर निर्भरता स्थाभाविक ही है क्‍्यों- 
कि जिन राज्यों में सर्वोच्च बैंक हें वहाँ केन्द्रीय सइकारी बैकों को सर्वोच्च बैंकों के 
अतिरिक्त भ्रन्य सखोतों से ऋण लेने को प्रोत्लाहित नहीं किया जाता | 

केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्य की एक विशेषता यह थी कि व्यक्तियाँ को 
दिये जाने वाले श्रग्रिम में कमी था गई । १६५५-४६ में बैंकों तथा समितियों को 
दिये जाने वाला अग्रिम ८८ प्रतिशत चथा ब्यक्तियों को दिया जाने वाला अग्रिस 
१२ प्रतिशत था जबकि इससे पढ्विले बर्षे के अ्रतिशत क्रमश: ८१ तथा १६ 
ये | बुरे तथा सन्देहत्मक ऋणों का अनुपात अरब भी अधिक है हालाँकि इस दिशा 


में भी कुछ सुधार हुआ है । 

समान विशेषताएँ--सर्वोच्च और केन्द्रीय सहकारी बैंकों में बहुत कुछ 
समानता पाई जाती है; (१) इन दोनों संस्थाओं की हिस्ठा पजी और सुरक्षित 
निधि (ट्र्थात्‌ निजी पूँजी) अपर्याष्त हैं। केन्द्रीय सइकारी बैंको की स्थिति कुछ 
अच्छी है, परन्तु उनमें मी हिस्सा पजी और सुरक्षित कोष का धन पर्याप्त नहीं है 
इसका एक कारण तो यह है कि इन बैंकों का जिन लोगों से रुम्बन्ध रहता है 
बह निधन हें और इनको लाम भी बहुत कम होता है जिससे मुरक्षित्र कोष में 
परयास्त घन-राशि एकत्रित नहीं हो पाती | यह खेद का विषय है कि द्वितीत महायुद्ध 
के समय और महायुद्ध के तरन्‍्त पश्चात्‌ जब कपकों की वित्तीय स्थिति सुधरी थी, 
इन बक़ों की हिस्सा पूजी बढ़ाने का अवसर खो दिया गया । इन बेंकों की हिस्सा 
पूँजी में तभी बृद्धि की जा सकती है जब कि ऋूषकों की वित्तीय स्थिति में सुधार दो 
अयम व द्वितीय पद्मवर्पीय योजनाओं की समाधि तक कृषकों की विचीय स्थिति 
झुघर जायगी और तब बैंकों की द्विस्खा पँजी में वृद्धि को जा सकेगी। 


श्श्८ मास्तीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


(२) दोनों संत्यातओं में कुछ मिश्रित तथा कुछ अमिश्नित बैंक हैं। अमिश्रित 
चैक सहकारिता के ठिद्धान्व के अधिक अनुकूल दोते हैँ। परन्तु मिश्रित प्रकार के 
बैंकों सेयद लाभ है कि इनको ग्रधिक विच प्राप्त दो सकता है और साथ ही उन 
लोगों का अधिक सहयोग मिल सकता है बिनका कृषि से सम्जन्ध नहीं है । इस 
बात को ध्यान में रखते हुये दक्वि भारतीय कृषक अभी अबिकत्तित अवस्या 
में है यह बहुत बड़ा लाभ है | मिश्रित बेंकों से केवल यही द्वानि नहीं हैं कि इनका 
व्यवसाय सहकारिता के नियमों के अनुसार सामान्य नहीं होता बल्कि 
साथ दी इसका कमी-कभो द्ानिकारक परिणाम भी द्वोता है | विभिन्‍न व्यक्तियों 
को इन बैंकों के शेयरों को क्रय करने का अधिकार है इसलिये इन बैंकों से ऋण 
लेने का भी अ्रधिकार है । व्यक्तियों को कृषि की उत्तत्ति के आधार पर ऋण देना 
सहकारिता के नियमों के अनुकूल नहीं दै क्‍योंकि इससे ये बेंक उन दलालों की 
भी सद्दायता करते हे जिनको सहकारिता आन्दोलन समास करना चादइती है । 
साथ ही इस प्रकार की सद्यायता से सहकारी विक्रप व्यवस्पा के विकास में बाधा 
पहुँचता दै | इसलिए यह उद्देश्य होना चाहिये कि “मिश्रितः समितियों को कुछ 
समय तक रहने दिया जाय और बाद में कृपक्ों की झ्रार्थिक स्थिति को सुधारने 
के परिणाम स्ववूय उनके द्वारा इन संस्थाओं को बिचीय आवश्यकता पूर्ण हो जाने 


धर इन्हें श्रमिश्रित श्रमितियों में बदल दिया जाय । 
(३) केन्द्रीय छहकारी बैंक अधिकतर निश्चित समय के लिये जमा झौर 


बचत को स्वीकार करते हैं परन्दु सर्वोच्च बेंक इनके अतिरिक्त चालू खाते में धन 
स्वीकार करते हैं । सकेंच्च बैंक और कुछ सीमा तक केम्द्रीय सहकारी बे क साधारण 
व्यापारिक बैंकों का व्यवसाय करते हैं | यह बैंक ड्राफ्ट देते हैं, हुएडी, चेक और 
ऋशपत्रों का क्र-विक्रव करते हैं और सामान को शुरक्तित रखते हैं) यह प्रश्न 
काफी विवाद ग्रस्त है कि सहकारी संस्थाओं का कार्य-क्षेत्र केवल सहकारी बैंकों 
के व्यवसाय तक दी सीमित रखा जाय या वे व्यापारिक बैंकों का व्यवसाय भी 
करें। बरतमान समय में सहकारी बैंकों का काये उनको घ्यस्व रखने के लिये पर्याप्त 
नहीं है इसलिये इन्हें व्यापारिक बैंकों का मी कार्य करना पड़ता दे | यदि यह 
ज्यवसाय न किया जाय वो बैंकों की अग्य बहुत कम हो जायगी । 

(४) इन संस्थाओं को बहुत कम लाभ द्ोता है | इन सस्पाश्नों का लाभ 
ओर सदस्था का दिया गया लाभाश मारत के अन्प बैंकों की अपेक्षा कम है । 

ब्याज द्‌र--भारतोय रिनर््रे बेंक की दा की रिपोर्ट में बताया गया है 
कि अ्रनेक राज्यों मे छाटी सहकारी समितियों के ब्याज की दर काप्नी अधिक हे। 
केवल बम्बई श्रोर मद्रास में जहां सहकारी आन्दोलन काफो सगठिंत हैं और 


सदकारी अधिकोष्स (नैंकिंग) श्र 


काफ़ो विकसित है ब्याज को दर कुछ कम रखना संभव हो सका दै। अनेक 
समितियों ने इस सिद्धान्व पर जोर दिया है कि योग्य कृपकों को दिए जानेवाले 
ऋण पद झल्पकाल तथा मध्यकाल के लिए ६१ प्रतिशत से अधिक ब्यान न लिया 
जाय और दोब॑कालिक ऋण के लिए ब्याज की दर ४ प्रविशव होनी चाहिए। 
यह सिद्वास्त मद्रास थर बश्वई में लागू रहा है। इन राज्यों की बरकारें घाटे की 
पूर्ति के लिए आर्थिक सह्ययता देकर उड़कारी बैकों को कम ब्याज पर ऋण देने 
में सहायता कर रही हैं | इसके लिए. सरकार बैंक प्रशावन का कुछ मार स्वयं 
चहन करती है | अन्य राज्यों में भी इस प्रकार को व्यवस्था होना चाहिए | सहकारी 
बैंकों द्वारा वसूल किये जाने याले ब्पराज्ञ की दर अरषिक होने के कुछ कारण 
बिम्न ईैं-...९) सहकारी समितियाँ स्थानोय तौर पर पर्याप्त पूजी का संग्रह करने 
में अठकल रही हैं; (२) बमख्बई और मद्गाठ को छोड़कर वेन्द्रोंय सहकारी बैंक 
साधारणतः छोटे हैं, इनके प्रबन्ध का व्यय अधिक है श्रौर श्रा्िक दृष्टि से यह 
अनुपयुक्त हैं। यह श्रपना कारोबार तभी चला सकते है जब्र ऋण लेने श्रौर देने 
की ब्याज की दर में काफी अन्दर झ; और (३) विभिन्न राज्य जो ऋण तथा 
आर्थिक सह्यवा से श्ान्दोलन की सहायता करते रहे हैं अब द्रव्य वाजार से 
आपश्यछ ऋण एकत्रित करने में श्रोर परिझाम स्परूप उसे कम ब्याज पर विभिन्न 
सहकारी कार्यों में लगाने में विशेष कटिन।|ई अनुभव कर रहे हैं| रिजव॑ बैंक के 
मतानुसार निम्नलिखित प्रयत्नों से ब्याज की दर कम की जा सकती है--[श्र) 
सहकारी आन्दोलन का हृट बनाया जाय, उसकी कार्य कुशलता में सुधार किया 
जाय और ग्राम्य ज्षेत्रों को बचत को संग्रहीत करने पर जोर दिया जाग; (ब) 
आर्थिक हट से उपयुक्त इकाई का रूप देने के लिए सहकारी बेकों और रामितियों 
को एक में मिला दिया जाव और समितियों फे कार्यक्षेत्र का व्यापक प्रसार 
किया जाब और (उ) आरम्म में गज्य सरकारें बन्बडे को तरह आर्थिक्र सद्ायता 
दें जिससे सहकारी बैंकों को कम ब्याज लेने से जो घाटा होता है उसकी पृरत्ति को 
जा सके | 
रिजव बेंक से ऋणु--रिजर्व बैंक एक्ट की घारा १७ (२) (ब) और १७ 
(४) (स) के अरलुसार यह बैंक सदकारों बेको को झावे उत्तादन श्रोर फसल बेचने 
' के लिए बिना घरोहर के श्रल्य-का लिक और मध्यकालिक ऋण देता है। घारा 
३७ (४) (अ) के अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूतियों और भूमि बन्चक बैंकों के ऋशपत्रों 
की जमानत पर भी ऋण देता है।* सब्‌ १६५५ की फरवरी! से रिजेव बैंक ने धारा 


१. विस्तार पूर्वक अध्यव के लिये आन्य वित्त व्यावरधए! का अध्याय देखिये 
ह्् 


१३० भारतीय अथशास््र की सम्स्याएँ 


१७ (४) (थ्) के अन्तर्गत तीन वर्ष की अवधि के लिये मध्य कालीन ऋण देना 
आरम्भ कर दिया है। १६६३ के रिज॑ बैंक श्राफ इन्डिया एक्ट के संशोधन के 
कारण यह सम्मद हो गया है कि १५ महीने से लगाकर ४ वर्ष तक की अवधि के 
लिये ऋण दिया जा सके | इस नियम का प्रयोग करने के विचार से दी बेंक ने 
तीन बर्ष की अवधि के स्थायी ऋण, एक्ट की घारा १७ (४) (अर) के अन्तर्गत 
देना आरम्म कर दिया है, यद्यपि अधिक लम्बी अ्रवधि अर्थात्‌ ६ वर्ष तकके 
श्रावेदनों पर श्रावश्यकता पडने पर बिघार किया जा सकता था। ऐसे ऋणों पर 
ब्याज कौर दर बैंक की दर से २५ कम्त निश्चित की गई थी। राज्य सरकारों द्वारा 
दी हुई गारन्यी और ऋण लेने वाले कैन्द्रीय सहकारी बेंक अथवा समिति द्वारा 
लिये हुये प्रतिशा पत्र दही इन ऋणों की जमानत थे। जिन कार्यों के लिये मध्य 
कालीन ऋण दिये जा सकसे ये वे बेकार भूमि को पुमः अधिक्रत करना, बाँध 
बनाना अथवा भूमि में किसी अन्य प्रकार का सुधार करना, बैल आदि जानवर 
खरीदना, कृषि सम्बन्धी औमार खरीदना तथा जानवरों को बाँचने के बाड़े श्रोर 
खेतों मे गोदाम बनाना इत्यादि थे। रिजदे बैक द्वारा राज्यीय सहकारी बैंक को 
दिये गये शभ्रप्मिम की राशि १६५२-४२ में ११२६ करोड़ र० थी। १६५७-५८ में 
थह बढ़कर ५७-१२ करोड़ रू० हो गई। इस अवधि के अन्त में देव ऋणों की 
राशि ७'८१ करोड़ रुक से बढ़ कर ३५८११ करोड़ रु० हो गई। १६४७-४८ में 
दिये गये ५७-१६ करोड़ झ० के कुल अझम्निस में से ४९४१ करोड़ झ० पारा १७ 
(४) (स) के अन्तर्गत, १२७२ करोड़ रु घारा १७ (४) (अ) के अन्तगंद तथा 
२६६ करोड़ रु० घारा १७ (४) (अर) के अन्तर्गत दिये गये । 

अखिल भारतीय आमीण साख सर्वेक्षण समिति की घिफारिशों के अत॒- 
सार १० करोड़ र० की प्रारम्भिक राशि से राष्ट्रीय कृषि साख (दीपेकालीन) कोप 
का निर्माण ३ फरवरी १६५६ को किया गया ताकि “राज्य सरकारों, (जिससे वे 
सहकारी समितियों की हिस्सा पूंजी में योग दे सकें) राज्यीय सहकारी बैंकों और 
भूमिबस्थक बैंकों को दीर्घ एवम्‌ मध्यकालीन ऋण दिये जा सके ।? जूद् १६५६ में 
इस कोप में ५ करोड़ रु० के वार्षिक अनुदान से बृद्धि की गई। साचे १६५७ के 
अन्त तक २'दु८ करोड़ रु० का ऋण ११ राज्यों को दिया गया ताकि वे सहकारी 
संल्थाश्रों को हिस्सा पूँजी में योग दे शक । टः 


अध्याय १२६ 
भूमि बंधक बंक 

भूमि बधक बैंकों से कृषक को दर्घकालीन) ऋण प्रास होता है। भूमि 
बंधक बैंकों की आवश्यकता इस लिए है क्योकि छोटी सहकारी समितियाँ 
कृपओं को दीर्घकाल क लिए ऋण नहा दे सकनी क्योंकि यह अपने कार्य सचा- 
लगन फे लिये स््यं केख्द्रीय सदकारो बेंक से अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण 
लिया करती हैं| इसके साथ ही भू-सम्पत्ति के आधार पर दाभकालिक ऋण देने 
के लिये विशेषज्ञ की सहायता की श्रावश्यक्रवा द्वोती दे जो भू:सम्पत्ति का 
मूल्य बता सके और इस सम्बन्ध में अन्य प्रकार का परामश दे सके) छोटी 
सहकारी समितियों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है । इन कारणों से सहकारी समि- 
तियाँ दोर्धकालिक ऋण नहीं दे पाती हैं | पइले जमींदार, साहुकार और महाजन 
कृपकों को दीघेकालीन ऋण देते थे परन्तु इस प्रथा के द्वट जाने से भूमि बन्धक 
बेक्ी की अधिक आवश्यकता प्रतीत होने लगी है। पिछले कुछ वर्षों से भूमि की 
उत्पादन शक्ति बढ़ाने और विभिन्न प्रकार के खाद्यात्नों तथा व्यापारिक फसलों का 
उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रह दे । यह तभी सम्मवद्दों सकता दे जब 
कि दीर्घेकाल के लिये भूमि के सुधार में काफी घन लगाया जाय। इससे भी भूमि 
बन्धक बैंकों के मदत्व में वृद्धि दो गई हे । यदि सूमि बन्धक बैंकों का उचित 


।$ 4. कृषक को कृषि में दृद्धि करने और अन्य घरेलू कार्यो के लिये अल्प- 
कालिक ऋण की आवश्यकता होती है और फलल कट जाने के पश्चात्‌ छुरन्त उसको 
चुकाया भी जा सकता है ; पशु खरीदने, कृषि के औजार इत्यादि का प्रबन्ध करने के 
लिये कृपक मच्यकालिक ऋण लेता है ॥ चढ़ ऋण एक से चीन वर्ष के लिये और 
कभी-कभी ५ वध तक के लिए लिया जाता है। कृपक को दीघैकालिक ऋण की भी 
आवश्यकता होती है जिससे चह कृषि के लिए मशीनें वथा अन्य सूह्यवान सामान 
क्रय करता है, भूमि क्रय करता डे और पुराने ऋण को चुझाता है । चू"कि इस प्रकार 
के ऋण की घन राशि काफ़ी बड़ी होती दे और, जैला कुछ अन्य देशों में होता हे, 
इसकी अवधि १७५७ दर्ष तक की हो सकती है, इस लिये इस प्रकार के ऋणों को भू 
सम्पत्ति के बदले ही भाष्त किया ज्ञा सकता है | (रिजर्व बेंक के कृषि साख विभाग 
द्वारा प्रकाशित सूमिबन्धक देंक ([,४70 ४०:7८४४९८ 5&॥55) नामक प्रकाशन से) । 


श्श्र भारतोय अर्थशास्त्र की समस्पाएँ 


संगठन किया जाय तो इससे जनता की बचत को भूमि सुधार कार्य में पहले की 
अपेक्षा अधिक मात्रा में लगाया जा सकता है। व्यापारिक बैंकों को रुपया लोगों 
को अ्रल्मकालिक जमाघन से मिल जाता है परन्तु इसके बिपरीत भूमि बन्धक बैंकों 
को ऋण पत्र चला कर या बन्घक बाँडों के द्वारा घन मिलता है। ये बांसड बेंकों 
से घन लेने वाले व्यक्तियों द्वारा बन्धक रक्खी हुई सम्पत्ति के आधार पर प्राप्त 
दते हैँ । कुछ परिस्थितियों में, जैसे छोटे छोटे कृषकों के लिए. विशेष उपयोगी 
होने के कारण या राष्ट्रीय आर्थिक ब्यवस्था में इनका विशेष भद्दृत्व होने के 
कारण, सरकार इन बन्धक बाँण्डो के भुगवान की गारन्टी देती है | 

भूमि बन्धक बैंकों को व्यापारिक बैंकों के आधार पर सहकारी संस्थाशरों के 
या कार्पोरेशन के आधार पर रूप में संगठित किया जा सकता है। भारत में 
भूमि बन्वक बैंकों को सहकारी आधार पर संगठित किया गया है परन्तु चूँकि कुछ 
ब्यक्ति निजी रूप से इस प्रकार के बैंकों के सदस्य हैं इसलिए, इनकी प्रकृति अध 
सहकारी संस्था के समान कद्ठी जा सकती है ) है 

भारत में सब ग्रथम सहकारी भूमि बन्‍्धक बैंक १६२० में पंज्ञाब के संय 
नामक स्थान मे स्थापित की गयी परन्तु इसको सफलता नद्टीं मिली। मद्गास में 
सर्व प्रथम १६२५ में भूमि बन्धक बैंक स्थापिव किये गये और वहाँ इन्हें अ्रपिक 
सफलता मिली । यहाँ केन्द्रीय भूमि बन्चक बैंक १६२६ में स्थापित किया गया। 
इसके पश्चात्‌ कुछ श्रन्य प्रदेशों ने भी मद्रास को तरह भूमि बन्धक बैंक 
स्थापित किये | 

१६२६ मे रजिस्ट्रार-सम्मेलन ने भूमि बन्धक बैंकों की समस्या पर विचार 
किया और कुछ सुक्राव दिये। भारत में इन बैंकों का विकास सम्मेलन 
के सुझावों के अनुसार हुआ । रजिस्ट्रार सम्मेलन के कुछ महत्वपूर्ण मुकाव 
निम्मलिखित हैं--- 

(१) इस प्रकार के बैंकों का सगठन सइकारी समिति नियम के श्रन्तगंत 
किया जाना चाहिये। इनका काये क्षेत्र न तो इतना कम दो कि आर्थिक दृष्टि 
से यह शअ्रन॒ुपयुक्त सिद्ध हों और न इतना अधिक द्वो कि प्रबन्ध करना कठिन 
हो आाय। 
(२) भूमि बस्धक बैंक कृषकों को इन कार्यो के लिए. ऋण दे सकते हैं-- 
(अं) भूमि तथा मकान छुड़ाने के लिये, (ब) भूमि और कृषि के साधनों में सुधार 
करने के लिए, (स) पहले का ऋय चुकाने के लिए और (द) भूमि क्रय करने 
के लिए | बैंक को अपने उपनियमों मे यह स्पष्ट कर देना चादिये कि इस 
अकार का ऋण कम से कम कितना और अधिक से अधिक (कितना दिया जा 


* सूमि बंधक बेक श्रे३ 


सकता है। बैंक को इस बाव का ध्यान रखना चाहिये कि ऋण की धन राशि 
इतमी कम न दो कि उससे लेन-देन का व्यय भी वसूल न हो सके और न इतनी 
अधिक हो कि प्रारम्सिक समिति उसे सुगमर्तापूर्वक न दे सके | सम्मेलन ने हे 
मुझाव दिया कि ऋण की धनराशि सम्पत्ति के मूल्य के आधे से अधिक नहीं 
होनी चाहिये । ५ 

(३) बैंक को कृषक की ऋण चुकाने को शक्ति तथा जिस काय के लिए 
ऋण लिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए ऋण चुकाने की श्रवधि निश्चित 
करनी चाहिए. | इस बात का ध्यान गखना चाहिए कि जिस ऋण से लेने वाले 
को आर्थिक दृष्टि से लाभ न दो वह ऋण न दिया जाय। सम्मेलन ने झुमाव 
दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में ऋण चुकाने की अधिकतम सर्वोत्तम अवधि 
२० वर्ष ड्टै ) 

(४) प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक सद्ाकारी बँक़ स्थापित किये जायें। इन 
बैंको को राज्य के केन्द्र।य भूमि बन्धक बैंक के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये, 
किन्तु प्रान्तीय भूमि बन्धक कार्पोरेशन की स्थापना दोने तक श्रस्थायी रूप मे 
इनके इस कार्य पर श्रापत्ति नहीं की जानी चाहिये | 

(४) सरकार को ऋणपन्ों पर ब्याज और पूँजी छुकाने की गारन्डी देनी 
चाहिए.। कार्य चालू करने के आरंभ काल में सरकार को भूमि बन्धक बैंकों को 
आर्थिक सहायता देनी चाहिए। इस बैंको को स्टाम्प कर इत्यादि में कुछ सुविधाएँ: 
दी जानी चाहिये | साथ ही इन बैंको को रेहन रखी वस्वुओ्रों के छुथने की वि 
समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ त्रिना न्यायालय की सहायता लिए उन पर अधिकार 
कर लेना या उनके विक्रय का अधिकार मिल जाना चाहिये परन्तु ऐसी व्यवस्था 
होनी चाद्दिये जिससे दुसरे पक्ष के द्वितों की भी रक्षा की जा सके | 

तालिका १ से यह स्पष्ट है कि यह आन्दोलन समान रूप से देश के 
विभिन्न भागों मे विकसित नहीं हुआ है | १६५१-५२ में केवल ६ केन्द्रीय भूमि 
बन्‍्यक बैंक ये | इसके पश्चात्‌ दीन ओर स्थापित हुये, एक दैदराचाद में, एक 
अजमेर में और एक आस में | इस प्रकार १६घ५-५६ के अ्रन्त में केस्द्रीय भूमि 
बवन्धक बैंक ६ राज्यों में स्थापित द्वो गये (आन्ध्र, बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, 
हैदराबाद, मैसूर, सौराष्ट्र, त्रिवॉर्कीर कोचीन और अजमेर) और प्रारम्भिक भूमि 
बन्घक बैक ७ 'कः राज्यों में ३ खः राज्यों में और १ ग? सब्यों में स्थापित हो 
गये। चूँकि सीराष्टू, उसीढ़ा और आाँवकुर कोचीन में प्रारम्मिक सूमि बन्धक बैंक 
नहीं हैं, इसलिये इन राज्यों के केन्द्रीय भूमि बन्चक बैंक ब्याक्तियों से अपना सीधा 
सम्बन्ध रखते हैं| आस्भ्र, सद्राउ, बस्वई और मैसूर में प्रारम्मिक भूमि बन्‍्धक बैक 


श्र सारतं.प अर्थशास्त्र की समस्याएँ 
वालिका १ 
मूमि वन्पक बेंकों की सदस्यता 7६५४-५ में 
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सुब्यवस्थित हैं। मध्य प्रदेश में उनकी व्यवस्था साधारण स्वर की है। ब्रद्ाँ अभी 
कोई केस्द्रीय भूमि बन्वक पैक नहीं है । इन बैंकों द्वारा कृषकों की समस्याएँ इल 
करने के लिये यह आवश्यक दे कि प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय भूमि बन्धक बैक 
हो और अनेक छोटे भू बन्धक बैंक हों । आवश्यकता इस बात की है कि उन 
राज्यों में वेन्द्रीय भूमि बन्ध के बैंक स्थापित किये ज्ॉय जहाँ अमी तक इनकी 
स्पापना नहीं हुई दे । इसके साथ दी वर्तमान छोटे भूमि बन्धक दैंक़ों के व्यवसाय 
मे दृद्धि की जाय तथा उन राज्यों में जहाँ यद अमी तक नहीं दे प्रारम्मिक भूमि 
बन्धक बैंक स्थापित किये जाँय । 

३६४४८०४६ में केन्द्रीय और प्रारम्मिक भूमि अन्चर्क बैंकों की चालू पजी 
तालिका २ के अर्च॒तार क्रमशः श्याभर और ११३५ करोड़ रूपया थी। केद्रीव 


१३६ भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


भूमि बन्धक बैंकों ने २८३ करोड़ झपये तथा धरारम्मिक भूमि बन्घक बैंकों से १७४ 
दारोड़ रुपये ऋण में दिये । इन बैंकों के व्यवसाय की मुख्य विश्वेषताएँ निम्न हैं । 

(१) इन बैंकों ने जितना ऋण दिया है और जितना व्यवसाय किया है, 
वह आवश्यकता को देखते हुए. बहुत कम है। १६५५.४६ में केन्द्रीय तथा 
यरम्मिक भूमि बन्‍्धक बैंकों दास दिये गये ऋण की मात्रा ऋमशः ए८३ करोड़ 
रू० १९७४ करोड़ रु० थी जब कि इससे पहिले वर्ष भ इनके द्वारा ऋण दी हुई 
राशि क्रमश: २४३ करोड़ रु० तथा १०४५ करोड रु० थी । कृपकों की दीघंकालीन 
ऋण की आवश्यकता की तुलना में ये घन बहुत कम हैं। 

(२) केन्द्रीय भूमि बन्धक बेंकों के १८.४३ करोड रु० की चालू पूंजी तथा 
प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंकों के ११९३५ करोड़ र० की चालू पजी में से मद्रास और 
द्रा्र क्रमश: १०१२ करोड़रु० तथा ७.६६ करोड ८० के लिए उत्तरदायी थे | मद्रास 
में भूमि बन्धक बैंकों के सफल द्वोने के अनेक कारण हूँ | इस सम्बन्ध मे यह उल्लेख 
कर देना उचित द्वोगा कि छोटे बैंकों के व्यवसाय के लिए उपयुक्त स्थान के घुनाव, 
भूमि के मूल्य इत्याद की परीक्षा, ऋण लेने वाले की ऋण चुकाने की शक्ति का 
अनुमान, वसूली में शीघ्रता और छोटे चैकों की काय कुशलता इत्यादि के विषय में 
सावधानी से कार्य लिया गया। सरकार ने इन बैंकों के व्यवसाय का भली भाँति 
निरीक्षण किया, केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों ने बडी संतकता की नीति अ्पनाई। 
इसके साथ ही बैंकों के कुशल प्रबन्धकों ने भी अपने उत्तरदायित्व को मली माँति 
निभाया | इस झान्दोलन की सफलता के लिए यही कारण प्रमुख रूप से सद्दायक 
रहे | आवश्यकता इस बात की है कि आंदोलन का अन्‍य राज्यों में भी विस्तार 
किया जाय और उसे मद्रास की द्वी तरह सफल बनाने का प्रयत्न किया जाय । 

(३) राज्य के और केन्द्रीय सहकारी बैकों की ही तरह भूमि बन्धक बैंकों 
के पास अपनी धनराशि बहुत कम है और उन्हें ऋणपत्रों, सरकार से ऋण श्र 
जमापूमी पर द्वी निर्भर करना पड़ा है। जहाँ वकक केन्द्रीय भूमि बन्धक बेकों का 
सम्बन्ध है, १४६४ करोड़ रुपया जो कि कुच्न चालू पूंजी का लगभग द०ट& 
होता है ऋणपनों द्वारा ही प्रात किया गया था। केन्द्रीय भूमि बन्धक बेंकों को 
सद्बावता करने के बिचार से रिजव बेक ने श्६४८ में भूमि बन्धक बैंकों द्वारा 
निर्मित ध्यण पत्रों के १०% तक धन (जो सीमा १६५० में २०% कर दी गई थीं) 
इस दशा पर देने की अनुमति दी कि उन राज्यों की सरकारें जशाँ दे बेंक स्थित 
हैं, मूलधन और ब्याज देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने को प्रस्ठ॒त हों । 
१६७५३ में इस सद्दायवा योजना का और अधिक विस्तार किया गया और भारत 
सरकार ने गयम यंचवर्षाय योजना के अन्तर्गत जो ५ करोड़ रुपया दीघंकाल के 


भूमि बंधक बैंक १३७ 


लिये कृषि सम्बन्धी ऋण देने के लिये निश्चित कर दिया था, उसमें से १ करोड़ 
रुपया भूमि बन्चक बैंकों के ऋण पत्र क्रय करने के लिये नियत कर दिया 
गया | यह निश्चित कर दिया गया कि वेन्द्रीय सरकार श्रयवा रिजये बेंक 
दो में से कोई भी केन्द्रीय भूमि बन्धक बेकों द्वारा निर्मित कुल ऋणपत्री के ४० प्रति- 

* शत अथवा जितने जनता द्वारा न कय किए जाँय दोनों में से जो कम होगा विकय 
करें | ऋ्य की दशा यद द्ोगी कि केन्द्रीय मूमि बन्धक बेंक इस सुविधा का लाभ 
के लिये यह बात स्वीकार करें कि वे एक दर्ष के अंदर सरकार और रिजय बैड 
द्वारा मिल कर दी गई घनराशि का कम से कम आधा उत्पादक कार्यों के लिए 
ऋण रूप में व्यय करें । १६५३ ५४ में वेबल आंध्र के भूमि बन्धक बैंक को १७ 
लाख रुपये की इस ग्रोजना के अंवर्गत सद्दाग्ता टी गई थी। १६५४५ के जून के 
अम्त तक इस योजना के अन्तर्गत ऋणपन्रों के क्रय की बाते श्रांभ्र, मद्रास, 
भैसूर, और आावंकुर कोचीन के केन्द्रीय भूमि बन्धक बेंकों से, जिन्‍्होने ऋणपत्र 
निर्मित किये थे, चलाई गई । मद्रास और शआंध्र सरकारों ने इस योजना की दशाश्रों 
को स्वीकार कर लिया था | पर रिजय॑ बैंक से इसके क्रय में रदयोग साँगने कौ 
ऋणपनों के जनता द्वारा आवश्यकता से अधिक क्रय फरने के कारण थ्रावश्यकता 
नहीं पड़ी | मैसूर और त्रांकुर कोचीन की सरकारों ने रिजव॑ बैंक द्वारा उनके ऋण 
पत्रों के क्रम कर लिये जाने पर जोर नहीं डाला । 

१६५४-५६ फे ओऔत में चह योजना समाप्त हो गई जिसके अंतर्गत केन्द्रीय 
सरकार और रिजव बैक सम्मिलित रूप से केन्द्रीय सूमि बस्धक बैंकों के ऋशणपत्रों 
को खरीदती थीं | किन्ठ ऋणपतों अप्राधित्व अंश या २०% में से जो मी कम 
दो रिज॑ बैंक द्वारा उसके योग दान की प्रथा चालू रहो। फरवरी १६५६ में 
राष्ट्रीय कृपि साख (दीपशालीन) कोघ का निर्माण किया गया; इस कोप से 
लिये गये ऋण से राज्य सरकारे भूमि बन्धक बैंकों की चालू पूंजी मे योग दान कर 
सकती थीं । 

प्रारम्मिक भूमि बन्धक बैंकों के सम्बन्ध में उसके » १३५ करोड रुपये को 
चालू पूँजी में ६.७६ करोड़ रुपया अर्थाद्‌ दुल का ८६४ केन्द्रीय भूमि बनन्‍्धक बैक 
द्वारा ऋण रूप में प्राप्त हुथा था | इन बेकों के लिये यह दो अनिवाय दे कि वे 
ऋण पत्रों दारा बाजार से रुपया ग्राम करें तथा केन्द्रीय भूमि बनन्‍्चक बैंको से उधार 
लें, फ़िर भी उनके व्यवसाय को स्थिरता प्रदान करने के लिए यद आवश्यक है 
कि उनकी शेयर पूजी तथा रक्षित कोष बढ़ाया जाय 

(४) सहकारी बंकों की भाँति भूमि वन्धक केंकों ने भी बहुत अधिक ब्याज 
की दर पर ऋण दिया है। इसका एक कारण यह था कि केन्द्रीय बन्धक बेंकों में 


श्बै८ भारतीय अर्थशशासत्र की समस्याएँ 


ब्याज की दर बहुत अ्रघिक थी | दूसरा कारण यद्द था कि छोटे भूमि बन्धक बैकों 
ने स्वयं लाम घास करने के लिये भी अ्रविक ब्याज लिया । इन बैंकों को कृपकों के 
लिये लाभदायक बनाने के लिए यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि यद्द नेक कम ब्याज 
पर ऋण लें ओर अपनी ब्याज को दर धदाएँ तथा आवश्यकता पढ़ने पर इम्हें 
सरकार भी थआार्थिक सद्दायता दे | इसके साथ ही यह प्रयत्न करना चाहिये कि इन 
बैंको की कार्यकुशलता बढ़े जिससे छोटे बैंकों ने ब्याज मे जो अतिरिक्त वृद्धि वी है 
बहू कम हो जाय । इन वेंकों का प्रजन्थ-सम्बन्धी व्यय कमर करना द्वोगा जिससे ब्याज 
की दर में भी कमी की जा सके और जो कुछ रुपया लगाया गया है उसका उचित 


लाभ प्राप्त दो । 


सुधार-सम्बन्धी सुक्ताव है 
भूमि बन्धक बेंकों का मंद्रास में २३ बाँ सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसमें भूमि 


बस्धक बैंकों के कार्य मे सुघार करने के लिये अनेक सुकाव दिये गये | सम्मेलन में 
यह बताया गया कि बैंको के पास पर्याप्त धन नहीं है, ऋण देने में देर होती हे, 
ब्याज की दर बहुत भ्रधिक है और देश के कुछ भागों में, विशेषकर मद्भास मे, 
कृषि की सिपिति श्िगडने के कारण कृपक आसानी से ऋण नहीं चुका पाता है और 
बैंको का ऋण वसूली का कार्य धीमा पड गया दहै। सम्मेलम भे इस बात पर भी 
प्रकाश डाला गया कि जो ऋण लिया जाता है उसका उद्देश्य मूमि मे सुधार 
करने की अपेक्षा पुराना ऋण चुकाना रह गया है । म्मेलन में इस बात पर जोर 
ऐद्या गया कि बेक के पास जितना भो घन है उसका उपयोग इस रूप में क्श्ना 
चाहिये जिससे कृषि उत्पादन बढ़े और किसानो को बचत करने में सहायता दी 
जाय ताकि बह श्रपना पुृगना ऋण चुका सके | यद्यपि श्रब तक ऋण इस उद्देश्य 
से भी दिया जाता रह है कि भूमि और कृषि उत्पादन में सुधार हो परन्तु इस बात 
पर अधिक जोर दिया गया है कि ऋणों से पुराने कर्ज को चुकाया जाय। दसदा 
एक कारण यह है कि भूमि बन्धक बैंको का आरम्म उस समय हुआ जब झाधपिक 
सदी के कारण क़ृपक ऋण के बोक से लद॒ गया था परन्तु युद्ध के समय कृषि की 
उपज्ञ के मूल्य में वृद्धि दो जाने से किसानों ने अपना अहुत कुछ ऋण जुका दिया 
ओर यह समस्या अत सिसी भी रूप में उदमी गस्मौर नहीं रद गईं हे जितनी कि 
बह पढिछ्ते थी | वर्तमान समय में देश की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि उला 
दन बढ़ाया जाय, सगठन में सुधार करके उत्पादन व्यय कमर किया जाय ओर 
उन्पादन के साधनों में कुशलता प्राप्त की जाय | इसलिये भूमि बन्धक बेकों से दिये 
जाने वाले ऋण का अब यददी अमुज उद्देश्य होना चाहिये | सम्मेलन में यह बताया 
गया कि वर्तमान ऋण देने की प्रणाली त्रुटिपूर्ण है | वर्तमान प्रणाली के झठुसार 


भूमि बंधक बैंक १३६ 


ऋण छेने वाले को दूधरा और तीसरा ऋण अवु॒ु्ादक कार्यों के लिये दिया जाता 
है और ऋण की अधिकतम तथा न्यूनतम मात्रा मी निश्चित नहीं की जाती । यह 
ऋण २० वर्ष के अर चुकाये जा सकते हैं और उन पर ब्याज की वह्दी दर लागू 
होती दे जो मूल ऋण के ब्याज की दर होती है। इसमें सुधार करने की आवश्य- 
कता डै--[अ) दूंसरे और तीसरे ऋण की ब्याज की दर अधिक होनी चादिये, 
(ब) ऋण कम समय के लिये दिया जाय जिससे भूमि से प्राप्त अधिक आय की 
अन्य कार्यों में लगाने से रोका जाय सके आर उसका उपयोग ऋण चुकाने में 
किया जा सके, और (स) ऋण लेने के उद्देश्य पर विशेष रूप से ध्यान देना 
चादिए। 
बर्तमान समय में अधिक आवेदन पत्र आने के कारण, आवेदन पत्रों की 
जाँच करने के लिए शिक्षित कर्मचारियों की कमी होने के कारण, ऋण के सम्बन्ध 
मे किसान को अधिक शान से होने और मालिकों द्वारा श्रावश्यक कागजात 
इत्यादि सावधानी से न राखन के कारण ऋण देने में बहुत समय लग जाता है। 
इन कठिनाइयों को इल करने के लिए सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया कि 
क्ेम्द्रीय भुमि बन्धक बैक एक छोटी पुस्तिका प्रकाशित करें जैसा कि मद्रास में 
बकैया गया दै । इंस पुस्तिका में सरल शब्दों में उन सारी बातों को लिखा जाय 
जो ऋण लेने के लिए. आवश्यक है । पुस्तिका में ऋण लेने की पूर्ण विधि दी 
ज्ञाय । बैंक में उपयुक्त शिक्षा प्राप्त कर्मचारी नियुक्त किये जाँय और आ्रम्प ज्ेत्रों 
में ऐस एजेन्य नियुक्त किये जाये जो ऋण के सम्बन्ध में जनता को विभिन्न 
जानकारी दे सके । 


अध्याय १७ 
ग्राम्प वित्त व्यवस्था 


कृपक को अल्पकालिक, मध्यकालिक ओर दीघेकालिक ऋण को आव- 
श्यकता द्वोती दे । बीज, राद, चारा इत्यादि क्रय करने के लिये यह अल्प- 
कालिक ऋण लेता है, पशु तथा कृषि के ओजार इत्यादि खरीदने के लिये वह 
मध्यकालिक ऋण लेता है, और भूमि में स्थायी सुधार करने, बंजर भूमि को 
उपजाक बनाने और कुएँ तथा इमारता का निर्माण ऋरने के लिये उसे दोधका- 
लिक ऋण की आवश्यकता द्वोती है परन्तु इस दिशा में वास्तविक कठिनाइयाँ 
यह ई कि (१) कृपक निर्धन और निरक्षर है। कभी कभी तो ऋण लेने के लिये 
यह आवश्यक जमानत भी नहीं दे पाठा | साख के त्षेत्र में उसकी स्थिति धाय: 
नगरण्य है; और (२) कृपक साधारणतया जर्मीदागें और मद्दाजनों से ऋण सता 
रहा हे, यद्द उसकी परम्परा रही है । परन्तु श्रव॒ (श्र) जमींदारी का उन्मूलन हो 
जाने से, (व) मद्ाजनी में अनेक कानूती प्रतितन्ध लग जाने से, जैसे लाइसेन्स 
लेना, लेखा रखना, ब्याज की दर पर नियन्त्रण इत्यादि, और (स) मद्दाजनी 
कार्य की एक प्रतिकूल सामाजिक ग्रतिकिया के कारण कृपक के लिये यह स्ोत भी 
प्रायः समाप्त हो गये हैं । महाजन और जर्मीदार या तो ऋण देते ह्वी नहीं और 
यदि देते भी हैं तो बहुत कम । 

कृपकों की सहायता के लिये लकाबी ऋण प्रणाली है, परन्तु यह प्रणाली 
लोकप्रिय नहीं हो पाई है क्योंकि (अर) तकावी ऋण लेने में अनेक फारबाइयाँ 
करनी पड़ती दे, (ब) यदद ऋण विशेष काय क लिये दिया जाता है, और (स) 
ऋण बसूली में कोई स्यायत नहीं दी जाती ! 

इस दिशा में सहकारी साख समितियों और भूमि अन्धक बैंकों ने कुछ 
प्रगति की है, परन्तु इनकी संख्या बहुत कम है, और महाजनों तथा जमौंदारों 
के आँशिक उन्मूलन से जो अमाव हो यया है उसको पूर्ण कर सकने के लिये 
यह्द संस्पाएँ न पर्याप्व हैँ और न मुर्सागठित | इसका परिणाम यह हुआ दे कि 
कृपक बड़ी कठिनाइयों में अस्त दिखाई देते हैं | पिछले कुछ वर्षों में कृषि उपज 
के मूल्य में वृद्धि होने से कूपक की वित्तीय स्थिति में कुछ झुघार हुआ हे | इस 
बृद्धि से कृपक के दिसीय अमभाब की आंशिक पूर्ति तो हुई है, पर उसे और 
अधिक वित्त की द्रावश्वकता है | कृपक के लिये यह दुष्चक्त है। पर्यात विद्ध 


आम्य चित्त व्यवस्था श्ड१ 


न होने से वह अपनी भूमि में आवश्यक सुधार नहीं कर पाता ] इससे वह निर्धन 
रदता है शोर ऐसी स्थिति में रहकर वित्त प्राप्त नहीं कर सकता | भारतीय कृषक 
की आरार्धि रू हिथिति मुचरारने के लिये इस दुष्चक्र को समाप्त करना आवश्यक है | 

ग्राम्य बैंक व्यवस्था जांच समिति--श्री पुरोपोचमदास ठाकुरदास की 
अध्यक्षता में ग्राम्य बैंक व्यवस्था जॉच समिति ने १६४० ग्राम्य साख व्यवस्था के 
पुंसंगठन के लिये विस्तुत सुझाव दिये है। आमो की साख व्यवस्था को पुर्नसंग- 
'ठित करने के लिये सम्रिति ने ऋछ अ्राघारभूतत सिद्वास्तों का प्रतियांदन किया है, 
(१) उमिति का सत है कि आमीणु जनता की बचत को संग्रद्दत करने का कार्य 
और ग्रामीण जनता को साख की मुविधा देने का कार्य पृथक नहीं किया जा 
सकता। ये दोनों कार्य एक डी दंस्था द्वारा किए जाने चाहियें। (२) बर्तमान 
समय को सपसे बड़ी समस्या यह है कि ग्रामों में ऋण इत्यादि देने के जिये 
उपयुक्त सस्याओं की व्यवध्था को जाय । (३) देश के विमिन्न मांगों में अल्पकालिक 
ओर मध्यकालिक ऋण देने की व्यवस्था करने के लिये एक ही प्रकार की संस्था 
से कार्य नहों चल सकता है । प्रत्येक क्षेत्र को अपनी स्थानीय परिस्थितियों के 
अनुसार उचित प्रकार को संस्था का निर्माण करना द्ोगा और इस संस्था को 
सहकारिता के सिद्धान्ता के आधार पर संगठित करमा होगा | (४) सरकार को 
आण तथा भूमि सम्बन्धी कानून चनाते समय इस ओर ध्यान देना चाहिये कि 
इन कार्यों के लिये नई और उपयुक्त संध्थायें किसी गति से स्थापित की जा सकती 
हैं। इस प्रकार फे नियमोी का साख सस्थाद्ो पर जो प्रभाव पड़े उसका सरकार 
को अ्रध्ययन करना चाहिये । 

समिति ने यह बताया कि देश में व्यापारिक बैंक ब्यवश्था का प्रसार हुश्रा, 
परन्तु इसके साथ ही उसने इस तथ्य की ओर भी संकेत किया कि व्यापारिक 
अंक और विशेषकर अनुसूलित बैक बड़े नगरों और करूरों में केन्द्रित दें। छोटे 
कस्त्रों और आम्य जेत्रो में यह कार्य सहकारी बैंक, डाकखाने के सेविंग बैंक और 
गेर अनुसूचित बैक चलाते दे | समिति ने बवाया कि ८६६ कंस्तरों में, जिममें 
४६२ स्थानों पर या तो जिले के प्रधान कार्यालय है या तालुका के, बेंक सम्बन्धी 
कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। 

समिति ने सुझाव दिया कि यद्यवि व्यापारिंक बँंकों को आम्य जेनत्रो में 
अपनी और झधिक शाखायें स्थापित करने और व्यवसाय में उन्नति करने के लिये 
श्रोर्ाइन देने का प्रयत्न करना चाहिये परन्तु फिर सी सम्भावना यही हे कि 
चतंमान परिस्थितियों में व्यापारिक बैंक तालुका या तहसील के प्रधान कार्यालयों, 
क्यों, मंडियों और व्यापारिक तथा औद्योगिक महत्व के अन्य कर्पो के ठिवाय 


ड्डर भारतीय अर्थशातत्र की सम्त्याएँ 


अन्यत्र अपना असार कम करेंगे। छोटे कस्षरों में सदकारी बंकों का विकास करने 
की झावश्यऊता है क्योकि (अं) उनका श्रामों की सहकारी समितियों से निकट 
सम्बन्ध रहता है शोर (ब) उनके व्यवसाय का व्यय भी अपेक्षाकृत कम होता 
है । छोटे ग्रामों में सहफारी समितियों और डाकखाने के सेविग बैंको क्री वश्वस्था 
दोनी चाहिये | 

व्यापारिक बेंकों की सहायता करने के लिये समिति ने अनेक सुकाव 
दिये हैं, (१) सडकों का निर्माण करके, धराम-यातायात एवम्‌ संचार के साधनों 
का विकास करके, इन बैंकों पर हुझान निर्माण नियम लायू न करके और इन्हें 
औद्योगिक पचन्यायालय के निर्णयों से मुक्त करके उन सारी बाधाओं को दूर 
किया छाय जिनसे व्यापारिक बैंकों का विकास अवरुद्ध है| (२) रिजवे बेंक तथर 
उसकी शाखाद्रों द्वारा कम ब्याज पर था बिना ब्याज के इनको रुपया दिलाने की 
ब्यवत्था करके अप्रत्यक्ष प्रोत्साइन दिपा जाय । इनको बड़े तथा छोटे कोष गइ मे 
क्षपना रुपया सुरक्षित रखने की सुविधा दी जाय और भाण्डागार विकास बोर्ड के 
द्वारा इनके लिये भंडार बनवाये जाँय (३) सहकारी बैंकों श्रौर सहकारी साख 
समितियों को विशेष सहायता दी जाय, जैसे इन्हे नेशनल सेविग सर्टीफिकेट विक्रय 
का अधिकार दिया जाय शोर डाकखाने के सेविंग बैंकों से प्रति-सप्ताह रुपया 
निकालने और अधिकतम निक्षेप के सम्बन्ध में सुविधा, कम दर पर रुपया माँगने 
और भेजने की सुविधा इत्यादि । 

ग्रामों में सेविंग बैंक का कार्य करने वाले डाकखानों की संख्या में दृद्धि 
की जाय और उनके कार्य में सुधार करने का प्रयत्न किया जाय | समिति के 
मतानुसार यह मान सेना गलत है कि आमों में काफी मात्रा में नकद बचत है! 
जिसे बेकिंग की सुविधाओं का प्सार करके संग्रह किया जा सकता है | 

दीघैकालीन साख के लिये समिति ने यह सुकाव दिया कि जिस ज्ेत्रो में 
प्रारस्मिक तथा केन्द्रोय भूमि बन्धक बैंक नहीं हैं वहाँ उन्हें स्थापित किया जाप्र। 
समिति ने देश भर फ लिये एक केन्द्रीय कृषि साख कारपोरेशन की स्थापना 
करने और बैंकों के प्रसार के लिये प्रोत्ताइन देने के लिये नकद श्रार्थिक सहायता 
देने के अनेक प्रस्तावों को सिद्दान्तों फे आवार पर और अनेक प्रशाउन उम्बन्धी 
कठिनाइयो के कारुए स्प्रीकार नहीं किया । दर्तमान परिस्थियों में निद्षेप बीमे को 
लायू करना और बड़े पैमाने पर चल बैंको की ब्यवस्था करना उपयुक्त नहीं 
सममा गया। 

समिति के प्रस्तावों की आलोचना--जाँच समिति की उक्त योजना की 
आलोचना करते हुये यह बताया गया है कि--(१) योजना में आमीण ज्षेत्रों 


ग्रामंय विच व्यवस्था शडरे 


को विचोय सहायता देने की अपेक्षा इस ब्रा पर जोर दिया गया है कि आमीणों 
को बचत को संग्रहीत किया जाय | ऐसा प्रतीत दोता है कि पस्तावित व्यवस्था 
के अन्तर्गत घन एकत्र करने वालो संस्था अपने द्वारासंग्रद्ीत कोप में से स्थानीय 
उम्योग के लिये कुछ योगदान नहीं देगी और ऐडी हिथिति में आमीण छेत्रो में 
व्यापारिक एवम्‌ सहकारी यैंकों के कार्य का प्रसार करने में यह आवश्यक नहीं 
होगा । (२) उमिति ने दीर्घफालिक वित्तीय सद्दायता पर जोर दिया है परन्तु बह 
सुकाव नहीं दिया है कि यइ वित्तीय सहायता किन स्रोतों से और किस प्रकार 
प्राप्त की जाय । इसने केवल यह सुझाव दिया है कि भूमि बन्धक वेंक स्थाश्ति 
किये जाँय । इस प्रकार के बकों की स्थापना करने में अनेक कठिनाइयाँ है थोर 
जहाँ यह स्थापित्त हो छुके हैं वर्ड मी यह दो्धकालिक वित्तीय सहायता यदि जिसी 
केन्द्रीय कृषि कार्परेशन से भूमि बन्धक बैंको द्वारा या श्रन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त 
हो सके तो यह बहुत उपयुक्त दोगा। परन्तु कुछ कारण से समिति ने केन्द्रीय 
कारपोरेशन स्थावित करने के विचार को श्रस्वीकृत कर दिया । (रे) अल्पवाशिक 
वित्तीय सद्दायता के लिये समिति ने सहकारी बैंकों को उपयुक्त साधन माना है; 
परन्तु समिति ने इध सम्बन्ध में कोई सुकाव नहीं दिया है कि इन सहकारी 
संस्थाओं को भविष्य में किस ग्रकार अधिक सफल बनाया जा सकता दे । 
अखिल भारवीयग्रामीण साख सर्वेक्षणु--अखिल भारतीय ग्रामीण साख 
सर्वेक्षण, अथवा गोरवाला कमेदी, ने ग्राम्य अ्र्घ प्रबन्धन की दशा का विश्लेषण 
किया और अपनी १६४४ में पकाशित रिपोर्ट में विशद अ्रमिस्ताव किये है । 
मारतीय कृपक संतोषप्रद ढंग से अपनी ऋण की श्रावश्यकताओं को पूर्ण ने 
कर पावा। जिवना ऋण आमों भें लिया जावा है उसका केवल ३% सहकारी 
संस्थाओं द्वारा श्रदान किया जाता है और ३३ से कुछ दी अधिक सरकारी 
संस्थाओं से । अपनी आवश्यकता के ६४% के लिये अरब भी ग्रामवासियों को 
आमीण महाजन और साहूकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसके कारण 
कृषक के लिये अपनी झावश्यकत्ता पर ऋण लेना बहुत दी महंगा, श्रपर्यात और 
अनिश्चित है । समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचो कि कृषि सम्बन्धी ऋण जैसे प्राप्त 
है “न तो मात्रा में ही शावश्यकता अनुसार पूर्ण है ओर न जिस ढग से मिल्वता 
है पड्ढी उचित है, और वदि जनता को आवश्यकता की दृष्टि से देखा जाय (ऋण 
लेने की क्षमता की उपेज्ञा न करते हुये) तो जिसे मिलना चाहिये उससे प्राप्त मां 
नई होता |० सम्रिति के मत में सहकारी समितियाँ इस समस्या को सुलमाने के 
लिये अयोग्य हैं, उनके पाछ घम का अभाव है।उनका यह भी मत है कि 
सहकारी-ऋण॒-आान्दोलन अपने निजी प्रयत्न द्वारा वो कृषकों की ऋण की 


हम] भारतीय अयथंशासत्र की समस्याएँ 


आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर सकता | समिति ने क॒हद्दा कि भारत में प्राम्य ऋण 
उमह्त देश कौ सजीव और विस्तृत समस्या का एक अश है | बिना उस सदमे में 
उसे ढीक-ठीक समझे सुलम्माया नहीं जा सकृता | उसकी सर्व विद्ति कठिनाई का 
केन्द्र आम ही है, पर उसके कार्यो और निराकरण के उपायों को अन्यत्र ढूंढुना 
छगा | इस प्रकार यइ् समस्या केवल ग्राम की ही समस्या नहीं है। प्रत्यक्ष रूप 
से इसका रूप ऋण लेना है पर वास्तव में यह समस्या आर्थिक व्यवस्था की है, 
इसलिये विस्तृत आर्थिक क्रियाओं तथा ध्येयों का यह एक अग है| 

समिति द्वारा आम्य ऋण की अभिस्तावित सम्यक योजना त्ोम मूलाधार 
सिद्धन्तों पर आधारित है; (१) सरकार को विभिन्न स्तरों पर सदयोग देना चाहिये; 
(२) ऋण तथा अ्रन्य आर्थिक क्रियाश्यों में पूर्ण सामजस्य दोना चाहिये; और (३) 
इस थाजना का प्रशासन पूर्ण रूप से प्रशिक्षित तथा कुशल कर्मचारियों द्वारा होना 
चाहिये जिनके दृदय में ग्रामीण जनता की ग्यावश्यकताओं के प्रति सद्दानुभूति 
हो । समिति ने सरकार के सहकारी ऋण सुविधाशओ में, भान्‍्डागारों की मुविधाश्रों 
और आामों में साधारण बैकों के विस्तार कार्यों मे सहयोग क लिये विशद्‌ अभि- 
स्ताव किये हैं। कमेटी ने इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश को और 
रिजि्ये बैंक, कृषि तथा खाद्य मंत्रालय राष्ट्रीय सइकारी विकास तथा भाण्डागर 
बोडों के तत्वाधान में अनेकों कोधों के स्थापना की आम पुनंसगठन के कायों में 
आधिक सहायता देने के लिये सिफारिश की । 

आल्लोचना--गोस्वाला कमेटी ने मसारतीय आम्य समस्याओं का ठीक- 
डीक विश्लेषण किया और इस निर्णय पर ठीक ही पहुँचो कि आम श्रपनी ऋण 
समस्या को बिना बाह्य सहायता के अस्ने आप सुलक्ता नहीं सकते ) भूतकाल में 
मुख्य जोर सहकारी ऋण सुविधा पर दिया गया था। कमेटी का यह निष्कर्ष 
उचित दी था कि सहकारी ऋण आन्दोलन अपनी वतंमान समय की स्थिति के 
अनुसार ग्रामीण जनता की आवश्यकताओ को पूर्ण नहीं कर सकता । कम्रेठी का 
यह प्रस्ताव भी बहुत द्वी श्लाबनीय है कि ऋण समस्‍या के सुलमाने की योजना 
को सम्पूर्ण रूप से लेना चाहिये ओर साख तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं को एक 
साथ कार्यान्वित करना चाहिये तभी योजना सफल हो सकती है! परन्द कमेटी 
क सुकलाव किसी सौमा तक दोषपूर्ण भी हैं । (१) यद्यपि कमेटी ने झधिकाधिक 
सरकारी सइयोग की सिफ़ारिश की है, पर उन्हें इस बाव की आशंका न हुई 
के इससे जनता सरकार सद्दायवा पर आवश्यकता से अधिक निर्भर रहने की 
आदी ह। बायगी और उनकी निर्भस्ता सरकार के हर स्तर पर सहयोग देने से धीरे- 
औरे लुत हा जायगी | (२) कमेंटी ने इम्पीरियल बैंक आफ़ इंडिया के राष्ट्रीप- 


ग्राम्य वित्त व्यवस्था श्र 


कारण की और आगो में साधारण बैंको के विस्तार की घिफ़ारिश की पर उनका 
इस चात को ओर ध्यान नहीं गया कि यह तभी सफ़्ल हो सकता है जब्र आमीण 
जनता की बैंकों के प्रयोग करने की झ्ादत पड़ जाय, जिसकी निकट भविष्य में 
तो कोई सम्भावना नहीं दिल्लाई पडतो। बिना इस आदत के स्ठेट बेक आफ़ 
इंडिया की जो शाखायें आमों में खोली जाँयगी वे बेकों को हानि ही पहुँचायेंगी 
* और उसके द्वाग राष्ट्र को हानि होगी और कार्य कुछ न दो सकेगा; और (३) 
कमेटी द्वारा सरकारों सद्योग शोर श्रार्थिक सह्यायता से श्राम्य ऋण समस्या के 
सुलमा सकने की ग्राशा नहीं की जा सकती | यद्द समस्या इतनी विशाल है और 
सरकारी द्रारथिक सद्वायता जो इस कार्य के लिये नियत की गई दे इतनी नगण्य है 
कि सम्यक योजना की बड़ी बड़ी बातो के दोते हुये भी थोड़ी सी भी सफलता 
आत्त करने में बहुत समय लगेगा । यदि सरकार ने भूतकाल में गाँवों फे ऋण 
खोतों के विनाश करने में, जब कि वे उनके स्थान पर दूसरी सुविधा प्रदान करने 
में श्रस्मर्थ थे, शीक्रता न की होती तो स्थिति इतनी निराशजनक न होती । 
योजना के अन्तर्गत--सब प्रथम कार्य इम्पोरियल बैंक आफ़ इंडिया 
को प्रथम जुलाई १६५५ से राष्ट्रीय करण करके स्टेट बैंक आफ़ इडिया को 
समर्पित करके किया गया । ग्राम्य अ्धिकोपण जाँच कमेटी ने इम्पीरियल बैंक की 
२७४ नई शाखाओं के खोलने का सुफाव दिया पर इम्पीरियल चँंक् १ जुलाई 
श६५१ से ३० जूत १६५६ तक केवल ११४ नई शाखाओं के खोलने के लिये 
प्रस्खुत हुआ था! जब्र से स्टेट बैंक झाफ़ इडिया का जन्म हुआ है, नवीन 
शाखाओं के खोलने की गति मे वृद्धि हुई है । स्टेट बँेंक आफ़ इंडिया के लिए. 
अपने जीवन काल के प्रथम पॉच वर्षों के भीतर अर्थात्‌ ३० जूम १६६० तक ४५० 
नवीन शाखा का खोलना नियम के अनुसार अनिवार्य कर दिया गया है। 
आखिल भारतीय ग्रामीण सात सर्वेक्षण समिति के अभिस्तावों के अनुसार 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्नन्तर्गंत अल्प कालिक, मध्य कालिक, तथा दीर्ष- 
कालिक ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध ये निश्चित किये हुये ध्येय प्रथम योजना के 
श्येयों की अपेक्षा बहुत ऊँचे नियत किये गये हैं जैसा कि निम्न तालिका से अ्क्रट 
द्ोता है। 


प्रथम योजना द्वितीय योजना 
के ध्येय के च्येय 
अल्पकालिक ऋण ३० करोड़ रुपया १५० करोड़ र० 
मध्यकालिक ऋण ३० कंरेड़ रुपया ४० करोड़ रु० 
दौषकालिक ऋण ३ करोड़ रुपया २४ करोड़ ८० 
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इससे यह स्पष्ट हें कि अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण ग्रामीण 
साख समस्या फे प्रति जनता का ध्येय आकर्षित करने में सफल हुआ है| झामीण 
साख सर्चेज्ञुण द्वारा अस्तावित पुर्न॑संगठन की योजना की दूसरी विशेषता यहद्द है 
कि उन्होंने सास तथा गैर साख समितियों को एक दूसरे से सम्बंध कर देने की 
सिफारिश को ताकि कृषक को ऋण, बीज, खाट, कृषि सम्बन्धी औजार तथा 
आवश्यक उपमोग की सामग्री प्राप्त दो सके और उसे अपनी उत्पत्ति को बाजार 
में लेजाकर विक्रय करने में भी सुविधायें मिल सकें। कार्यों के सोचे हुये विस्तार 
के श्रनुकूल ग्रामीण साख सर्वेक्षण ने यह भी सिफ़ारिश की कि ग्राम मे वतमान 
छोटी छोटी समितियों को मिलाकर बड़ो उर्मितयों में परिणित कर देना चाहिये 
ताकि बे झनेक ग्रामों के समूह की सेवा कर सके और ये पदिले पहिले बनाई जाने 
वालों बड़ी समितियों की रूप रेखा वही हो जो सर्वेक्षण ने प्रस्तावित की है। ऐसी 
चड़ी समितियों की सामान्य रूप रेखा कुछ इस ढंग की होगी कि उसके 
सदस्य संख्या में लगभग ४०० तक होंगे और प्रत्येक सदस्प का उत्तरदायित्व उनके 
द्वारा जम्ता की हुई पूजी के द्वाव्यिक मूल्प के पाँच गुने तक सीमित द्वोगा | समिति 
की न्यूनतम शेयर पजी लगभग १५००० रु० के होगी और बद् एक उपयुक्त संख्या 
में गरमें की जो एक समृद्द के अन्तर्गत रख दिये जाँयेगे सेवा करेगी और जो 
यथासम्भव प्रतिवर्ष लगभग १"५ लाख रुपये का व्यवसाय करके दिखायेगी | ऐसा 
प्रस्ताव किया गया है कि १६६०-६१ तक १०,४०० ऐसी बढ़ी समितियाँ बिनके 
प्रबन्धक प्रशिक्षित द्वोंगे स्थापित हो जानी चाहिये | 
सरकार को सहकारिता में सहयोग दे सकने में सुविधा प्रदान करने के 
विचार से रिजव॑ बैक ने एक राष्ट्रीय-कपि-साख ( दीर्ध क्राद्योन ) कोष की स्थापना 
१० करोड रुपये से की है। द्वितीय याजना काल में प्रतिवर्ध ५ करोड़ रुपये का 
अनुदान दिया जायगा ताकि १६६०-६१ तक कोप में ३५ करोड़ रुपया हो जाय। 
इस कोप से राज्यों क्रो इसलिये ऋण दिया जायभा कि वे सहकारी छस्‍्यादों को 
शेयर पूजी क्रय कर सके । एक दूसरे कोष की भी, जिसका कि नाम राष्ट्रीय सई- 
कारी विकास कोष द्वोगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापना की आयगी। इस कोप 
से राज्य-सरकारें गैर साख समितियों को शेयर पूंजी खरीदने के लिये ऋण ले 
सरकेंगी | इसो कोष में से भस्डारणइ के निर्माण, सहकारी समितियों के कर्मचारियों+ 
वर व्यय, तथा सहकारी विभागों के प्रशासन का दृढ़ बनाने पर व्यय करने के लिये 
द्राव्यिक सह्यायता दी जायगी | 
भाणडागार, साख समितियों तथा गैर साग्प समित्तयो के बीच एक मदत्त्व- 
पूर्ण स॑स्थागव कड़ी के रूप में होगे। प्रारम्भिक वित्री समितियों और सुन्यवस्थित 


ग्राम्य वित्त व्यवस्था श्ष्छ 


साख समितियों को अधिक संख्या में गोदाम बनवाने होंगे। आमीण साख सर्वेक्षण 
के सुझाव के अनुकूल ही यह प्रस्ताव किया गया है कि एक केस्द्रीय भाणडागार- 
निगम की स्थापना की ज्ञाय और प्रस्येक प्रदेश में भी उसी ग्रकार भार्डायार- 
निगम स्थापित किये जाँय । ये नियम राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भारंडागार 
बोर्ड के निर्देशन में कार्य करेंगे । एक प्रदेश के भाण्डायार निगम की श्रषिकृत 
पूंजी २ करोड़ रपये तक अनुमानित की गई है पर निमर्मित पूंजी विभिन्न राज्यों 
को उनकी आवश्यकता के अनुकूल होगी। यद प्रस्ताव किया गया है कि 
केद्रीय भाएडामार निगम द्वारा आधी पूँजी थौर शेव आधी प्रादेशिक सरकार 
द्वारा क्रय की जानी चाहिये | यह आशा की जाती है कि १६ भाण्डागार निगम 
ध्यापित किये जायेंगे और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २५० भाण्डागार विभिन्न 
केंद्रों में स्थापित किये जायेंगे, जिनकी माल मुरक्षित रखने की शक्ति लग्रभग 
१० लाख टन होगी। भारडागारणों की स्थापना के लिये उपयुक्त केन्द्रों की 
खोज की जा रही है। ऐसो आशा की जाती है कि केन्द्रीय माण्डागार निगम 
की कुल पूँजी १० करोड रुपये के लगमंग होगी जिसमें से केद्रीय सरकार 
राष्ट्रीय विकास तथा मारदायार बोर्ड द्वारा ४ करोड़ रुपये तक के शेयर सम्भबतः 
क्रय कर ले और शेप पूली स्टेट बेंक आफ इन्डिया, अनुचित बेकों, तथा सइकारी 
संस्थाश्रों द्वारा क्रय की जाय । केन्द्रीय भार्डागार निगम से यह आशा की जानी 
है कि बढ मुख्य मुख्य केन्द्रों में १०० बड़े माए्डागार स्थापित करेगा। भारडामार 
रसोदों को ऋ्रय-विक्रय योग्य ( 768०४४9|6 ) माना जायगा, जिसकी जमानत 
पर अधिकोषण  संस्थायें उन व्यक्तियों को ऋण दे सकेगी जिन्दोंने भाणडागारों में 


कृषि उत्मति जमा की है ॥! कु 
सहकारी साख, बिक्री, विधायन तथा भाण्डागारों इत्यादि के सम्बन्ध में 


द्वितीय पंचवर्षोय योजना के अन्तर्गत घुझ्य ध्येय निम्न हैं ! 
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सहकारी चीनी कारखाने मम 


आम्य वित्त व्यवस्था श्ष्६ 


सम्बन्धी विपन्नों का रिजव बैक द्वारा पूर्व प्रायण नियमानुकूल कर दिया गया दे 
और इस बात की मी अनुमति दे दी गई है कि स्वीकृत घरेलू उद्योग वथा छोटे 
उद्योगों को उत्पादन में तथा उनके माल के विक्रय में आर्थिक सहायता पहुँचा 
सकता है ! 
श्४२ से भारतीय रिजय बैंक ने फसल की बिक्री के लिए. सहकारी 
संध्याओं को बैंक दर से एक अतिशत कम व्याज की दर पर विच्चीय सहायता दी 
है। १६४४ में इसके अन्तगंत फसल बोने, काटने, वेचने इत्यादि का कारोबार भी 
सम्मिलित कर लिया गया । १६४६ में ब्याज की दर में बैक दर से एक प्रतिशत 
से बढ़ाकर डेढ़ प्रतिशव कमी कर दी गई दै । बैक के ब्याज की दर में ३ प्रतिशत 
से ३३ प्रतिशत तक दृद्धि हो जाने पर भी रिजवं बैंक ने कृषि कार्य के लिए डेढ़ 
प्रतिशत व्याज की दर पर ही सहायता दी, यह दर अभ २ प्रतिशत कम कर दी. 
गई है । 
रिजय बैंक ने सहकारी बेंकों को कुछ अन्य सुविधाएँ प्रदान की हैं। पहले 
सहकारी बैकों को समी ऋण प्रति वर्ष ३० सितम्पर तक चुकाने पड़ते थे। इससे 
सहकारी बैंकों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | रिजर्य बैंक ने अब 
यह निश्चय किया है कि सहकारी बैंकों द्वारा लिए गए ऋण अपनी पूरी अवधि 
के बाद भी चुकाये जा सकते हैं परन्तु इसमें यह शर्त लगा दी गई है कि किसी 
भी समय इन बैंकों के पास कुल शेष ऋण उस वर्ष के लिए निर्धारित साख सीमा 
से अधिक न हो) रुहकारी गैंकों को एक और सुविधा दी गई है। अब सहकारी 
बैंक रिजव॑ बेक द्वारा निर्धारित साख सीमा को बढ़ा भी सकते है, यह बैंक ऋण 
की इस रकम को झब अपनी सुविधानुसार ले सकते हैं और उसका भुगतान कर 
सकते हैं जैसा कि बैंक में जमा रुपये के साथ किया जाता है। पहले यह्द स्थिति 
थी कि ऋण को निर्धारित अवधि में चुकाने के पश्चात्‌ पुनः उसी वर्भ बिना 
रिजय॑ बैंक की अनुमति के नया ऋण नहीं लिया जा सकता था परन्तु अब किसी 
बर्ष को ऋण की निर्धारित रकम के बराबर उपयोग में इस अनुमति की 
आवश्यकता नहीं रही है। 
गआम्य बेंक व्यवस्था जाँच समिति की सिफारिश पर रिजव बैंक ने वित्तीय 
सद्दायता देने के सम्बन्ध में सुविधाएँ बढ़ायीं और १ सितम्बर १६४१ से कमीशन 
में ५७ प्रतिशत कमी कर दी है। जैसा ऊपर बताया गया है रिजव बैंक ने राष्ट्रीय 
कृषि सम्बन्धी साख कोष की स्थापना की है। इस कोब से राज्य सरकारों को 
दीर्घकालीन ऋण दिया जायगा जिसकी सहायता से वे सहकारी साख संस्थाओं की 
शेयर पूँजी क्रय करने में योगदान दें। १६५६ में रिजरद बैंक ने राष्ट्रीय कृषि साख 


श्प० भारतीय अर्थशासत्र को समस्‍्याएँ: 


(स्थायित्व) कोष स्थापित किया । कृषि उत्तत्ति (विकास और भारडागार) निमम 
अधिनियम भी १६५४६ में पास किया गया और उसके अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी 
विकास और मारडागार बोर्ड १ सितम्बर १६४६ में स्थापित किया गया। “बोर्ड 
के अन्तर्गत दो कोष हैँ, (१) राष्ट्रीय सइ़कारी विकास कोष तथा (२) राष्ट्रीय 
भाण्डागार विकास कोष । पदले कोष का उद्देश्य राज्य सरकारों को ऋण ओर 
आर्थिक सहायता देना है ताकि वे सहकारी समितियों की हिस्सा पजी में भांग 
ले पके भा अन्य प्रकार से उनके अर्थ सबन्‍्धन में मदद कर सके | दूसरे कोप का 
उद्देश्य (१) केन्द्रीय भास्डागार निगम की दिस्ख पूजी में भाग लेने, (२) राज्य 
सरकारों के राज्योय भारडागार निगमों को हिस्सा पूंजी में भाग लेने तथा (३) 
कृषि उन्नति के संग्रह क्रो प्रोत्लादित करने के लिये भाणडागार निगम अथवा राज्य 
सरकार फो ऋण तथा आर्थिक सहायता देने का है। 


अध्याय १८ 
कृषि नियोजन 

मारत को प्रथम पद्चर्पाय योजना ने कृषि नियोजन श्पर विशेष महत्व दिया 
था। प्रथम योजना के श्रन्दर्गत १३५६ करोड़ रुपये के कुल व्यय में से १५०११ 
(३५४७ करोड़ र०) कृषि तथा सामुदायिक विकास योजनाश्रों, तथा २८१५ 
(६६१ करोड़ रुपये) सिचाई तथा विद्युत शक्ति योजनाश्थों पर व्यय के लिये 
निश्चित कर दिये गये ये । द्विवीय पद्नपवर्षाय योजना के अन्तर्गत कृषि नियोजन 
का स्थान महत्वपूर्ण है, पर अधिक जोर झ्रौद्योगिक विकास पर दिया ग्रया 
है | इस प्रकार प्रथम योजना में जो असंठुलित होने का दोप आ गया था 
उसे दूर कर दिया गया है। द्वितीय योजना में विकास सम्बन्धी ४८०० करोड़ 
रुपये के कुल व्यय में से कृषि तथा सामुदायिक विकाछ योजनाथों को ११८४ 
(धद८ करोड़ रुपये) ओर सिंचाई तथा शक्ति योजनाओं को १६५ (६१३ करोड़ 
रुपये) मिले हैं । 

प्रथम योजना में कृषि पर विशेष महत्व देने के सम्बन्ध में योजना आयोग 
ने दो तके दिये थे--(१) जा योजनाएँ प्रचलित हैं उनको पूर्ण करने की आवश्य- 
कता है और (२) जब तक खाद्यान्न का और उद्योगों के लिये आवश्यक खनिज 
पदार्थों का पर्याप्त उत्पादन नद्मीं कर लिया जाता श्रौद्योगिक विकास के कार्यक्रम में 
विशेष प्रगति ला उकना सम्भव नहीं है| इसमे सन्देह नहीं कि उद्योगों का 
विकास करने के लिये सनिज पदार्थों और खाद्यान्न की आ्रावश्यकवा होती है। 
यदि यह सामप्रियाँ पर्याप्त सात्रा में मल जाँय तो भारतीय उद्योग को विकसित 
करने मे निश्वय दी सझ्ययवा मिल सकती है । इसके साथद्वी भारत की अधिकाँश 
जनता कृषि कार्य करती है । कृषि में सुधार करने से इनकी आय में वृद्धि होगी 
ओर परिणाम स्वरूप रहन सहन में सुधार होगा | परन्तु इतने पर भी योजना 
आयोग द्वारा कृषि को प्रधानता दिये जाने की कडी आलोचना की गई थी। 
भारत की आर्थिक व्यवस्था अ्रसन्तुलित है, क्योंकि उद्योगों का विकास करने की 
पूर्ण सम्भावना द्ोते हुये मी अब तक उद्योग पूरी तरह विकसित नहीं हो पाये हैं। 
इस बथ्य की ओर ध्यान न देकर निरन्तर इस बात पर महत्व दिया जा रहा है 
कि कृषि का विकास करने की विशेत्र आवश्यकता है | पंचवर्षोय योजना के पूर्ण 
हो जाने पर इस असंतुलित व्यवस्था के दूर होने की सम्मावना नहीं है। वास्तव में 
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सम्भावना में इस बात की है कवि योजना के परिणाम स्वरूप यह व्यवस्था दृढततर 
हो जायगी। यदि पश्चर्षीय योजना निर्माण करते समय उद्योगों पर अधिक ध्यान 
दिया गया द्ोता तो इस दोष के दूर दो सकने की श्राशा थी और भारत का और 
अधिक सन्तुलित विकास हो सकता था| यदि योजना आयोग उद्योगों के विकास 
पर महत्व देता तो इससे क्र के विकाल की समुचित व्यवस्था करने में उठको 
किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता दूसरे, यद्द बिल्कुल उह्दीं है कि भविष्य 
में औद्योगिक विकास करने के लिए इढ आधार का निर्माण किया जाय परन्तु इस 
बात पर कैसे विश्वास कर लिया जाय कि भारत की क्ृपि का पूर्ण विकास हो जाने 
के पश्चात्‌ उद्योग्रों का इस स्तर तक विकास कर लिया जायगा कि उसमें डस 
समय उत्पादित कच्चे माल श्रौर बिजली इत्यादि का पूर्ण उपमोग हो सकेगा। यह 
बहुत सम्भव हे कि उस समय तक अन्य देशों के उद्योग आ्रांधक शक्ति शाली हो 
जायेंगे और भारतीय उद्योग के लिये नवीन समस्याएँ उत्पन्न कर दें। योजमा 
आयोग उद्योगों का और अधिक विकास करने और भारतीय कृषि से उपलब्ध न 
हो सकने पर खाद्यान्न तथा कच्चे माल का ग्रायात करने की व्यवस्था कर सकता 
था जैसे जाधान और ब्रिटेन ने किया | यदि उद्योग और झरप दोनों का साथ साथ 
विकास किया जाय तो भारत का आर्थिक बिकास और अधिक सन्तुलित हो 
जायगा श्रौर उद्योग तथा कृषि के विकास का परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना 
सम्भव हो जायगा । योजना में कृषि पर श्रावश्यकता से अधिक महत्व दिये जाने 
से कृषि तथा उद्योग के विकास में सन्ठुलन स्थावित कर उनका सुनियोनित 
विकास करने में बाधा पहुँचेगी जब कि नियोजन का आधार दी सन्तुलित और 
क्रम बद्च बिकास करना है। 

प्रथम ग्रोज़ना--प्र थम पंचवर्षीय योजना मे कृषि की सर्वतोन्मुखी उन्नति 
का प्रत्रन्ध किया गया था | उसके अन्तर्गत कृषि उत्पत्ति के अतिरिक्त पशु-सुषार, 
सइकारी आंदोलन का विकास, गब्यशाला, वन, भूमि संरक्षण तथा पचायतों के 
विकास और सुधार की योजनाएँ सम्मिलित थीं। भारत को केवन्न खाद्यानों श्र 
उद्योगों के लिये कच्चे माल के उत्पादन में ही श्रात्म निर्भर बनाने पर विशेष 
ध्यान नहीं दिया गया था, वरन आमीण जनता के रइन सइन के स्तर को उन्नत 
करने तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्पादन में भी वृद्धि करने का विचार किया गया 
था। प्रथम योजना में कृषि तथा सामुदायिक विकास योजनाओं पर व्यय 
किये जाने वाले ३५७ करोड़ झुपये में से १६७ करोढ़ रुपये कृषि सम्बन्धी 
कार्य क्रमों पर, ६० करोड़ झुपये राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं पर तथा खामु- 
दाबिक योजना क्षेत्रों पर, २२ करोड़ रुपया पशु पालन पर, १४ करोड़ रुपये 
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स्थानीय सुधार कार्यों पर, ११ करोड़ आस पंचायतों पर, १० करोड़ बनों पर, 
४ करोड़ मछली पकड़ने के कार्यों पर, ७ करोड़ सहकारिता पर और १ करोड़ 
रुपये अन्य बातों पर ब्यय करने के लिये नियत किये गये थे | 

प्रथम योजना का सिंचाई सम्बन्धी तथा विद्युत शक्ति के विकास का 
कार्यक्रम बहुत ही विशद्‌ था । यह कार्यक्रम उन योजनाओं पर आधारित था जो 
योजना के पूर्ष से द्वी प्रचलित थीं | योजना में इन योजनाओं को आएे बढ़ाने का 
प्रबन्ध किया गया था | परन्‍्द इनकी संख्या इतनी अधिक थी कि सम्पूर्ण योज- 
नाआ को एक साथ नहीं लिया जा सकता था। इसलिये यह निर्णय किया गया 
कि कोसी, कोयना, कृष्णा, चम्बल ओर रिहन्ड योजनाओं को योजना काल के 
आअंधिम भाग में लिया जायगा | ६६१ करोड़ रुपयों के कुल व्यय में से ३८४ करोड़ 
पिंचाई के लिये, २६० करोड़ विधुत योजना के लिये श्रौर १७ करोड़ बाढ़ 
निर्यत्रण तथा श्रन्य खोज कार्यों के लिये मियत किये यये । प्रथम योजना का लक्ष्य 
सींची जाने बाली भूमि का क्षेत्रफल ५१० लाख एकड़ से, जो कि १६५०-३१ में 
यथा, बढ़ा कर ६७० लाख एकड़ १६५५-५६ तक करने का और विद्य॒त शक्ति का 
बत्पादन २३ लाख क्रिलोबाट से बढ़ाकर २४ लाख किलोवाट कर देने का था| 
यदि इस विकास योजना को दीघ कालीन दृष्टि से देखा जाय तो यह आ्राशा की 
जा सक्रती थी कि २० वर्षों के अन्वगत द्वी ४०० लाख से लगाकर ४५० लाख 
एकड़ तक अतिरिक्त भूमि छिंचाई के अंतर्गत आ जायगी श्र वतमान विद्युत 
शक्ति की मात्रा जो उत्पादित की जा रद्दी है उसमे ७० लाख किलोवाट की और 
अधिक वृद्धि हो जायगी | यह कार्यक्रम का बड़ा ही श्रेष्ठ आदर्श है और यदि पूर्ण 
हो गयर तो मारतीय ग्राम्य शर्थिक व्यवस्था की रूप रेखा बदल जायगी | 

प्रथम योजना में कृषि नियोजन की तीन प्रमुख विशेषताएँ थीं--(१) 
सम्पूर्ण का केवल राज्य सरकारों द्वारा संचालित किया जञयगा और उदोगों के 
विपरीत निजी व्यवसाय का इसमें कुछ दाथ नहीं रहेगा । इसका कारण यह है कि 
इस प्रकार के काय में काफी दीघ्रे अवधि के पश्चात्‌ लाम अजित किया जा सकता 
है और रुपयो के रूप में तुरत लाभांश प्रात नहीं दहोता। विगत ब्षों में निजी 

, उद्योग इस प्रकार के कार्यो से पृथक रहा है। इसलिये स्वाभाविक ही योजना 

आयोग ने श्य कार्य का सुचालन करने के लिये निजी उद्योगों को उपयुक्त साधन 
नहीं समक्ता। श्रायोग को निजी उद्योगों की कार्यक्षमता पर विश्वास नहीं हो 
सका। योजना के अनुसार राज्य सरकारें सिंचाई तथा विद्यत योजना कार्यों का 
प्रबन्ध करेंगी ओर केन्धीय सरकार विभिन्न राज्यों के इस कार्य में उचित सम्बन्ध 
स्थापित करेगी तथा अम्य सामान्य सद्दायता देगी; (२) दीर्धकालीन योजनाओं पर 
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विशेष महत्व दिया गया है | इस प्रकार की योजनाओं से होने वाते लाभ का 
अनुमय १५ से २० वर्ष के पश्चात्‌ किया जा सकेगा जब कि भारत की कृषि का 
पूर्ण विकास हो चुकेगा । यद्यपि दीर्घकालीन योजनाओं पर महत्व दिया गया है, 
फिर भी अल्पकाल भें खांद्यान्न॑ तथा उद्योग के लिये आवश्यक कच्चे माल के 
उत्पादन में वृद्धि करने की भी समुचित ध्यवस्था की गई है । जैसा कि कि 
उत्पादन और नीति? शौक अध्याय में बताया गया है, यह आशा की गाती है 
कि खाद्यान्न के सम्बन्ध मे भारत को याजना की अवधि में ही स्वावल्म्बी बनाय 
जा सकेगा ओर कपास तथा जुड़ के सम्बन्ध में भारत की विदेशों पर निर्भरता को 
कम फ़िया जा सकेगा; (३) इस याजना का उद्देश्य फेवल कृषि उत्पादन में वृद्धि 
ही नहीं वल्फि ग्राम्य-जीवन का वहुछुखी विकास भी करना दे । 

द्वितीय योजना--प्रथम योजना का अभाव द्वितीय योजना में पूर्ण कर 
दिया गया ओर उद्योगों को प्रमुख स्थान दिया गया दै, ओ कि न्यायपूर्ण और 
उचित था | दससे भारत के विफास की असदुलित अवस्था सुघर जायगी और 
राष्ट्रीय आय में अधिऊ तीत्र गति से वृद्धि होगी और कार्य करने के श्रधिक अवसर 
आत्ष द्वो सकेंगे | द्वितीय योजना के अन्तर्गत ४८६०० करोड़ रुपयों के विकाय काय- 
कमो पर नियत व्यय में से श८"५% उद्योगो ओर खान खोदने पर, २८६; सघार 
तथा यातायात पर, ११८५ (५६८ करोड र०) कृषि तथा साम्रदायिक विकास 
पर, और १६% (६१३ करोड ठपयें) सिंचाई तथा विद्युत शक्ति के उत्पादन पर 
व्यय किया जायया । यथ्यपि द्वितीय योजना में उद्योगों और यातायात को अधिक 
महत्ता दी गई है पर कृषि तथा सिंचाई को छोड़ नद्दी दिया गया है। द्वितीय 
योजना में कपि नियोजन की मुख्य विचारणीय बातें मिम्न हैं-- 

(आ) कृषि सुधार सम्बन्धी कार्य क्रमों से यद अआ्राशा की जाती है कि बढ़ा 
हुई जनसख्पा के किये पर्याप्त खाद्य सामग्री तथा विकसित उद्योग व्यवस्था के 
लिये कच्चा माल दे सकेंगे ओर इतभी कृषि उत्धक्ति बच रहेगी कि उसका निर्वात 
भी किया जा सकेगा | इसलिये यह कहा जा सकता दे कि द्वितीय योजना में प्रधम 
योजना की अपेज्ञा कृषि तथा अन्य उद्योगों के ड्िकास कार्यक्रम में अधिक पारस्प- 
रिक निर्भरता का आयोजन किया गया दे । इन ध्येयों को प्राप्त करने के कार्य 
क्रमो को निर्माण करते समय दीघेक्रालीन दृष्टिकोण रखना आवश्यक दे ताकि 
भौतिक साधनों और मानव अम का सर्वोत्तम प्रयोग, कृषि का सर्वतोन्मुखी सुलित 
विकास, ओर ग्राम वासियों की आय में तथा रहन-सहन के स्तर में पर्यात्र वृद्धि 
सम्मव हो सके | राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रम निर्माण 
करने में यद्ध आवश्यक है फि ग्राम के सन्मुख एक ऐसा दादर्श उपस्थित कर दिया 
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आय जिसे प्रात करते में वे प्रयक्षशील दो सके | द्वितीय योजना जिर्माण के उम्बन्ध 

मेँ यह कह्दा गया था कि यई आदर्श १० वर्ष के अन्तर्गत दी उस्तादन को जिसमें 

खाद्याक्, पिंलदर्न) कपास, गन, पु पालन से प्रात बस्तुएँ, इत्यादि सम्मिलित 
गी इुगनी कर देगा । 

(बो $पि उल्मत्ति को अनेक-सतते प्रदान करनी ब्रोर खाद्यान्न सम्बन्धी 
ससलों को श्रत्र तर्क ज्ञा प्रधानता दी जाती थी उसे बदलना आदर्श होगा द्वितीय 
दोजना में ऐंसी कसलों की वृदि भी है. जैसे सुपाढ़ी, नास्यिल, लाख, काली मिर्च, 
बृवकफल ईल्वार्द जिनकी ओर प्रथम योजन! में कोई छिशेष ध्यान नहीं दिया था । 

(ठ) कप के च्लेत्रफल की दृर्दि करने की सम्भावना तो बहुत सीमित है 
जो भोडी बहुत वृद्धि झुषि के त्षेत्रफल में सम्भव होगी उससे मोटे श्रन्न के दी 
उस्सादम में वृद्धि की जा उकेंगी । जैसे-जैसे राष्ट्रीय आय में दृद्दि होती चलेगी चैसे- 
चैसे मोटे श्रत्न की माँग गेहूँ, और चॉर्वर्क की माँग से बदल ही जायगी । ऐसी 
सथति में कृषि उद्मत्ति में दृद्धि का मुख्य लोत अधिक कुशल, लाभदायक तथा 
बनी खेती ही दोगा । 

'ुद्योष योजना के अन्तगेत कृषि नियोजन की मुख्य विशेषताएँ निम्न 
३-..(३) भूमि के प्रयोग का लियोजन; (२) दीपकालीन भर अल्पकालीन लक्ष्यों 
का निश्चित करनाए (३) उलादन लक्ष्यों तथा भूमि प्रयोग योजनाग्ों को एक 
दूसरे से सम्बद कर देना; और (४) उपयुक्त मूल्य नीच की लर्धास्ण करना । 

द्वितीय योजना मे पृद्८ करोड़ झुपयों के व्यय में से १७० करोड़ रुपये 
कृषि कार्यक्रमों पर, २०९ करोड़ रुपये राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं पर, ५६ करोड़ 
रुपये पशुपालन १२, ४७ करोड़ रुपये बनो ओर भूमि संरद्ण पर, १५ करोड रुप 
स्थानीय विकास १९ ५२ करोड़ इुपये पंचायतों पर, १९ करोड़ रुपये मछली पक" 
ड़ने के ब्यववसाय १९ ४5 करोड़ रुपये सहकारिता पर जिसके अन्तर्गत भाएंडागार 
ठथा विक्रय सुविधार्य भी सम्मिलित होंगी, ओर ६ करोड रुपये अन्य विविध बातों 
पर व्यव किये जायेंगे। इस प्रकार प्रथम योजना की ठुलना में कृषि पर कुल व्यय 
कम है: गया है। स्थातीव खिकारु कार्यों तथा आम पंचायतों पर लगभग 
समान ही है और राष्ट्रीय ब्वस्तार सेवाओं तथा सामुदायिक योजनाओं, पशुपालन, 
बम सथा भूमि संरहण और सदृकारिता पर व्याप्त मात्रा में इंकि हो गई है। 

कठिनाइयाँ-- भीख में कृषि नियोजन को सफलता पूर्वक कार्यान्वित 
करने में. अनेक कृठिनाइयाँ हैं योजना की सफल बनाने के लिये सर्व प्रथम 


१५६ भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


वह इस बात के लिये प्रस्तुत नहीं कि परम्परा की रूढ़ि छोड़कर कुछ नवीन प्रयोग 
किये जाँय | श्रतीत में कृपकों की स्थिति में सुधार करने के लिये अनेक प्रयत्ञ 
किये गये परन्तु कृपकों की उदासीनता के कारण उनमें से अधिकांश असफल 
रहे। पंचवर्षीय थोजना मे कहां गया है कि कृषि के क्षेत्र में विकास कार्यक्रम को 
सउुफ़ल बनाने के लिये और निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचने के लिये यदइ आवश्यक 
है कि जनता सहयोग दे | बिना जन-सहयोग के सस्राज कल्पांण की योजना 
सफल नहीं शो सकती | कृषि विकास कार्यक्रम उसी सीमा तक सफलता पूर्वक 
कार्यानिवित हो सकता है जहां तक जनता उत्साह और स्वेच्छा से उसके लिये 
काये करने को प्रस्तुत हो | कृपकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिये यह 
आवश्यक है कि (१) विभिन्न उपायों से कृषकों को यह विश्वास दिलाया जाय 
कि योजना उपयुक्त है और इसके कार्यान्वित होने से उनका लाम होना निश्चित 
है; (२) योजना लागू करके शीघ्र ही ऐमे परिणाम निकाले जाने चाहिये जिनसे 
कृपकों में विश्वात उत्पन्न हो और उन्हे प्रेरणा मिले और जिनको बद्ध स्वय 
श्रौँखों सम देख और परख सके | यदि योजना का उद्देश्य दीधकालीन लक्ष्य की 
प्राप्ति करना द्वो तो कृषकों में योजना की निश्चित उपयोगिता के प्रति विश्वास 
उत्पन्न करना कठिन द्वो जायगा। मूल्य अधिक होने से, बेरोजगारी में दृद्धि से 
और ब्यापक आधिक कठिताइयों के काएण बड़ी योजनाओं को सफलता पूर्वक 
ल्लागू करने में सरकार की समथवा पर कृषकों में विश्वास घटता जा रा है; 
और (३) जनता में योजना लागू करने के लिये उत्तरदायी पूर्ण ग्रधिकारियों की 
ईमनादारी और क्षमता पर विश्वास उत्पन्न किया जाये | यदि जनता प्रशाहन के 
हर स्तर पर भ्रष्टाचार देखे, उसे सन्न स्थानों पर कार्य में अनावश्यक देरी तथा 
अकुशलदा का सामना क्श्ना पडे और यदि उसे यह मालूम दो कि समाज का 
शोषण कर समाज की हानि से लाभ उठाने वाले हानिकारक तत्वों के विरुद्द 
उपयुक्त कार्यवाह्दी नहीं की जा रही दै तो जनता को उत्साहित कर उशका सक्रिय 
सह्ष्योभ प्राप्त कर सकना अत्यन्त कठिन ढ्वों जायगा | 

कृषि नियोजन की सफलता अन्य योजनाओं की तरद्द सम्बन्धित अधि- 
कारियों की कार्यक्षमता और ईमानदारी पर निर्भर करती है | योजना श्रायोग ने 
बताया है कि कार्यक्रम की सफलता की गति श्रशासन संगठन, उध्की कार्य- 
कुलता और उसके द्वारा प्रेरित जनता के सहयोग पर निर्भर करती है। प्रशासन 
को आज गत वर्षों की अपेक्षा अधिक बड़ी और जगिल समस्पाझों का सामना 
करना पड़ रहा है| यह समस्याएँ बड़ी और जटिल अवश्य हैं, परन्‍्दु आज इनके 
महत्व मे अतीत को अपेक्षा कहीं अधिक बृद्धि दो गई। योजना के कार्य का 


कृषि नियोजन श्च्र्७ 


सफलतापूर्वक संचालन करने के लिये शिक्षित, कुशल और ईमानदार अधि- 
कारियो का अमाव दै। कार्य बहुत विशद है, परन्द विभिन्न योजनाओं का कार्य 
समालमे के लिये शिक्षित कर्मचारी पर्यात सख्या में नहीं हैँ । केन्द्रीय तथा राफ्य- 
सरकारों के अनेक जला, राजस्व तथा अन्य अधिकारी हैं, जिनमें से कुछ बहुत 
कुशल और परिश्रमी हैं, परन्तु खेद है कि इन अधिकारी में से अनेक प्राचीन प्रया 
के अनुकूल चलते हैं और कृपकों से अपने को काफी दूर रखते हैं । इन अधि- 
कारियो की दृष्टि में स्वनात्मऊ कार्य की अपेक्षा कानून तथा व्यवस्था बनाये 
रखने का अधिक महत्व है, इससे यह अधिकारी योजना को कार्यान्वित करने के 
लिये उपयुक्त सिद्ध मही दा सकते | अधिक-अ्रन्न उपजाओ? तथा अन्य आान्दोलनों 
के सम्परस्ध में अनेक ऐशी घटनायें प्रकाश में आई है जिनसे पता चलता है कि 
अधिकारियों ने बीज, खाद तथा रुपया ऋृपकों तक पहुँचाने का अ्रपेक्षा केवल 
काशजा मे खान) पूर्ति की और रुपयों को स्वयं इड़प लिया ) इससे योजना को 
सफल बनाने में सफलता नहीं मिल उकती और जनता का उस पर से विश्वास 
डठ जाता है। पंचवर्षाय याजना में इस बात पर महत्व दिया यया दे कि सर्वप्रथम 
अशासन में निष्ठा, कुशलता, बचत और सार्वजनिक सदयोग प्राप्त करने की 
आवश्यकता है । याजना मे इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अनेक सुम्लाब दिये गये 
हं। इनकी पूर्ति में अवश्य काफ़ी समय लगेगा। योजना के अन्तर्गत विभिन्न 
कार्यों के लिये उपयुक्त व्यक्तियों को छाँटने और उनको उचित ट्रेनिंग देने के साथ 
दी पंचवर्षीय योजना में सम्बन्धित अविकारियों को कार्यक्षमता, निष्ठा ओर 
ईमानदारी में सुधार करने के लिये अनेक सुझाव दिये गये हैं इनमें से कुछ समाव 
इस प्रकार हैं--(१) प्रशासन सम्बन्धी, राजनोतिक तथा अन्य पदों पर कार्य 
करने वाले अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने के लिये उपयुक्त 
व्यवस्था की जाय । यदि अपराध स्पष्द दो तो तथ्यों का पत्ता लगाने और अपराध 
सिद्ध करने के लिये तुरन्त जाँच की जाय । (२) वर्तमान कानून में ऐसे मामलों के 
लिये ध्यवस्था की गई है जिनमें सरकारी कमचारी आय के गैर कानूनी साधनों का 
उपभोग करता है और उन साधनों के सम्बन्ध में सन्‍्तोषज्ञनक स्पष्टीकरण नई 
दे पाता | परतु बतेसान कानूस के अनुसार ऐेसे मामलों की जाँच करने को 
* व्यवस्था नहीं है जिससे यद्द ज्ञात हो कि अमुक सरकारी कर्मचारी के रिश्तेदार 
एकाएक घनवान कैसे ईं। गये । इसलिये कानून के इस अभाव को पूरा करने के 
लिये अध्ययन किया जाय और उपयुक्त कानून बनाया जाय | (३) ऐसे अधिकारी 
को जिसकी ईमानदारी पर सन्देइ किया जाता है बडे उत्तरदायित्व के पद पर नहीं 
नियुक्त करना चाहिये । 


श्श्ष्र मारतीय अ्रथंशात्र की समस्याएँ 


भारतीय ग्राम्प जीवन की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं ज्ञिनसे कृषि नियोजन 
के काय भें बाघा पहुँचती हे | ग्रामों में अच्छी सड़कों, ग्रिचाई तथा अन्य सुवि- 
घाओों का अभाव है। कृपकों के इन अमावों की शीद्र पूर्ति करने को आवश्य- 
कवा है, परन्तु यदि इन कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाय तो बहुमुखी व्यापक 
कार्यक्रम को लागू करने में अनेक कठिनाइयाँ पैदा दो जायेगी | यदि दीर्घकालीन 
योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया यया त्तो स्थिति में मुधार करने की शीघ्र फल- 
दायक योजनाएँ लायू करने की सम्भावना कम हो जायगी। यद्द सम्मव है कि 
दीधकालीन और अ्ल्वकालीन दोनों प्रकार की योजनाओं पर ध्यान दिया जाय 
परन्तु इससे प्रगति की गति मन्द हो जाती है और कार्य तेजी से आगे नहीं बढ़ 
पाता है। जमीदारी, जागीरदारी तथा इसी प्रकार की अन्य प्रथाओं के उन्मूलन 
से अनेक नई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं।आमों से महाजनों और साहूकारों 
के घीरे धीरे समाप्त हो जाने से नई कठिनाइयों मे वृद्धि हुई है। इससे एक खाई 
उस्न्न दो गई है जिंसको अभी तक नई व्यवस्था से पादय नहीं जा सका है। 
भारतीय कृपषक एक दुष्चक्र में फंसा हुआ हे। वह निर्धन हैँ क्‍योंकि अच्छे 
प्रकार का बीज, अ्रच्छे पशु और खाद इत्यादि खरीदने के लिये उसके पास द्रव्य 
नहीं है, और जब्र तक वह घनी नहीं बन जावा तब तक बह इन बस्तुओ्रो का क्रव 
कर सकने के साधन नहीं जुटा सकता है । दूसरे रूप में यह कद्दा जा यकता है 
कि कृपको की ऋण लेने को क्षमता महीं है । वद्द जमानत न रख सकने के कारण 
सदकारी बैंको तथा ऋण नही देने वालो अन्य संध्थाह्रो से ऋण नहीं ले सकता 
है | और जब तक कृपको को आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं दो जाती बह इन 
साधनो को नहीं जुया सकता है । यही कारण है कि शताब्दियो से भारतीय कृषक 
निर्भनता और इुखों में कसा हुआ है। कृषि नियोजन को सफल बनाने के लिये 
कृपकों को इन कठिनाइयों को दूर करना अत्यन्त आवश्यक है। 


अध्याय १६ 
बड़े पमाने के उद्योग 
भारत में अनेक बढ़े उद्योग है परन्तु थ्रौद्योगिक च्षेत्र में अभी प्रिडेन में 
श्ण्वीं शताब्दी में हुई श्रौद्योगिक क्रान्दि के समान ओद्योगिक क्रान्ति यहाँ नहीं 
हुई है। भारत में प्रति व्यक्ति औद्योगिक उद्यादन की मात्रा बहुत कम है और 
इन उद्योगों में देश की जन संख्या का बहुत कम भाग लगा हुआ है। भारत के 
कारसानों में प्रदिदिन कार्य करने वाले श्रमिकों की औसत संख्या १६१६ में १६ 
लाख थी जो बढ़कर श्त्र २५ लाख हो गई है। देश की रे८ करोड़ जनसंख्या 
को देखते हुये यह बहुत कम है। देश में नबीन उद्योगों का बिकास करने के लिये 
काफी बड़ा क्षेत्र खुला पड़ है और वर्तमान उद्योगों के उत्पादन में मी अधिक बृद्धि 
की जा सकती है। 

द्वितीय विश्व युद्ध के पृ भारतीय उद्योग की दो प्रमुख विशेषताएँ थी-- 
(श्र) कुछ उद्योगों में जैसे सूती कपड़ा और चीनी उद्योग में बहुत अधिक श्रमिक 
कार्य करते थे और ये उद्योग झ्रावश्यकवा से श्रधिक उत्मादन करते थे; (ब) 
इसके साथ ही बड़े रसायनिक, इंजीनियरिंग और इसी श्रेणी के अन्य उद्योग ये ही 
नहीं । युश्नोत्तर काल में कुछ सीमा तक इन दोषों को दूर कर दिया गया है| यद्यपि 
कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए भारत को आयात्त पर निर्भर करना पढ़ता है फिर 
भी देश में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ दो गया है। इन 
बख्ुओं के उत्पादन में शद्धि हो रही है और ऐसी सम्भावना है कि मविध्य में 
अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये इनका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया 
जा सकेगा। श्राशा की जाती है कि भारतीय ओदोगिक विकाठ में जो अभाव शेष 
हैं उनको पंचवर्षीय योजना के औद्योगिक विकास कार्यक्रम को कार्यात्त्रित करके 

पूर्ण कर दिया जावेगा । ठग 

सूती कपड़ा उद्योग 

भारतीब सूती कपड़ा उद्योग की एक उल्लेखनीय विशेषता यद है कि इसका 
युद्ध के पश्चात्‌ विशेष रूप से विकास हुआ है। विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ कपड़ों को 
फिल्लों की संख्या में काफी दृद्धि हुईं है । देश का विभाजन दो जाने से मिलो की 
संस््या १६४७ मे ४२३ से गिरकर श्श्४८ में ४०८ रद गई थी परन्ठु नवोन मिलीं 
की स्थापना से और प्रचोन मिल्लों में मशीन इत्यादि बढ़ा देने से भारतीर 
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सूती मिलों की उत्पादन शक्ति में काफी वृद्धि दो गई है। १६४१ में मारत में ४४४ 
मिलें थी जिममे १ करोड़ १५ लाख ४० इजार तकुण ( 59065 ) और 
२,०१,४८४ कंधे थे पर १६४७ के अ्रन्तगंत में ४६६ मिले हो गई जिनमे १२६ लाख 
सकुए श्र २०३,१२६ के द्वो गये । कई नई मिलें स्थाएव की जा रही हैं और 
आशा की जाती है कि इन मिलों द्वारा उत्तादन आरम्भ होने पर भारतीय वूती 
मिलो कौ वास्तविक उत्पादन शक्ति में मुख्यतः कताई मिलों (3७ग्रष्मं&ट ग्णी8) 
में, और वृद्धि दो जायगी । 

कुछ मिलों में फेवल सूत काता जाता है श्रौर अन्य में सूत की कताई और 
बुनाई दाना होती है | युद्ध के पश्चात्‌ काल की योजना समिति ने अनुमान लगाया 
कि झाथिक हृष्ठ से कताई-बुनाई दोनों कार्य करने वाली अ्रनुकूल्ततम आकार की 
सूत। मित्र में २५ इजार तकुए और ६०० करपे होने चाहिये। परन्तु दुर्भाग्यवश 
अधिकाश मिलें जिनमें कताई बुनाई दोनों कार्य दोते हैं और जिनमें केवल कताई 
दोती है श्रार्थिक दृष्टि से अनुकूलवम थ्राकार की मिलें नहीं कह्दी जा सकतीं। 
सूती कपड़ा उद्योग की वकिक्ञ पार्टी के अनुमान के अनुसार लगभग १५० मिलों 
में अनार्थिक हें । इसक साथ ही अ्रधिकांश मिलो में पुरानी और घिसी पिशी मशीनें 
हैं। बम्बई मिल-माह्िक संघ के अनुमान के अनुसार बम्बई की मिलों में ६०% 
मशीनें २५ वर्ष से मी अधिक पुरानी है । सूती कपड़ा उद्योग के तम्मुख सब्र से बड़ी 
समस्‍या यह है कि वर्तमान मिलों को श्राथिक दृष्टि से उपयुक्त स्तर पर लाया 
जाय, पुरानी मशीनों के स्थान पर नई आधुनिक मशीनें लगाई जाय॑ और उन्हें 
आवश्यक श्रोद्योगिक प्रखाधनों से सुसज्जित क्रिया जाय | दूसरी ध्यान देने योग्य 
बाढ़ यह है कि देश के अन्य भागों जैसे मद्रास, मध्य अदेश, उत्तर प्रदेश और 
सथ्य भारत में इस उद्योग का विकास हुआ परन्तु फिर मी यह उद्योग बम्बई में 
ही झधिक केन्द्रित हे । कुल उद्योग में जितने तकुए और करचे उपयोग मे लाये 
जाते हैं उनके ६० अतिशत फेबल बम्जई में हैं | इसलिए भविष्य में विकात करते 
समय उद्योगों के स्थान-निर्धारण की समस्या पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा | स्थानी 
करण की स्थिति में सुधार आवश्यक है। 

उत्पादन की प्रवृत्तियाँ--१६४४ में सूती कपड़े और १६४६ में दूत का 
उत्पादन अधिकतम भ्र्थात्‌ क्रमशः ४८५२० लाख गज और १६८५० लाख पौरड 
था। यह उत्पादन १६४० में गिरकर ३६६५० लाख गज और ११७४० लाख 
पीएड हो गया | १६४६ और श्६४७० में उत्पादन के गिरने के मुख्य तीन कारण 
ओ--(१) १६४७ मे देश का विभाजन हो जाने से कच्चे माल की कमी हो गई 
और पाकिस्तान तथा अन्य देशों से ररई का आयात करने में अनेक कठिनाइयाँ 


ब्थ : 


बड़े पैमाने के उद्योय श्र 


उसच हो गई, (२) उद्योगों में श्रमिकों के रंगड़े में वृद्धि हुईं; और (३) विद्युत 
शक्ति पर्याक्ष न दोने के कारण बम्बई मिलों को दीं जाने वाली विद्युत कम कर 
दी गई। घीरे-धीरे इन कठिनाइयों को दूर करके उत्रादन में दृद्दि होने लगी । 
यूती कपड़ा उद्योग में श्रमिक तथा मालिकों के सम्बन्धों में सुधार हुआ, उत्पादन 
शक्ति में वृद्धि की गई और देश में कपास की उत्तत्ति में वृद्धि से कच्चे माल की 
पूर्ति में वृद्धि हुई | परिणामस्वरूप १६५१ में खूती कपड़े और सूत्त का उत्पादन 
अऋमश ४०७६० लाख गज और १३०४० लाख पौरद और १६१२ में ४५६८० 
लाख गज और १४५०० लाक्ष पौएद दो गया। मिलों द्वारा कपास के क्रय पर से 
निय॑त्रण के इव्मानें के कारण, रु और कपड़ों के यातायात के लिये मालगाड़ियों 
के मिलने तथा माँग की दृद्दि से उत्पादन में और अ्रधिक बृद्धि हुई है। इसके परि- 
शाम स्वरूप सूती कपड़ों और सूत का उत्पादन बढ़कर १६४७ में क्रशश३ ४३१४० 
लाख गज और १७७६० लाख पौर्ड हो गया | 

मारत की सूती मिलों में पहले मोटे कपड़े का ही श्रधिकतर उत्पादन किया 
जाता था परन्तु प्रशुल्क मस्डल (टेरिफ्रोर्ट) की सिफारिशों के अनुसार उत्तम 
अकार के कपड़े का उत्तादन घटाने के लिए १६२५ से १६४० तक काफ़ी रुपया 
लगाकर अनेक टेकनिकल सुधार किये गये परन्तु उद्योग का पुनरसंज्ञठन कार्य पूर्ण 
डोने के पूर्व ही द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ द्ो गया। युद्ध के लिए सैनिक मांगों तथा 
अन्य आवश्यकताओं को पूर्ति के लिये उद्योग को फ़िर मोटे तथा माध्यम यर्ग के 
कपड़े का उत्पादन करना पड़ा । इसमें कुछ और रुपया लगाना पड़ा जिरुसे उद्योग 
पर काफ़ी भार पड़ा । परन्ठु इधर कुछ बर्षों से मोटे ओर श्त्युत्तम प्रकार के कपड़े 
के स्थान पर मध्यम और उत्तम प्रकार के कपड़ों के उत्पादन में वृद्धि की गई | 
यह एक वान्छुनीय अवृत्ति है और दम यद आशा कर सकते है कि मविश्य में देश 
को मांस पूरी करने तथा निर्यात के लिए. इस उद्योग को महीन और मध्यम भेणी 
के कपड़ों की उत्पत्ति बढ़ानी पड़ेगी । 

कच्चा माल--अपनी पूर वास्तविक उत्पादन शक्ति के बराबर उत्तादन 
करने के लिये भारतीय सूती का कपड़ा उद्योग को लगमग १२१४ लाख गांठ कपास 
की आवश्यकता दोती है ] विभाजन दवोने से देश में कपास का पर्यास मात्रा में उत्पा- 
दन दवा था। मारतीय मिलों को आवश्यकता पूरी करने के साथ दी विदेशों को 
भी कपास नियोत किया जाता था जिससे उद्योग को कच्चे माल के आअभाष को 
कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था| देश विमाजन के पश्चात्‌ स्थिति 
में परिवर्तन हो गया । देश में कपास का उत्पादन गिर गया। १६४७-४८ में २२ 
लाख और १६४८-४६ में १८ लाख गांठों का उत्पादन किया जा सका | इससे 
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उद्योग के सम्मुख कच्चे माल के अभाव का गेंमीर संकट उत्पन्न हो गया,| सामान्य 
ौह्थिति में कपास का आयाव करके इस संकट को दूर किया जा सकता या पर्ठु 
पाकिस्तान ने सारत को आवश्यकता के अनुसार कपास नहीं दिया | पाकिस्तान 
के अतिरिक्त अन्य देशों की कपास का भाव बहुत अधिक था और मारतीय सूती 
कपड़ा उद्योग के अनुकूल नहीं था | परन्तु १६५७-५८ में कपास का उत्पादद १० 
लाख गांठें से कुछ द्वी कम या और इस प्रकार झअशतः कच्चे माल की कमी पूरी 
हे गई । द्वितीय पश्चर्षीय योजना के झतगत्त कपास के उत्पादन में और भी वृद्धि 
होने की सम्भावना है | इससे सूती कपड़ा उद्योग के कच्चे साल की कठिनाई को 
बहुत कुछ दूर किया जा सक्रेगा । 

निर्यात--१६४८-४६ के विपरीत १६४०-५१ में खूती कपड़े और सूत के 
निर्यात में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। १६४८-४६ में ३४१० लाख गज कपड़ा और 
७४ लाख पौश्ड सूत देश से बाहर भेजा गया। १६५०-४१ में १२६६५ लाख गज 
कपड़ा और ७४५ लाख पौरड सूत विदेश भेजा गया इस वृद्धि का कारण यह 
कि मारतीय साल का मूल्य झपेकज्षाकुत कम रहा और साथ ही विदेशी बाजार पर 
अधिकार जमाने के लिये भारतीय मिल मालिकों ने जोरदार प्रयन्न किये । 

परन्तु धाद में स्थिति फिर बदली और निर्यात की इसी स्तर पर स्थिर नहीं 
रखा जा सका | १६४२-४२ में निर्यात की मात्रा घटकर ४२३७७ लाख गज 
कपड़े और ६२५ लाख पौरड सत तक पहुँच गई | इस कमी के कारण निम्न- 
लिखित हैं --(१) सकी कपड़े और सूत के उत्पादन में कमी झ्ाजाने से अधिक 
माल का निर्यात नहीं क्या जा सका और सरकार ने कपड़े-फे निर्यात पर्‌ प्रति- 
बन्ध लगा दिये | (२) निर्यात कर लगाने से भारतीय सती माल का मूल्य बढ़ 
गया। भारतीय चूत्ी उद्योग ने बराबर यह माग की है कि निर्यात की मात्रा बढ़ाने 
के लिये सरकार निर्यात कर को समाप्त कर दे । (३) भारतीय माल को विदेशों 
जापान, अ्िटेन और श्रन्य देशों की बढ़ती प्रतियोगिता का सामना करमा पढ़ा। 
भारतीय सूती मिलें सरकार की अनिश्चित नीति के कारण अपने मिर्यात की 
माना पूर्ण नहीं कर सकीं और भारतीय माल की प्रकार, पैकिंग इत्यादि निर्यात 
की शर्तों के अनुकूल नहीं हो सके | इसके परिणाम स्वरूप विदेशी बाजार में 
मांस्तीय उद्योग की प्रतियोगिता शक्ति गिरती चली गई | निर्यात के बढ़ाने के 
सम्बन्ध में अनेकों उपायों का अनुसरण किया गया जैसे निर्यात कर कौ दरों में 
कमी करना, नियांत किये जाने वाले कंपड़ों के बनाने में काम आने वाली 
विदेशी रई पर लगाये गये आयात कर में छूट देना, १ मार्च १६४४ से आयात" 
कर को'ही बंद कर देना और निर्यात पर नियंत्रथ कम करना इत्यादि। इनके 


ग 
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परिणाम स्वरूप सूती कपड़ों का निर्याव बढ़ गया दै । १६४६ व १६५७ में मारत 
ने, क्रमश३ एृ८४० लाख गज तथा ८५४० लाख गज कपड़े का निर्यात किया । 
किन्तु विश्वचाजार में प्रति स्पर्धा बढ़ने तथा आयाव करने वाले देशों में लगे 
अ्तिबन्धों के कारण श६५फद में निर्यात घटकर ६५०० लाख गज रद जाने को 
संभावना है। मुख्य प्रकार के कपड़े ज्ञो भारत से निर्यात किये जाते ह वे चादर, 
कमीज और कोट के कपड़े, वायल तनजेब और छींट आदि हैं । 

कर--फेस्द्रीय सरकार सूती कपड़े पर उत्पादन कर और निर्यात कर 
ह्गाठी है| सितम्बर १६५६ में उत्पानकर में बहुत वृद्धिऊर दी गई। इससे उत्पादन- 
लागत बढ़ गई | इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें सूती कपड़े और सृत पर बिक्रो कर 
लग्राची हैं। इससे उत्पादन लागत में अ्रधिक डृद्धि हो गई है) 

३१६१२ में केन्द्रीय उरकार ने हृथकर्षा उद्योग अथवा बुनकरों की सद्गयता 
के लिये ६ फरोढ़ झपये का कोष एकत्र करने के लिये मिल के बने उभी कपड़ों 
पर ३ पाई प्रति गज की दर से एक उप-कर लगा दिया | यद्द बास्तव में अ्रपनी 
प्रकार का बिल्कुल नवीन उपाय था। इसके अनुसार यह पहले द्वी स्वीकार कर 
लिया गया है |क उद्योग फो बहुत अधिक लाभ हो रहा है और वह इस नवीन 
कर का भार बदन कर सकने में समर्थ हे । इन सभी प्रकार के करों से छूती मिल 
उद्योग को अपना उत्पादन व्यय कम करने में अत्यन्त कठिनाई का सामता 
करना पड़ रहा दै। इस-स्थिति में सुधार करने के लिये यह अ्रावश्यक हे कि कर 
कमर किये जायेँ और मशीनों की द्वूई फूट के लिए. जिस दर से घनराशि दी जाती 
है उसके प्रति उदार नीति अपनाई जाय जिससे सूती मिल उद्योग पुगनी और 
हूटी मशीनों के स्थान पर नवीन मशीनें लगा सर्के और कारखानों में आधुनिक 
टेकनिकल सुविधाएँ प्रदान कर सके | मशीनों की दूठ फूल के लिये जो घनराशि 
निरिचित की गई दै वह अपर्यात दे । नवीन मशीनों को लगाने के लिये इस धात 
की अत्यन्त आवश्यकता है कि सरकार कम ब्याज पर उद्योग को ऋण दे और 
मशीनों की द्वट फूद के लिये निश्चित धन के प्रति उदार नीति श्रपनाये । भारतीय 
सूती कपड़ा उद्योग में युक्तीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है। परन्तु यह निम्न 
सीन बातों पर निमेर हैं; (१) आवश्यक घन की प्राप्ति, (२) श्रावश्यक मशीनों 
की प्राप्ति और (३) इस समस्या के प्रत्ति अमरिक्रों का विचार ) फिर भी सरकारी 
कर नीति इस सम्बन्ध में सबसे अधिक विचारणीय दै क्योंकि वही युक्तिकरण के 
लिये आवश्यक घन प्राप्त करने का शोत्त है। 

एकन्रित सामग्री का संकट--१६५७ के प्रारम्भ से यूती वस्त्र उयोग गम्भीर 
संकट का सामना कर रहा है। खगभग २६ मिलें, जिनमें से १६ उत्तर प्रदेश में हैं 
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बन्द दोगई है तथा ३७ मिले केवल आअंशतः कार्य कर रही हैं। अप्रैल ृ्षद के 
अन्त में मिलों के पास बिमा बिके कपड़े की एकत्रित सामग्री ४०५३०० गाँठे 
तथा मार्च १६५४८ के अन्त में प्िना विके खत की एकत्रित सामग्री १११,८०० 
गाँठे थों । अनेक मिलों को द्वानि उठानी पड़ी है तथा, मिलों के अनेक मजदूर , 
बेकार हो गये हैं| इस संकट के मुख्य कारण निम्न हैं: (१) खायानन तथा जीवन * 
की अन्य आवश्यकताओं के मूल्य अत्यधिक ऊँचे होने के कारण लोगों की क्रय 
शक्ति घट गयी जिसके फल स्वरूप बत्रिक्री कम होगई ] साथ ही १६४८ में निर्यात में 
भी कमी झागई । (२) कपड़े पर लगे उत्पादकर की ऊँची दर के फलस्वरूप 
उत्पादन-लागत बराबर ऊँची बनी हुई हैं। (३) उद्योग का मजदूरी-बिल बहुत 
अधिक है| लागठ के घटने का कोई सहज उपाय भी नहीं दिखाई देता क्योंकि 
मशीनें घिसी पिटी तथा पुरानी हैं तथा उत्पादन के युक्तीकरण में देर दोती रहती 
है। उद्योग के बरतादी से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि उत्पादन कर 
१६५४-५६ के स्तर पर कर दिया जाय तथा उत्पादन का युक्तीकरण किया जाय। 

डद्योग के सम्मुख दो कठिनाइयाँ हैं। एक ओर उत्पादन पर नियंत्रण लगा 
दिया गया है तथा दूसरी ओर हथकर्ा उत्पादकों के हिल में मिल उद्योग पर 
२ ली दिसम्बर १६५२ से प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं जिनके अलुसार धोतियों के 
उत्पादन के १६५१-५२ के मासिक औसत के ६०% पर मिलों का घोवियों का 
उत्पादन निश्चित किया गया है तथा साडियों का रंगना निषिद्व घोषित कर दिया 
गया है। 

पंचवर्षीय योजना के 'अम्दर्गत--प्रधम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
सूती कपड़ा उद्योग की उत्पादन शक्ति को १६५५-४८ तक ४७७८० लाख गछ 
कपड़े और १७२२० लाख पॉंड यूत तक बढ़ाने का अजुमान था और वास्तविक 
उत्पादन ४७००० लाख गंज कपड़े और १६४०० लाख पॉौंड य॒त का करने का 
था। इसका लक्ष्य प्रति व्यक्ति को १५ गज कपड़ा प्रास ह्वो सकने का या | प्रथम 
योजना के अन्व तक वास्तविक उत्पादन और उद्सादन शक्ति दोनों ही लक्ष्य से 
आगे बढ़ गये | 

द्वितीय पंचवर्षोय योजना के अ्रन्तर्गंत यद्द प्रस्ताव किया है कि कुल कपड़े £* 
के उत्पादन की मात्रा ( मिल और इथकर्षे और शक्ति संचालित कर्ष से बने कपड़े 
सिलाकर ) को इंस्क, करोड़ गज से, जितना कि १६४४-४६ में था, १६६०-६१ 
तक ८५० करोड़ मज कर दिया जाय और सूत का उत्पादन १६३ करोड़ पौंढ से 
१६८७ करोड़ पौंड कर दिया जाय | इसका उद्देश्य प्रति व्यक्ति कपड़े का उपभोग 
इ८ गज़ तक बढ़ा देने का हे और लगभग १ अरब गज कपड़े का निर्यात 
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करना है। द्वितीय योजना में कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में दो मुख्य दोध हैं--(१) 
मविष्य की कपड़े को माँग का कस अनुमान करना, क्योंकि बम्बई के मिल 
मालिकों की एसोटियेशन के मतानुवार यह माँग ८५० करोड़ गज नहीं वरव्‌ 
१००० करोड़ गज होगी; और (२) मिलों के विस्तार पर इस विश्वास से म्रतिबन्ध 
लगाना कि इससे दथकर्घो के अयोग को सद्दायता मिलेगी। इथकर्घा उद्योग को 
"सहायता पिलों की उत्पत्ति को कार्वें कमेटी के अ्रमुखार ५०० करोड़ गज तक 
अ्रधवा किसी श्रन्य मात्रा तक्क सीमित कर देने में नहीं मिलेगी वरन्‌ इथकर्षे से 
बने कपड़े अधिक अच्छे बनाने और उसके मूल्य के पटाने से मिलेगी ! 
9 ४/जूट उद्योग 
भारत में जृंद की ११२ मिले हैं जिनमें लमभग ७२,२६५ कर्षे चलते हैं । 
इनमें से ४५% कर्चे जूट के टाट और ५५६ बोरे इत्यादि बनाने के लिये हैं। 
अनुमान लगाया गया है कि यदि उद्योग में केवल एक शिफ्ट से कार्य चलाया 
जाय और प्रति सत्ताइ ४८ घटे उत्पादन किया जाय तो प्रतिवर्ष १९ लाख टन 
उत्पादन किया जा सकता है! जूट उद्योग अधिकतर पश्चिमी बंगाल में केन्द्रित 
है। भारत की छुल रजिस्टर्ड ११२ जूट मिलों में से १०१ मिलें परशिचमी बंगाल ही 
में हिपत है। शेष मिलों में से ४ श्रान्प्र में, ३ विहार में ३ उत्तर प्रदेश में और 
१ मध्य प्रदेश में हैं | 
भारतीय जूट उद्योग श्रन्य सब उद्योगों ले अधिक सुसंगठित है परन्ठु 
दुर्भाग्यवश इसकी मशीन इत्यादि आधुनिक नहीं हे और साथ ही यह मशीनें 
बनाये हुये माल की वर्तमान माँग के दृष्टिकोण से अधिक भी हैं। भारतीय उद्योग 
की प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि करने के लिये यह श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि उसकी 
पुरानी मशीनों के स्थान पर आधुनिक मशीन लगाई जाँय और इस प्रकार 
उत्पादन व्यय घटाया जाय । परन्तु सुझप कठिनाई यह है कि उद्योग का युक्तीकरण 
करने में ४० से ४४ करोड़ रुपये तक की पूँजी लगानी पढ़ेगी ओर वर्तमान में 
उद्योग इतनी पूंजी लगा उकने की ऋमता नहीं रखता । “अभिनवीकरण 
(एछ05तदाग5०ध०ा) के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा ऋण दिये 
भा रहे है । मार्च १६४८ फे अन्त तक ६ मिल कम्पनियों के लिये ऋण स्वीकृत दो 
“घुके हें जिनमें से ७ को १.१६ करोड़ रु० दिया मी जा छुका है। यतंमान स्थित 
यह है कि ८र जूट मिल कम्पनियों में से ४४ ने ३० सितम्बर १६४७ तक कताई 
सम्बन्धी आधुनिक मशीनों को स्थापित कर लिया था| छुछ ने पूर्णतः तथा कुछ 
ने अशवः अमिनवीकरण कर लिया था । पुराने तकुझों में से ४४ के स्थान पर 
नये तकुये लगाये जा चुके तथा लगाये जा रहे हैं) 
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(ः उत्पादन की प्रश्ृत्ति--जुट् उद्योग में उत्पादन १६४५-४६ में उच्चस्तर 
तक पहुँच चुका था जबकि ११४ लाख टन माल का उत्पादन किया गया | इसके 
पश्चात्‌ १६४६ तक उत्पादन दस लाख टन प्रतिवर्ष के लगभग रहद्दा | परन्ध 
१६४६-४० में उत्पादन ८६ लाख टन तक ग्रिर गया | इसके पश्चात्‌ उत्तादन 
में कुछ सुधार अवश्य हुआ परन्धु किर भी उत्पादन पूर्व स्तर तक नहीं पहुंच 
पाया । १६५४-५४ में उत्पादन बढ़ कर १०, ४३,४०० टन दो गया था। उत्पादन 
में कमी का मुख्य कारण कच्चे माल की कमी थी क्योंकि देश का विमागन हो 
जाने के पश्चात्‌ जूह का उत्पादन करने वाले अ्रभिकांश ज्षेत्र पाकिस्तान में चले 
गये [ इस अभाव को पूरा करने के लिये देश में ह्वी जूटड उत्तादन की वृद्धि पर 
जोर दिया गया | तब से देश में जूढ् के उत्पादन में वृद्धि हुई है जिसके परिणाम 
स्वरूप जूट के माल के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। जूट उद्योग में प्रति सप्ताह 
केवल १२३ घन्ठे उत्पादन कार्य द्वो रह्दा था और उद्योग के कुल कर्य के १२६ 
प्रतिशत बन्द पढ़ें हुये थे | परन्तु अक्ट्टचर १६५४ से ४८ घन्टे प्रति सप्ताह कार्य 
आरम्भ हो गया और १६५६ के मार्च तक बन्द कंधों में से ७३ प्रतिशत चालू हो 
गये थे । १६४६-५७ में उत्पादन १,०२३,२०० टन था तथा आशा की जाती 
है कि १६४७-घ८ में भी लगमग इतना ही होगा | 

कच्चा साह्च-उद्योग की इस समय सबसे बढ़ी कठिनाई कच्चे माल की 
कमी है । यदि सन्न मिलें शक्ति भर कार्य करें तो भारतीय जूट उद्योग के लिये 

प्रतिवर्ष पटसन की ७५ लाख याँठों की झावश्यकता है। परन्तु मारत में १६४७ ४८ 
में १५ लाख गॉठों से कुछ अधिक, १६४८-४६ में २० लाख गाँठ, १६४६-३० 
में ३० लाख गाँठ और १६५०-४१ में ३३ लाख गाँठ से कुछ अ्रधिक का उत्पादन 
किया गया । भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से सममौंता कर पठसन के 
आयात की व्यवस्था की, परन्तु श्रायात का यह कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया 
जा सका। पाकिस्तान से बहुत थोड़ी मात्रा में जूट का श्रायात किया गया । 
फलखरूप भारतीय जूट उद्योग के कच्चे माल की आवश्यकता पूर्ण नहीं की जा 
सकी | इधर हाल के वर्षों में भारत में कच्चे जूड का उत्पादन बढ़ गया है। 
१६४६-४७ में इसका उत्पादन ४२५ लाख गाँठे थी। १६४७-५८ में इससे घट- 
कर ४० लाख गांठे (४०० पी० की एक गाँठ) रद्द जाने की श्रयवश्यकता है। 
कच्चे जूट के विषय में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये किये जाने वाले गददन 
अपर्नों के संदर्म में (६५५७-४८ में उत्पादन को यह कर्मी शोचर्नाय विषय है। 
द्वितीय योजना के अन्त तक मारत को पाकिस्तान से जूट मंगाना ही पड़ेगा। 
किन्तु उन पर इसारी निर्भरता बहुत कुछ कम दो जायगी और यहद्द सम्मव हो 
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सकेगा कि भारत में जूद् उद्योग पाकिस्तान से जूट बिना पाये भी संतोषप्रद उ॑ंग 
में चले । '॒ 
निर्यात--भारतीय जूट उद्योग अधिकतर अपने माल के निर्यात पर 
निर्भर करता है। १६४८-४६ में भारत में ११ लाख दन उत्पादित माल में से 
६३०,००० टन साल का विदेशों को निर्यात कर दिया गया ) यद्यपि निर्यात की 
मात्रा पूर्व को अपेक्षा घरकर १६४६-४७ में ८५६००० टन द्वो गई है फिर भी यदद 
कुल उत्पादन का बहुत्त बड़ा भाग है 
भारतीय जूट के टाट के दो बडे घाजार यूनाइटेड स्वेट्स तथा यू० के हैं । 
१६४६-५७ में इन देशों को गये निर्यात में कमशः ५४% और ५०% की कमी हुई। 
यद्यपि यूनाइटेड स्टेट्स को किये जाने वाले निर्यात की कमो से ऐसा प्रतीत होता 
है कि उत्तरी अमेरिका में व्यापारियों ने टूट सामग्री कुछ कम कर दी थी; किन्तु 
यह पूर्ण सत्य नहीं है । अधिक महल की बात तो यह है कि १६५६-४७ में ठाद के 
उपभोग में (यू० एस० में) १२% की कमी हुईं उपभोग को यह कभी थैले बनाने 
के लिये दाट का प्रयोग कम करने के कारण हुई। सन्तोष का विषय है कि 
श्रौद्योगिक तथा अन्य उद्देश्यों के लिये जूट का प्रयोग बढ़ता रहा । यू० के० में 
जूट के उपभोग में हुई भारी कमी वहाँ पर लागू जूड़-नियन्त्रण के कारण हुई । 
जूट से बनने वाले थैलों से यद लाम द्वोता दे कि यह श्रपेक्षाकृत सत्ते 
होते हैं और इनका अनेक घ्रार उपयोग किया जा सकता है जब्न कि पैकिता के 
लिये कागज के थेलों तथा अ्रन्य इसी प्रकार की वस्तुओं का केवल एक ही बार 
प्रयोग किया जा सकता है| परन्तु जूट के थेलों के स्थान पर कागज़ तथा अन्य 
प्रकार की वस्दुओ्रों के प्रयोग से जूट के माल की माँग काफ़ी ग्रिर ग्रई है और यह 
जूट उद्योग के लिये चिन्दा का कारण बन चुकी है। किर भी यदि उचित प्रयत्न 
किये जाँय तो अन्य बस्तुओं की अपेक्षा लूट का माल अपने लिये आवश्यक 
स्थान बना सकता है! परन्दु इसके लिए यई आवश्यक दै कि भारतीय जूद 
उद्योग का उत्पादन व्यय घदाया जाय, उत्पादन बढ़ाया जाय और डउत्पादित 
मल की प्रकार में सुधार किया जाय 
भारत सरकार ने जूट के माल पर बहुत अधिक निर्यात कर लगाया जिस 
से कि माल के भारतीय ठथा विदेशी मूल्य का अन्तर सरकार्य खजाने में जमा 
हो जाय | यदि यह कर न लगाये गये होते तो उद्योग अपने आधुनिकोकरण तथा 
चुरानी बिसी पिटी मशीनों के बदले नई सशोनें लगाने के लिये पर्वाप्त सुरक्षित 
कोध का सम्रह कर सकता था। निर्यावकर से बहुद द्वानि उठानी पड़ रही थी। 
कोरिया सुद्ध के कारण हुई मंइगी के काल में जूट के बने कपड़ों पर तो यह कर 
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१४०० ० प्रति “न और बोरों पर ३४० रु० प्रति टन तक बढ़ गया था। अ्रगस्त 
१६५४ में पाकिस्तानी रुपये को विनिमय दर घटने पर यह कर इटा लिया ग्रया। 
इटादे समय ठाट पर यह कर १२० 5० प्रति टन और बोरों पर र० रु० प्रति ब्य 
था । निर्यात कर के इटा देने का परिणाम यह हुआ कि मूल्यों में कमी हो गई 
और निर्यात बढ़ गया दथा घरेलू माँय भी बढ़ गई। 
जूट जाँच आायोग--जद्ध जाँच आयोग ने जिसके अध्यक्ष के० झार० 
प्री० श्रायंयर थे अपनी श्६४४ में प्रकाशित रिपोट में यद्ध पाया कि ७५४ मिलें 
लगमग १४ मैनेजिंग एजेन्सियों के हाथ में थी, जिनमें से चार के अन्दरगंत ४४४ 
कर्घे थे | मैंनेजिय एजेन्टों के हाथ में सारे व्यवसाय के केन्द्रित होने और जट 
उद्योग के भूतकाल में ऊँची दर पर आय ग्रास्त करने के कारण इन मैनेजिंग 
एजेन्सियों के शेयर बहुत द्वी ग्राक पंक हो गए ये और उनके खरीदारों की संख्या 
बढ़ गई थी । चूँकि जूट उद्योग के वर्तमान सयंत्र की उत्पादन शक्ति वर्तमान और 
भविष्य की सम्भाषित माँग से कहीं अधिक दे इसलिये आयोग ने और नई मिलों 
की स्थापना को पसन्द नहीं किया । उसने मिलों को अपने खयंत्रों को श्राशुनिक 
बनाने की सिफारिश की। इन्डियन जूट मिल एसोसिएशन की यह योजना होते 
हुए भी, घूँकि इसका परिणाम विनाशकारी प्रतिद्वन्द्रिता और उद्योग की अव्यवस्था 
होगी, आयोग ने यद्द सिफारिश की कि काम के घब्यें के सम्बन्ध में जो सममौता 
हुआ है जिसके अनुधार सप्ताह के अन्दर कार्य के पन्‍्टे सीमित कर दिये गये हूँ और 
मशीनों को श्रेशतः चालू करना बन्द कर दिया भया है उसे आगे लागू नहीं 
रखना चाहिये। इस समभौते के अनुसार अ्रकुशल मिलें भी चलती रही हैं. श्रौर 
कुशल मिल्लों को अपना उत्पादन व्यय कम करने में बाघा पहुँची है। इससे 
पाकिस्तान तथा अन्य विदेशी मिलों को लाभ पहुँचा है। आयोग की यह सिफारिश 
स्वंथा युक्तिसंगत है और इससे आशा की जाती दे कि कुशल मिलें श्रधिक 
ब्च्छा कार्य कर सकेगी । आयोग ने सिफारिश की है कि भारत को कच्चे जूट की 
पूर्ति के लिये निरपेज्ञ के बजाय सापेक्षिक आत्मनिर्मरता का लक्ष्य सामने स्खना 
चाहिये | हमें पाकिस्तान से उस प्रकार का बूह आयात करना चादियें जिसका 
जद्पादन देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकता और अन्य प्रकार के जूट को स्वयं 
उद्यादित करना चाहिये । जूट की विस्तुत खेती के बजाय गहन खेती तथा किस्म के 
सुघार पर अ्रविक जोर देना चादिये। 
आयोग इस परिणाम पर पहुँचा कि नियमित बाजारों में नियमों का लागू 
करना, सहकारी समितियों की व्यवस्था करना, तथा अन्य सिफारिशों को कार्या- 
न्वित करना दीधेकालीन इब्टि कोण से उत्पादकों के लिए भ्रधिक लाभकारी सिद 
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दोगा । मूल्य नियन्त्र् के उपायों के प्रयोग को अस्वीकार करते हुए मी निर्यात 
बढ़ाने के लिए तथा घरेलू माँग बढ़ाने के लिये आयोग ने मूल्य स्थिर रखने का 
अयत्न करने को सलाह दी । 
योजना के अन्तगेत--जूठ उद्योग के सम्बन्ध में समस्य | उत्पादन शक्ति 
बढ़ाने की नहीं है क्योंकि बाजार को मॉम की तुलना में तो मारतीय जूद मिलों के 
साधन आवश्यकता से कहीं अधिक हैं| बास्तविक समस्या तो कच्चे माल की पूर्ति 
बढ़ाने और उद्योग को उत्मादन में अपनो वर्तमान शक्ति के अनुकूल बृद्धि करने 
की है| प्रथम पेचवर्षीय योजना में इसोलिये श्रोद्योमिक प्रसाधनों की वृद्धि के 
बजाय उत्पादन में वृद्धि करने की सिफारिश की राई थी । 
जूद उद्योग को (2०0) उत्यंकित उत्पादन शक्ति १२ लाख दन थी 
परन्तु कच्चे माल के अभाव के कारण इसका पूर्ण उपयोग नहों हो सका है। 
अथम योजना में जूट के उप्तादन को ५१ लाख गाँठों चक और जूट के बने माल 
का रुम्पूर्ण प्रत्यद्धित शक्ति मर भ्र्थात्‌ १२ लाख टन तक बढ़ाने का प्रअन्ध किया 
गया था, जिसमें से १० लाख टन विदेशों को भे् दिया जायगा। परन्ठ ये लक्ष्य 
प्राप्त नहीं किये जा सके | 
द्वितीय योजना में भी जूद मिलों की प्रत्यंकित शक्ति बढ़ाने की सिफारिश 
नहीं की गई है। केवल आम में १३ करोड़ रुपयों के व्यय से एक मिल खोलने 
का प्रस्ताव दै । प्रयत्म यह होगा कि जूट के बने माल की १६४५-४६ की १,०४,००० 
ने की उत्चत्ति को बढ़ाकर १६६०-६१ में १,३००,००० कर दिया जाय । जूट 
का उत्पादन ४० लाख गाँठों से जो कि १६४४-४६ में था बढ़ा कर १६६०-६१ में 
४० लाख गाँठ कर दिया जाय । इस प्रकार भारतीय मिलों को आयात किये हुये 
जूट पर भविष्य में कुछ काल्न तक निर्भर रहना ही पड़ेगा । 
७०9८चीनी उद्योग 
निराक्रम्य ( प्रा! ) सेरणुण तथा सरकारी नियोजन के फलस्वरूप 
भारत में चीनी को मिलों की संख्या १६३१-३२ में ३२ से बढ़कर १६५५-५६ में 
१६० हो गई | इनमें से १३६ तो १६५४-५७ में उत्पादन काये कर रही थीं और 
उन्होंने १६ लाख यन से कुछ दी कम चीनी का उत्पादन किया । १६५७-५६ में 
१३७ मिलें उत्पादन कार्य कर रही थींओर उन्होंने १७ लाख टन चीनी का उत्तादन 
किया । १६४८ में सरकार ने चीनी उत्पादन शक्ति में वृद्धि करने का मिश्चय 
किया और नवीन मिलों की स्थापना को स्वीकृत दी । ५४ नई फैक्टरियों, मिनमें 
रे८ सहकारी इकाइयाँ भी रम्मिलित हैं, की स्थापना तथा वर्तमान ६६ पमिलों 
को उदत्रादनशक्ति के विस्तार के लिये अनुज्ञा पत्र (लाइसेन्स) दे दिये गये हैं। 


३७० भारतीय अ्र्थशात्र की समस्याएँ | 


लाइसेन्स दी हुईं उत्तादन इकाइयों में चार ने १६५५-४६ में उल्ादन प्रारम्भ किया | 
तथा पाँच ने १६५६-४७ में | १६५७ के भ्रन्त में प्रत्यंकित उत्पादन शक्ति २,०१०,००९ 
सन थी। १६४७-प८ में नौ और इकाइयों ने मी उत्पादन प्राश्म्भ कर दिया है! 
इसके परिणम स्वरूप फैक्ट्री निर्मित चीनी की उत्पत्ति श्ट्६-४७ के २०३ लाफ 
टन से बढ़कऋर १६४७-४८ में २१३ लाख टन होने की सम्मावना द्वै[ 

चोनी उद्योग के विकास की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं--(१) चीनी 
उद्योग विशेषकर उत्तर प्रदेश ओर बिद्दार में केन्द्रित है परन्तु देश के अन्य भाग 
जैसे बम्बई, मद्रास, मेसूर और हेदराबाद आदि भी चीनी उद्योग के लिए उपयुक्त 
हैं क्योंकि यहाँ गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिक है और गन्ना पेरने का कार्य 
भी वहाँ अपेक्षाकुत अधिक समय त्तक किया जा सकता है। (२) प्रचलिंत 
कारखानों ने कभी भी अ्रपनी पूर्ण शक्ति से उत्पाइन नहीं करिया। इनमें से कुछ 
तो विल्कुल बन्द रहे जिसके फलस्व॒हूप उत्पादन रुदा वास्तविक उत्पादन शक्ति से 
कम रद्दा | (३) चीनी उद्योग में बहुत से ऐसे कारखाने हैं जो अनुकूलतम शक्ति 
से नीचे हैं। एक औसत कारखाने को अपनी पूर्ण उत्पादन शक्ति का लाभ 
उठाने के लिये प्रतिदिन ८०० टन गन्ना पेरना चाहिये परन्तु अनुमान लगाया 
गया है कि लगभग ८० कारखाने इछ स्तर से नीचे हैं। इससे भारत में चीनी का 
डत्पदान व्यय अधिक होता है और आर्थिक इष्दि से अ्रतुप्युक्त कारखानों का 
लाभ भी कम द्वो जाता है । 

उत्पादन की प्रवृत्तियाँ--भारत में चीनी के उत्तादन में काफी उतार- 
अढ़ाव झावा रहा हे। इसका धुल्य कारण यह है कि चीनी का उत्पादन गन्ने की 
पूर्ति की मात्रा, गन्ना पेरने की श्रवधि और गरने से प्राप्त चीनी के प्रतिशत पर 
निर्भर करता है । चीनी का उत्तादन, १६४८-४६ में १००६ लाख टन था जो 
गिरकर १६४६-५० में ६७६ लाख टन हो गया क्योंकि (अ) १६४७-४८ में मिलों 
के लिये गन्ते का भाव २ रुण्ये पतिमव से घटाकर १६४८-४६ में उत्तर प्रदेश में 
१ रुपया १० आना प्रति सन और जिहार में १ रुपया १६ आना! प्रतिमन कर 
दिया गया। गन्ने का सूल्य घटाने का उद्देश्य चींनी का भाव ३४ रुपया ७ आना 
अतिमन से घटाकर २८ सपना र आना प्रतिमन करना था | गन्ने के भाव में इस 
कमी से १६४६-४० में कारखानों के लिये गम्ने की पूर्ति में कमी हो गई और 
चरिणाम स्वरूप उत्पादन भी गिर गया; (व) गन्ने से प्रात चीनी को प्रतिशत मात्रा 
शह४८-४६ में ६६७ से गिरकर १६४६-५० में ६८६ दो गई और गन्ना पेरने की 
आखसत अवधि भी १०३ दिन से घटकर ६१ दिन तक आगई | इस कारण चीनी के 
उद्लादन में कमी हुई जबकि कारखानों की संख्या १३४ से बढ़कर १३६ होगई थी। 


बड़े पैमाने के उद्योग श्ज१ 


परन्तु क्रमशः स्थिति बदली और उलादन बढ़कर १६४०-४६ में ११९०१ 
लाख उन और १६३१-३९ अं १४घरे लाख देन हो गया । रै६३०४ और 
१६५४१-४२ में चीनी का अधिक उलादन होने के तीन मुख्य कारण हैं, 
(श)म्लों को खुले बाजार में चीनी बेचने की छेंट दे दी गई। इसके अन॒ुणर 
कारखानों को १६४८-४६ मी १६४६-५० में से जिस वर्ष का उस्तादन कम हो 
उसके १०७ प्रतिशत से अधिक उत्पादित चीनी को खुले बाजार में उठ समय के 
भार के अठुसार विर्ेय करने की अलुमति दे दी गई । इसके पूर्व कारखानों को 
अपना सम्पूर्ण उत्पादन नियन्त्रित भाव पर बेचना पढ़ता था जिससे उन्हें श्रधिक 
लाभ नहीं हो पाता था । इस कारण उत्पादन वृद्धि की ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं 
रही | खुले बाजार में अतिरिक्त चीनी का विक्रय करने की छूट देने के फलस्वरूप 
कारखाने अधिक उत्पादन का लाभ उठा सकते ये इसलिए स्वाभाषिक ही उपादन 
म वृद्धि हुई, (२) चीनी के मूल्य में थोड़ी सी दृद्धि को गई परन्तु गस्ने का 
मां १छ४घडहै, के स्वर पर ह्वी रहा । कारखाने से बाइर चीनी का नियन्त्रित 
भाव र८ रुपया ८श्वाना स्थिर रखा गया परन्तु पहले यह डी० २४ नम्बरकी चीनी 
का भाव था और अब है० २७ नम्बर की चीनी इस भाव से विक्रय होने लगी । 
चूँकि ई० २७ नस्बर की चीनी डी० २४ नम्बर की चीनी से घटिया प्रकार की दे 
इसलिए यद्द कददना अलुचित न दोगा कि कारखानों ने गत बर्षो की अपेक्ता 
छीनी की श्रषिक मूल्य बसूल किया | उत्तर प्रदेश में १६४०-४३ में गन्ने का 
भाव २ अ्र० प्रतिमन बढ़ाकर १ रुपया १२ आना प्रतिमन निश्चित किया गया । 
कारखाने के बाइर ० २७ नम्बर की चीनी का भाव बढ़ाकर रछ् रुपया १९ आ० 
प्रतिमन कर दिया गया परन्ठ इसका मिल मालिकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा 
बरयोंकि एक मन चीनी का उसपादन करने में १० मन गन्ना लगता है और इप 
आधार पर उत्पादन व्यय ३ रूपया ४ आना प्रतिमन चंढ़ी और मूल्य भी इतना 
ही बढ़ा; (३) गा पेसस्‍्ने की अवधि में भी वृद्धि की गई | १६४६-३० में गन्ना 
पेस्ने की अवर्धि ६६ दिन थी जो १६४०-४९ में बढ़कर १०१ और श१६४१-४२ में 
१३३ दिन हो गई। यद्यपि यह सत्य दै कि गस्ने से प्रात चीनी कौ प्रतिशत 
मात्रा १०००३ से घटकर ६.४७ हो गई परत कारखानों को अधिक समय तक 
चालू रखने के कारण ख्ीनी के उत्पादन में वृद्धि हुईं । 
चीनी की उसतच्ि १६३२-४३ में गिरकर १३९१४ लाख टन और १६४३-१४ 
में १००३ लाख टन हो गई । इसके कारण निम्न ६, (१) उत्मादन करने बाली 
कवियों की संख्या जो कि शध्च्शजर में १३६ थी इधइर-रे और १६४३-४४ 
में घटकर शेड हो। गई और कार्य करने के दिनों की श्रौसव संख्या १३३ से 


श्र भारतीय अर्थशाल्न की समस्‍्याएँ 


घटकर क्रमशः ११३ और ८६ हो गई; (२) १६३२-४३ में कारखानों में पिछला 
बचा हुआ साल अधिक सात्रा में था और अनेकों मिलें समय से कार्यारम्म मी न 
कर सकी जिसके फलस्वरूप जितना उत्पादन करने की उनमें शक्ति थी उतना भी 
उत्पादन न हो सका; (३) बहुत सी मिलों में यंत्रादि घिसे पिटे और प्राचीन ढंग 
के ये जिनके कारण उत्पादन शक्ति का पूर्ण प्रयोग होना सम्भव नहीं था; और 
(४) अवैध सम से शरात्र खींचने के कार्य में लाने के लिए बढ़ी हुई गुड़ की 
माँग को पूछ करने के लिये कुछ गन्ने का प्रयोग गुड़ बनाने में कर लिया गया। 
१६४२-५३ की फसल के लिए गन्ने का मूल्य घटाकर १ रु० ५ झामा प्रति मत 
और चीनी का नियंत्रित मूल्य २७ ० प्रतिमन कर दिया गया। गस्‍्ने का प्रतिमन 
मूल्य इतना कम द्वो जाने से कारखानों को पर्यात् मात्रा में गन्ना ही न मिक्त 
सका । १६४३-४४, १६४४-४५ और १६४५-४६ की फसलों के लिये मारत की 
सरकार ने गसने का मूल्य १ रू० ७ अर० प्रतिमन कर दिया | इस समय चीनी के 
मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं हैं, केवल यह प्रतित्रन्ध है कि फसल की उत्पत्ति का 
२५% “उरजक्षित माल” सममा ज्ञाय जिसमें से सरकार चीनी पिछले नियंत्रित मूल्य 
पंर श्रर्थांत्‌ २७ र० प्रतिमन पर बेचती है । कृपकों के इष्टिकोण से गन्ने का ३२० 
७ झाना प्रति मन मूल्य श्रपर्याप्त दे और इसी कारण फैक्ट्रियों को पर्याप्त मात्रा में 
कच्चा माल मिलने में कठिनाई पड़ती हे | 

१६५६-४७ में चीनी की उत्पत्ति २०३ लाख टन थी। १६५७-४८ में इससे 
बढ़कर २११ लाख टन दह्ोने की सम्भावना हे । इसका कॉरण वर्तमान फैविद्रयों 
की उत्पादन शक्ति में बृद्धि तथा नई फैकिट्रयों की स्थापना है । 

उत्पादन क्षमता--चीनी उद्योग की मुझ समस्या उत्पादन ब्यय की 
अधिकता दे | उत्पादन व्यय अधिक दोने से डपमोक्ता पर अनावश्यक मार पढ़ता 
है और श्रन्य देशों को अपेक्षा मारतीय चीनी का मूल्य ऋधिक दोने के कारण 
नियाँत की मात्रा भी नहीं बढ़ पाती | भारतीय चीनी का उत्पादन व्यय अधिक 
होने के अनेक कारण हैं। इसको कम करके चीनी का मूल्य घटाने के लिये 
कॉफी प्रयत्न करने की आवश्यकता हे । चीनी-उद्योग के सम्बन्ध में अधम 
कठिनाई यह है कि कृषकों के टितों की रक्षा के छिये सरकार गगने का मूल्य 
अधिक निश्चित करतो दे और केन्द्रीय तभा राज्य सरकारें उद्योग पर अनेक कर 
लगाती हैं | गन्ने का अधिक मूल्य, अधिक मजदूरी श्ौर अधिक कर का फल यह्‌ 
होठा है कि दीनी का उसादन व्यय कम होने की अपेक्षा बढ़ता जाता है। चीनी 
के मूल्य को घटाने के लिये वह अयवश्यक होगा कि इस्ते के मूल्य को घटाया 
जाय | चीनी उद्योग की जाँच करने वाले प्रशुक्त मण्दल ने सुकाव दिया था कि 


बंड़े पैमाने के उद्योग श्छ्रे 


३६४६-३७ में गन्‍्से के मूल्य में हे आना प्रतिमन कमी की जाय, १६५०-४६ में 
भी इतनी कमी और की जाय जिससे भाव है दपया ४ आना प्रतिमन तक झा 
जाय । यदि सुर्काव को लागू किया जाता तो इससे प्रतिमन चीनी में गरने का 
मूल्य हे झयया १६ झ्लाना कम हो जाता । यदि प्रशुल्क मण्डल के सुकाव के अनु- 
सार माल तैयार करने की मद में भी २ रूपया ८त्राने की कमी कर दी जाती तो 
इससे १६४०-३४ में चीनी का भाव २२ रूपया ४ अआता प्रतिमन दो जाता । यह 
खेद की बात दे कि सरकार ने प्रशुल्क मएडल के सुमावों के अनुसार कार्य नहीं 
किया और गन्ने का आाव घदाने के बजाब बढ़ा दिया। इसके परिणाम स्वरूप 
बनी के मूल्य में और वृद्धि दो गई । १६५२-४३ में गस्‍्ने का मूल उत्तर प्रदेश 
आए बिहार के घटाकर १ रुपया थ, आना प्रतिमन कर दिया गया परन्‍ठ 
इसके पश्चात्‌ भारत सरकार द्वारा फिर से बढ़ाकर १ रुपया ७ आना प्रतिमन कर 
दिया गया । 
गस्ने की डउत्पत्ति--ान्ते के मूल्य की समस्या सन्तोषजनक दक्ष से तमी 
सुलमाई जा सकती है. जबकि प्रति एकड़ गस्‍्ने की उतति में बृद्धि की जाय । 
आरत में प्रति एकईड गरने की उसत्ति संसार भर में सब से कम है और निरन्तर 
कम द्वोती जा रही है ।क्यूबा में प्रति एकड़ उ्तत्ति १७१२ “न, मारिशस में 
१६/६३ टन, आस्ट्रेलिया मे २१'३४ टन, घ्युरटोरीकों में २४१६ टन, जाता में 
बू६ टन, और हवाई में ६२०५ टन है. जत्र कि भारत में केवल १४ टन है। 
अस्ने के प्रत्यादान की प्रतिशव बयूषा में १९२५५ मारिशल में १२"०८, भ्रास्क लिया 
अं १४:३३ 'अुप्टोरीको में १९२३ जावा में ११-४६ और हवाई में १०"४६ है और 
आंख में १०% दै। ईएक को तो भूमि से अपनी साधारण श्राय चाहिये और 
यदि गन्ने का मूल्य घढा दिया जाय और यदि गन्ने से प्राप्त प्रति एकड़ आय बंढ 
जाय तो कृषक के लिये चिन्ता की कोई बात न होगी । 
बर्तमाम समय में चीनी तैयार करने के लिये कुछ कारखाने सल्फीटेशन 
ओसेस और कुछ कास्बोनेशन प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। दोनों ही प्रकार के 
विधायन में गन्वर्क की उपयोग द्वोता है जिससे चीनी के कारखानों का व्यय बढ़ता 
है क्योंकि गन्धक का भारत बहुत अधिक मूल्प पर श्रायात करता हैं । कारतोनेशन 
ओसेस में ०"०२१सि०*००२४:८१ ६ गन्धक लगता है और सल्फीटेशन प्रोसेस में 
इसकी मात्रा ०" ०पकुसि ००८//तक है। इसलिये इन दोनों में से कारबोनेशन प्रोसेस 
का प्रयोग करना आवश्यक है क्योंकि इससे उत्पादन व्यय घटेगा | इंग्डियन 
इन्हदीययूट आव शुगर शैकनालाजी के उंचालक श्री जे० एम० साहा में बिना 
जस्थक का प्रयोग किये चीनी बनाने की नई प्रक्रिया खोज निकाली है| इस नई 
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प्रक्रिया से अधिक मात्रा में चीनो उत्न्न दोती है और चीनी का प्रकार मी अपेक्षा 
कत अच्छा है| पटना माइन्स कालेज के श्री डी० एन० घोष ने एक नई रीदि 
निकाली है जिससे ग्रिना किसी रसायनिक या ताप की सहायता के बिजली के 
द्वारा गन्ने का रस साफ़ किया जा सकता है। इन दोनों प्रणालियों का झ्भी तक 
व्यवसायिक पैमाने पर प्रयोग नहीं किया गया है परन्तु इसमें सन्देद नहीं कि इमरे 
चीनी बनाने के ब्यय में कमी अवश्य होगी। चीनी उद्योग में अच्छी मशीनों ऐे 
लगाने से भी उत्पादन व्यय भें कमी की जा सकती है। 

स्थिवि--उत्पादन व्यय अधिक होने का एक कारण कारखानों का अनु- 
पडुक्त स्थानों पर स्थित होना भी है | यद्यपि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश और 
बिद्ार में अधिकतर कारखाने स्थित हैं परन्ठ यदि कारखाने बग्बई या दक्तिए मारत 
में होते तो श्रघिक उपयुक्त होता | बम्पई तथा दक्षिण के श्रन्य क्षेत्रों में भन्‍्ने का 
प्रति एकड़ उत्पादन अधिक है और वहाँ गन्‍्ते की पिराई भी अधिक समय तक होती 
है । यदि उत्तर भारत की अपेक्षा उद्योग दक्षिण में दै विकसित होता तो चीनी 
का उत्पादन व्यय अवश्य कम होता | परन्तु भ्रत् यह है कि चीनी-उद्योग अधि- 
कतर उत्तर प्रदेश और बिद्वार में केन्द्रित दो मया है। १६५१ के उद्योग (विकास 
एवम्‌ नियमन) कानूत के अंतर्गत नियुक्त लाइसेंसिन्ग समिति मे कुछ कारखानों 
को एक साथ नये स्थानों में ले जाने को सिफारिश की थी परम्तु यह समह्या का 
उपयुक्त इल णिद्ध नहीं हुआ क्योंकि (१) यदि यह योजना लागू की जाय तो एक 
कारखाने को एक स्थान से ग्रन्य स्थान पर ले जाने में १० से १५ लाख रुपया 
ब्यय हो जायगा और यातायात की व्यवस्था में व्यय डोगा | इसके साथ ही 
कारखाने को हटाने की अवधि में उत्पादन बन्द रहेगा; (२) जिन ज्षेत्रों से 
कारखाने हठाये जामँंगे उनकी आर्थिक ब्यवस्था छिन्न-मिन्न हो जायगी और 
उनका अन्य त्षेत्रों से सम्बन्ध हट जायगा | इसलिये उद्योग की दिपिति में सुघार 
करने का सबसे अच्छा उपाय यद्दी है कवि मवीन और उपयुक्त स्थानों में धीरे-धीरे 
नवीन कारखाने स्थापित किये जायैँ और अन॒प्युक्त स्थानों में स्थित कारखाने 
जम पुराने पड़ जायें और पुनर्निर्माण की आवश्यकता हो दब उनका पुनर्निमाण 
न करने दिया जाय | + 

विवांत--अरतीत् में चौनी के लिये भारत विदेशों पर मिर्मर था ॥ १६२६-३० 
में भारत ने लगभग ६१ लाख टन चीनी का श्रायात किया । परन्तु हाल में चीनी 
के उत्पादन में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप आत्र आयात केवल नाम मानकों 
होता है। यह बहुत संभव दे कि मविध्य में भारत चीनी का आयात करने की अपेज्ा 
निर्यात करने लगेगा। इवायन अंतर्राष्ट्रीय चीनी सम्मेलन के कयनानुसर “बहुत 
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समय तक भारत को चीनी का निर्यात करने की अनुमति नहीं दी गई, यहाँ तक 
कि १६३६-४० में जब देश में चीनी का उत्शदन आवश्यकता से कहाँ श्रधिक 
हुआ था, अतिरिक्त चीनी का भारत से निर्यात नहीं किया जा सका ! कुछ उमय 
से वयपि भास्त चीनी का निर्यात कर उकता है परन्‍्यु निर्यात की मात्रा पर 
नियंत्रण है। भुछ पढ़ोस के देशों को भारत केवल कुछ इजार टन चीनी ग्रतिवर्ष 
भेज सकता है।? 
चीनी का निर्यात बढ़ाने में सदसे बढ़ी कठिनाई भारतीय चौनी का 
अपेक्षाकृत अधिक मूल्य है । भारत में कारखाने के बाहर चीनी का भाव (६४4०0- 
३39 एलं<क्े २७ दफया प्रति मन है जर दि अन्य देशों में २१ से २३ रपया प्रति 
मन है। इफ्लिए जब तक सरकार या तो चीनी के निर्यात के लिये झार्थिक 
सहायता नहीं देती या विदेशों को कम मूल्य पर निर्यात करने और घाटा पूर्ति फे 
लिये देश में अधिक मूल्य पर बेचने की अनुमति नहीं देती तथ तक चीनों का 
निर्यात बढ़ा उकना असंभव है। परत वर्तमान स्थिति में उक्त दोनों सापन 
अव्यपह्दारिक हैं । इन कारणों से चीती का निर्यात महुत कम होवा है और जब 
तक चीनी का उत्पादन व्यय नहीं घठाया जाता तव बक भविध्य में भी निर्यात में 
दृद्धि की कोई श्राशा नहीं दिखाई देती । 
योजना के अन्तर्गत--प्रथम पश्षइर्पीय योजना के आरम्म में चीनी के 
वार्षिक उत्पादन में दृद्धि का कोई भी भ्रतन्ध नहीं किया क्योंकि यह झाशा की 
आती थी कि १५५ लाख इन की उत्पादन शक्ति का श्रनुमान और १६५५-४६ 
ठक १५ लाख सन का वास्तविक उत्पादन उपयुक्त होगा | परन्तु १६५४-५५ में ही 
चीनी का उम्रादन' १६ लाख टन के लगभग हो गया, अर्थात्‌ योजना के लक्ष्य से 
३२ लाख टन अ्रधिक हो गया | इसलिए प्रथम पदश्चर्षीय योजना का लद््प १८ 
लाख दन कर दिया गया | इस ध्येव से सरकार ने ३७ नई मिल्नों को और ४० 
पुरानी मिलो के विस्तार के लिये लाइसेन्स प्रदान किये। इससे ५३ लाख टन 
दक की उद्यादन शक्ति बढ़ने और वास्‍्तदिक उल्मादन ३ लाख दने बहने की 
आशा है। 
दितीय पद्वर्षोय योजना में यह प्रस्ताव किया गया है कि उत्तादन शक्ति 
१७४ लाख इन से जितने का १६५४-७६ में अनुमान किया गया है, १६६०-६१ 
तक २५ लाख टन कर दी जाय और चीदो का उत्तादन १६५४३/४६ फे १७ 
लाख टन से बढ़ाकर १६६०-६१ वक २२६ लाख उमर कर दिया जाय। उत्पादन 
की इस वृद्धि में से सहकारी चीनी के कारखाने ३६ लाख टन उत्तादित करेंगे। 
द्वितीय योजना में उयादन की बढ़ी हुई मात्रा का लक्ष्य उपयुक्त दे। इंसिडियन 
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झुगर मिल्प एसोसिएशन ने अपने स्मारकपत्र में जो उसमे सरकार को भेजा था 
यह लिखा था कि वर्तमान चीनी के कारखाने पहिले से लाइसेन्स प्राप्त कारखारों 
को सम्मिलित करते हुये १६६०-६१ तक २७ लाख टन तक चीनी का उत्तादन 
करने में समर्थ हैं जबकि योजना का लक्ष्य केवल २२३ लाख टन ही उत्पादन करने 
का है | यदि भविष्य की कठिनाइयों जैसे वर्षा का न होना, बाढ़ का आना 
इत्यादि को विचाराधीन रख लिया जाय तव १६६०-६१ तक वर्तमान कारखाने 
पहिले से लाइसेन्स प्राप्त कारखानों को मिलाकर प्रति वर्ष २५ लाख टन चीनी का 
उत्पादन कर सकेंगे जो कि लक्ष्य से २३ लाख टन अधिक द्वोगा।इस बाद को 
सोचते हुये सरकार के लिए! यह श्रावश्यक है कि नई फैक्ट्रियों को लाइसेन्स देने में 
सावधानी करें नहीं तो मारतीय चीनी उद्योग में उत्पादन शक्ति का ग्राधिक्य हो 
जायगा और सम्मबत; उत्पादन भी आवश्यकता से अधिक होगा | 
कोयला उद्योय 

भारत में कोयले के उत्पादन में विशेष प्रगति हुई है । १६३० का २४० 
लाख टन का उत्पादन ६६४७ में बढ़कर ४३४ लाख दन हो गया | सन १६३० 
तक कोयले का उत्पादन लगभग ३०० लाख टन तक बढ़ प्रिया था पर १६४० में 
सर्व प्रथम उत्पादन बढ़कर ३२३९३ लाख टन द्वो गया था। आगामी वर्षों में 
उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। १६५१ में ३४६६५ लाख टन, १६५२ में 
३६३*३४ लाख टन, १६५४५ में ३८० लाख दन तथा १६५७ में ४३५ लाख टन 
हुश्रा था। उत्पादन में यह वृद्धि वर्तमान खानों की श्रधिक धनी खुदाई करने तथा 
कोयले की माँग में वृद्धि होने के कारण नई खानों की खुदाई का काये आरंभ 
करने के कारण हुई दे। 

उत्पादन क्षमदा--यद्यपि भारत में कोयले के कुल उत्पादन में दृद्दि हुई 
है पसन्द कोयले की खानों के उद्योग की उत्पादन ऋमता बहुत कम है। बहुत ती 
खानें इतनी छोटी हैं. निन्‍्हें ग्रार्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं कद्दा जा सकता है। 
खानों के यन्त्रीकरण में भी विशेष प्रगति नहीं को गई हैं। कोयला उद्योग में 
जितने भ्रमिक कारये करते हैं उनकी संख्या ग्रावश्यकता से झ्रधिक है। साथ ही 
अन्य देशों के विपरीत भारतीय खदान-श्रमिक की कार्य क्षमता कम है और प्रति 
अमिक उत्पादन भी कम द्वोता है । उद्योग में कार्य करने वाले अभ्रमिकों की संख्या 
१६४१-४६ के मध्य ५८४ व गई है परन्ठ कोयले के उत्पादन में केवल ३२४६ 
की ही ब॒द्धि हो पाई है इससे श्रमिकों को उत्पादकता में ह्ास प्रगट होता है | यह 
आविधिक (टैक्निकल) पिछुड़ापन और कार्यक्षमता में कमी, कोयले के उद्योग 
की स्पर्धा शक्ति और लाभ को नीचे स्वर पर रखने के लिये उचरदायी है। 


बड़े पैमाने के उद्योग श्छ७ 


ज्योलोजिकल, माईनिंग और मैठालर्जीकल डोसाइटी की र८ वीं वार्षिक 
बेठक में यह बताया गया क्रि मारत में प्रति श्रमिक आठ घंटे की एक शिफ्ट में 
२९७ टन कोयले का उल्ादन होता है जब्र कि ब्रिटेन में ६२६ टन जमनी में 
८६६ ८न और अमरीकी में २१*इ८ वन कोयले का उत्पादन होता है | इसका 
ताले यह है कि उसतादन व्यय कम करने के लिए और उद्योग की वित्तीय स्थिति 
इढ़ बनाने के लिए भारतीय कोयला उद्योग का अमिनवीकरण करने की झाव- 
श्यकता है। कोयला उद्योग का यन्त्रीकरण करने में दो कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता दै--(१) ईस प्रक्रिया में बहुत अधिक घन की आवश्यकता द्वोती ड्टै 
और (२) श्रमिक इस प्रक्रिया का विरोध करते हूं क्योंकि इस योजना को लायू 
करने से अनेक अमिक बेरोजगार दो जायेंगे | उद्योग की उत्पादन-चुमता में मुघार 
करने के लिए इन दोनों कठिनाइयों को दूर करना आवश्यक द्दै। 
परिएक्षण (एणाइशपक ००) _ वर्तमान समय में धाठुशोधन के कार्य 
में आने वाले उत्तम श्रेणी के कौयले की काफी ऋंति हो रही है । इस कोयले का 
कुल बिवना उत्पादन होता है उसका ४० प्रतिशत भाग रेलवे के कार्य में आता 
है, २१ प्रतिशत के लगभग लोहे और इस्पात उद्योग में और १३ प्रतिशत का 
जिर्यात और जद्दाओों में प्रयोग ता है । इस्पात उद्योग में इस प्रकार के कोयले 
की बहुत आवश्यकता होती है इसलिये इस उद्योग के उपयोग के लिये इसका 
संसकृण करना पढ़ेगा। मेद्यलर्जीकल कोल कमेटी (१६४६) अपनी जाँच पड़ताल 
के पश्चात्‌ इस परिणाम पर पहुँची कि प्रत्येक बर्ष पूर्व की कुल खपत में से (उद्योग 
को बिना कुछ द्वानि पहुँचायें) आगामी ४. वर्षों में धीरे घीरे १० प्रतिशत की कमी 
की जा सकती है और इस प्रकार घातुशोधन के कार्य में आ्राने वाले उत्तम भेणी 
के कोयले का उत्पादन घटाया जा सकता दे । इस समिति ने सुकाव दिया ह्ठेकि 
(अं) किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार के कोयले की खानें न खोली जायें । यदि 
पुन प्रचलित करने में अधिक घन ने लगे तो उत्तम भेणी के कोयले की कुर्छ 
खानों को बन्द किया जा सकती है, (ब) कोयले के चड़े लगाने, मिलाने और घोने 
को कादूनी रूप से अनिवार्य कर देना चाहिए, और (स) खरात्र कोयला छोड़कर 
अ्रच्छा कोयला निकालने की रीति को बन्द कर देना चाहिए.। योजना आयोग 
ने सुराव दिया है उत्तम श्णी के कोयले का संरक्षण किया जाय और कोयले 
तथा कोयला सम्रिति से सम्बन्धित सभी विधयों पर परस्पर उचित संबन्ध स्थापित 
करने वाली नीति अपनाई जाय। सरकार ने घात शोधन के कार्य में आनेवाले 
कोयले के उसादन की अधिकतम मात्रा निर्धारित कर दो है। १६*३ उल्मादन 
की अधिकतम मात्रा १४१८ लाख दन। श्ध्पध्य+ में १४३४८ लाख टन, १६४६ 
श्र 


श्ष्प भारतीय श्रथंशासत्र की समध्याएँ 


में १४४४ लाख यन तथा १६५७ में १६० लाख टन कर दी गई। 

सरकार की इस नीति की दो आधारों पर श्रालोचना की गईं है। यद 
कहा यया है कि (श्र) उत्तम प्रकार के कोमले के उत्पादन की मात्रा पर प्रतिबन्ध 
लगाना समस्या का उचित इल नहीं है। संरक्षय करने का अ्रर्थ है रोकी जा 
सकने बाली क्षति दोने की सारी संमावनाएँ समाप्त करना, उत्तादन में अधिक 
उपयुक्त साधनों तथा उपायों का प्रयोग करना और को यले के व्यय में बचत करना 
इत्यादि | इसके साथ द्वी सरकार कौ नौति को व्यापक द्वोना भी श्ावश्यक है, 
(ब) कोयले के चट्टे लगाने, मिलाने और घोने में और संरक्षण की नीति को लागू 
करने में अतिरिक्त व्यय करना पढ़ता है जिसका उत्पादन व्यय पर प्रमाव पढ़ता 
है। सरकार न तो उद्योग को झ्रावश्यक वित्त की सद्दायता देती है और न श्रति- 
रिक्त व्यय का घन वसूल करने के लिये कोयले के मूल्य में बृद्दि करने देती दे। 
उधोग पर उक्त प्रतिबन्ध लगाना सरकार की न्‍्यायरुगत कार्यवाही नहीं कही जा 
सकती | इस अभाव की धूति किये बिना सरकार की कोयला संरक्षण नीति से 
उद्योग को और अधिक हानि होने की संभावना है । 

परिवहन--कोयला उद्योग की एक सबसे बड़ी कटिनाई परिवइन के 
साधनों का अभाव है | कोयले को अन्यत्र भेजने के लिए, पर्याप्त संख्या में गाह़ियाँ 
या मालगाड़ी के डि9थ्वे नहीं मिलते हैं।गाड़ियाँ मिलने मे बहुत देर होती है 
जिससे ख़ानों के समीप कोयले के ढेर लग जाते हैं | इससे खानों के काय में बहुत 
कठिनाई होती है । बंगाल और बिद्दार के कोयले की खानों के ज्षेत्र में ( जो देश 
के ८०५ कोयले के उत्पादन के लिये उत्तर दायी है) प्रतिदिन लादी जाने 
बाली मालगाड़ियों के डिब्बे की औसत संख्या १९५७ में ३६६७ थी, जब कि 
१६५६ तथा १६५४२ में यह संख्या क्रशः ३४०५ तथा ३१६३ थी | इससे उष्नठि 
की म्रवृत्ति प्रदर्शित होती है परन्तु खेद हे कि कोयले की खानों को उपलब्ध माल 
गाड़ियों की संख्या न तो आवश्यकता के अनुकूल डी रही है और न रेल विभाग 
की शक्ति के ही अनुकूल । 

कोयले के लिये मालगाडड़ियों के डिब्बों की पूर्ति में दृद्ि आवश्यक है ताकि 
उद्योग द्वारा कोयला शमता से और कम मूल्य पर बेचा जा सके | मालगाड़ी के 
डिब्चों की पूर्ति में वृद्धि के लिये रेलवे के प्रसाधनों में दृद्धि आवश्यक दोगी। 
इसमें निश्चय ही समय लगेगा। परन्ठ कुछ अन्य भी उपाय हैं जिनसे कोयले की 
खानों के लिये मालगाड़ी के डिब्बों की पूर्ति मे बद्धि की जा सकती है। वर्तमान 
मालगाड़ी के डब्नों के आवेदन की प्रणाली बढ़ी ही जटिल है जिससे देर भी 
लगती दै और खानों पर अत्यधिक कोयला भी एकत्रित हो जाता दै। दूधरी 


बड़े पैमाने के उद्योग श्ण्६ 


सम्स्या ठोने की दर की है | भारत सरकार ने कोयले के भाड़े की दर में ३० 
प्रतिशत बृद्धि कर दी है | भाड़े की वृद्धि कोयला उद्योग के सम्बन्ध में नियुक्त की 
गई बरकिंग पार्दो के सुकाव के अनुसार की गई है | इस वृद्धि से कोयले के परिवहन 
ज्यय में वृद्धि हो गई और इस प्रकार कोयक्षे का प्रयोग करने वाले उद्योगों का 
उत्पादन ध्यय भी बढ़ गया। मारतीय उद्योगों का विकास करने के लिए कोयले 
का परिवहन व्यय कम करने की अत्यन्त आवश्यकता है| 

कोयले के निर्याव में कमी की समस्या मारत सरकार ने १६४४ में मियुक्त 
एक कमेटी के सम्मुख रक्‍खी थी जिसने यह रिपोर्ट दी कि भारत के कोयले के 
मुख्य बाजार पड़ोसी देशो में ही हैं । इस लिये बरमा, लंका, पाकिस्तान, दर्िणी 
पूर्वी एशिया के कुछ देशों को दी भारत को अ्रपना स्वाभाविक बाजार समम्तना 
चाहिये। १६५१-४२ में जो यूझप को अधिक निर्यात हुआ था वह यूरुप में कोयले 
के अभाव, दक्षिणी अफ्रीका में यातायाव की कठित्ाईयों, आस्ट्रेलिया में नियंत्रित 
उत्पादन और कोरिया के युद्ध जनित कारणों से था। १६५३ में ये १६११-५१ की 
अपवादी स्थिति समाप्त हो गई और जो नवीन बाजार भारत को प्राप्त हो गये ये 
वे सामान्य स्थिति होने पर फिर समाप्त हो गये | कोयले का निर्यात बढ़ाने के 
विचार से कमेदी ने निम्न सिफारिश कीं : (१) कोयले का सरकारी क्रय विक्रय 
बन्द दोना चाहिये, (र) कोयले कौ विभिन्न अकारों पर जो नियंत्रण लगा हुश्रा 
है उसे कम करना चाहिये; (३२) कोल ग्रेडिग बोर्ड को थे ही ग्रेड' बनाने चाहिये 
जो कन्ट्रोल आर्डर में दे दिये हैं, और (४) कलकत्ते के बन्दरगाह पर अधिक 
सुविधाओं के देने के उपाय करने चाहिये ) 

योजना के अन्दर्गत--द्विवीय पंच वर्षीय योजना में कोयला उद्योग को 
प्रमुख स्थान दिया गया है | धीरे घीरे इसे सरकारी क्षेत्र में ले आया जायगा | 
कोयले का उत्पादन ३६७.७ लाख टन से जो कि १६५६४ में था बढ़ाकर १६६०-६६ 
में 4६७,७ लाख उन कर दिया जायगा। 

१६४८ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी पस्ताव सें यह कहा गया यथा कि 
प्रत्येक कोयले की नवीन खान सरकारी ज्षेत्र में दी आरम्भ होगी, ऐसी स्थिति के 
अतिरिक्त जहाँ कि राष्ट्रीय इश्कोण से सरकार व्यक्तिगत व्यवक्षयियों का सहयोग 
आवश्यक समकती है।आरम्म में इस नीति के ब्यवह्वार में कुछ शियिलता 
दिखाई गई परन्तु अब यह निश्रय कर लिया गया है कि भविष्य में कोयले के 
उद्योग के नवीन उपक्रमों को सरकारी क्षेत्र में ही रखने का प्रयन्ष किया जायगा 
और बढ़ी हुई माँग को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त कोयले का उत्पादन द्वितीय 
योजना काल में अधिकतम स्तर वक सरकारी क्षेत्र में दी किया जायगा। 


१८० भारतीय अर्थशास्त्र की समस्‍्वाएँ: 


लोहा और इस्पाव उद्योग 

भारतोय लोदे और इस्पाव उद्योग के क्षेत्र में तीन मुण्य उत्पादक हैं, या 
आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, इण्डिचन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इसमें स्टील 
कारपोरेशन आफ़ बंगाल भी सम्मिलित है ) और मैसूर आयरन स्टील वढ्स | 
इन कारखानों में कच्चे लोहे का इस्पात बनाया जाता है और इस्पात से झाव- 
श्यक बस्ठुयें तैयार की जाती हैँ | इनके अतिरिक्त लगभग ६४ छोटे कारखाने हैं 
जो व्यर्थ लोहे से और लोहे के छड़ों से जो उत्पादकों द्वारा प्राप्त दोते हैंया 
आयात दोते हैं, इस्पात तैयार करते हैं। 

भारतीय इस्पात उद्योग एशिया में सबसे बढ़ा है और संसार के सर्वोचतम 
इस्पात उद्योगों में से एक है। १६२४ में संरक्षण मिलने के पश्चात्‌ इसने मह॑त्व- 
पूर्ण प्रगति की है। उद्योग की उद्यादन ज्ञमता में इतनी दृद्धि हुई कि श्६४! 
में संरक्षण को कुछ भ्रावश्यकता नहीं रही | इस्पात का उत्पादन १६४७ में ८६ 
लाख टन था जो बढ़कर १६५२-१६५४ तथा १६५७ में क्रमशः ११५ लाख टन, 
११ लाख टन और २३ लाख टन हो गया। १६५८ में उत्पादन की मात्रा ४४ 
लाख टन अ्रतुमानित की गई है | १६५३ में इस्पात और ढले हुए लोदे का 
उत्पादन १६५४२ की अपेक्षा कम हो गया | इसका कारण किसी सीमा तक तो 
अमिकों के कंगड़े थे शौर किसी सीमा तक यन्‍्त्रों के अमिनवीकरण के कारण 
उत्तन्न बह अब्यवस्था थी जिसके फलस्वरूप कुछ समय के लिए कारखानों को बन्द 
रखना झ्रावश्यक हो गया था। इसके अनन्वर उत्पादन में इृद्वि हुई और भविष्य में 
इसके और अधिक बढ़ने की संभावना है। मारत के इस्पात और लोहे के उद्योग 
की मुख्य समस्याएँ (अर) इस्पात के उत्तादन में दृद्धि करना, (ब) ढले हुए. लोहे के 
उश्ादन को फाउन्ड्रीयों के लिये बढ़ाना है | 

लोहे और इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल भारत में ही 
प्राप्त है । जितना कच्चा माल चतंमान समय में प्राप्त है उतने से ही उद्योग के 
लिए इस्पात बढ़ा लेना सम्भव दे | 

इस्पात का सूल्य--देशी इस्पात का मूल्य आयात किये हुये इस्पात से 
बहुत कम है। मूल्यों में समानता लाना बहुत आवश्यक हैं। यह मूल्य के नियंत्रण 
द्वारा दी ( युद्काल से आज तक ) सम्मव दो सका है। १ अवद्टबर १६३६ से 
३० जून श्६४४ तक बुद्ध के लियेक्रय किये जाने वाले इस्पात के मूल्य पर 
नियन्त्रण था | परन्तु इस्पात के ब्यवसायिक मूल्य पर कोई नियन्त्रण नहीं या। 
इस्पात के व्यवसायिक मूल्य पर परिनियमित रूप से नियंत्रण १ जुलाई १६४४ से 
आरम्भ छुआ | इस सम्बन्ध में सरकार जिस ग्रणाली का अवुसरण करती है उसके 
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अतुसार प्रत्यार्ब मुल्य ([छैथतिण0 एते००) नियत की 
उत्तादक इससाव विक्य करते दें, और उपमोक्तात्ं के लिये मूल्य की 
एक ब्रन्‍्य ऊँची दर नियत होती है जि पर वे क्रय करते हैं । दोनों मूल्यों के 
अन्तर से प्राप्त घन समानता स्थापित करने वाले कीष (हकुप्भीडति०0 7ए#00) 
में जमा कर दिया जीता है जिसमें से इलात के आयात में सह्ययता प्रदान 
जाती है ओर इध्तात उत्पादकों के झआमिनवीकए्ण तथा विकास के कार्यक्रमों में 


ली है कि १६४४७४३ से १६४६-६० तक की अवधि के लिये रे८रै ३० प्रति टन के 
प्रत्यास्क्षण मूल्य की एक द्वी दर टाटा कम्पनी और इन्डियन आयरन एएड स्टील 
कम्पनी के लिये नियत की जानी चाहिये । इस पुर्नानश्चित मूल्य के लाग॑, 
करने के लिये सरकार का प्रश्याव फखरी १६४६ में पास हुआ । इसी उमद 
१६५४-१४ के लिये पुर्मपरिच्ित प्रत्यासक्षण मुल्य ३४३ २० प्रति गन का टारटीं 
आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के लिए और रेप ९९ प्रति बन का इन्डियन आयरन 
एशड स्टील कम्पनी के लिए. नियत किया गया । इस बात को सब ने स्वीकार कर 
किया कि ४४:४३ की समायोजित प्रत्यारदण मूल्य और ब६३ <० प्रति दत क्के 
समान प्रत्यास्ण मूल्य का अन्दर प्रत्येक कम्पनी अपने विकास कोष में दे देगी । 


भूतकाल मे इध्मात का मूह बम्बई, कलकता, मद्रास, जमशेदपुर और 
बसनपुर में ५०० रुपये प्रति ठन था; ओर अन्य स्थानों पर उपभोक्तोश्रों को उसके 
साथ परिवइन ब्यव मिला कर देना पडता था। इसका अर्थ यह था कि (१) उतर 
प्रदेश, पंजाब और उर्सादन केन्द्रों दथा बन्‍्दरगादो से दूर ध्थित नगरों के उप» 
भोक्ताओं को अधिक मूहय देना पढ़ता था; और (२) बन्दरगाहों के निकट डतद्योग 
केन्द्रित होते जा रदे थे बयोकि उन्हें वां इस्पात सस्ता मिलता था। उरकार क्कौ 
बुत १६४६ की नई नीति के अनुसार इस्रात को एक दी मूल्य (3:२४४० प्र्ति 
उन) जिएमे रेल का किराया सम्मिलित होगा रेल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर लागू, 
होगा | इस प्रकार ऊपर बताये हुए. पाँचों स्थानों पर उपभोक्ताओं को २३ 5० 


प्रति दन अतिरिफ मूस्य देना पड़ेगा और उन उपमोक्ताओ को जो अतसर और 
कानपुर ऐसे स्थानों में हैं लगमग रे१ ४०९ प्रतिटन कम देना पड़ेगा। पहले मूल्य 


श्प्र मारतीय अर्थशास्त्र की सम्रस्याएँ. 


में समानता लाने के लिये सिद्धान्त का अयोग केवल इस्पात के सम्बन्ध में ही 
लागू किया सवा था| अब यहद्द सिद्धान्त दाले हु लोदे के सम्बन्ध में मी लागू 
किया जायगा | इस नई नीति के कारण इस्पात और लोहे के मूल्य में मारत के 
उत्तरी भाग में रहने वाले व्यक्तियों के लिये कमी हो जायगी और दुलंभ बस्त॒यें 
प्रत्येक को युक्ति संगत मूल्य पर प्रास द्वो सकेगी | 

इस्पात के मूल्य पर सरकारी नियन्त्रण उपभोक्ताओं के लिये लाभकारी 
सिद्ध हुआ द क्योंकि प्िना इस नियन्त्रण के उन्हें ये वस्तु ग्रधिक मूल्य पर प्रात्त 
दोती । परन्तु कम प्रत्यारक्षए मूल्य के नियत किये जाने से उत्पादकों को हानि 
हुई हैं । यदि उत्पादकों की डेंचा मूल्य मिला होता तो वे अवश्य उद्योग के 
बिस्तार करने में तथा अ्रमिनवीकरण मे व्यय किया जाता ]ञत्र उन्हे इस कार्य 
के लिये सरकार से ऋण लेना पड़ा है ओर सरकार ने मूल्य समीकरण कोप 
( €तुण्शाघ्०7 ईप्राठे ) से यह ऋण दिया है| दूसरे शब्दों में हम यह कहे 
सकते हैं कि सरकार ने टाटा कम्पनी और स्टील कारपोरेशन श्राफ़ बंगाल को 
तथा अन्य इस्पात के उत्तादकों को बह धन ऋण के रूप में दिया है ज्लो कि 
न्यायतः उन्हीं का था । यदि इस्पात कम्पनियों को ऐसे श्रवसर पर जब कि इस्पात 
का मूल्य बढा हुआ है ग्रधिक मूल्य का लाभ न उठाने दिया जायगा तो श्रार्थिक 
भन्‍्दी के समय जब्च मूल्य उत्पादन व्यय से कम होता है दे हानि का सामना 
कैसे करेंगे । 

भविष्य की मॉंग--लोदा और इस्पात मेजर पेनेल ने श६४६ में अत- 
मान लगाया कि भारत में २० लाख टन इस्पात की खपत दवै, जब कि युद्ध के 
पूर्व केवल दुस लाख टन की खपत थी। परन्तु १६४७ में परामशदाजी नियोजन 
परिषद ने अनुमान लगाया कि देश में सामान्य स्थिति में १५ लाख उन इस्पात 
की खपत है | कृषि तथा औद्योगिक विकास पर विचार करते हुये योजना आयोग 
ने अनुमान लगाया कि १६४२ में कुल ३२ लाख टन की आवश्यकता होगी और 
१६५७ तक रथ लाख टन की श्रावश्यकता हो जायगी | लोहा और इस्पात पेनल 
ने अनुमान लगाया है कि भारत को फाउन्ड्रियों के लिये प्रतिवर्ष ३ लाख टब दले 
हुये लोदे की आवश्वकता दहोगी। धाणिज्य मन्‍्त्रालय के छोटे और बड़े इंजीनिरिंग 
उद्योग के जाँच करने वाले पेनेल ने १६४१ में बढाया कि भारत को & लाख 
से ४"र खाख टन तक दले हुये लोटे की आवश्यकता थी ! द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना का अनुमान है कि १६६०-६६ में इस्पात की माँग लगमग ४४ लाख दन 
की और फाउन्द्रियों के लिये दले लोहे की माँग लगभग ७५ लाप य्न की द्वोगी । 
मुख्य उ्तादकगण दला लोझा अपने अयोग के लिये त्था फाउन्ड्ियो के लिये दी 


जा 
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उत्पादित करते हैं| इसलिये फाउन्ट्रियों के लिये ठले लोहे की पूर्ति में वृद्धि करने 
के लिये प्रमुख उत्पादकों को अपने उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी । 
चोज्ना के अन्तर्गंत--द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारत मे इस्पात के 
उत्पादन के विकास पर विशेष मद॒त्व दिया दे। उद्योगीकरुण की वर्तमान बढ़ी हुई 
प्रगति को बनाये रखने के लिये और भारत में यन्‍्त्रों के निर्माण करने वाले उद्योग 
को स्थापना करने के लिये यह अ्रावश्यक होगा कि इस्पाव के उत्पादन की सात्रा 
बढ़ाई जाय। द्िवीय योजना में १६६०-६१ तक ४३ लाख टन इस्पात के उत्पादन 
का प्रबन्ध किया सया है । इसमें से वतमान तीन प्रमुख्त उत्पादक अपने विस्तार 
के काय क्रम को पूर्ण कर लेने के पश्चात्‌ लगभग २३ लाख टन की पूर्ति कर 
सकेंगे | सरकारी क्षेत्र में तीन नये स्थापित प्रमुख उत्पादक लगभग २० लाख टन 
का उत्पादन १६६०-६१ तक कर सकेंगे यथ्ववि उनके उस्पादन की चरम सीमा 
कहीं अ्रधिक द्ोगी । 
लोदे श्रौर इस्पाव के उत्पादन को प्रधानता देने के निर्णय के अनुकूल 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के श्रन्तर्मत दीम इस्पात के कारखानों 
की स्थापना का निश्चय है जिनमें से प्रत्यक्ष की उत्पादन शक्ति १० लाख 
टन शेगी, और इन तीन में से एक को ३७ लाख टन फ्राउन्ड्रियों के प्रयोग 
में श्राने बाला दला हुआ लोहा तैयार करने की मुविधायें प्राप्त होंगी । रूरकेला में 
खोले गये कारखाने में १६५६-६१ में १२८ करोड़ रुपये के विनियोग का अनु- 
गाम है। यह आशा को जाती है कि ७.२ लाख टन इस्पात की चपदे आकार की 
वस्तुओं का उत्पादन करेगा । दूसरा कारखाना, जो कि सध्य-प्रदेश में भिलाई 
स्थान पर स्थापित किया गया है, उस पर लगभग ११० करोड़ रुपया ब्यय किये 
जाने का अनुमान है| उससे हम थ्राशा करते हैं कि ७७ लाख टन विक्रय योग्य 
इस्पात्त तथा वजनी और मध्य श्रेणी की वस्तुओं का उत्पादन हो सकेगा जिसमें 
१,४ लाख टन पत्रक का भी रि-रोलिज्ञ उद्योग के लिये उत्पादन सम्मिलित होगा। 
तीवरा कारखाना दुर्गपूर भे, जो कि पश्चिमी बंगाल में स्थिति है, खोला गया 
है जिसमें लगभग ११५ करोड़ झुपये के व्यय होने की आशा है। यह कारखाना 
ऐसे प्रखाधरों से युक्त होगा कि पद इज़की और सध्य श्रेणी क्री इस्पात था एचक 
को बसतुओों का निर्माण ६.६ लाख दन तक प्रतिवर्ध कर सकेगा | 
सरकारी क्षेत्र के समान ही व्यक्तिगत क्षेत्र में भी इस्पात और लोहे का 
स्थान औद्योगिक योजना में एक बहुत बढ़ी महत्ता रखता है। इस उद्योग पर 
व्यक्तिगत झेत्र में लगभग ११५ करोड़ रुपये के विनियोग का विचार किया गया 
हैं। प्रथम योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत क्षेत्र में लोदे और इस्पाव उद्योगों के 


श्च्स्ड भारतीय अर्थशात्त्र की समस्याएँ: 


विस्तार सम्बन्धी विनियोग तथा जो कुछ व्यय द्वितीय योजना के अन्तर्भत किया 
गया है उस सम का फल श६प८ के मध्य से मिलना प्रारम्म होगा जबकि दाग 
आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की 
संयुक्त उत्पादन शक्ति वर्तमान ३२,५ लाख उन के स्थान पर २३ लाख बन के 
लगभग द्वो जायगीं | 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने इस्पात और लोदे के उल्यादन के बढ़ाने पर 
उचित्त ही ध्यान दिया है | इस्पात अधिक मात्रा में औद्योगीकरण का आधार है 
और इस्गात कै उत्पादन की वृद्धि औद्योगिक उन्नति के लिये अत्यन्त आवश्यक 
है। लोहे का उत्पादन बढ़ाने में सरकारी ज्षेत्र पर बहुत अधिक विश्वास है| रद 
मई, १६५७ को चेन्द्रीय सरकार ने लोढे और इश्पात के लिये एक मंन्नालय कौ 
नियुक्ति की जिस पर लोहे और इस्पाव के उत्पादन सम्बन्धी सरकारी कार्यों का 
तथा सरकारी फाउन्ड्रीयों की देखभाल का भार रवखा गया। कुछ लोगों के मत 
में यह अधिक अच्छा होता यदि इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने का भार मुख्य 
रूप से वर्तमान उत्पादकों के ऊपर ही छोड दिया गया होता क्योंकि उन्हें इस 
बात का झ्ायश्यक अनुभव था और सम्मवतः वे अधिक शीम्रता से और कम 
लागत पर उत्पादन की वृद्धि करने मे सफल भी हुये ते । 

सीमेन्ट उद्योग 

सीमेन्ट के उत्पादन में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। १६४८ में 
केवल १५ लाख टन का उत्पादन था जो १६५७ में बढ़ कर ५६ लाख यन हो 
गया। १६४२ में भारत में केवल २३ फैक्ट्रियाँ थीं, जिनकी उत्पादन शक्ति ३७६ 
लाख टन थी। १६५७ में २६ फैक्द्रियों थी जिनकी स्थापित सामथ्थ ६६३ लाख 
डन थीं। मारत्ीय सीमेन्ट उद्योग की वास्तविक उत्पादन शक्ति में नई फैकिद्रयों 
की स्थापना तथा पूर्व की फैकिट्र्यों के विस्तार के कारण बूद्धि हुई है। सीमैत्ट 
उद्योग को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है; (१) भूतकाल में 
उत्पादन की मात्रा उनकी वास्तविक उत्पादन शक्ति से बहुत कम थी और १६४० 
में जब्र कि वास्तविक उत्पादन शक्ति ३१२ लाख टन थीउस समय उत्पादन कैंबल 
२६”१ लाख टन था। परन्तु इधर दाल मे इस दोप का किसी सीमा वक निराकरण 
कर दिया गया है; (२) बहुत फेक्ट्रियाँ अनुकूलतम उत्पादन शक्ति से बहुत नीचे 
स्तर पर है, नवीन फेक्ट्रयोँ उपयुक्त आकार की हैं और श्रेष्ठतम यन्त्रों का प्रयोग 
कर रही हैं । (३) सीमेन्द उद्योग को ग्वश्यक संख्या में मालगाड़ी के डिब्बे नहीं 
प्राप्त होते जिनसे कच्चा माल लाया जा सके और तैयार सीसेन्ट उपसोग केन्द्रों को 

गीमता पूर्वक भेजा जा सके, और (४) सीमेम्ट का नियंत्रित मूल्य सब फैक्ट्रियों के , 
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दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं रहा है, क्योंकि अन्य फैकिद्रयों से तन्तनायें जो अधिक 
व्यवस्थित थीं कुछ फैक्ट्रियों का उत्पादन व्यय अधिक रहा है । 

इघर दाल में स्थिति में घोर परिवर्तन डुश्रा है| सीमेम्ट दु्लम ही नहीं 
वरन्‌ बहुत संइगा भी दो गया है । इस बात को विचाराधीन करते हुये सरकार 
ने सीमेन्ट का क्रय विक्रय अपने द्वाथो में ले लिया है और उसके लिये एक विक्रय 
मूल्य १ जुलाई १६५६ से लागू कर दिया है | सब सीमेन्ट के उत्पादको को अब 
अपना सीमैन्ट स्टेट ट्रेंडिज्ञ कारपोरेशन आफ इन्डिया (प्राइवेट लि०) के इरप 
फैक्ट्री के बाइर उपभोग केन्द्रों तक पहुँचाने में लगे रेलवे के किराये के आधार पर 
नियत मूल्य पर बेचना होगा। यह कारपोरेशन सीमेन्ट १०२ २० ८ आने प्रति 
गन के मूल्य पर बेचता है| मई १६५७ में सीमेन्ट पर लगा उत्पादन कर ५ र० 
प्रति टन से बढ़ाकर २० रु० प्रति दन कर दिया गया । सीमेन्ट का मूल्य भी दतना 
ही बढ़ गया । 

देश के विभाजन के फलस्वरूप कुछ सीमेन्ट की फैकिद्रयाँ पकिस्तान में 
चली गई' | यही कारण था कि १६४७ में उत्पादन घट कर १५, लाख टन दो 
गया जन्न कि १६४५ में २२ लाख टन था। परन्तु देश ने बहुत शीघ्र ही विभाजन 
के प्रभावों से मुक्ति पा ली और उत्पादन में वृद्धि आरम्म हो गई जो आज तक 
निरन्तर चल रही है| युद्रोत्तर काल में सीमेन्ट उद्योग की विकास सम्जस्धी 
उल्लेखनीय विशेषताएँ यह्द हैं; (१) १६३६ में सीमेन्ट उद्योग प्रायः मध्य प्रदेश 
और मध्य भारत में ही केन्द्रिव था। परन्तु एसोशियेटेड सीमेन्ट कम्पनी द्वारा 
युक्तिकरण की योजना के लागू किये जाने के फलस्वरूप कुछ फैबिट्रवों को नये 
स्थानों पर स्थापित्त किया गया । युद्रोत्तर काल में इस उद्योग का विकास अधिक 
सन्तुलित ढंग पर हुआ और नवीन स्थानों पर कारखाने स्थापित हुये । इसका 
परिणाम यद्द हुआ कि सीसेन्ट के कारखाने रुम्पूर्ण देश में फैले हैं। इससे देश के 
बैभिन्न मांगो में प्राह होने वाले कच्चे माल का भी उचित प्रयोग सम्भव हो गया 
है। साथ ही यातायात में बहुत सा व्यर्थ व्यय जो उद्योग के किछी एक स्थान पर 
केन्द्रित होने के कारण करना पड़ता बह भी बच गया । (२) भूत काल में सिमेन्ट 
उद्योग व्यक्तिगत उपक्रम था, परन्तु श्रब सरकार ने भी इस उपक्रम में भाग लेना 
आरम्भ कर दिया | मैसूर राज्य की फैस्द्री के अतिरिक्त, जिसकी उत्पादन शक्ति 
३६ दइजार टन से बढ़ा कर ६० इजार दन कर दी जायगी, उत्तर प्रदेश की 
राजकीय फैक्ट्री पिपरी में स्थापित की दै जिठकी उत्पादन शक्ति २१ लाख की है | 
(३) यूतकाल में अधिकाँश कारखाने ८००० टन ही के अनाथिक से भी कम 
उत्पादन वाले थे | परन्तु दवाल में जो कारखाने स्थापित किये गये ई वे आर्थिक 
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दृष्टि से उपयुक्त हैं और प्रायः सभी कम मात्रा में उत्पादन करने वाले कारखानों 
ने अपनी उत्पादन शक्ति में वृद्धि की है । 

सीमेन्ड की झान्तरिक मॉग उसकी पूर्ति से अधिक द्वोगई | देश में उत्पादन 
की वृद्धि के अलावा १६५६ के प्रारंभ में यह निश्चय किया गया कि उस वर्ष 
विदेशों से ७ लाख टम सीमेन्ट का आयात किया जाय | राज्य-व्यापार निगम 
(808 रग्वापह 020कणक्षाणा) ने इस मात्रा के थ्रायात के लिये ढ़ 
व्यवस्था कर रखी थी किन्तु बीच में स्वेज का सकढ उपस्थित हो जाने पर १६४६ 
में केवल १०८,००० टन सीमेन्‍्ट द्वी आ सका | १६४७ में ३२१,००० टन सीमेन्ट 
और आया | १६८ में थ्रायाव और कम होगा | इसका कारण विदेशी विनियम 
का सकट तथा देश मे उत्पादन का तीव्रता से बढ़ना है। 

योजना के झन्तर्गत-प्रथम योजना में यह प्रस्ताव किया गया था कि 
सिमेंट के कारखानों की सख्या १६२०-५१ में २१ से बढ़ाकर १६५४-४६ में २७ 
कर दी जाय | साथ द्वी इनकी ३३ लाख टन की उत्पादन शर्क्ति वथा २७ लाख 
टन उत्पादन बढ़ाकर १९५५-५६ में ऋमशः ५३ लाख टन ओर ४८ लाख दन 
कर दिया जाय | मध्य प्रदेश, मध्यमारत और द्रावनकोर कोचीन मे सिर्मेद के 
कारखानों को अनुगशित शक्ति में बृद्धि का कोई नियोजन नह्टीं किया गया। उतर 
प्रदेश, उड़ोसा और बम्बई मे नवीन कारखाने खोले जाने बाले थे । पिद्वार, राज- 
स्थान और मद्गाप्त के कारखानों की शक्ति मे वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक था 
जो पूर्व के कारखानों में अतिरिक्त नवीन मशीनों के प्रयोग से द्वी सम्भव था | इस 
काये के करने मे प्रधान कठिनाई घन के ग्रभाव की थी। कारखानों की उत्पाइन 
शक्ति में वृद्धि करने शोर उन्हें १३ लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन करने योग्य बनाने 
के लिए बहुत भ्रधिक मात्रा मे धन की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की सिमेंट 
फैम्द्री की स्थापना में, जो कि मिर्जापुर जिले में छुक॑ में है, ४१ करोड़ रुपये की 
लागत लगी थी। उठक्नी उप्तादन शक्ति २५२ लाख टन प्रतिवर्ष की है। यदि 
उत्तर प्रदेश की फैक्ट्री का कुल व्यय सरकारी कमंचारियों की अनुमवद्दीनता के 
कारण बहुत अधिक हो गया दे, फ़िर भी इसमे सन्देह नहीं कि भारत की वह 
सर्वोत्तम फैकिट्रयों में से एक है। 

प्रथम योजना में अनुगणित उत्पादन शक्ति तथा वास्तविक उत्पादन के 
लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाये थे, परन्तु काफी हृद तक सफलता अवश्य मिली थी। 
१६५४-४६ में सीमेंट की उत्तादन शक्ति और उत्पादन क्रमशः ४७४ लाज 
वन और ४४ लाख टन थी जबकि प्रथम योजना में क्रमश; ५३ लाख टन और 
४य८ लाख टन का लक्ष्य था । देश के ओरद्योगीकरण में उन्नति हों जाने पर सीमेंट 


कफ 
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की माँग में वृद्धि होगी | इसलिये द्वितीय योजना ने १६६०-६१ तक उस्ादन 
शक्ति को १६० लाख टन तक (जिसमें से ५ लाख टन चरकारी ज्षेत्र में बढ़ेंगा) 
और बासस्‍्त्विक डत्मादन को १३० लाख टन बढ़ाने का लद॒य बनाया है। अब 
तक भारत सरकार द्वारा ६४ स्कीम जिनमें २५, नई हैं तथा २६ चतंमान उत्पादन 
इकाइयों के विस्तार से सम्बन्धित हैं, मंजूर को गई हैं| यह स्कीम प्रगति के 
विभिन्न स्वरों पर हैं | इनमें से १६ स्कीम ( ४ नई तथा ११ विस्तार सम्बन्धी ) 
जिनकी छुल उत्ादन शक्ति १८ खाख टन है १६५८ के श्रम्त तक पूरी हो 
जाँदगी | १६५६ के अन्त तक ११ और स्कीम पूरी हो जाँयगी तथा आशा की 
जाती है कि इस समय तक कुल उत्पादन शक्ति १०४ लाख टन हो जायगा | शेप 
स्कीम १६६०-६१ तक पूरी होगी। 
कागज़ उद्योग 
वर्तमान समय में भारत में कायज्ञ की १६ मिलें है जिनकी स्थापित 
उत्पादन शक्ति २५०,००० ८न दै | कायज उद्योग को १६२५ से १६४७ तक 
संरक्षण दिया गया था। इस उद्योग ने निःसन्देद उल्लेखनीय प्रगति की | १९५४२ 
में भारत में केवल ६ मिलें थी जिनकी उत्पादन-शक्ति २७ इजार टन थी । १६५६ 
में २१ म्ले थी तथा उनकी उत्पादन शक्ति २११,६०० टन थी। 28५७ में मिलों 
की संख्या घटकर १६ दोगई क्योंकि उत्पादन फीदो इकाइयाँ जो बन्द सी ही थीं 
सूची में से इटा दी गई | किन्तु विस्तार की योजनाओं के पूरी हो जाने के कारण 
उद्योग की स्थापित उत्पादन शक्ति बढ़कर २३ लाख टन दो गई है। कामज्ञ 
उद्योग की तीन भेणियाँ हैं (१) कागज और प्डा, (२) अखबारी कागज की सूखी 
दफ़्ती तथा अन्य प्रकार की दफ्तियाँ | कागज तथा पद्धे के उत्पादन में उल्लेखनीय 
वृद्धि हुई है। सखी दफ्तियों तथा अन्य प्रकार की दफ्तियों के उत्पादन मे विशेष 
प्रगति हुई है | परन्तु देश में अखबारी कागज का बहुत अमाव है | भविष्य में 
कागज्ञ उद्योग का विकास करते समय शखबदारी कागज्भ के उत्पादन में वृद्धि करने 
की सस्मया पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा | युद्ध के उत्तर काल में (आ) यह उद्योग 
नवीन स्थानों पर मा आरम्म दो यया है और अधिकॉश प्रदेशों में आज कागज्ञ 
बनाने वाली मिल हैं, (व) अर अ्रनेक प्रकार के कागज तथा दफ्तियों का उद्यादम 
शेने लगा हे यहाँ तक की डूप्ले और द्रिप्ले दफ्तियों तथा क्राफ्ट लपैटने के 
कागज के उत्पादन में तो विशेष प्रगति हुई है । 
कागज उद्योग को उल्लेखनीय विशेषता यह है छि उत्पादन शक्ति की 
बहुत अधिक प्रतिशत मात्रा का उत्पादन हुआ है | १६४८; १६४६ और १६५७० 
में क्रशम ६७,००० टन, १०३;२०० टन ओर १०८,६१९ दन का उत्पादन 


श्प् भारतीय अर्थशासत्र की समस्याएँ 


हुआ था जो कि उत्तादन शक्ति का लगभग क्६%, ६४४ और 5१% 
दोता है । १६५७ में २१०,१२५ टन का उत्पादन हुआ जो कि उत्तादन शक्ति 
का ८रे४ था। यद्द सब्च होते हुये भी कागज उद्योग को अमिकों के झगड़े तथा 
पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल के न्‍्यायोचित मूल्य पर न मिल सकने की कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा है और निम्न स्वर के कोयले का जिसके लिये इस्जनों 
के बायलर अवुपयुक्त हैं, प्रयोग करमा बड़ता है | बाँस और घास के मैदानों के 
न्यायोचित मूल्य पर दीर्धकालीन पट्टों पर न डठाये जाने के कारण हानि उठानी 
पड़ी है। इसके अतिरिक्त जब से रेल विमाय ने अपनी अधिमान्य पद्धति 
(7रविव्प्रप्ंशं 57867) को माल के यातायात सुविधा के सम्बन्ध में परि- 
बर्तित कर दिया है कागज उद्योग को जो प्रधानता मिलनी थी उसका श्रन्त हो 
गया है और अन्य विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के साथ उसे भी यातायात सुविधा 
पाने में प्रतीज्षा करनी पड़ती दे | इन कठिनाइयों के कारण ही कागज उद्योग की 
उत्पादन लागत तथा उत्पादन मात्रा कम हो गई है | 

कन्चा माल--कागज और पट्टा श्रथवा दफ्ती उद्योग अपने कच्चे माल 
के लिये बाँस ओर सबई घास का उपयोग करता है| इसके अतिरिक्त कुछ कार- 
खाने चिथड़े, रद्दी कागज, चोनी की सीठी इस्यादि का उपयोग करते हैं। भारत 
में ऐसे कब्चे माल का कुछ अभाव नहीं, परन्ठु उद्योग के उपयोग के लिग्रे इनकी 
पूर्ति का संगठन करने की आवश्यकता है | कागज उद्योग में श्रनेक रखायनों जैसे 
चूना, कारिटिक सोडा, सोडा ऐश, क्लोरीन, गंधक आदि का भी उपयोग किया 
जाता है। गेंधक को छोड़ कर अन्य सब रसायनिक भारत में ही मिल जाते हैं।॥ 
कुछ सीमा तक कास्टिक सोडा और सोडा ऐश का विदेशों से आयात करना 
पड़ता है | मध्य प्रदेश के कागज के कारखाने सबाई की लकड़ी का प्रयोग करते 
हैं। परन्तु इसके साथ ही चौड, देवदार, और एक प्रकार के सरो के वृक्ष की 
कोमल लकड़ी का भी ऊपयोग किया ज्ञा सकता है जिसकी भारत में बहुतायत 
है | यदि मुलायम लकड़ी के वनो का विकाठ किया जाव, लकड़ी को कारखानों 
तक पहुँचाने के लिये यातावात की उचित व्यवस्था की जाय और एक कारखाना 
अखुबारी कागज और केमिकल पल्प बनाने के लिये स्थापित किया जाय तो अखबारी 
कागज उद्योग के लिये ग्रावश्यक कच्चे माल की पूर्ति को बढा सकना सम्मव है । 
कच्चे माल की पूर्ति के सम्बन्ध मे योजना आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये 
थे; (३) कागज उद्योग के काम आने वाले पेडों के वनों की सुरक्षा की जाय और 
इनका उपयोग कर सकने के लिये उद्योग को दीर्घकालीन पदूटे के अधिकार दिये 
जाँय; (२) बॉस और सबई धास के सारे देश मे एक तर्क संगत आधार पर मूल्य 


बड़े पैमाने के उद्योग श्प्ध 


जिर्धारित किये जाँय जिससे उद्योग को कच्चा माल निरंतर प्रात हो सके | राज्य 
सस्कारों के दिंतों की रक्षा करने के लिये कच्चा मल एक निश्चित गूल्व पर 
उद्योगों को दिया जाय और इसके साथ दी उनके तैयार मर्थि की विक्रय मुल्य 

सम्बन्धित प्रव्याजि (छःथपराणा की. कोई मात्रा लामांश में से उनसे वघली 
जाय; (३) यातायात की छुविधा के लिये जंगलों में सड़के बनाई जाँय; श्र (४) 
कऋषपडों की कतरन, पद्सन और जे तथा रहो कागज का निर्यात बिल्कुल बन्द 


कऋर दिया जाय । 
यह खेद की वात है कि वन विका8 के संबन्ध में राज्य सरकारों की कोई 


सुएंचद्ध नीति नहीं है और कांगज की मिलों को जगल पट्टे पर देने में बहुत अधिक 
मूल्य वसूल करती हैं । रेल परिवहन के भाड़े की दर भी अ्रधिक है। भारत सरः 
कार पुराने अखबारों की रही के आयात १९ भारी आयात कर ब॒सूल करती 
और अपनी रद्दी का स्थाक जिना किसी बात की ध्यान किये ठेकेदारों को बेच 
देती है, जो उसे पैकिंग इत्यादि के लिए बाजार में बेच देते हैं । फेन्द्रीय तथा 
राज्य सरकारों की नीति में परिवर्तन करने से उद्योगी को कचा माल पर्यात मात्रा 
मे दिया जा सकता द्दै। 
योजना के अन्तर्गत __दमित्न कागज की मिलों के प्रसार कार्यक्रम को 
लागू करने से यद आशा की जाती हे कि प्रथम योजना काल में उद्योग की उत्पा- 
दन शक्ति २११,०००९ इन कांगन और दफ्तियोँ और ३००९९ टन अखबारी 
कागज की दो जायेगी और १६५४७४६ वेक २९००३९९ ०टन कागज ओर दक्तियाँ 
और २७,९०० दन झखबारी कागज की वास्तविक रूप से उल्तादन हो जायगा। 
से इत्यादि से बनने वाली दफ़्तियों के उसादन संबन्ध में अनुमानतः १६४४-४६ 
तक उद्योग की वार्षिक उत्पादन शक्ति प्ठ,३०० टन हो ज्ञायगी और वास्तविक 
उत्पादन ५२,००० टन होगा 
कागज और कागज की द्फितियों के उद्योग के संबन्ध मू प्रथम योजना क्के 

लक्ष्य लगभग पूरे हो गये। अखबारी कागब की उत्पादन करने वाली सर्वप्रपम 
मिल ने १६५७ में कार्य आरंभ किया। यद्यपि इसका उत्तादन अभी बहुत कम 
दर आशा की जाती है कि जब यह पल शक्ति मर उत्पादन करेंगी तब ३०,००० 
टन अखबारों कागज की उत्पादन समव हो सकेगा । द्विदीय योजना में यह प्रस्ताव 
किया गया है कि शैधे६०-* ९ तह घ्थारित उत्पादन शक्ति वथा कागज और कागज 
की दफ्तियों का ब्तविक उ्लाइन बढ़ा कर क्रमशः ४*४ लाख दने और ३९४ 
लाख टन कर दिया जाय और अखबारी कागज के स्थापित उसादन शक्ति तथा 
आस्तविक उत्पादन बढ़ाकर ६०३००९ न तक कर दिया जाय ॥ द्वितोय योजना क्के 


१६० भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ: 


उत्पादन लक्ष्य को पूर्ण कर सकने के लिये यदइ आवश्यक होगा कि (१) कागज 
उद्योग के कार्य कों सरलता से चलाने के लिये देश का श्रार्थिक वातावरण 
अनुकूल बनाया जाय, (२) कच्चे माल तथा तेयार माल के यातायात के लिये 
मालगाड़ी के डिब्बों की पूति बढ़ाई जाय, ओर (३) कच्चे माल की पूर्ति बढ़ाई 
जाय । भारत में चीनी उद्योग के पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में दोने के कारण 
गन्ने की सीठी का कागज बनाने के लिए प्रयोग बड़े लाम के साथ किया जा सकता 
है। १६५४ के अन्त में जर्मनी के विशेषज्ञों का एंक दल भारत में इस विषय का 
परीक्षण करने तथा रिपोर्ट देने के लिये आया था । पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म 
से सीठी पर थ्राघारित १०० टन प्रतिदिन का उच्चादन करने बाली उत्तादन 
इकाई की स्थापना पर बातचीत चल रही है। 

अन्य उद्योगों की माँति कागज उद्योग के उत्पादन के प्रकार तथा उत्पादन 
व्यय कम करने के लिये उपाय करना अत्यन्त ग्रावश्यक है। योजना आयोग ने 
यह अभिस्ताव किया है कि कागज उद्योग को अपने उत्पादन की शग्रविधि को 
आधुनिक बनाना चादिये जिससे बह निम्न लक्ष्यों को प्राप्त कर सके; (१) ईंधन 
तथा कच्चे माल के प्रयोग में कमी करके कागज की उत्पादन लागत में कमी, और 
(२) विभिन्न प्रकार के कागजों, विशेषकर रैपिंग और क्वाफ्द कागज, की प्रकार में 
उन्नति | यदि यह सुधार धम्मव द्वो सके तो कागज उद्योग में स्थावित्य त्रा 
जायगा | 


ध्थ्र 
ध्याय २० 


छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले तथा कुटीर उद्योग 
मारत की औद्योगिक व्यवस्था में छोटे पैमाने पर उत्यादन करने वाले 
और कझुदीर उद्योगों का स्थान खदा से ही महत्वपूर्ण रहा है। शिल्पकारों की एक 
बहुत घड़ी सख्या सदैव इन उद्योगों पर द्वी अपनी जीविका के लिये निर्भर रदी 
है। परन्‍द द्वितीय पंचवर्षोय योजना ने छोटी मात्रा में उत्मदन करने वाले तथा 
कुटीर उद्योगों को भारत में वेकारी की कठिन समस्या को इल करने के छाघन के 
रूप में रख कर इनकी ओर अधिक ध्यान आकर्षित किया है। इसके पूर्व क्रि 
द्वितीय योजना के अन्तर्गत इन उद्योगों के विकास कार्यक्रम पर विचार करें यह 
आवश्यक होगा कि इन उद्योगों फ्री कठिनाइयों का फ्रौक्षण किया जाय ) 
उद्योगों को धायः तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है; (१) बड़े पैमाने 
पर उत्पादन करने वाले अ्रथवा बड़े उद्योग, (२) छोटे पेमाने पर उत्पादन करने 
बाले अथवा छोटे उद्योग, (३) कुटीर उद्योग | इन उद्योगो को विभिन्न प्रकार से 
प्ररिमावित किया गया है | एक मत के अनुसार कुटोर उद्योग वे उद्योग हैं जो 
शिल्पियों द्वार स्वयं श्रपने आप दी अथवा किसी कारखानेदार के मिर्देशन में 
घर पर ही किये जाते हैं। यदि कार्य छोटे कारखाने में किया जाता है और उसका 
निर्देशन उद्योगपति द्वारा किया जाता है तो उसे इक छोटा उद्योग कह यकते हैं 
चाहे शक्ति संचालिव मशीनों का प्रयोग न भी किया जाय | एक अभय सत के 
अनगुगार घरेज़ू उद्योग वह है “जो अशत्त: अथवा पूर्णतः परिवार के ही सदस्यों की 
सहायता से चलाया जाता है चाहे वे सम्पूर्ण दिन काये करें या थोड़ी देर ही 
नित्य कार्य करें? | ओी चिन्तार्माण देशमुख के मताठुणार “घरेलू उद्योग” प्रायः 
इम्र उन सब उत्पादन के उपक्रमों को कहते हैं जो बड़े-बड़े व्यवस्थित कारखानों 
के अतिरिक्त हैं । जो व्यक्ति इन उपक्रमों में लगे हुये हैं मुख्यतः अपने 
ही प्रयज्ञ और कौशज्न पर निर्भर रहते हैं, सीधे-सादे ओजारों का प्रयोग करते 
हैं और अपने घर पर ही कार्य करते हैं | विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण इस 
प्रकार के कुछ उद्योग हाल में आरम्भ हुये हैं। ये उद्योग प्रधानतः परम्परागत हैं 
और वर्तमान उत्मादन प्रविधि से स्पयों करते हुये अपनी रक्ता में प्रयक्षरौल है | 
छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योग “घरेलू तथा ग्राम्य उद्योगों से इस 
अध में मिन्‍न हैं कि उसको संचालित करने वाले उद्योगगति शेते हैं जो पारिअ्रम्िक 
पर रक्‍खे हुये श्रमिको से कार्य लेदे है |? 


श्ध्र्‌ भारतीय अर्थशास्त्र कौ समस्याएं: 


उपर्युक्त परिभाषाओं को विचाराधीन रखते हुये हम यइ कह सकते हैं कि 
घरेलू उद्योग की निन्‍न विशेषतायें हैं, (१) ऐसे उद्योगों को घर पर ही बिना 
अमिकों की सद्दायता के स्वयं चलाया जावा है, (२) इनमें परम्परागत ढंथ का ही 
श्रनुसरण किया जाता है, और (३) इनका ख्तंत्र तथा पूर्ण समय का कारय होना 
आवश्यक नहीं हैं; ये कृषि तथा किसी अन्य व्यवसाय के सहायक हो सकते हैं। « 
छोटे उद्योग भ्रथवा थोड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों की मुख्य विशेषता 
यह है कि ये कार्य करने वालों के घर में नहीं चलाये जा सकते और कार्यकर्ता के 
आवश्यक खोत निधान्त सींमित होते हैं। योड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले 
उद्योगों के कार्य करने वाले अमिकों की संख्या १० से ५० तक सौमित है। हमारे 
देश में उपयक्त दोनों वर्गों में ग्रानेबाले अनेक उद्योग हैं जैसे कर्षा, ऊन, रेशम, 
गुड, राब, तेल पेरने, ताले बनाने के कार्य इत्यादि। इन उद्योगों में काम में 
सहायता देने वाले परिवार के सदस्यों और समय पर इनमें कार्य करने वाले उन 
व्यक्तियों की सख्या को छोड़कर जो कृषि आदि अन्य मुख्य व्यवसाय में संलप् है, 
सगभग २० लाख व्यक्ति कार्य करते हैं। इन दोनों प्रकार के उद्योगों का आरों 
और नगरों दोनों में ही पूर्ण अथवा आशिक समय के लिये अनुसरण किया जाता 
है । देण्डी क्रेफ्ट का उद्योग जैसे बेल-बूटे काढने का काये, पीतल का कार्य, रेशम 
बनाने का कार्य इत्यादि पूर्ण समय के कार्य हैं और इन कारयों में संलश्न व्यक्तियों 
ने उत्कृष्ट क्षमता भी प्राप्त कर ली हे । 

लाभ--(१) घरेलू उद्योग और छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले 
उद्योगों का सबसे बढ़ा लाम तो यह हे किये बहुत बड़ी संख्या में कार्य का 
अवसर प्रदान करते हैं। कितने व्यक्ति कुदौर और छोटे पैमाने के उद्योगों में कार्य 
करते हैं और वे कितना कितना उत्पादन करते हैँ इस सम्बन्ध में ठीक ठीक 
आँकड़े प्राप्त नहीं हैं | राष्ट्रीय आय समिति ने यइ अनुमान लगाया था कि १६५०-४१ 
में छोटे उद्योगों का उत्पादन ६१० करोड़ रुपये का हुआ या और लगभग 
११५ लाख व्यक्ति उनमें कार्य करते थे जबकि फैकिट्रयों में लगभग १० लाख व्यक्ति 
कार्य करते थे और उनके कुल उत्पादन का मूल्य लगभग धूप ० करोड़ रुपया था । 
इन छोड़े उद्योगों में कुदीर उद्योग भी सम्मिलित थे पर वे छोटे छोटे कारखाने थो 
फैक्ट्री एक्ट के अतर्गंत आते थे । इनमें सम्मिलित नहीं किये गये थे | समिति ने 
उन्हें फैविट्रयों में सम्मिलित किया था । थदि दम इन छोटे छोटे कारखानों को 
भी घरेलू और छोटी मात्रा मे उत्ताइन करने वाल्ले उद्यंगों में सम्मिलित कर हें 
ओर दाल में जितने लोग इनमें कार्य कर रदे हैं उनकी बढ़ी हुईं संख्या को मी 
बचा राघोन रख लें दो कुल कार्य करने वालों की संख्या लगमग २०० लाख और 


छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले तथा कुटीर उद्योग श्ह्र्‌ 


कुल वार्षिक उद्यादन का मूल्य लगशग १२०० करोड़ रुपये के हो जायेगा | पर 
यह सब गणना अलुमान मात्र है इसलिये विश्वस्त नहीं कही जा सकती ] इन 
आँकड़ों से घरेलू और छोटे उद्योगों के विस्तार और भावी सम्मावना का ही कुछ 
अनुमान दी मिल सकता है। 

(२) छुदीर उद्योग की यद विशेषता दे कि इसमें मूल्यवान्‌ मशीनें नही 
लगाई जाती हैं, इसके लिये किसी बड़ी इमारत इत्यादि की आवश्यकता नहीं 
डोती है इसलिये इसको चलाने में अधिक पूँजी नहीं लगानी पड़ती । भारत में 
पूँजी का श्रभाव है और इमें कुछ ऐसे उद्योगों को आवश्यकता है जिनमें पूंजी 
कम लगे और अ्रम्कि अधिक । 

(३) इसके विपरीत बड़े पैमाने के उद्योग में वैज्ञानिक और टेकनिकल 
शान की विशेष आवश्यकता होती है। परन्तु वर्तमान समय में (टेकनिशियन) 
प्राविधिशें का भारत में अ्रमाव है । कुटीर तथा छोटे पैसाने के उद्योगों में यही 
लाभ है कि इनमें अधिक प्राविधिक (टेकनिकल) शान और प्रविधिशों की 
आवश्यकता नहीं होती है । 

(४) छोटे वैभाने के और कुटार उदोग बड़े पैमाने के उद्योगों की चरद 
किसी विशेष स्थान पर केन्द्रित नद्टी ई बल्कि सम्पूर्ण देश में विस्तृत हैं। इनमें 
इमारत, सफाई, स्वास्थ्य इत्यादि की समस्या नहीं होती दे, जिनका बड़े पैमाने के 
उद्योगों की सामना करना पड़ता है । इसके साथ ही युद्ध के समय इनके विनाश 
का भय भी कस रहता है । बड़े पैसाने के और छोटे पैमाने के उद्योगों का तुल- 
नात्मक अध्ययन करते समय ओर इनके लाभ-हानियों का विवेचन करते समय 
इसमें उक्त सामाजिक व्यय का भी विचार करना चाहिये। 

(३) बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा छोटे पैमाने और कुणीर उद्योगों में 
रोजगार में अस्थिरता बहुत कम होती है। हमारे देश के आमीण व्यक्तियों का 
मुख्य उद्यम कृपि करना दे और वे सहायक व्यवसाय के रूप में रस्सी बनाने, गुड़ 
बनाने, कपड़ा धुनने इस्यादि कार्यों को करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि इन सहायक 
उद्योगों में मंदी आ जाय तो श्रमिक अथवा कारीयर को उतनी अधिक कठिनाइयों 
>हा सामना नहीं करना पड़ेगा जितना किसी औद्योगिक श्रमिक को मंदी के कारण 
नौकरी छूट जाने पर करना पड़ता है | 

कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों से बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्ता 
कुछ अधिक लाम होते है | अत्र प्रश्न यह उठता हद क्वि विभिन्न अ्रकार के उद्योगों 
को कोन सा स्थान देना चाहिए | बिच आयोग (१६४६-५७) के अनुसार इस 
सम्जन्ध में निम्नलिखित बातों पर बिचार करना आवश्यक है; 

श्र 


शहर भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


(१) उद्योग के प्रकार, 

(२) उद्योग में ठेकनिकल व्यवस्था, 

(३) उद्योग के संगठन के लिए आवश्यक श्रम और पजी, 

(४) आर्थिक दृष्टि से उत्पादन का किस सीमा तक उचित इकाइयों में 
विकेन्द्री करय किया जा सकता है केवल व्यक्तिगत व्यय को ही नहीं वरन, 
सामाज्ञिक व्यय को मी विचाराघीन रखते हुए | 

जहाँ तक उद्योग के प्रकार का प्रश्न है उसे तीन भागों में विभाजित किया 
जा सकता है; (१) ऐसे उद्योग जिनमें बड़ी मात्रा में उत्पादन करने से कुछ 
निश्चित लाम हे और जिनको छोटे पैमाने पर नहीं चलाया जा सकता है, जैसे 
लोहा और इस्पात उद्योग, सीमेंट, मारो रसायनिक और खदान उद्योग इत्यादि । 
इन उद्योगों को कुटीर में अथवा छोटे पैमाने पर नहीं चलाया जञा सकता है 
इसलिए इस क्षेत्र में चुमाव का प्रश्न ही नहीं उठता हे; (२) ऐसे उद्योग जिनका 
छोटे पैमाने पर उत्पादन करके कुछ निश्चित लाभ उठाया जा सकता है, जैसे ताला 
मोमबत्ती, बटन, चप्पल, खाद्यान्न इत्यादि उद्योग । इनमें से कुछ में छोटे पैमाने पर 
उत्पादन करने में उत्पादन व्यय कम होता है। खाद्यान्न के सम्बन्ध में यद् कद्दा 
जा सकता है कि जब वस्तुएँ हाथ से तैयार की जाती हैं तो उनमें पौष्टिक तत्व 
अधिक रहते हैं; (३) ऐसे उद्योग जिन्हे बड़े और छोटे पैमानों पर चलाया जा... 
सकता है ) इन उद्योगों के सम्ध्न्ध में चुनाव का प्रश्द्न उठता है ) 


टेकनिकल व्यवस्था के आधार पर उद्योग को निम्नलिखित भागों में 
बिभाजित किया जा सकता है--(१) ऐसे उद्योग जिनमे बड़े पैमाने के उद्योगों श्र 
कुदीर तथा छोटी मात्रा के उद्योगों में कोई, प्रतियोगिता नहीं हैं, जैसे मधु मकखी 
प्रालन, गुड़ बनाना तथा अन्य दस्तकारी के कार्य इत्यादि । (२) ऐसे उद्योग 
जिनमें छोटी मात्रा के और कुटीर उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों के सहायक हैं; 
इनमें उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाठा द्वै जिनकी बड़े पैमाने के उद्योगों को 
अपनी उत्पादन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यकता झोती है। बडे पैमाने 
के उद्योग अनेक छोटी-छोटी बस्तुओं का उत्पादन स्वयं न कर छोटे उद्योगों के 
डछतादन में सशयता देते हैं या उत्पादन की लम्पी प्रक्रिया में कुछ अशों का यार 
दन छोटे उद्योगों में किया जाता है, और (३) ऐसे उद्योग जिनमें बड़े पैमाने के 
और छोडे गैसाने के उद्योगों में गत्योगिता होती है, जैसे, क्यों में बुना करड़ा, 
खाण्डसारी चीनी, चमड़े का सामान इत्यादि । ग्रथम वर्ग के अवर्गत आने वाले 
उद्योगों के सम्बन्ध में कोई समस्या नहीं दे परन्दु दुसरे ब्ग के अन्तर्गत छोटे तथा 
बड़े पैमाने के उद्योगों में परस्पर उचित सम्बन्ध स्थापित करके इनकी किसी मी. 


छोटे पैमाने पर उलादन करने वाले तथा कुंदीर उद्योग श्ध्प 


समस्या को सुंगमता पूर्वक सुलक्ताया जा सकता दै। ठौसरे वर्ग के उद्योगों के 
सम्बन्ध में वास्तविक कठिनाइयों का सामनों करना पढ़ता है) 


कच्चे माल, उसादन की प्रविधि, वि, वि) कर इत्यादि के सम्बन्ध मन 
कुदीर और छोटे पैमाने के उद्योगों को बड़ी कठिनाइयों की झामना करना पढ़ता 
है। इन उद्योगों को प्रायः उन वस्दुओं को आवश्यकता दोती है जिनका बड़े 
उद्योगों में उत्मादन किया जाता । कभी उद्योग पूर्णतया घंती मिल द्वारा 
उल्मादित चूत पर जिर्भर करता है । द्वितीय विश्वयुद्ध के समय सूत मिलने में बहुत 
कठिनाई हुई, क्योंकि जितने सूत का उद्पादन किया जाता था उसका अधिकाश 
मिलों की दी आवश्यकता पूर्दि में लग जाता था। उस समय अधिकतर मिलों में 
कताई और बुनाई साथ-साथ होती थी । केबल कताई करने वाली मिलों को 
संख्या बहुत कम हे । कर्घा उद्योग को अधिक सूत उपलब्ध कराने के लिए से 
की कताई करने बाली कर्ण और मिलों की स्थापना की गई दे और इनमें उत्पा- 
दित सूत का कुछ प्रतिशत कर्षा उद्योग के लिए. सुरक्षित सखा जाता है। दलालों 
के कारण कुटीर उद्योग को आवश्यक कच्चे माल को अधिक मुल्य चुकाना 
पढ़ता है । इस कठिनाई को सदकारी समितियों की स्थापना करके दूर किया जी 
सकता दै। 
विधि और प्रणाली-ई उद्योगों में जिस ढंग से और जिन साधनों 
से उत्पादन किया जाता है बह प्राचीन हो झुके है. और बतमान में उनकी 
उपयोगिता बहुत घठ गई है । खोज कार्य करने और कारीगरों के शिक्षण की 
उपयुक्त व्यवस्था न होने से उसादन के प्रकार में बहुत धर्ति हुई है । 
उचित शिक्षा देने और उत्पादन के प्रकार मन खुघार करने के लिए बहुत थोड़ी 
देसी संस्पाएँ है जो अच्छा कार्य कर रही हे सैसे अखिल भारतीय आम उद्योग 
संघ, अखिल मारतीय कताई संघ, खादी प्रतिष्षान और दाल ही में स्थापित खादी 
और प्राम उद्योग विकार्स बोर्ड ॥ 
5 झन्तर्राष्ट्रीय योजना टीम ने, जिसको कोर्ड फाउन्डेशन ने नियुक्त किया 
था, जिसने छोटी मात्रा हें उत्पादन करने चाले तथा कुटीर उद्योगों का अध्ययन 
करने के लिये ठथा उनके पुनरुत्थान के सुझाव देनेके लिये भास्त की दौरा किया 
श्टट५४ में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें उठने यह छिफारिश की कि चार शिल्प वला 
ज्ञान सम्बन्धी उंस्थायें स्थापित की जानी चाहिये जिनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी 
होनी चाहिये कि वे सम्पूर्ण माझ् की सेवा कर सके। भारत सरकार ने यह 


३६३ भारतीय अधशास्‍्त्र की समध्याएँ 


सिफारिश स्वीकार करली है | पर खोज का काये करेंगी और अपनी खोज के 
परिणामों को तथा नई उत्पादन विधियों, नये औजारों, और नई प्रविधियों को 
सूचना उत्पादकों तक पहुँचायेंगी ॥ 

कार्य करने बालों को प्रोत्ताइन देने की आवश्यकता दे जो कि उचित 
शिक्षा प्रचार तथा प्रत्येक दस्तकारी के लिये स्थानीय परिषद के स्थापित करने से 
सम्मव॒ हो सकता है । 

वित्त व्यवस्था--छोडे उद्योगों और उद्योगपतियो की बड़ी कठिनाइयों में 
वित्त की कठिनाई प्रझुख हे । मशोन ओर आवश्यक ओजार कय करने के लिए 
उसे दीघ॑कालीन यू जी की आावश्यकदा होती हे | इसके साथ ही कच्चा साल क्रय 
करने के लिए. और पारिश्रमिक इत्यादि चुकाने के लिए श्ल्पकालीन पूँजी की 
श्रावश्यकतता द्ोती है | छोटे उत्पादकों में अधिकतर निर्धन हैं ओर ऋण के लिए 
आवश्यक प्रतिभूति नहीं दे पाते | साथ ही ऐसे उत्यादकों की श्रावश्यकताएँ भी 
कम होती हैं, इन्हे अधिक धन की श्ावश्यक्रवा नहीं होवी है इसलिए बड़े उद्योगों 
को वित्तीय सहायता देने दाले व्यवसायी बैंक इनको ऋण इत्यादि देने में कुछ 
लाभ नहीं समझते । बहुत कम ऐसी संस्थाएँ हैं जिनसे इन उत्पादकों को वित्त की 
सहायता मिल सकती है। इन्हें अधिकतर ग्रामीण साहुकारों ओर कारखानादारों 
पर निर्भर करना पड़ता हैं। कारखानेदार इस शर्तें पर ऋण देते हैंकि 
उत्पादित माल उनको बेचा जायगा | उत्पादिव माल का मूल्य ऋण देते उम्य 
निश्चित कर लिया जाता दे। इससे उत्तादक को अपने माल का उचित 
मूल्य नहीं मिल पाता । 

अन्तर्राष्ट्रीय योजना टीम ने यह सिफारिश की कि (१) व्यापारिक बैंकों 
को अपनी शाखाशों को अधिक ऋण देने की अ्रतुमति देकर इन्हें दिये जाने 
वाले ऋण की मात्रा बढ़ा देना चाहिये; (२) सहकारी बैंकों को इन जद्योंगों की 
वित्त सद्ययता करने को ओर और अधिक ध्यान देना चाहिये; (३) मत्येक 
अदेश में एक राज्यीय वित्त निगम स्थापित किया जाना चाहिये जिसके कोष 
को इन छोटे उद्योगों को द्वी सहायता के लिये सुरक्षित कर देना चाहिये; और 
(४) चास्‍्तविक सम्पत्ति की प्रचिभूति पर ऋण देने की प्रशाली प्रचलित की | 
जानी चाहिय | 

व्यक्तिगत क्षेत्र की वित्त सद्दावता के लिये शौफ कमेटी ने भो सिजये बैंक 
को जून १६४४ में दी हुईं अपनी रिपोर्ट में उन छोठे उद्योगों के विधय में बिचार 
किया है जिनकी सम्पत्ति १० इजार रुपये थ्रोर ५ लाख रुपये के अन्दर है | कमेटी 
ने कृषि के सहायक उद्योगों को अपनी परीक्षण पर्रिघ के अन्दर सम्मिलित नहीं 


छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले तथा कुटीर उद्योग १६७ 


किया । चालू पूँती के तमबस्ध में कमेटी ने यह लिफादश की थी कि इन उदोगों 
से सरकार द्वारा कय किए गये माल के मूल्य का भुगतान करने में देर नहीं होनी 
चाहिये | इसके श्रविरिक्त कमेटी ने वह मी सिफारिश को कि व्यक्तिगत संस्याओ्ं 
द्वारा लिखे हुवे इकरास्तामों की रजिस्ट्री की फ्रोस मी कम कर देवी चाहिये ताकि 
(उनको बैंकों से ऋण लेने में ग्रधिक सुविधा मिले दी कालोन पूंजी की आ्रवश्य- 
कवाओं के लिये यइ सिफारिश को कि प्रादेशिक सरकारों को इन उद्योगों को 
टेट एड दु इश्डस्ट्रीज एक्ट के अन्तर्गत अधिकाधिक सहायता देनी चाहिये | 
इसलिये इन उद्योगों को अधिक ऋण देने की सुविधा प्रदाव करने के लिये यह 
आवश्यक होगा कि प्रादेशिक बजट गें इस पर व्यय करने के लिये अ्भिक धन 
का अनुदान किया जाय और ऋण देने की प्रणाली को अधिक सरक्ष धनाया 
जाय। कमेटी ने यह सुकाव दिया है कि थआदेशिक विद कारपेरेशन! को छोटे 
उद्योगों को ऋण देना चाहिये। इसके साथ ही उसने यह सिफारिश की कि 
छोटे उद्योगों को सहावता्थ एक विशिष्ट प्रिकात निगम की भी स्थापना होनी 
चाहिये जिसकी प्रारम्भिक शेयर पूँजी ५ करोड़ रुपया हो ओ कि भारत के 
रिजर्ष बैंक, व्यवखापिक बैंको, बीमा कम्पनियों, तथा व्यक्तिगत लोगों द्वारा प्राप्त 
होनी चाहिये। 
हु बाजार--द्वितीय युद्ध के समय और युद्ध के पश्चात्‌ कुछ बर्षों तक बहुत 
से उद्योगों द्वारा उस्ादित साल के विक्रर की कोई समस्या नहीं थी क्योंकि माँग 
पूति से ग्धिक थी परन्तु फिर भी दलालों के कारण और उत्पादित माल पढिया 
होने के कारण उद्मादक को अपने परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता था। 
इधर कुछ वर्षों से इन उद्योगों को विक्रय समस्या गंभीर होती ज्ञा रही है। काइमीर 
का शाज्ष और प्रमारस की सिल्क जैसे मूल्यवाद तामानों का उपभोग नहीं हो 
पा रहा है क्योंकि राजाओं तथा अमोदारों की भ्रव पहले जैसी स्थिति नहीं रही | 
राजाश्ों को गद्दी श्रौर जमीदारी का उन्मूलन हो चुका है । जनता की क्यशक्ति 
में कमी होने के कारण माँग घट गई है | समस्या यह है कि बाज़ार में उत्पादित 
माल की माँग बढ़ाई जाय और उचित मूल्य बता जाय | माँग में वृद्धि दमी 
किक जा सकती है जब या तो नियाति क्रिया आय या बढ़े उद्योगों द्वारा उद्मादिव 
* माल के बदले इनका उपभोग किया जाय ! कुटीर उद्योगों में उत्पारित माल का 
उपभोग कनाडा, श्रमरीका, न्यूजीलेण्ड, श्रास्ट्रेलिय और मध्य एूर्वी देशों में 
बढ़ाया जा सकता है | यह देश पूर्व से ही माल क्रय करते रदे हैं और दस्तकारी 
की बस्तुओं, कलाए्ए कपड़ों, दाल दया सेल के सामान इल्लादि के विषय में 
पूछवाद करते रहे हैं पल्दु इन देशों को बढ़ी मात्रा में एक साथ और नमूने के 


श्ध्द भारतीय अथंशासत्र की समस्याएँ 


अनुरूप भाल की आवश्यकता है। उत्पादित माल का बड़ी मात्रा में और टीक 
नमूने के अ्रनुरूप निर्यात करने के लिए विक्रय समितियों का विकाठ करने की 
आवश्यकता है| 

राज्य सरकारें छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों पर कर कम लगाने की 
नीति अपनाती हैं । उदादरणस्थरूप खश्डसारी चीनी पर कारखानों द्वारा उत्पादित 
चीनी की अपेक्षा कम उत्पादन कर देना पड़ता है | इस समस्या का एक दूसरा 
पहक् भी है | प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह सुकाव दिया गया है कि छोटे पैमाने 
के और कुटीर उद्योगो का विकास करने के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों पर कर 
लगाया जाय । कर्धा उद्योग का विकास करने के लिए ६६ करोड रुपया एकत्र 
करने के लिए सूती मिलों में तीन पाई प्रति गज के द्वसाब से यह कर लगा भी 
दिया गया है | बढ़े पैमाने के उद्योगों पर पूर्य दी से बहुत कर लगे हुए हैं यदि यह 
नया कर शौर लगा दिया गया तो इससे उद्योग के विकास में बाधाएं उत्पन्न दो 
जायेंगी। सभो प्रकार के बडे, छोटे और कुटीर उद्योगो के विकास का उद्येश्य इस 
प्रकार की कर-नौति से पूर्ण नद्दीं हो सकवा है। 

छोटे श्रौर कुदीर उद्योगों के सामने विद्युत और यातायात के अभाव की 
भी समस्या दे । इनकी स्थिति सुधारने के लिए सस्ती विद्युत और सस्ते यातायात 
की सुविधा देना आवश्यक है | 

कार्वे कमेटी सिपोट--योजना झायोग ने कार्बे कमेयी, अथवा ग्राम्य 
उद्योग और छोटे उद्योग कमेटी, की नियुक्ति जून १६५४ में इन उद्योगों की समस्याओं 
का परीक्षण करने और एक ऐसी योजना प्रत्दुत करने के लिए की जिससे (१) 
द्वितीय योजना काल में उपभोग की वस्तुओं की बढ़ी हुई माँग का अधिकांश इन्हीं 
उद्योगों से पूर्ण किया जा सके; (२) उनसे उत्तरोत्तर कार्य करने के अधिक अ्रवउर 
प्रास्त हो सके और (३) उत्पादन और विनिमय की व्यवस्था सहकारिता के श्राधार 
पर व्यवस्थित दो सके। 

कमेटी को यद्द स्पष्ट हो गया था कि आम्य तथा छोटे उद्योगों की उपेक्षा 
बहुत दिनों से द्वोती आ रहदी है| प्रथम योजना में जो उनके प्रति ध्यान दिया गया 
था वह पर्यास न था | प्रथम योजना के परिणाभस्वरूप इन उद्योगों के विकास के 
लिये छः विशिष्ट बो्डों की स्थापना दे | इन बो्ों ने १६५१-४२ में १४३१२ लाख 
इप्या व्यय किया था जो कि श्८५४-५७ में बढ़कर ६'७३ करोड़ रुपया द्वो गया 
और १६५४-४६ में १५०४२ करोड़ रुपया; परन्तु यह भी अपर्यात्त शिद् हुआ । 
कमिंदी ने २६० करोड़ रुपये के विनियोग की सलाइ दो अर्थात्‌ द्विवौय योजना 
काल में धति वर्ष ५२ करोड़ रुपया व्यय किया जाय | 


कार्वे कमेटी ने ठते छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले और कुटीर उद्योग 
के विकास की सिफारिश की थीजो लि ६ में आने वालो बघ्ठुओं का उलादन 
करते ये जैसे सूती कपड़े, कपड़ें; हाथ चावल, ति वेल, ग्रड 


बुनना, दि उद्यागों कमेटी ने अपना दिया । कमेटी द्वारा 

द्वितीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ऊईर्जे ३६० करोड़ दपए के ब्यय से आशा 
शक ५ 

की जाती है कि अर्थि समय के लिये; योड़ें समय के लि समय के लिये 


5 
के विशेष मदीनों के जिये यह उद्योग १० लाख व्यक्तियों को कार्य करने 
का अवसर प्रदान करेंगे। कपड़े के उद्योगों को कमेटी ने सब से अधिक महा दी 
है। इनमें बिकेन्द्रित दंत काने और विनने का की मी सम्मिलित है । इस उद्योग 
पर लगभग कुल व्यय की ८४३ अर्थात्‌ ११३ करोड़ रुपया व्यय किया जायगा। 
आशा की जाती है कि _ई उद्योग लगभग रे० लॉ व्यक्तियों: को वार्ष प्रदान 
कर सकेगा। 
कमेटी ने तोन सेडेय इ्येय अपने समर खखे थे (१) दिंतीय योजना काले 
में यथासम्भव औद्योगिक बेरोजुगारो में दृद्धि न झोने देना ज्ो कि प्रायः परम्परागत 
आम्य उद्योगों में हुआ करती है; (२) अधिक से अधिक संख्या म लोगों को योजना 
काल में ग्राम्य और छोदे उद्योगों दशा काये करते का अवसर प्रदान का; और 
(शे विकेख्त सम की स्थापना के लिये एक आधार प्रदान करना तथा वृद्धि 
मान गति से आधिक विकास करने की सुविधा देना । कमेटी ने तझद्षिंका जो 
काह्पनिक चित्र अपने मन में खला या उसको प्राप्त कर लेने के विचार से निम्न 


() प्रदेशिक सरकारों को सइकारी समितियों को धन तंथा प्रत्याभूति 
द्वारा सह्यावता देनी खहिये जिससे वे ग्राम्य और छोटे उययोगों की अधिक सद्दायता 
कर सके । कमेंदी ने एव बैंक और स्टेट बक आफ इण्डिया को आम्य और छोटे 
उद्योगों की सद्दायता देने के अनेक ढंगों का सुझाव दिया । उसने यह भी सिंफो- 
पेश को कि जब तक ईन उद्योगों के लिये एक नै संपूरित संस्यागत ऋग की 
व्यवस्था न दो जाय तर्न तक अखिल भारतीय बोड्डों प्रादेशिक वित्तीय निगमों 
तथा रॉजकीय ख्वमागों को आवर्यक उद्दायवा देवे रइदना चार्दिये । 

(२0) प्रादेशिक रुस्कारों दास दिये हुये अनुदानों का आम्य और छोटे 


उद्योगों की सहायता करने के स्थान पर कमेटी ने यद अधिक अच्छा समझा कि 


सरकार इरा सहकारिता के आधार पर उल्लादित कुछ बस्तुओं का निम्नतम 


२०० भारतीय अर्थशास्त्र की उमस्याएँ 


मल्य निश्चित कर दिया जाय जिस पर वे वेची जाँय | मल्य से कम पर बेचने में 
जो घाटा द्वो उसे राज्य को पूरा करना चादिये। 

(३) आम्य और छोडे उद्योगों को विस्तार का अवर प्रदान करने के विचार 
से कमेटी ने यह विचित्र सुझाव दिया कि फैस्ट्री उद्योगों के अधिकतम उल्तादन की 
मात्रा नियत कर देनी चादियें और जितनी भो भाँग इसके उपरान्त बढ़ें उसे 
पूर्णतः अथवा अशवः ग्राम्य उद्योगों से पूर्ण करना चाहिये। 

(४) सभी फैक्ट्री उद्योगों के सम्बन्ध में कमेटी ने एक उपकर आरोपित करने 
की सिफारिश की जिसका प्रग्मोग ग्राम्य और छोटे उद्योगों के श्रिकास और उत्पत्ति 
के लिये किया जाय | 

(४) कमेटी ने सुझाव दिया कि केन्द्रीय मन्त्रिमए्डल में एक ध्वथक मंत्री ग्राग्य 
और छोटे उद्योगों के लिये नियुक्त किया जाना चाहिये । इस मंत्री को सहयोग 
देने के लिये मत्रिमए्डल के सदस्यों को एक फमेदी द्वोनी चाहिये जिसका काम 
भारत सरकार की औद्योगिक नीति में सामंजध्य स्थापित करना द्वोगा। 

समालोचना--कार्वे कमेटी की सिका रिशों में निम्न गंभीर दोप हैं | 

(ञ) कमेटी ने ग्राम्य और छोटे उद्योगों का आधुनिकीकरण तथा श्रभिनवी 
करण तभी करने की सिफारिश की है जब्र कि उससे बेकारी मा बढ़ें परंधे यह 
असम्मव दे | 

(ब) मिल उद्योगों के उत्तादव की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का 
अर्थ यद्द है कि आम्य और छोटे उद्योग उपयोग की वस्तुओं की बढ़ी हुई माँग को 
पूर्ण करने में समर्थ होंगे, जो कि जनसंख्या के बढ़ने तथा राष्ट्रीय आय में वृद्वि 
के कारण द्वोगी । जिन व्यक्तियों को आम्य और छोटे उद्योगों का शान है वे यह 
अच्छी प्रकार जानते हैं कि असम्मव है| 

(स) कार्वे कमेटी का अन्तर्द्दित विचार यह है कि ग्राम्य और छोटे उद्योगों 
की मिल उद्योगों की स्पर्धा से रक्षा होनी चाहिये और उनको अपने माल को वेचने 
की खतन्‍्त्रता मिलनी चाहिये | परन्ठु इस सम्बन्ध में केबल देश के मिल उद्योग 
का दी विचार नहीं करना है वरन्‌ विदेशी मिले मी स्पर्धा करेंगी। 

(4) कमेटी की इस सिफारिश के फलस्वरूप फ़ि राज्य सहकारिता के 
पिद्वान्त पर उत्पादित वस्तुओं के कब और विक्रय मूल्य का अन्तर सहन करे और 
एक नया मन्त्रालय स्थापित करे, भारत भें राज्यों का व्यय बढ़' जायगा । केन्द्रीय 
तथा ग्रादेशिक राज्यों के इतने बड़े व्यय तथा आय खोतों को देखते हुये इस 
सुझाव को व्यवद्यरिक नहीं माना जा सकता [ 

योजना के अन्तर्येद--बढ़ बड़े सौमरम्य की बाव है कि योजना श्रायोग 


छोटे पैमाने पर उत्तादन करने वाले तथा कुद्रर उद्योग श्०१ 


और सरकार ने काबे कमेटी की सब्र सिफारिशों को स्वीकार नदीं किया विवाद 
अस्त प्रश्न मिल उद्योगों के उत्तादन की अधिकतम मात्रा नियत करने का था, 
छस पर अभी निर्णय नहीं किया ग्रया है | यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उपकर 
कुछ उद्योगों पर तो लगा ही दिया गया हे और अन्य पर लगाये जाने की 
सम्भावना है | परन्तु भ्रमी तक ठो कार्वे कमेटी की शिफारिशें उठ सीमा तक 
* स्वीकार नहीं की गई हैं कि भारतीय आर्थिक व्यवस्था को अखाध्य हानि पहुँच 
जाय । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में दस उद्योगों के लिये एक योजना निर्माण की 
गई थी--ग्राम्य तेल उद्योग, नीम के तेल का साबुन बनाना, घान कूटमा, खजूर 
का गुड़ बनाना, शुद्ध श्रौर खण्डसारी उद्योम, चमड़े का उद्योग, ऊन के कम्बलल 
बनाना, द्वाथ से अ्रच्छे प्रकार का कागज बनाना, शद॒द की मक्खो पालना और 
कुटीर दियासलाई उद्योग | यद्द योजना इस विश्वात पर निर्माण की गई थी कि 
इन उद्योगों के विकास कार्यक्रम पर केन्द्रीय सरकार १५ करोद दपया और प्रादे- 
शिक्र सरकारें १२ करोड़ रुपया व्यय करेगो । प्रथम योजना काल में जो धनराशि 
बारतव में इन उद्योगों पर व्यय की गई है बद ३१९२ करोड दपये है | इसमें से 
हथकर्घा उद्योग पर ११*१ करोड़ झुपये, खरदी पर ८४ करोड़ रुपये, आम्य उद्योगों 
पर ४*१ करोड़ रुपये क्षौर छोटे उद्योगों पर ५२ करोड़ रुपये व्यय हुये | 
दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य म्रथम योजना काल में किये गये ॥ उनमें से एक 
तो केन्द्रीय सरकार द्वारा म्राम्य और छोटे उद्योगों के विकास के लिए एक बढ़ी 
मात्रा में घनराशि का झअलय निकाल देना था और दूसरा विभिन्न उद्योगों के 
लिये अखिल भारतीय बोर्डो' की स्थापना था । केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों 
द्वारा विशेष ध्यान देने के कारण, तथा अखिल भारतीय बोर्डो की कार्य परिधि के 
विस्तृत हो जाने के कारण, अनेकों उद्योगों का उत्तादन तथा उनमें कार्य करने 
बालों की संख्या में वृद्धि हुई है। 
तीसरी सत्वपूर्ण बात उरकार हारा स्टोर परचेज कमेटी की उन 
सिफारिशों की स्वीकृति हैं जो स्थेस की कुछ प्रकार की वस्तुओं का केवल आम्य 
और उद्योगों से ही खरीदा जाना अनिवाय करते है, और बडी मात्रा में उत्पादन 
+ करने बाले उद्योगों की तुलना में उन वस्दुओं के मूल्य के अन्दर को ग्रास्य उद्योगों 
को देने के लिये बाध्य ऋरते हैं 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रथम योजना की अपेक्षा छोटे उद्योगों पर 
अधिक धन मुख्यतः इसलिये व्यय किया जायगा कि उससे भारत में बेकारी की 
समस्या इ् होगी। कार्वे कमेटो की २६० करोड़ रुपया व्यय किये जाने की 


श्र 


२०२ भारतीय अश्रंशात्र की समस्वाएँ 


छिफारिश के विपरीत द्वितीय योजना ने केवल २०० करोड रुपयों के ब्यय की 
व्यवस्था की है। आशा यह की जाती है कि जनब्न म्रादेशिक योजनाओं का 
युनपरीक्षय द्वोया तो यह घनराशि अवश्य बढ़ु जावययी। 

२०० करोड़ रुपयों के विनियोग में से केन्द्रोय सरकार २४ करोड़ रुपये 
व्यय करेंगी और प्रादेशिक सरकार १७५ करोड़ रुपया व्यय करेंगी। योजना में 
आम्प और छोटे उद्योगों के लिये निश्चित किये हुए २०० करोड़ रुपयों के अतिरिक्त 
१६ करोड़ रुपया कुटीर और मध्यवर्ती उद्योगों के विकास के लिये ओर ओद्योगिक 
ऋण के लिये, और ७ करोड़ रुपया विभिन्न लोगों के पुनंवास के कार्यक्रम के 
अन्तर्गत श्रौद्योगिक तथा व्यवसायिक शिक्षा के लिये निश्चित किया गया है। 
सामुदायिक विकास क्षेत्रों के बजट में ऐसे उद्योगों के लिये प्रत्येक ज्लेत्र में १३ 
लाख रुपये के व्यय किये जाने की व्यवस्था की गई है | पिछड़ी जातियों की सुख 
झुविधा के लिये बनाये कार्य-क्रम में मी कुछ चुने हुये उद्योगों से सम्बन्धित 
व्यवसायिक और झद्योगिक शिक्षा का ग्रत्रन्ध किया गया दे | 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्ले दो वर्षों में छोढे पैमाने के उद्योगों तथा 
कुीर उद्योगों में कुछ प्रगति हुई है । इन पर ४६ करोड़ रुपया व्यय हो चुका है 
और आशा की जाती है कि वीसरे वर्ष की समाप्ति तक यह ६१ करोड रुपया हो 
जायगा । इस व्यय का ४० प्रतिशत खादी और अमोधोगों के लिये, २५% से कुछ 
अधिक छोटे पैमाने के उद्योग तथा औद्योगिक वस्तियों (0078:09) €५६३८७) 
के लिये तथा २०% के लगभग हाथ के के तथा शक्तिचालित कधों के लिये 
था | पहली दो योजनाओं में की गई व्यवस्था राज्य वथा केन्द्र की ग्रनुमानित 
ज्यय-क्षमता पर श्राधारित थी। १६४८-४६ एक अन्य कारण भी महत्वपूर्ण हो 
गया। केन्द्र और राज्यों के पास योजनाओं को लागू करने के लिये घनराशि 
सीमित थी । 

६२ श्द्योगिक बस्तियों में से, ११ पहले दो ब्धों में पूरी हो गई तथा 
अन्य १६ के १६४८०४६ तक पूरी होने की आशा है। १६४७-४८८ के अन्त तक 
छोटे उद्योगों का प्राविधिक तथा विक्रय सम्बन्धी खुविधायें प्रदान करने के लिये, ४ 
ग्रादेशिक लघु उद्योग सेवा संस्थान (5993]] #त08८८5 5७/ए९६४ [50प:४3), 

१३ बडे संस्थान, २ उप संस्थान तथा २७ प्रसार-केन्द्र स्थापित किये जा चुके थे | 
3६४०-५६ के एक और प्रादेशिक लघु उद्योग संस्थान तथा ३३ अण्यर केन्न 
स्थापित किये जायेंगे। 

१६४६-४७ में हृथकर्ष का उत्पादन १६००० लाख गज या जो १६५५-५६ 
के उत्तादन से १३०० लाख गज अधिक था| १६४७-४८ में अनुमानित उप्रादन 


छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले तथा कुदौर उद्योग... रण्३ 


१६४००लाख गज था (अब तक की प्रगति लक्ष्य से कहीं कम है। १६३७ के अन्त 
तक अम्बर सूरत से उत्पादित कपड़ा ७९ लाख गज था । ऐसा प्रतीत होता है कि 
१५०० लाख गर्ज का संशोधित लक्ष्य योजना काल के अन्त तक पूरा नहीं होगा । 
घुरानी ढंग की खादी का उत्पादन रे३० लाख गज के आधार भूत उतादन से 
५.० लाख गज प्रति बर्ष के हिसाब से बढ़ रद्द है । खादी उत्पादन के लिये कई 
निश्चित लक्ष्य नहीं रखा गया था| शक्तिचालित करधो की स्थापनों के सम्बन्ध 
में प्राप्त लक्ष्य भी अब तक नगय्य हैं । 


अध्याय २१ 
ओधोगिक उत्पादन और नियोजन 
प्रथम पैचवर्धीय योजना में राजकीय तथा निजी उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक ॥ 
उलद्यादन में वृद्धि करने की व्यवस्था की गई थी। श्रतर केवल इतना था कि राजकीय 
उद्योग च्षेत्र में उत्पादन मे वृद्धि करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार ने अपने 
ऊपर ले लिया था परस्वु निजी उद्योगों के सम्बन्ध में उत्तादन के लक्ष्य निर्धारित 
कर दिये गये थे | यह ग्राशा प्रकट की गईं थी कि निजी उद्योग योजना की श्रवधि 
समाप्त द्ोने तक इन ल्॒यों तक पहुँच जाँवेगे | पुनंपरीक्षित भोजना को कार्यान्वित 
करने के लिये निर्धारित २३४६६ करोड़ रुपयों में से १७६ करोड़ रुपया अर्थात्‌ कुल 
व्यय का ७.६% उद्योगों और खान खोदने पर व्यय करना था जिसमें से बड़े और 
मध्यम श्रेणी के उद्योगों पर १४८ करोड़ रुपया, खानों के सुघार पर १ करोड़ 
रूपया और छोदे उद्योगों पर ३० करोड़ रुपया व्यय करना था। इच्चन बनाने के 
चितरंजन कारखाने और रेल के लिये इस्पात की कोच बनाने के कारखाने में जो 
कुछ धनराशि लगाई गई वह रेलवे विकास योजन का एक श्ग थी। इस प्रकार 
आधार भूत उद्योगों और यातायात के लिये निर्धारित ५० करोड़ की धनराशि 
प्रथक करके सम्पूर्ण राजकीय विकास कार्य क्रम में ५ वर्ष के अन्दर ६४ करोड़ 
रूपया निर्धारित किया गया । राजकीय औद्योगिक क्षेत्र मं जो रूपया लगाया गया 
उससे लोहे तथा इस्पात के नये कारखाने, इख़न बनाने के चितरज्ञन कारखाने, 
मैसूर में मशीन श्रौजार बनाने के कारखाने, सिन्‍्द्रो के रखायनिक खाद के 
कारखानों और पेनिविलिन, डी० डी० टी०, यन्त्र, टेलीफोन इत्यादि बनाने के 
कारखाने की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया गया । जितने उद्योगों की 
सरकार सरलता से व्यवस्था कर सकती थीं उन पर अधिकार कर लिया गया 
आर शेष निजी ज्षेत्र के लिये छोड दिये गये | इस मिश्रित अर्थ व्यवस्था से यह 
लाभ है कि राजकीय उद्योग न्षेत्र का उस सीमा तक प्रसार किया जा सकता है 
जितना व्यवद्दारिकता दृष्टि से सम्भव हे ओर निजी उद्योग को अपने साधनों, 
कुशलता एवम अनुभव के द्वारा देश का औद्योगिक विकास करने का श्रवसर 
मिलता है। 
शोजना आयोग ने अनुमान लगाया था कि योजना में उत्पादन के निर्घा- 
रित लक्ष्य तक पहुँचने के लिये नित्री उद्योग क्षेत्र में पाँच बर्ष के श्रन्दर कुल 
२३३ करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा | यदि इसमें मशीनों को परिबर्तत तथा उद्योग 
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शप० करोड़ झग्या अपर्यात्त दे क्‍योंकि अधिकांश उद्योगों की मशीनें प्रावः व्यर्थ 

* हो गई हैं। योजना भें निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिये आवश्यक मशीनों का 

प्रबन्ध करने में इससे कहीं अधिक हुपयों की आवश्यकता होगी; (ब) सरकार 
केवल आवश्यक घत की मात्रा बता दी है, परन्तु उसकी प्राप्ति की व्यवस्था नहीं 
की दै। उद्योगों के पीठ ऐसे साधन नहीं हैं ल्ञनसे यह कार्य वि के 
भारतीय पजी बाजार की ऐसी स्थिति नहीं है कि इतना धन प्राप्त किया जो सके 
और, विदेशी पेंजी भी प्रवः उपलब्ध नहीं दै। इसे से बातों पर विचार करने से 
शांत द्वोता है कि जनिजी उद्योगों का योजना जै निर्धारित उत्तादन के लक्ष्यों को 


पूरा कर सकना सम्भव नहीं दै। 


योजना में उद्योगों को जिस क्रम से प्रथमिकवा दी गई थी उससे स्पष्ट ड्ढे 
कि आधारभृत एवम. प्रमुख उद्योगों के साथ दी ऐसे उद्योगों को अधिक मेथस्व 
दिया गया जिनकी श्रपेज्ञाऊत बहुत कम विकास हुआ था) यदि राजकीय तथा 
पाती उद्योग चेत्रो को एक साथ मिला कर देखा जाय तो यह शरति होगा कि कुल 
व्यय का २६ प्रतिशत धाठे शोधन उद्योगों के लिये, २० प्रतिशठ चेद्रोल शोध- 
शालाओं के लिये, १६ प्रतिशत इंजीनियरिंग उद्योगों के लिये, ८ प्रतिशत सूती 
उद्योगों के लिये; ४ प्रतिशत सीमेंट और लगभग ४ प्रतिशत कीगंज, पदूठे तथा 
अखबारों कागज उद्योग के लिये छ्र्घोरित किया गया था। इसका अर्थ यह भा 
कि जिन उद्योगों का अभी ख़िकास नहीं दो पाया था उन पर अधिक व्यय किया 
जाय । वर्तमान उद्योगों की छोड़ा नही गया था बल्कि उनके लिये कम घनराशि 
'निर्धारित की गई थी । ऐसा उचित भी था । देश के सभी उपलब्ध साधनों की 
अच्छे से अच्छा उपयोग करने के उद्देश्य से दी बई व्यूवया वी गई थी । 
ओऔदोगिक विकास कार्यक्रम के लिये योजना में निम्नलिखित प्राथमिकता्ना 
दिया गया है। 


(१) बढ और प्लाइडः जैसे उद्यादकव॒स्‍्तु उद्योग और सती कपडे, चौनी। 


साबुन, बनस्पति, रंग और. वारनिश जैसे उपभोग की वस्दओं के उद्योगों की 
बतमान उल्यादन शर्ति का ह४ उपयोग किया जाय। 


(र) लोदे तथा इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट, स्खानिक खाद, भारी 


२०६ भारतीय अयशासत्र की समस्याएँ 


रखायनिक, मशीनों के औजार इत्यादि उद्योगों कौ वर्तमान उत्पादन शक्ति को 
बढ़ाया जाय। 

(३) जिस उद्योग को आरंभ करने के लिए कुछ पंजी लगा दी गई है उसे 
पूरा किया जाय । 

(४) देश के औद्योगिक ढाँचे को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने 
साधनों को ध्यान में रखते हुए नये कास्खाने स्थादित किये जायें जैसे किप्सम से 
गन्धके का उत्पादन किया जाय | 

प्रथम योजना में उद्योगों के तीन वर्ग किये गये ये। (१) जूड श्रोग्रेमॉँबाइलस, 
मशीन व श्ौजार कपड़े की सशौन तथा चूड़ी के उद्योगों के सम्बन्ध भें जिनकी 
उत्पादन शक्ति प्रर्यास्त थी, इस बात पर भहत्व दिया गया कि बे अपना उत्पादन 
बढ़ाकर अपनी अनुमानित्त शक्ति के स्तर पर ले आवबे जो बदली नद्वीं जायगी; ढले 
हुये लोदे, इस्पात, चीनी, सीमेंट, कागज और कायज के पद्दे, दियासलाई तथा 
कुछ रसायनिक बस्लुओों का उत्पादन करने वाले उद्योग जिनके सम्बन्ध मे यह 
निर्णय किया गया या क्वि उनकी अनुमानित शक्ति बढ़ाई तो जागगरी पर १०० 
प्रतिशत से कम । इनके अन्तर्गेत सीमेठ, सलफ्यूरिक ऐसिड, ढला हुआ लोडा, 
तैयार इस्पात, काय और कागज के पटटे, दियासलाई, स्टोरेज बैटरी और 
बिजली के पंसे बनाने बाले उद्योग भी सम्मिलित कर लिये गये थे; (३) बिजली 
से चलने वाले पम्पों, डिज़िल इजनों, सीने की मशीन, बाइणिंकिलों इत्यादि 
उद्योगों का जिनकी बास्‍्तबिक उत्पादन शक्ति भाँग के अलुपात में कम दे काफ़ी 
प्रसार करने की योजना बनाई गई थी | इसी शेंणी में अन्य उद्योग भी क्षाते हैं 
जैसे काटन लिन्टर्स, केमिकल पल्प, कुछ दवाइयाँ इत्यादि जिनका भारत में 
उत्पादन नहीं किया जासा था परन्तु श्रब इनके उत्पादन की व्यवस्था की गई 
थी | इस भ्रकार पंचवर्षीय योजना में देश के औद्योगिक विक्रास की कमी को पूरा 
करने का श्रयज्ञ किया गया था । 

हिवीय योजना के अन्तर्गेत--द्विवीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक 
ओऔर खनिज पदार्थों के विकास को प्रथम योजना की अपेक्षा श्रधिक महत्वपूर्ण 
स्थान दिया गया | वास्तव में द्वितीय योजना औद्योगिक विकास पर केन्द्रित हे | 
द्वितोय योजना में ४८०० करोड़ रुपयों के व्यय में से झू६० करोड़ या १६०५४ 
उद्योगों पर व्यय किया जायगा जब कि प्थम योजना के कुल २,३५६ करोड़ 

रुपयों के व्यय में से उद्योग पर १७६ करोड़ रुपये या ७६५८ ब्यय किया जाना 
था। दिवीय योजना प्रथम की अपेक्षा अधिक विस्तृत है और इसमें व्यय भो 
बहुत अधिक किया जा रहा है। उदोगों को अधिक महत्व देने का कारण देश 
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के आर्थिक विकास को अधिक संठलित करता। राष्ट्रीय आय में वृद्धि और वेकारी 
आदि को कम करनी है ३ द्वितीय योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम में प्राथमिकता 
म्रेप्त प्रकार दी गई है) 

(0) लोहे और इस्पाठ तथा मारी रक्ायनिर्क उद्योगों का निर्माण करना 


जिसमें नाइग्रोजन ठर्क खाद और इस्जीनियरिंग वेंथा मशीनों के 


। 

(२) विकास सम्बन्धी वस्तुश्नों वथा उल्मादन में कार्य श्राने वाली व्तुओं, 
जैसे अलमोनियम, हीमेंट, स्सायनिक पह। रंग, फारस्फेट अर्क खाद 
ओर अत्मस्त आवश्यक दवाईयाँ ऑर्दि की उत्पादन शर्कि रे 


विस्तार करना । 
(ड्‌ महत्वशाली राष्ट्रीय उद्योग, जो स्थापित हो चुके हैं, जैसे गेट और 
सूती कपड़े बनाने तथा चीनी उद्योग आदि, उनके असाधनों की 
वृद्धि और उनका अधिनवीकरण) 
(४) उन उद्योगो की उ्ादन शक्ति में जिंनकी उलादन शक्ति और बस्त- 
बिक उत्लादन में शर्त है दृद्धि करना । 
(७) साधारण उल्ादन के कार्यक्रमों तथा उद्योगों के विकेन्द्रिव श्र के 
उत्पादन लष्य के अचार उपमोग की बस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि 
करना) 
औद्योगिक विकास के काये कम के दृष्टिकोण से द्वितीय योजना को 
श्रनेकों विशेषतायें दे ४7 

(३) इसमें राजकीय चैत्र की व्यक्तिगत देते से अधिक महत्ता दी गई है । 
द्वितीय योजना की नवीनता इस बात जूं है कि राजकीय चेत् में औद्योगिक और 
खनिज उद्योगों के विकास के कार्यक्रमों को प्रधान! दी गई है। मस्त में कृषि, 
विद्युत शक्ति, यादावाव ठथा सामाजिक सेबाओं के विकात के सम्बन्ध में राज- 
कीय उपकर्मों पर निर्मसता आधिक योजना की विशेषता है। परूड अभी तक दो 
राजकीय चेन के अन्तर्गत किये गये बिनियोग में उद्योगों और खिल सम्बन्धी 
वोजना्ओं की कोई शेष स्थान नहीं प्रात छुआ था। प्रपम योजना में राजकीय 
द्चेत्न में बढ़े उद्योगों की स्पापना के लिये केवल ६४ करोड़ रुपयों के बिनियोग का 
प्रबन्ध किया गया था। जबकि व्यक्तिगत दंत मं २३३ करोड रुपयों के बिंनियोग 
का अनुमान किया गया था । दिंवीय योजना के अस्तगेत राजकीय चेत् में ब्र्डे 
उद्योगों और झनिज के ख़ेकास के लिये ( बैज्ञानिक अन्विकण कार्य पर व्यय 
सम्मिलित करते हुवे) ६९ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई दै जब कि ब्यर्कतिंगत 
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क्षेत्र में उद्योगो और खानों पर ब्यय किये जाने के लिये केवल 9७५ करोड़ रुपयों 
का दी प्रभ्म्ध है! व्यक्तिगत क्षेत्र को यद्यपि देश के श्रोधोगिक विकास मे एक 
बहुत बढ़ा भाग सेना है फ़िर मी यह अत्यक्ष हे कि राजकीय क्षेत्र की योजनाओं 
पर व्यक्तिगत क्षेत्र की योजनाओं से अ्रपेकज्षाइत अधिक महत्व दिया गया है। 

(२) योजना की दूसरी विशेषता यद्ट है कि छुख्य और आधार उछोगों का 
विकास उपभोग की वस्थुश्रों का उत्पादन करने वाले उद्योगों की अपेक्षा अधिक 
किया जायगा | प्रतिष्ठापित उत्पादन शक्ति के आयोजित बिकास तथा प्रस्तावित 
उत्पादन सम्बन्धी १६६०-६१ के आँकड़े यद्द प्रकट करते हैं कि लोहे और इस्पात, 
इन्जीमियरिग तथा रखायनिक उद्योगों के अधिकवम अभ्रखार का आयोजन किया 
गया है। भारत में प्रथम बार मशीन निर्माण उद्योग के विकास का अआ्रायोजन' 
किया गया है | सूत तथा जूट बिनने की मशीनों के तथा सीमेंट और चीनी बनाने 
की मशीनों के और छोटे छोटे औजारों के उत्पादन के उद्योग तो भारत मे पहिले 
से द्वी स्थित हैं, पर उनका बहुत श्रघिक विस्तार कर दिया जायया। कांगन तथा 
छपाई उद्योग के उत्पादन का मूल्य १६६०-६१ तक क्रमशः ४ करोड़ रुपये तथा 
२ करोड़ रुपये सक दो जायगा | वर्तमान समय में तो इन वस्तुश्नों का उत्पादन 
नगर्य ही है ! 

बड़े उद्योगों और खनिज उद्योग पर जो ६६० करोड़ रुपया ब्यय किया 
जाने वाला है वह लगभग पूर्ण रूप से मूल उधोगों के विकास के लिये दे, जैसे 
लोदा इस्ग्रत, कोयला, खाद, इन्जीनियरिंग तथा बड़े बड़े बिजली के प्रसाधन 
इत्वादि॥ योजना में तीन इस्प्रत संयत्रों को स्थापना रूरकेला, मिलाई, और 
दु्गपुर मे होगी जिनमें से प्रत्येक की उत्पादन शक्ति १० लाख टन इस्पात पिण्डो 
की होगी | इसके अतिरिक्त इनमें से एक संयन्त्र ती ३४०,००० टन ढला हुआः 
लोहा मिक्री के लिये उत्पादित करेगा | राजकीय ज्षेत्र के अन्तर्गत संघ योजनाओो 
से आशा की जाती है कि कुल इस्पात की उत्पादित मात्रा लगमग्र २० लाख टन 
द्वितीय योजना के अन्त तक हो जायगी । 

इन्जीनियरिंग के बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के कार्यक्रम में चित्तरन्‍्जन 
लोकोमोटिब फैक्ट्री में एक बड़ी इस्पात फाउन्ड्रो की स्थापना भी सम्मिल्षित है | 
इस बात का प्रबन्ध किया जा रहा है कि बड़े बड़े बिजली के प्रसाधनों का निर्माण 
राजकोय क्षेत्र में हो । इसलिये चित्तरन्जन लोकोमोटिव फैक्ट्री का विस्तार होना 
परमावश्यक है ताकि वर्तमान समय के १२५ इम्जिनों के वार्षिक उत्पादन के 
स्थान पर ३०० इन्जनों का प्रतिवर्ष उत्पादन हो जाय ॥ दि इन्टीगरल कोच फैक्ट्री 
जिसने उत्पादन कार्य १६५५ में आरम्म किया लयमग ३४० कोच प्रतिवर्ध १६४६ 
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तक उत्पादिद कर सकेगी | एके नई भीदर गेज कीच कैक्ट्री की स्थायता की भी 
प्रद्मम्ध कर दिया गया है । 

(3) द्वितीय-पोजना मे ग्म्य और छोटे उद्योगों को प्रथम योजना कौ 
अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और यह प्रस्ताव किया गया है कि 
उन पर प्रथम योजना के ३० करोड झुपये के व्यय के स्थान पर श्र २०० करोड़ 
झूपया स्यय किया जाय । भरम्स और छोड़े उद्योगों को इतना मर्द देने का मुख्य 
कारण यह है कि देश को आवक व्यवध्या के खैकेन्द्रित भाग में कार्य करने के 
अधिक अवसर प्रदान कर सकेंगे । 

समाल्रोचना--दिंतीय योजना प्रथम ओजना की अपेक्षा झधिक विचार 
पूर्ण है। इस योजना में यह उचित दी है कि कृषि की वुलगा में श्रौद्योगिक विकास 
पर अधिक महत्व दिया गया है। इससे देश का संतुलित विकास सम्भव हो सकेगा 
और जो देश की ग्राधिक व्यवस्था हूं ब्रभाव रह गए ये दे पूर्ण हो जागेंगे। यह 
भी बहुत उपयुक्त दे कि बढ़े मूल शरीर मशीनों के निर्माण के उद्योगों के प्रति 
खश्ेषर ध्यान दिया है। इुल्हों के श्राघार पर मास्त का भावी औद्योगिक विकास 
सम्मव हो सकेगा । यह से होते हुए भी दूदीय योजना में अनेकों गम्भीर दोष 
रह गये हैं । 

(१) राजकीय च्षेत्र का श्रत्यधिक ख्िस्तार कर दिया गया है। यदि सरकार 
के प[स घन के खत, झौद्योगिक शान, उद्योगों के थ्ररम्म करने की ऋझमता आदि 
झोतो तब तो इसमें कोई हाति की सम्मावना न होवी, परूढ सरकार के पाठ तो 
थे पर्याप्त मन्ना में नहीं दै। इंसें अरविस्कि अनेकों उद्योग जो राजकीय चेत्र 
अन्दर सम्मिलित कर लिये गये हैं उनमें राजकीय चेत्र से जितना साइंस श्राप द्दो 
सकता दे उसकी अपे्ा अधिक जोखिम उठाते और साई की आवश्यकता हे 
श्रन्त में यह भी कह्दा जाता है कि राजकीय ज्षेत्र को आवश्यकता से अधिक 
दिछतृत कर देने से व्यक्तिगत चेतन के लिये सगमता पते कार्य करते रहने के 

लिये नितने स|इस की आवश्यकता दै उससे बहुत कम का ,अवछर छोड़ा गया 
है | इसमें सष्ठ रुप से यई मय लखिंत द्वोवा है कि राजकीय ेत्र अपने निर्धारित 
लक्ष्य को पूरे न कर सकेगा । 

(२) यद्यपि ब्यक्तिगत च्लेत्र पर कुर् वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा के 
उत्मादन करने का उत्तरदायित डॉल द्विया गया है, परन्ठ इसके लिये ने त्तो 
पर्याप्त मात्रा में विंत की उप तब्वि का कारें प्रबेस्ध फ़िया गया है श्यौरन ऐसी 
सुविधा ही प्रदान की गई हैं जैसे अवक्प्ण के लिये वृद्धि अधपवा करों से घूंड 


आ्रादि, जो कि व्यक्तिगत हे के हस्वता से कार्य करते रन में लिये आवश्यक 
श्ड 
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हैं। राष्ट्रीय औद्योग्रिक विकराए नियम 72000) ॥गरतेग्रह्ाप 680०० 
776०६ (2०77००४४७०7) जिसकी १६५६४ में स्थापना की गई थी व्यक्तिगत क्षेत्र 
में उधोगों के विकास में बहुत सद्दायता पूर्ण कार्य कर रहा है । द्वितीय योजना 
में भी यह संस्था व्यक्तिगत्त क्षेत्र में सहायता का काये करती रदेगी | यह सब होते 
हुये भी यह निश्चत रूप से कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत क्षेत्र को वित्त संकट 
उठाना पड़ रद्या है, जिससे औद्योगिक विकास में बाघा पड़ रही हैं। 

(३) मारत के ऋद्योगिक संगठन में महत्वपूर्ण स्थान रखने के कारण यह 
स्ंधा उपयुक्त है कि ग्राम्य और छोटे उद्योगों के विकास का प्रयत्म किया जाय, 
परन्धु यह कदापि न्यययछंगत नहीं है कि बड़े उद्योगों पर उपकर आरोपित किया 
जाय अथवा उनके उत्पादन की मात्रा पर प्रतिबत्ध लगा दिया जाय, जिससे कि 
ग्राम्य और छोटे उद्योगों की रक्षा द्वो सके | इससे कार्यारम्म का साहस नष्ट हो 
जावा है और कोई प्रभावशाली सहायता भी ग्राम्य अथवा छोटे उद्योगों को नहीं 
मिलती । इन उद्योगों की समस्या को उनके द्वारा उद्यादित बस्टुश्रों के गुणों की 
उन्नति करके, तथा उनके मूल्य को घठा कर करना चाहिये न कि बड़े उद्योगों पर 
प्रतिध्न्‍्ध रा । 

द्वितीय योजना के औद्योगिक विकास कार्यक्रम में उपर्युक्त दोषों के होते 
हुये भी यह आशा की जाती है कि इससे ओऔद्रोग्रिक विकास की गति में अवश्य 
वृद्धि होगी, तथा औद्योगिक विकास सगटन के अ्रभावों को पूर्स करके यह यौजना 
संतुलन स्थापित करेगो और संसार में भारत का औद्योगिक स्वर ऊँचा उठायेगी | 

योजना की प्रगति--“१६४७-प्८ तक पहली योजना में प्रार्म्म की गई 
अनेक औद्योगिक योजनाएँ पूर्ण हो गई । इन योजनाओं में अलबये का डी० 
डी० दी० का कारखाना, दिल्‍ली के ढी० ड० टी० कारखाने का विस्तार, हिन्हु- 
स्तान एल्टीबायोटिवस (कारखाने) का विस्तार, मैसूर में सरकारी पोसलीन फैक्ट्री 
की पो सलीन इन्सुलेथर्स स्कीम, मैसूर श्राइरन एण्ड स्टील बर्केछ का 8७णा-9९ 
का कारखाना, बिहार की सुपर फ्रासफ्रेट फैक्ट्री तथा उप्र 5 ? /8 कारखाने में 
संतुलन उपस्कर की व्यवस्था आदि सम्मिलित ये | इन योजनाओं के पूर्ण दोने के 
परिणामस्वरूप डी० डी० टी० निर्माण करने की शांक्त में २१०० थ्न की, पैन्सि- 
लीम के सम्बन्ध में १६२ लाख मीगा इकाइयों की तथा झुपर फ्रास्फेट को उत्पादन 
शर्षज्ञ में २२,००० इन की हद्दि हो गई। रे घ २? 8 ने आविव्शे ३५,७०७ उन 
अखबारी कामज्‌ का उत्तादन करने की अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लियां। 
२४०० टन इन्सुलेटर्स के निर्माण की शाक्त अथवा सामथ्य की मी स्थापना हुई | 
«द्वितीय योजना में इन स्कीमों पर हे क्रं ड रु० व्यय करने की व्यवस्था थी [7 


सरकार की ओऔद्योगिक नीति र्‌श्रे 


और उसके संगठन ठयां आकार- 
गया विपरीत निजी-उद्योग चेंतर में 
ऊँ 


ह] 
-ा खसो वात लागू की गई जिनकी उपयोगिता पर सन्देद प्रगट किया मो 
से जो देश के श्रौद्योगिक विकास में सहायक होने की अेत्या बाधक 
स्‍ 
7 न अप्रैल १६४८ का आओऔद्योगिक नोति सम्बन्धी 
पोवित श्रौद्योगिक नीति मू॑ पमित्रित' अर्थ ब्यवे सि 
3 गया है। परन्‍्त राष्ट्रीकरण को विषय ईंसमें विशेष हुवे से सम्मिति 
। गया है। वास्तव में मिश्रित अर्थ व्यवस्था! कै मे 
विचार निहित है। परन्तु सरकार घोषणा 
कक स्पष्ट कर दिया | ईसे घोषणा में उद्योगो को तीन प्रेशियों में विभाजित 
प गया था। (३) प्रथम प्रेशी के उद्योगों में ६. 
मदन, श्रशयु-शारकति को उल्मादन और नियंत्रण और रेलवे 
_ स्वामित्त सम्मिलित किये गये थे । उद्योगों पर राज्य की पूर्ण 
गया । इस व्यवध्या स विशेष कठिनाई उस्न्न नहं यों 
० में दी राज्य के अधिकार में और इस बात की बहुंत कम सम्मायना 
में निजी उद्योग इनमें से किसी एक को भी अपनाने होगा 
--: मे द्वितीय और तृतीय श्र गो पर दी 
__जलि्र करता है। (२) द्वितीय भरेणी के उद्योगों में कोयला, लोहा, इस्पात, 
'न-निर्माण जलयान-निर्माण, टेलीफोन; तर ठया बेतार के वाए केयँत्रों का 
$ण और पेट्रोल इत्यादि, खनिज तेल उम्मिलित किये गये है | इन उद्योगों 
ट्ब्में यह कह्दा गया था कि इंठ श्रेणी के नवीन कारजानों को स्थापित करने 
प्‌ उत्तरदायित्व केबल राज्य पर होगा और जो बर्तमान समय में चा्, 
बने हैं उतकी दस बर्ष में पुनः जाँच की जायगी और यदि आवश्यक हुँश्रा 


इनका राष्ट्रीकरर्ण कर दिया जावगा। इस व्यवस्था का निजी उद्योग पर दस 
“यू पड़ा | इससे उनका मविष्य अनिर्श्चित द्वो गया । उद्योग में सुधार करने 
लगे को कुछ सपया लगाया जाइया उप्तका ल्ञाम उठा सकते के लिये १० वर्ष 


समय बहुत कम दै। और चूँकि नये कास्खाने स्थापित करने का एए भार 


, ने स्वीकार कर लिया, इससे इस अणी के उद्योगों में निनी उद्योग 


हे ४ रे हि 
को की रूचि कम हो गई इसे ज्षेत्र में उनका सम्पूर्ण उत्साह समा हो गया । 
नम स्वरूप श्रौद्योगिक उलादन बढ गया, पजी जिर्माण की प्रक्रिया 


पड़ गई. और ओयोगिक द्षेत्र में कुछ सीमा तक मन्‍्दी आा गई । यदि 


जाग पर कुछ ध्यान नहीं दिया 


>-+ रधडम 


र्श्४ भारतीय अर्थशास्त्र को समस्याएं 


राज्य नवीन कारखाने स्थापित कर उत्पादन कार्य द्यारम्भ कर देता तो इससे 
विशेष हानि की सभावना नहीं थी | परन्दु मारत सरकार और राज्य सरकारों के 
पास इस कार्य के लिये आवश्यक घन, छाहए और कुशल करमचारियों का अभाव 
है। फल स्वरूप देश की श्रोोगिक स्थिति प्रगति करने की अपेक्षा अवनठ शेदी 
गई | (३) शेष डद्योगों को तीससी श्रेणी में रखा गया। यद्यपि इसश्रेणो के 
उद्योगों को निजी उद्योग क्षेत्र के लिये छोड़ दिया गया परन्तु यह भी कहा गया 
कि राज्य इस क्षित्र में भी क्रमशः भाग लेगा। परन्तु साधनों के ग्रमाव के कारण 
राज्य इस ज्षेत्र मे सक्रिय नहीं दो सका। 

नवीन आऔद्योगिक नोति--३० अग्रैल १६४६ को घोषित नवीन 
ओद्योगिक नीति श६४८ के ओऑद्योगिक नीति सम्बन्धी अस्ताव की रूपरेखा से 
मिलती जुलती है, और उद्योगों को राज्य द्वारा उनमें भाग लेने के आधार पर 
३ वर्गों में विभाजित करती है | प्रथम बर्ग में १७ उद्योगों की गणना की गई है 
डिनमें कोयला, लोहा और श्स्पात, खन्िज-तेल, सफ्गन्य और विद्युत श्न्जीवि- 
यरिंग के कुछ ऋश और परिवदन सम्बन्धी कछ ऐसे उद्योग आते हैं जिनके भावी 
विकास का पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य के ऊपर है | द्विवीय वर्भ में लगभग एक दर्जन 
उद्योग सम्मिलित किये गये हैं, जेसे मशीन के यम्त्र, अलपुनियम, खाद, सड़क 
और समुद्री परिवहन इत्यादि जिनमें व्यक्तिगत और राजकीय उपक्रम साथ-साथ 
चलेंगे परन्त यह क्रमशः राजकीय अधिकार में आ जायेंगे, इस लिये इन में नबीन 
उपक्रमों के स्थापित करने में राज्य अग्रगणी द्वोगा | शेष उद्योग जैसे सती कपडे, 
सीमेंट, चीनी इत्यादि तीसरे वर्ग में रकखे गये हैं । इनका भावी विकास सामा- 
न्यत: व्यक्तिगत क्षेत्र से उपलब्ध कार्या रम्म खाहस पर निर्मर करेया | राज्य को 
यह भी अधिकार होगा कि इस वर्ग के उद्योगों को भी आरम्म कर सके | 

उद्योगों के इस ज़िवर्गीय विमाजन में कोई दोष नहीं है । १६४८ के 
औद्योगिक नीति अस्ताव के अनुसार संतोप प्रद ढंग से कार्य हुआ दै। परन्तु 
नवीन औद्योगिक नीति के त्रिवर्गीय विभाजन में कुछ दोष आ गये हैं। 

(१) राजकीय च्षेत्र के विस्तार मे बहुत अधिक वृद्धि कर दी गई है ओर 
व्यक्तिगत च्षेत्र को अत्यधिक संकुचित कर दिया गया है। इससे हानि यह होगी 
कि ओ्रोद्योगिक ज्ञान वाले कर्मचारियों, संगठन करने की ज्ञमता, पंजी तथा अनु- २ 
भव के अमाव में राज्य उन उद्योगो का प्रबन्ध न पूर्णत: और न अधिकाँश ही 
कर सकेगा जिन्हें उसने अपने लिये सुरक्षित कर रबखा है। व्यक्तिगत उपक्रम इस 
कठिनाई को सुधार सकने में अधमथ दोगा क्योंकि नवीम नीति के अनुसार उन्हें 
यह कर सकने का कोई अधिकार ही न होगा और यदि सरकार उन्हें अ्र/मन्त्रित 


सरकार की ओंयोगिक नीति श्श्प 


भी करेगी तो उनसें इतना आत्म विश्वास न होगा कि वे ऐसा कर सके | इस 
नीति के निर्माता इस कठिनाई से अनमित्ञ नहीं ये ।जो व्यक्ति व्यक्तिगत उप- 
क्रम्ें की कार्य प्रणाली और १६४८ के ओऔदोगिक नीति प्रस्ताव के प्रभाव से 
परिचित हैं वे समक सकते हैं कि इस प्रयोगात्मक परिड्ियति में ब्यक्तिगत उपकंम 
अम्ठुख आने का साहस न कर सकेगें। प्रथम दोनों वर्गों में सम्मिल्लित व्यक्तिगत 
उद्योगों को सरलता से कार्य करते रइने के लिये आवश्यक वातावरण का अभाव 
है | यदि ग्रत पाँच बर्षों के अनुभव का भरोसा करें तो यह आशा करना कि यदि 
राजकीय उपक्रम वाडिठत लक्ष्य को पूरा न कर सके तो उनका स्थान व्यक्तिगत 
उपक्रम ले लेंगे, युक्ति संगव नहीं है | यदि प्रथम बर्गों में गिने गये कुछ उद्योगों फो 
सीसरे वर्ग में स्थानान्तरित कर दिया जाता, जिसमें कार्योरम्म का भार व्यक्तिगत 
उपक्रमों पर है, तो निश्चित रूप से यद सम्मब होता कि वे किसी न किसी अकार 
औद्योगिक शान, पेंजी तथा अनुभव के श्रभाव को पूर्ण कर सकते जैसा कि गत 
२०० वर्षों से देखने में आया है | यह कोई तक नहीं है कि झ्ग्योगिक ऋषमता, 
पूंजी, अनुभव आदि का स्ंधा अ्रभाव है, ओर इस लिये राजकीय उपक्रम अथवा 
व्यक्तिमत उपक्रम द्वारा इस समस्या को सुलमाने में कोई अन्वर नहीं पड़ता बहुत 
जड़ा अन्तर तो यह है कि व्यक्तिगत उपक्रमों के पास उत्साह श्रौद्योगिक ऋमता 
और काये करने की शक्ति है ओर राजकीय उपक्रमों के पास इनका अमाव है। 
नवीन औद्योगिक नीति के कारण विक्राण की गति बढ़ने के स्थान पर अवरुद्ध 
दो जायगी | 

(२) १६४८ की ओयोगिक नीति में बर्तमान उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिये 
१० वर्ष की श्रवधि निश्चित की गई थी, ओर तीसरे वर्ग के उद्योगों के लिये यह 
स्पष्ठ रूप से कद दिया गया था राज्य उन्हीं उद्योगों को हस्तगत करेगा जिनकी 
प्रगति रंतोषप्रद नहीं रही है। इससे ब्यक्तिगत उपकृमों को कुछ आशा बन्ची। 
परन्तु श्रत् र॒ज़्य को अत्यधिक अधिकार देकर व्यथ में व्यक्तिगत उपक्रमों की 
सुरक्षा की भावना का अपहरण कर लिया गया है। यद राज्य के विचार अथवा 
अविचार से कार्य करने का अश्न नहीं है चरन्‌ यह तो व्यक्तिगत उपक्रम में 
बिएकाल और शेदेड की सावन उत्पन करती है को उसे हम संदोश्ाद एरिएए 
की आशा नहीं कर सकते । 

(३) व्यक्तिगत उपक्रम को बहुत ही संकुचित क्षेत्र प्रदान किया गया है 
जिसके कारण वे तरलता से कार्य नहीं कर सकते। भारत की ओ्रौद्योगिक नौति में 
जिस प्रकार राजकीय क्षेत्र का निश्चित स्थान है वैसे ही व्यक्तिगत क्षेत्र का भी 
है। व्यक्तिमत क्षेत्र के विस्तार को कम करने के किसी भो प्रयन्न का स्वाभाविक 


र१६ भारतीय अर्थशास्त्र की समस्‍्याएँ 


परिणाम भारत के झ्ौद्योगिक विकास को कम करना है। वर्तमान समय में 
प्रचलित थ्ाय और सम्पत्ति के अन्तर को कम करने, व्यक्तिगत एकाधिकार को 
रोकने और श्ार्थिक शक्ति को थोड़े से व्यक्तियों के द्वाथ में केन्द्रित द्वोने से बचाने 
के लक्ष्य को प्रात करने के लिये यद् तक असंगत है। इस बात को स्वीकार 
करने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत में राज्य को जो अधिकार झाज 
प्राप्त ह उनके द्वारा उद्योगों के व्यक्तिगत क्षेत्र में रहने पर भी वह एकाथिकार 
तथा आर्थिक शक्ति का केन्द्रित होना न रोक सके | जहाँ तक आय के अन्तर 
का सम्बन्ध है वह तो आधिक तथा अन्य उपायों से पहिले ही काम किया जा 
चुका है। फिर यह कैसे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उद्योगों को 
राजकीय क्षेत्र में रखने से आधथिक शर्क्ति केन्द्रित न होगी । अन्य देशो के अनुभव 
के अनुसार इसका परिशाम अधिक हानिकारक द्वोगा। दूसरा कारण जिसके 
आधार पर बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उपक्रमो का विस्तार व्यक्तियव क्षेत्र 
में संकुचित किया गया है वद कुटीर, आम्य और छोटे उद्योगों की बड़े उद्योगों के 
उत्पादन पर अ्रतिबन्ध लगाकर और भिन्न करारोप द्वारा अथवा प्रत्यक्ष अनुदानों 
द्वारा सद्यायता करना है। भारत में आम्य और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने 
में कोई दोप नहीं है। वास्तविक बात तो यद्द है क्रि इनका भारत की औद्योगिक 
व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है। परन्तु बड़े उद्योगों को हानि पहुँचाकर छोटे 
उद्योगों को प्रगति करना सर्वथा अविचारपूर्ण है । भारत की राष्ट्रीय आय और 
औद्योगिक बिकास में वृद्धि बढ़े उद्योगों से दी सम्भव है। द्वितीय योजना का 
श्येय प्रति व्यक्ति वार्षिक श्ाय बढ़ाना और वेकारी घटाना है। यदि बड़े उद्योगों 
का काल्पनिक आदर्शों के लिये उत्सर्ग कर दिया गया तो वह ध्येय कभी पूर्ण 
नहीं हो सक्रेधा | व्यक्तिगत क्षेत्र के विस्तार को सकुचित कर देने का परिणाम 
यह द्वोगा कि व्यक्तिगत उपक्रम डचित रीति से कार्य न कर सकेंगे | 

नवीन औद्योगिक नीति में वे गुण तो नहीं है जो कि श्ट४८ के ओद्यो- 
गिक नौति अस्ताब मे थे, परन्धु उसके सबच्च दोष उसमे वर्तमान हैँ। श्टट४८ की 
नीति नकारात्मक थी और उसमें व्यक्तिगत उपक्रमो पर लगाये गये प्रतिबन्ध का 
ही केवल वर्णन था। राज्य से उन्हें क्या सद्दायता प्राप्त होगी इसके ग्रति कोई 
संकेत नहीं था। यही दोप नवीन ओऔदयोगिक नीति में जनवा को महान प्रवीत 
होने वाले निश्थंक आदशों के सम्मिश्रण के रूप में हे। व्यक्तिगत उपक्रम की 
अत्यधिक कर, आयकर के नियमों के अनुकूल उनके लिये पर्याप्त मात्रा में 
अवकज्षयण वृत्ति का प्रबन्ध, और सरकार कौ श्रम और मूल्य नीति के कारण सदैव 
बढ़ते हुये उत्पादन व्यय से रक्षा आवश्यक है । राज्य को इस इष्टिकोण से 


सरकार को श्रौद्योगिक नीति २१७ 


व्यक्तिगत उपक्रमों को निश्चित सदायता प्रदान करनी चादिये जिससे वे सफलता- 
पूर्वक अपना कार्य कर सके । सहायता का क्या रूप होगा और वह फ़िस विधि 
से दी जायगी आदि बातें सरकार की औद्योगिक नीति का एक आवश्यक अंग 
बस जानी चाहिये जिससे कि वे सम्भव हो सके । 

१६४१ का उद्योग कानून--११५१ का उद्योग ( विकास और नियमन ) 
कानून प्रथम अनुसूची में दिये गये उन ३७ उद्योगों पर लागू दोगा जिनमे 
१ लाख से अधिक पूँजी लगाई गई है । यह व्यवस्था की गई है कि इन सभी 
औद्योगिक संस्थानों को अनिवाय रूप से अपनी रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। कोई 
नवीन कारखाना स्थापित करने के लिये अथवा वर्तमान कारखानों का प्रसार 
करने के लिये केन्द्रीय सरकार से लाइसेन्त प्राप्त करना पड़ेगा । 

कानूत के अनुसार सरकार को यह अधिकार दिया गया है क्रि बढ किसी 
भी अनुसूचित उद्योग की जाँच करा सकती हे और आवश्यक निर्देश जारी कर 
सकती दे । इन निर्देशी का पालन न करने पर बेन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण उद्योग 
को या उसके किसी भाग को एक निश्चित काल के लिए किछी व्यक्ति, बोर्ड या 
विकास-परिषद्‌ के हाथ में सौप सकती है। परन्तु यह अ्रवधि ५ वर्ष से अधिक 
नहीं हो सकती । यह व्यवस्थाएँ अस्पष्ट और विस्तृत हैं । यह खेद का विषय हे 
कि संसद ने जिस द्वितीय प्रवर-समिति को यह विधेयक विचारार्थ सौंपा उसने 
प्रथम प्रवर-समिति की रिपोर्ट में दी गई उन शर्तों को रद्द कर दिया जिनके 
आधार पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता थां। प्रथम प्रवर समिति ने प्िफरारिश 
की थी कि यदि उद्योग के अनन्ध में अधिक अ्रव्यवस्था फैली दो, वस्तुओं फे भाव 
में अनुचित उतार-चढ़ाव हो, वस्तुओं का अभाव हो, श्रमिक्रो में अशांति श्वम 
असम्तोध दो और यदि सम्बन्धित उद्योग के कार्य में आने वाले कच्चे माल का 
श्रभाव और उसकी शीघ्र समाप्ति को रोकना राष्ट्र हित में हो तभी राज्य को 
अपने नियंत्रण और इस्तक्षेप के अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए | इन शर्तों 
से निजी उद्योग सन्तुष्ट था और यदि विधेयक इसी रूप में स्वीकार कर लिया 
जाता तो औद्योगिक विकास को ट्वामि न उठानी पडती परन्तु द्वितीय प्रवर-समिति 
"हीरा इन निश्चित शर्तों को रिपोर्ट में से निकाल देने के कारण फिर वही 
अनिश्चितता फैल गई जो सरकार को भूतपूर्व औद्योगिक नीति से फैली थी | 

इस कानत से केन्द्रोय परामशंदात्री परिषद और विकास-परिषदें स्थापित 
करने की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय परामशंदाज परिषद्‌ में उद्योगपतियों, 
“कर्मचारियों और अमुयूक्‍्ति उद्योगों द्वारा उस्यादित माल के उपभोक्ताओं के प्रति- 
निधि होंगे । इनके साथ ही कुछ ऐसे व्यक्ति भी इस परिषद्‌ में सम्मिलित किए 
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जा सकेंगे जिन्हे केन्द्रीय सरकार उचित सममेगी ॥ अध्यक्ष को छोड़ कर परिषद्‌ 
की सदस्य संख्या ३० से अधिक नहीं होगी" । केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद्‌ अनु- 
सूचित उद्योगों के विकास और नियमन के सम्बन्ध में सरकार को सुमाव देगी। 

किसी भी अनुसूचित उद्योग ग्रथवा उद्योगों के समूह के लिए. विकास- 
परिषदें स्थापित की जा सकती हैं । विकास परिषद्‌ में उद्योगरतियों, कर्मचारियों 
आर उन उद्योगे द्वारा उत्पादित माल के उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि होंगे। इसमें 
ऐसे व्यक्ति भी सदस्य बनाये जा सकेंगे जिन्हें उम्बन्बित उद्योग अथवा उशधोगों के 
बारे में विशेष टेकमिकल ज्ञान हो । विकास-परिधद्‌ का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक 
बनाया गया है। मुख्यतः विकास परिषदें उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करेंग्री, 
उत्तादन-कार्य मे सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सुमाव देंगी और समय समय 
पर उद्योग अ्रथवा उद्योगों की प्रगति को समीक्षा करेंगी; इसके साथ दी क्षति 
रोकने के लिए कुशलता के मान निर्धारित करेंगी, श्रधिकतम उत्पादन करने, 
उत्पादन ब्यय करने और उत्पादित वस्तु की प्रकार में सुधार करने के लिए सुझाव 
देंगी । विकास परिषदे उत्पादित वस्तु की प्रकार का एक निर्श्चित स्तर निश्चित 
करेंगी और विक्रय की व्यवस्था करेंगी और ऐसे उपाय सुमावेगी जिनसे श्रमिकों 
की उत्तादन-शक्ति भे वृद्धि हो | जैसा पहले कद्दा जा चुका है सरकार उद्योग की 
पूर्ण व्यवस्था अथवा उसका कुछ माग अधिक से अधिक ४ बर्ष के लिए इन - 
विकास परिषदों के हाथ सौंप सकती है । 

विकास-परिषदों से यह श्राशा की जाती दे कि वह निजी उद्योग फे लिए 
७क परिचारिका का छार्य करेंगी । १६५३ में ऐसी दो विकास परिपदें स्थापित 
की गईं । बाद में अन्य विकास परिपदें स्थापित की गई। श्षू४५७ के अन्त में 
१२ विकास परिषदें निम्न उद्योगों के लिये काम कर रहीं थीं | 

(१) भारी विद्युत्‌ उद्योग, 

(२) इलका विद्युत्‌ उद्योग 

(३) एक्षण्व (:0000७/00 0987065 तथा शक्तिचालित पम्प 


4. < मई १६७२ को कानून लागू होने के साथ ही केन्द्रीय परामशदात्री 
परिषद्‌ स्थापित की गईं, चाणिज्य तथा उद्योग-मन्त्री इसके अध्यक्ष हैं। १६५४ में ; 
इसका पुनंसगढन किया गया और इसके सदस्यों की खंत्या २8 कर दी गई जिनमें से 
$४ उद्योगपठियों के अतिनिधि (अनुसूचित उद्योग के), ७ कर्मचारी, ७ उपभोक्ता, 
और ५ श्रन्य व्यक्ति जिनमें प्रारम्भिक उत्पादक सम्मिलित हैं ॥ इससे यह परिषद्‌ 
पूर्ण रूपेण प्रतिनिधि परिषद्‌ बद ग्रई हे । 
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(४) साइकिल 
(५) भ्रग्ल (४७०) और उर्वरक 
(६) ज्ञार (8॥58॥) वा सम्बन्धित उद्योग 

(७छो दवबाइयाँ 

(८) ऊनी कपड़ा 

(६) कल्लापूर्ण रेशमी कपड़ा 

(१०) चीनी (शकर) 

(११) अनौद धाठ॒यें शरर मिश्रित घाहयें; तथा 

(१२) मशीन-औजार 

इन परिषदों का कार्य अपने-अपने उद्योगों की समस्याश्रों पर विचार 
करना | इनका ध्येय है उद्योगों को अपनी पूर्ण शक्ति मर उत्पादन कर सकने 
की सुबिधायें प्रदान करना, उनकी (रेटेड) अकित शक्ति को आवश्यक स्तर तक 
अंद्वाना, और उत्पादन व्यय को कम करना है| 

विकास परियदों को संस्था इस लोगों ने ब्रिटेन से अनुवरण की है जदाँ 
पर इनकी स्थापना अनेकों उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में की गई थी। वहाँ 
ये परिषद असफल उिद्ध हुये पर हम लोग अत्र भी इनको अपनाए हुए हैं। 
व्यक्तिगत उपक्रमों के सफक्षत्ता पूर्वक कार्य करने के लिये यह आवश्यक हैं कि उन्हें 
नित्य प्रति के कार्यों में प्रबन्ध कर्ता से पर्यास मात्रा में स्वतंत्रता यास हो । उपक्रमों 
को कार्यारम्भ करने का साहस और उत्ताह होना चाहिये। यही एक आधार है 
जिम पर व्यक्तिगत उपक्रम से हम सफलता की आशा कर सकते हैं| प्रवन्ध 
करने में स्वतन्त्रता की मात्रा सें कमी करने के भय, इन परियदों की कार्यप्रणाली 
की अनिश्चितता तथा किसी उपक्रम के आवश्यकता पड़ने पर सरकारी प्रभनन्‍्य में 
ले लिये जाने की श्रनिश्चित शर्तें (जैसे विकास परिषद के निर्देशों का किसी उप- 
कम द्वारा उलंबन) ये उपक्रमी वर्ग के सन में सदेह की मावना भर दी है| इसके 
अतिरिक्त परिषद एक ही प्रकार की संध्यायें तो है नहीं जो अपने अपने उद्योगों 
में से विकसित हुई हों, इसलिये वे मनोवाछित विकार नहीं कर सकती ) यह भी 
सम्मव है कि विकास परियद का इस्ताक्षेय सरकारी नियन्त्रणों से ग्रस्त उपक्रमों के 
विनाश का अन्तिम कारण सिद्ध हो) 

१६५३ का उद्योग ( विकास और नियसन ) संशोधन फानून--भारत- 
सरकार को १६६१ के उद्योग ( विकास और नियमन ) कानून को लागू करने के 
एक वर्ष पश्चात्‌ ही संशोधन कानूस का आधार लेना पड़ा। इस बात से यह 
स्पष्ट द्वोता है कि भारत की ओब्ोगिक नीति कितनी अनिश्चित है| ऐसी स्थिति 
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किसी प्रकार भी ल्ामकर नहीं कद्दी जा सकती है | संशोधन कानून का विश्लेषण 
करने से ज्ञात होगा कि उसकी व्यवस्थाएँ पूर्व की अपेज्ञा अधिक दोषपूर्ण हैं। 
संशोधन कानून के अनुसार किसी भी उद्योग पर सरकार परामश॑दात्री परिषद्‌ से 
पूछे ब्रिना अधिकार कर सकती है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि 
सरकार निर्देश दे और उद्योग को स्पष्दीकरण का अवसर दे। सरकार के इन 
नवीन अधिकारों को प्राप्त करने से ब्यापारों में उद्योगों के सम्बन्ध में ओर 
अनिश्चितता फैली है और इससे देश की औद्योगिक प्रगति अवरुद्ध हो जायगी, 
इसमें सन्देद नहीं । 

आज यह कानूज़ ४२ उद्योगों पर लागू है, जिनमें असली रेशम, नकली 
रेशम, रंग बनाने की वस्ठुयें, साथुन, प्लाईबुड, फेरोमेगरेन/ज आदि ६ नवीन 
उद्योग भी सम्मिक्तित हैं | संशोधन द्वारा सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वे 
थदि चाह तो ४ व के पश्चात्‌ भी (जो अवर्धि एक्ट में दी हुई थी) किसी 
उपक्रम का प्रभन्‍्ध अपने हाथों में रख सकती हैं | इसके लिये यह आवश्यक होगा 
कि नियंत्रण की अवधि बढ़ाने की एक विज्ञप्ति पार्लियामेंट के समक्ष उपस्थित कर 
दी जाय । सरकारी उपक्रमों को नई वस्तुओं के उत्पादन के लिये लाइसेन्स लेने से 
छूट दे दी गई है, यद्यपि एक्ट में दी हुई प्रथम तालिका में अनुर्ध[ुचित उपक्रमों को 
लाइसेन्स लेना अनिबाये है । सरकार को यह अधिकार दे कि वह जिन उद्योगो को 
अपने अधिकार में ले उनके संगठन की शर्तों और नियमावली के विपरीत भी 
यदि चादे तो कार्य कर सकती है | इस अधिकार से हिस्सेदारों के सामान्य अधि- 
कारों को ग्राघात पहुँचता हे। 

इन संशोधनों से उद्योग (विकास और नियमन) कानून अहुत कड़ा कानून 
बन गया हैं। अब केवल यह ग्राशा की जाती है कि कानूत को लागू करने वाले 
अधिकारी सन्तुलित दृष्टिकोण से कार्यवाद्दी करेंगे और भारत के श्रौद्योगिक ढाँचे 
को रादैब के लिए, नष्ट हो जाने से बचाएँगे | 

राष्ट्रीयकरण की नीति--राष्ट्रीकरुण की नीति अप्रत्यक्ष रूप से भारत 
सरकार की ओद्योगिक नीति का एक अंग है। इसका सकेत उद्योग (विकास 
ओर नियमन ) कानून की उस व्यवस्था से मिलता है जिसके अतुसार सरकार 
कुछ स्थितियों में निजी उद्योगों पर अपना अधिकार कर सकती है | 

रा्ट्रयक्षरए का अरे है कि उत्पादत के खाधनों पर जनवा का अधिकार 
हो | राज्य या तो अपने उद्योग स्थापित कर सकता है या चालू निजी उद्योगों को 
अपने अधिकार में ले सकता है। राष्ट्रीकरण का देश की सामाजिक, राजनैतिक, 


सरकार की ओयोगिक नीति र्र१ 


आिक स्थितियों से ज़कद सम्बन्ध दे । राष्ट्रीयकरण किस प्रकार किया जाय यह 
उस देश के आर्थिक विंकाति पर निर्भर करता है । 

खिद्बान्त रूप में राष्ट्रीयकर्ए की नीति का कई आधारों से समर्थन किया 
जा सकता दै। प्रायः यह क्रद्दा जाता है कि िजी उद्योग देश के सभी उपलब्ध 
. साधनों का न तो पूर्ण उययोग करना चाहता है और न वई ऐसा कर सकने में 
समर्थ ही है, इसलिए बिना राजकीय उद्योगों में हीमता से प्रगतिशीत ओऔद्योगी- 
करण नहीं क्रिया जा उक्ता | निंजी उद्योगों द्वारा उद्योग के श्राधुनिकीकरण 
ओर युक्तिकरण ( इख०7्रभीहत० ) कोओर ध्यान न देने की प्रवृत्ति की 
आलोचना करके भो राष्ट्रीककर्ण की समर्थन किया जाता है। यद्द कद्दा जाता हद 
कि राष्ट्रीककरण हो जाने से श्रमिक-मालिक के सम्बन्धों में सुधार होगा ओर अ्रभिकों 
के दूने उत्ताह से काये करने के कीसण उल्मादन भी बढ़ेगा। राष्ट्रीयकरस्य 


५3 


के समर्थकों का यह भी विश्वास दे कि उद्योगों पर सरकार का अधिकार ही जाने 


पे बेरोजगारी की समस्या मी इल दो जायगी । 
परततु यह तक सस्वोपजनक नहीं हैं । राष्ट्रीय कएए की किसी भी योजना 
को लागू करने से पूर्व यह आवश्यक है. कि राज्य के पांस पर्यात पूजी हो और 
उसे प्रशासन तथा सभी कुराल प्राविधिक सेवाएँ प्रात हों। राष्ट्रीय करण के 
वश्वात्‌ श्रमिक और उद्योग के प्रबन्धको के सम्पन्धों में और तनातनी द्ोने की 
समभावना ह क्योकि वर्तमान में इन दोनों के बीच राज्य संतुलन स्थापित करता ह्टे 
और जब कभी इनके बीच झगड़े उसन्न होते है राज्य उनमें दस्तक्षेप करता दे। 
परन्तु यर्दि राज्य ही उयोग का अधिकारी द्वो तो इस प्रकार के मंगढ़ों में राज्य 
स्वयं एक पक्च दो जायगा और इस कारण मध्यस्थता नहीं कर सकेगा। राष्ट्रीय 
करण हो जाने से ऋद्योगिक सम्बन्ध में सुधार होने की सिद्धान्त इस बात पर 
आधारित दै कि जनतस्ते में श्रमिक यह समसता है कि राज्य की वास्तविक शक्ति 
उसी के हाथ में है. । इसलिए उसका राज्य से कोई मंगढ़ा नहीं होगा । 
परन्तु यद केवल लिद्वान्त की बात दै। यह विश्वास कर लेने का कोई कारण नहीं 
है कि केवल राष्ट्रीयकरण हो जाने से दी अमिकों का स्वभाव बदल जावगा और 
बह अधिक कुशलता से अधिक परिश्रम कर उलादन बढ़ा देंगे । उत्तादन तभी 
अढ़ सकता दै और बेरोजगारी को तमी कम किया जा सकता है जब राज्य चालू 
उद्यागों को अपने अविकार में करने की अपेक्षा नये उद्योगों को. आरम्भ करें। 
राष्ट्रीयकरण की अपनी उपयोगिता द्वोनी चाहिए. । उसकी अपनी विशेष- 
ताएँ होनी चाहिए । केवल ज्िजी उद्योगों में दोष होने के कारण दी राष्ट्रीयकरण 
की नीति अपनाना उचित नहीं है। राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध अनेक तके दिये जा 


श्श्र मारतीय अधथंशासत्र की समस्याएं 


सकते हैं | उदाहरणस्वरूप यद्ट कद्दा जाता है कि उद्योगों पर राज्य का अधिकार 
हो जाने से प्रचन्‍्ध की कुशलता में अभाव आरा जाता है क्योंकि राजकीय अधिकारी 
उतने सवक और उत्साही नही द्ोते हैं जितना निजी उद्योगपत्तियों से झ्राशा की 
जाती हद । रष्ट्रीयकरण किये गये उद्योगों मे प्रजन्धक्नों को सरकार कर्मचारी द्वोने 
के कारण उद्योग से निजी लाभ उठाने की संमावना दी नहीं होदी, इसलिए उन्हें 
ने तो व्यवसाय बढ़ाने की इच्छा होती है और न इस ओर कोई आकर्षण द्वोता 
है| जिन उगद्योगों का राष्ट्रीयरण किया जा झुका है उनका विकास करने के 
लिए झावश्यक पेंजी प्राप्त करने में अधिक कर लगाने की आवश्यकता पड 
सकती है श्रौर यह सभव है कि आर्थिक दृष्टि से अविकसित देश की जनता कर! 
के इस अतिरिक्त मार का वद्दन करने में अ्रसमर्थ रहे । 


भारत में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें छुछ उद्योगों की अधिकारियी हैं 
और उन्हें चलाती हैं जिनमें रेलवे, डाक-तार, प्रतिरक्षा सम्बन्धी कारखाने, टेली- 
फोन कम्पनियाँ और कुछ बिजली की कम्पनिया सम्मिलित हैं. | गत कुछ वर्षों" से 
श्रौद्योगिक ज्षेत्र में राज्य का प्रवेश बढ़ता गया है । प्रीफेत्रीकेटेड हमउणिंग फैक्टरी 
१६४६ में स्थापित की गई और अगस्त १६४० से इसका उत्पादन कार्य आरम्म 
हुआ; चितरनजन लोकोमोटिब फैक्ट्री ने १६५० से कार्य आारम्म किया, सिन्द्री 
खाद के कारखाने से अक्टूबर १६५१ से उत्पादन आरम्भ किया | यट् सभी राज- 
कीय उद्योग हैं। इनके श्रतिरिक्त हिन्दुस्तान विमान निर्माण उद्योग, प्रिसौजन 
इन्स्ट्रमेंट फैक्टरी, नेशनल म्यूजप्रिन्ट और पेपर मिल्‍्स लिमिटेड भी राजकीय 
उद्योग हैं । राज्य ने कुछ परंमान उद्योगो को मी अपने श्रधिकार में कर लिया 
है| १६५३ के बिमान निगम कानून के अन्तर्गत सरकार ने विमान उद्योग पर 
अधिकार कर लिया है 

उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर लेने से ही उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती । 
श्ट्रीयकरण होने से कम उत्पादन व्यय पर अधिक और अच्छा उत्पादन होना 
चाहिए | परन्तु भारत सरकार की राष्ट्रीकरण की नीति से यह उद्देश्य पूर्ण महदीं 
हुआ है | इसके विपरीत इन उद्योगों मे जनता के घन की अपार ज्ञति हुई है 
और उल्पादन में अनुचित देरी हुई है | इस सम्बन्ध में सिन्द्री खाद कारखाने का 
उदाहरण दिया जा सकता है | पहले यह अनुमान लगाया गया था कि १०४३ 
करोड़ रुपये मे कारखाना स्थापित हो जायगा परन्तु अन्त में इस पर २३ करोड़ 
रुपया ज्यय किया गया और स्थापित होने के सात वर्ष परचात्तू इसमें उत्पादन 
कार्य आरम्म हो सका प्रीफेत्रीकेटेड द्वाउसिंग फैक्टरी द्वारा उत्पादित माला देश 


सरकार की श्रौद्योगिक नीति र२३ 


के लिए अनुपयुक्त सिद्र हुआ इसलिए उलादन आरस्म होने के कुछ समय 
पश्चात्‌ हो ब्िकय के लिए मकानों का निर्माण बन्द कर दिया गया) 

उक्त तथ्यों से जिनकी संख्या कम नहीं है, यह सिद्ध हो जाता है क्रि राज्य 
. सम्तोषजनक रीति से उद्योगों को चला सकने में श्रसमर्थ दे | इसका कारण यह 
है कि राज्य को इस सम्बन्ध में अनेक संगठन-सम्बन्धी कठियाइयो का सामना 
करना पड़ता है और विभिन्न समस्याओं को कुशलत्ता पूर्वक दल करने के लिए 
उपयुक्त प्रशासन का अभाव है । योजना आयोग के कहने पर श्री एू० डी० 
गोरवाला ने राजकीय उद्योगों की कार्य-स्थिति की जाँच की और जुलाई १६५१ 
में इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट पेश की। श्री मोस्वाला ने सुझाव दिया कि 
राजकीय उद्योगों को चल्लाने के लिए ६ सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाय 
जो इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित करेगी । इसका एक अध्यक्ष होगा | यदि सर- 
कार ने ओ गोर्वाला की सिफारिशों को लागू किया होता तो उद्योगों का कार्य 
कुशलता पूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता था ) 

संगठन सम्बन्धी इन सुधारों के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि सरकार 
इस बात का आरवासन दे कि उसके पार जो कुछ सोमित पूँजी है उससे चालू 
निजी उदोगों को अपने अधिकार में कर मुझ्रवजा देने की अपेक्षा नये कारखाने 
खीले जायेंगे। वास्तव में आवश्यकता तो इस बाद की है कि सरकार आधारभूत 
उद्योगों तथा ऐसे उद्योगों को चालू करे जिनको अनेक कारणों से निजी उद्योगपति 
आरम्भ नहीं कर सकते हैं। यदि सरकार यद नीति अपनाये तो इससे उद्योगपतियों 
में मत्रिष्य के प्रत्ति आशा जगेगी और राजकीय तथा निजी उद्योगों के बीच स्वस्थ 


सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा जिससे दमारे देश की आर्थिक प्रगति अधिक तीज्ता 
से हो सकती है | 


अध्याय २३ 
मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली 


कोई भी व्यक्ति, फर्म या कम्पनो जिसे कम्पनी के साथ किए गए सममीते 
के अनुसार कम्पनी के सम्पूर्ण कार्यो को व्यवस्था करते का अधिकार प्राप्त है 
मैनेजिग एजेन्ड कहलाता है। वह कम्पनी के संचालकों के नियन्त्रण में तथा 
निर्देशों के श्रद्ठछर या समझौते से दी गई अन्य व्यवस्था के अठुखार कार्य करता! 
हैं। दूसरे शब्दों मे यइ कहा जा सकता है कि मैनेजिंग एज्ेन्ट से अमभिप्राय उस 
व्यक्ति; फर्म या कपनी से है जिकके हाथ में लगभग सम्पूर्ण कम्पनी का प्रस्ध 
हो ओर जिसको प्रबन्ध करने का यह अधिकार या तो कंपनी से किये गये समझौते 
के अनुसार मिला हो या कंपनी के नियमों के अन्तर्गत निद्वित सममोते की शर्तों 
के झतुसार मिला दो | साधार्णुतया प्रशासन के दृष्टिकोण से प्रबन्धक या मैनेजर 
ही संघालकों फे नियन्त्रण भें और उनकी देख-रेख में कार्य कश्ता है परन्तु 
भेनेजिंग एजेन्ट की स्थिति इससे कुछ भिन्न दे। मैनेजिंग एजेन्ट संचालकों के 
अत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण में नहीं रहता है। सचालक सममौते की शर्तों की 
सीमा के अन्दर द्वी मैमेजिंग एजेन्ट पर नियन्त्रण रख सकते हैं या उसे निर्देश दे 
सकते हैं या यह सम्बन्ध तत्सम्नन्धी कानून के अनुसार निश्चित द्वोजाता है। 
इस प्रकार मैनेजिंग एजेन्ट की मुख्य विशेषताएँ यह हैं कि (१) वह कम्पनी का 
एजेस्ट दोता है और कम्पनी के नियन्त्रण में कार्य करता हे, (२) वह कम्पनी के 
प्राय+ समी कारों की व्यवस्था! करनेवाला एजेन्ड दोता है और (३) कम्पनी और 
उसके बीच मे समझौता द्वोने से द्वी एजेन्सी स्थापित हो जाती है | व्यवद्यारिक 
इृष्ट से देखा जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि मैनेजिंग एजेम्ट ही कम्पनी का 
वारुतविक स्वामी होता है। कम्पनी के संचालक मए्डल का उस पर कुछ विशेष 
नियन्त्रण नहीं होता । 

उत्पत्ति जौर विकास--दमारे देश में दो प्रकार के मैनेजिंग एजेन्ट हैं-- 
'आरत्तीय और योरुपीय । इन दोनों की उत्त्ति में भेद है । भारत में उद्योगों की 
स्थापना का श्रेय अंग्रेजों को हे ओर उन्होंने ही यद् प्रणाली खोज निकाली । 
मैन्रेजिंग एजेन्सी की प्रणाली की उस्तत्ति वास्तव में भारत म्रें व्िटिश उद्योगों की 
स्थापना का परिणाम दे। पुरानी ब्रिटिश मैनेजिंग एजन्सियों के अथक प्रयस्नों से 
ही इस प्रणाली का क्रमश: विकास हुआ | जब ब्रिटेन तथा मारत के मध्य व्यापार 


मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली सर्प 


करने का उत्तरदायित्व ईस्ट इस्डिया कम्बनो के द्वाथ से निजी व्यापारियों और 
सौदामरों के द्वथ में चला गया था तब पुरानी मैनेजिंग एजेन्सियों ने प्रथम बार 
यह अनुभव किया कि भारत का आर्थिक विकास करने के लिये बहुत व्यापक 
चेत्र खुला पडा दै। भारत मे यूरोपीय मेनेजिंग प्रणाली की उत्तचि का कारण 
यह था कि यहाँ प्रमुख यूरोपीय ब्यापा रियो की संख्या बहुत कम थी और उनमें से 
ऐसे संचालक अथवा प्रबन्ध संचालकों को छुन सकना अत्यन्त कठिन था जो व्या- 
पार की निरन्तर देख-रेख करने के लिये अधिक समय तक भारत में रद्द सके | 
मारतोय मैनेजिद एजेन्सो प्रणाली उत्त्ति पूँजी के उंग्ठित बाजार के 
अमाव के कारण हुई | हमारे देश में लोग पूँजी लगाने से संकुचाते हैं, यहाँ 
रुपया लगाकर व्यवसाय करने की भावना बहुत कम पाई जाती है। यहाँ उद्योगो 
की स्थापना में सहायता देने के लिये झोद्योगिक बंक नहीं हैं। रुपया लगानेवाली 
और श्रन्य अकार से ओत्साइन देने बाली सत्पायें बहुत कृम्र हैं। इछ अभाव की 
पूर्ति के लिये मेनेजिंग एज़ेन्सी का जन्म हुआ | मैनेजिंग एजेन्ट व्यवलाय आरम्भ 
करते हैं, उसमें रुपथा लगाते हैं, उसका प्रबन्ध करते हैं. श्रौर अन्य रुपया लगाने 
वालों में बिश्वास उसन्न करते हैं | औद्योगीकरण के आरम्भ काक्ष में जब न कोई 
उद्योग चालू करने की प्रवृत्ति थो और न पूजी ही श्रधिक मात्रा में उपलब्ध की 
जा सकती थी उठ समय मेनेजिंग एजेन्टों ने इन दोनों अभाषों की पूर्वि की। 
आज मारत में सुसंगठित और दृढ़ स्थिति वाले सूती कपड़े, जुट तथा इस्पात 
इत्यादि उद्योग चल रहे हैं। इनकी यर्तेमान स्थिति तक पहुँचने का श्रेय अनेक 
पुरानो मैनेजिंग एजेन्सियों को है जिन्‍्दोंने बड़े उत्लाइ और लगन के साथ इन 
उद्योगों की देख रेख की। इस समय भारत की अधिकांश कम्पनियों कर मररम्ध 
उन्हीं के दारा होता है । 
मैनेजिंग एजेन्ती प्रणाली विस्तार कर ठीक ठोक अतुमान नहीं लगाया जा 
सका दे | एक सतोतद के अनुसार मारत में कम्पनियों की संख्या २८,१०० से अधिक 
है, और सब प्रकार के उद्योग्रों में विनियोग की कुल मात्रा प्रारम्मिक लागत के 
आधार पर १६०० या १७०० करोड़ दपवया अनुमान की जाती है | यदि वतेमान 
मूल्य स्तर के आधार पर परिस्पत्ति का अनुमान लगाया जाय तो निस्सन्देद् कहीं 
झधिक होगी । भारत में कम्पनियों के उत्पादन में सदायक् कुल परिसपति का 
छ०% उन कम्पनियों की परिसम्पति है जो मैनेजिग एजेन्सियों के प्रचन्ध में हैं । यह 
भी अनुमान किया जाता है कि ६० प्रतिशत मैनेजिंग एजेन्वियाँ सीमित दावित्य 
वाली कम्पनियाँ हैं | एक अन्य सोत के अनुसार ३१ मार्च श्हबब, में ३,६०० 


फर्म अथवा कम्पनियाँ थीं जो लगभग ४६०० कम्पनियों की मैनेजिंग एजेन्ट थीं। 
रच, 


२२६ भारतीय अथेशास्त्र की समस्याएं 


इनमें से २५०० मेनेजिंग एजेन्तियाँ स्वत्वाधिकारी श्रौर सामेदारी फर्म थी और 
लगमग १२७० व्यक्तिगत और २०० जनता की कम्पनियाँ थीं | मैनेजिंग एजेम्सी 
फर्म प्रधानतः पच्छिमी बंगाल, बम्बई, और भद्गास में केन्द्रित हैं | उपर्युक्त सोत 
के अनुसार पच्छिमी बंगाल, बम्बई और मद्वास प्रदेशों में क्मशः १४००, ८२० 
और ४५० मैनेजिंग एजेन्सियॉँ काम कर रही हैं। अन्य प्रदेश, जिनमें १०० से 
अधिक मैनेजिंग एजेन्सियाँ हें, वे उत्तर प्रदेश, देदली, मध्य प्रदेश और पजाब हैं।* 
उपर्थुक्त सातों प्रदेशों में कुल मिलाकर देश की ८०% से अ्रधिक मैनेजिंम 
एजेन्सियाँ कार्य कर रही हैं। 

संगठन--कोई भी व्यक्ति, सामेदारी फर्स या निजी लिमिटेड कम्पनी 
मैनेजिंग एजेन्ट हो सकते हैं। इधर कुछ वर्षों से सामेदरी फर्म को निजी लिमिटेड' 
कम्पनी में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति हो रददी है । इस समय मारत की प्रमुख 
एजेन्सियाँ बिड़ला जदर्सु लिमिटेड, ठाठा इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, साहू जैन लिमिटेड, 
डालमिया जैन लिमिठेड; जयपुरिया ब्दर्स लिमिटेड, इत्यादि हैं। यह सभी निजी 
कम्पनियाँ हैं| मैंनेजिंग एजेन्सी फर्म बनाने के लिये स्व प्रथम सीमित उत्तरदायित्व 
वाली कम्पनी स्थापित कर ली जाती है | इस कम्पनी के शेयरों का ग्रधिकाँश 
उन्हीं व्यक्तियों के हाथ द्वोता है जो कम्पनी चालू करते हैं| अ्रन्य बाहरी व्यक्तियों 
को सीमित शेयर दिये जाते हैं| साधारणत: अन्य व्यक्तियों को शेबर, की कुल _ 
पूंजी के २५ प्रतिशत शेयर दिये जाते हैं, बहुत री कम्पनियों में तो प्रायः सभी 
शेयर एक ही परिवार के पास द्वोते हैं| टाटा सन्‍स एंड कम्पनी, नवरोजी वाडिया 
एण्ड सनन्‍्स, इत्यादि कम्पनियाँ इसी प्रकार आरम्भ की गई । परन्तु संगठन सारे 
देश में समान नहीं है । 

साधारण रूप से मैनेजिंग एजेन्सियों के कई प्रकार हैं जैसे बग्बई, अहमदा- 
बाद और कलकत्ता की एजेन्सियाँ विभिन्न प्रकार की हैं । यह एजेन्सियाँ अपने 
विकसित रूप मे, अपने संगठन कौ रूप रेखा में एक दूसरे से मिन्न हैं। अहृमदा- 
बाद भे मैनेजिंग एजेन्ट एक व्यक्ति होता है, बम्बई में साफेदार या निजी कम्पनी 
और कलकत्ता में अंग्रेजी प्रकार की लिमिटेड सार्वजनिक कम्पनी | समय की 
अग॒ति के साथ इन एजेन्सियों का यह भेद समातत होता जा रहा है और वर्तमान 
में सभी स्थानों में सभी प्रकार की एजेन्सियाँ दिखाई देती हैं। 

मैनेजिंग एजेन्ट प्रायः घनवान व्याक्ति होते हैं और उनके बहुत अच्छे ब्या- 
पारिक सम्बंध होते हैं| बड़े एजेन्ट जिनके आधीन अनेक कम्पनियाँ द्ोती हैं 
अपना काय विमागों में विभक्त कर देते हैं। जब एरबुथनाट एन्ड कम्पनी का 
व्यवसाय सभाप्त किया गया उस समय उसके सात विभाग ये, जैसे बैंकिंग, जनरल 
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एजेन्सी, आयात और निर्याव, खाल और चमड़ा, नील, कप और इमारती 
लकड़ी, जनरल शिपिंग और भू-सम्पत्ति और परश्चिमों तठ एज़ेन्सी विभाग । कुछ 
सैनेजिंग एजेन्सियों जैसे जिड़ला एजेन्सी के अन्तर्गत एक से अधिक मैनेजिंग एजेन्ती 
कम्पनियाँ होती हैं जो भिन्न प्रकार के उद्योगों का व्यवसाय देखती हैं | इसलिए 
प्रत्येक एस्जेसी अपने-अपने कार्य मे विशेषज्ञ कद्दी जा सकती हे। 


मैनेजिंग एस्जेसी का कार्य 

साधारण रूप से भारत के सैनेजिंग एजेन्ट तोन महत्वपूर्ण कार्य करते 
है. (१) यह नए उद्योगों के लिए पथ ग्रदर्शम का कार्य करते हैं। साथ ही 
उनकी स्थापना में विशेष योगदान देते हैं, (२) उद्योगो को स्थायी और चालू 
पंजी के रूप में आर्थिक सद्वायता देते हैं, और (३) उद्योगों की दिन प्रति दिन की 
व्यवस्था करते हैं । 

पथप्रदर्श और प्रबत्तेक के रूप में--३ज्ञलैणड और अमरीका में ऐसी 
अनेक संस्थाएँ हैं जो नए उद्योगों के स्थापना की प्रेरणा देती हैं। प्रवतंक के रूप 
में यह संस्थाएँ उद्योगों के सम्बन्ध में खोज कार्य करती रहती हैं और भविष्य में 
विकास कर सकने वाले उद्योग की स्थापना में महत्यपूर्ण सहयोग देती हैं। जब 
कोई नवीन उद्योग या व्यवसाय चालू किया जाता है तो रुपया लगाने वाले को 
सदा यद चिन्ता लगी रहती है कि कहीं उद्योग अठफल न हो जाय और उसकी 
पूँजी डूब न जाय | पाश्चाल देशों में ऐसी संस्थाएँ है जो ठीक समय पर शेयरों को 
बिक्री करती हैं और ऐसी उंस्पायें हैं जो भविष्य में उपयुक्त अवसर पर विक्रय 
करने के लिए इन शेयरों को क्रवद कर लेती हैं। परन्तु मारत में ऐसी संस्थाएँ बहुत 
कम हैं और इनके अ्रभाव की पूर्ति मैनेजिंग एजेन्ड करते हैं| मारत में ज्ञिन 
व्यक्तियों ने सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना की उनके पास खाघनों का श्रभाव नहीं 
था और किसी योजना को व्यवहारिक रूप देने के पूर्च वे विशेषज्ञों धरा सनकी 
सारी संभावनाश्रों की परीक्षा करा लेते थे । यह उन्ही के साइस और उन्हात का 
फल है कि मारत में सूत्ती कपड़े, लोदे और इस्पात, जूड, सिमेट इत्यादि के उद्योग 
चल रहे हैं । वित्त आयोग (१६४६-६०) का मत है कि दूती कपड़ा, जुड़, लोहा 
और इस्पात तथा सिमेंद उद्योगों की स्थापना का श्रेय मैनेजिंग एजेन्सियों को दी 
है । इन्ही एजेन्सियों के पथ प्रदर्शन से यइट संभव हो सका । इधर कुछ वर्षो में इन 
एजेन्सियों ने इंजीनियरिंग, केमिकल और मोटर उद्योगों की स्थापना की दै। 
हिन्दुस्तान मोदर्स लिमिटेड, टैक्लटायल मशीनरी करपोरेशन लिमिटेड इत्यादि इस 
प्रकार के उद्योगों के उदाइरस्ण ह। 


श्र्द भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


गत कुछ वर्षों से भारतीय मैनेजिंग एजेन्ट उद्योग में रूपया कम लगा रहै 
हैं | इसका कारण यद्द नहीं है कि उनकी इस दिशा में पथप्रदर्शन को तथा नए 
उद्योगों की स्थापना में सहयोग देने की भावना शियिल' पड़ गई है | इसका 
कारण सरकार की श्रीद्योगिक नीति है | इस नौति से अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न 
हो गई हैं | सरकारी नियंत्रसों, श्रम सम्बन्धी कानूनों और समझौता बो्डों तथा 
पंच न्यायालयों के न्याय से उत्पादन व्यय में तो बृद्धि द्वोती जाती है परन्तु उत्ता- 
दित माल के मूहप में बृद्धि नहीं की जाती । 

वित्त व्यवस्था--मैनेजिंग एजेन्ट उद्योग के लिए फेवल स्थायी पंजी की 
हो व्यवस्था नहीं करते वरन्‌ इसके साथ ही पुनसंगठन, आ्रधुनिकीकरण ओर 
कारखाने का प्रसार करने के लिए, दीर्घधकालीन पंजी की और चालू पजी तथा 
अन्य आवश्यकठाओं की पूर्ति के लिए अल्पकालीन वित्त व्यवस्था भी करते हैं। 
भैमेजिंग एजेन्ट ऋण के रूप में शेयर के रूप में, और ऋषपत्र क्रय कर उद्योगों की 
पी की आवश्यकता पूरी करते ईं। मैमेजिंग एजेन्ड अपने सगे-संच्रन्धियों तथा 
मित्रों को कम्पनी के शेयर क्रय करने की प्रेरणा देते हैं, और इसके लिए उन्हें 
प्रोत्साहित करते हैं| यह ऋण देने की गारस्टी देते हैं और इस प्रकार जनता का 
रुपया प्राप्त करते हैं । राष्ट्रीय योजना समिति ने निम्नलिखित ब्यौरा निर्माण किया 
है जिमको देखने से यह प्रकट होता है कि मैनेजिंग एजेन्टों ने इस सम्बन्ध में 
कितना कार फ़िया है । 


वम्बई की ६४ मिलें. अहमदाबाद की ४६ मिलें 
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इन ऑआँकड़ों से स्पष्ट है कि आथिक सहायक के रूप म मैनेजिंग एजेन्टों का 
कितना मदृत्वपूर्ण स्थान हैं | उद्योगों को अपनी श्रावश्यकता के लगमग एक 
चौथाई अंश सीधे इनसे मिलता हे | अहमदाबाद और बग्बई में जनता के जमा- 


मैनेजिंग एजेन्धी मयाली श्र 


घन से जो क्रमश ३६ प्रतिशत और ११ प्रतिशत सहायता मिलो उठका श्रेय भी 
मैनेजिंग एन्जेटों की प्रतिद्धि को ही दे | इमारे देश में बैंक तत्त तक ऋण नहीं देते 
हैं जब तक दो जमानती न बनें | मैनेज़िय एजेन्ट ऐसे अवसरों पर दूसरी! जमानव 
स्वयं लेते हैं| जहाँ तक यूरोपियन मैनेजिंग एजेन्यों का प्रश्न दै उनके कार्य में 
शिपिलता का अनुमय किया जा रहा है| वित्त आवश्यकता की पूर्ति करमे और 
इसको गारन्टी देने की ओर उनका उत्साह घटता दिखाई दे रहा है। मैंनेमिंग 
शजेन्दें के आर्थिक सद्दायक के रूप में चाहे कितनी ही शिपिलता हो रुपया लगाने 
बाला, दादा, बिड़ला तथा अन्य अखिद्ध मैनेजिंग एजेन्टों के नाम से तुरन्त आक्ृष्ट 
होता है । कम्पनी कानून समिति की रिपोर्ट में कद्दा गया है कि मैनेजिंग एनेन्ट का 
निजी उद्योगों के लिए अब भी महत्वपूर्ण साधन हैं | मेंदी के समय जब किसी अन्य 
साधन से रुपया मिलना सभव नहीं रहता है मैनेजिग एजेन्ट यथा समय पूँजी की 
व्यवस्था कर देते हैं| कुछ मैनेजिंग ८जेन्टों में आत्म सम्मान को इवनी श्रधिक 
भावना है कि उन्होंने अपने द्वारा आरम्म किए हुए व्यवसाय की नष्ट होने से 
रक्षा करने के लिए झपनी समस्त सम्पत्ति तक दांव पर लगा दी। परन्तु ऐसे 
उदाहरण बहुत कम हैं ओर यह देखा गया दै कि मैनेजिंग एजेन्टों ने अपनेश्राधीन 
अद्योगों की विशेष देख-भाल न कर प्रायः उन्हें उनके भाग्य पर ही छोड़ दिया। 
प्रथन्ध--मैनेजिंग एजेन्ट केवल उद्योग का सफल आरम्म ही नहीं चाइते 
वरन्‌ उद्योग की सम्पूर्ण व्यवस्था को उचित रींति से कार्यान्वित करना चाहते है। 
बह चाहते हैं कि उद्योग ठीक प्रकार से चले । इसका उन्हें तब्र तक विश्वास नहीं 
हो सकता है जब तक उनका उस पर नियंत्रण न हो | इसका प्रायः यह परिणाम 
हुआ कि मैनेजिंग एज़ेन्ट उद्योग पर नियंत्रण रखने के खाथ ही उसके श्रधिकरारी 
भी बन बैठे । परन्तु बद बात खव्वत्र लागू नहों द्ोती हैं। अनेक कम्पनियों में 
मैंनेजिंग एजेन्टों का नियंत्रण तो पूर्ण है, परन्तु शेयर बहुत कम हैं। 
प्रत्येक प्रमुख मैनेजिय एजेन्सी के केन्द्रीय कार्यालय में उद्योगों के आधार 
पर मिन्न मिन्न विमाग होते हैं; साथ ही प्रत्येक उद्योग के विभिन्न विभागों के लिए 
केन्द्रीय कार्यालय में उप-विमाय द्वोते हैं। मैंनेजिंग एजेन्ट अपने आधीन कम्पनियों 
या कारणानों दवारप उल्तादित माल को क्रय और विक्रय करते हैं। प्रायः यद् अनेक 
वस्तुओं का आयात करते हैं और निर्यात भी करते हैं | इस प्रकार यह बढ़े पैमाने 
पर क्रय-विक्रय करने का ज्ञाम उठाते है| यह लाभाश सदैव कम्पनियों को नहीं 
दिया जाता है, एजेन्ट इसे स्वयं ले लेते हैं । इस पर भी कम्पनी को अपने माल 
का इन मैनेजिज्ञ एजेन्टों के द्वारा क्रय-विक्रय कराने में बचत दी शोती है इसके 


२३० भारतीय अथंशास्त्र को समस्याएँ 


लिए उन्हें एक मिन्न संस्था स्थापित नहीं करमी पड़ती। इसके साथ ही जब 
मैनेजिंग एजेन्ट एक उद्योग के एक से अधिक कारखानों पर नियन्त्रण रखता है 
तन्र इनमें प्रतियोगिता का जोर कम पड़ जाता है और छति नहीं हो परती | एक 
छोटी कम्पनी प्रथम श्रेणी के विशेषताओं की सद्दायवा लेने में झ्रय्मर्थ होती हैं 
परन्तु यह मैनेजिंग एजेन्ट अनेक कम्पनियों के प्रबन्ध कर्ता होने के कारण प्रथम 
श्रेण! के झमियन्ताशों और ग्रविधिज्ञें को नियुक्त करते हैँ जो मिन्‍न कम्पनियों की 
देख भाल कर सकते हैं। इस में जो कुछ ज्यय होता है वह इन कम्पनियों में 
विभाजित कर दिया जाता है । 
प्रसाली की च्रुटियाँ 

मैनेजिंग एजन्दों ने अनेक मदत्वपूर्ण कार्य किये हैं, परन्ठु इघर कुछ वर्षो 
से इस प्रणातनी में कुछ दोप प्रकट द्वोने लगे हैं | राष्ट्रीय योजना आयोग की 
झौद्योगिक वित्त व्यवस्था सम्बन्धी उपसमिति की राय है कि यह प्रणाली दिल्‍्कुल 
व्यर्थ दो चुकी है| परन्तु यह दोषारोपण अ्न्यायपूर्ण और असंतुलित है। भारत 
के औद्योगिक और आर्थिक विकास मे दोपों के दोोते हुये भी मैनेजिग एजेन्सियों 
को बहुत बड़ा हाथ रक्षा । जो कुछ भी दो, जब तक इसका स्थामापन्न न मिल 


जाय हम इस प्रणाली के बिना कार्य चला नहीं सकते। 
कम्पनी को लाभ द्वोने पर लाम का कुछ प्रतिशत मेनेजिंग एजेन्ट को वेतन 


के रूप में दिया जाता है। परन्ठ लाम न होने पर कार्यालय का कार्य चलाने के 
लिये कुछ धन दिया जाता है। इसके साथ ही एजेन्ट कमीशन के रूप में भी 
कम्पनी से कुछ और घन बयलता है। १६३८६ के भारतीय कम्पनी कानून की 
धार ८७ ( सी ) के अन्ठर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि कम्पनी को वध भर 
में जो वास्तविक लाभ होगा उसका निश्चित प्रतिशत एजेम्ट को वेतन के रूप 
में दिया जायगा और उचित लाभ न होने पर कुछ न कुछ घन दिया 
जायगा | १६३६ से पूर्व मैनेजिंग एज़ेन्ट माल की बिक्री के आधार पर अपना 
बेत्तन लेते थे | यह दंग कम्पनियों के प्रति न्‍्यायसंगत नहीं था। १६३६ के कानून 
से स्थिति मे काफी सुधार हुशथ्रा दे परन्तु क्योकि धारा ८७ (सी) उन कम्पनियों पर 
लागू नहीं होती है जो १४६ जनवरी १६३७ से पूर्व ही रजिस्टर हो चुकी थी, इसलिये 
कुछ मैनेजिंग एजेन्ट अपना वेवन श्रब मी उसी पुराने आधार पर ले रहे हैं। 
डुकुमचन्द मिल्स लिमिटेड, एलेम्बिक बवर्स कम्पनी लिमिटेड, एलेम्बिक ग्लास 
इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग एज़ेन्द बिक्री और लाभ दोनों के आधार पर 
चेतन पाते हैं। मैनेजिंग एजेन्ट के वेतन के रूप में एक से अधिक आधार पर घन 
बसलने के शेष को रोकने के लिये कभ्पनी कानून समिति (१६५२) ने सुझाव दिया 


मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली र्३्१ 


कि मैनेजिंग एजेन्ट को कम्पनी के वापिक लाभ का १२६ प्रतिशत से अधिक ओेश 
न दिया जाय । 
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। रहडद | १६५१ 
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१६४७ के करारोप जाँच आयाग को यह शात हुआ था कि भेनेजिंग 
एजेन्टों को १६४६ और १६५१ में शेयर होल्डरों के लाभ का आधा प्राप्त हुश्रा 
था, जैसा कि उपयैक्त तालिका से स्पष्ट है । 

मैनेजिग एज़न्टों की श्रोतद आय लाभ के प्रतिशत अनुपात में १६४६ में 
१२५ थी और १६५१ में बढ़कर १४९ हो गई | यद्यपि १६५१ में औसत १३७६ 
(अर्थात्‌ १४३ के लगभग) था, पर विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में प्रतिशव की सारा 
भी विभिन्न थी | जद्दाजरानी, जूट के बने माल, बिजली, कोयला, सूती कपड़े, 
चीनी, सीमेंट, लोहा श्रौर इस्पात आदि उद्योगों में आय का प्रतिशत क्रमशः 
२१९४, २०३, १८०१, १६७ १६४, श्५"८, ०3 तथा ७३ था। 

पर्यातत लाभ न होने पर मैनेजिंग एजेन्टों को कम से कम कुछ घन दिया 
जाता है । प्रायः समम्कोते के समय यह घनराशि निश्चित कर दी जाती है । कम्पनी 
कानून समिति ने सुक्ाव दिया है कि कभी-कभी यह घन अ्रत्यधिक हो जाता है 
इसलिये ५० हजार रुपये से भ्रधिक नहीं होना चाहिये । 

लाभाँश के कुछ निश्चित अतिशव के रूप मेंशौर कुछ परिस्थितियों भें दिये 
जाने वाले न्यूनतम घन के अ्रतिरिक्त मैनेजिंग एजेन्दों को कार्यालय का मत्ता भी 
मिलता है। कायलिय के भत्ते में का्वलिय का विस्तार और उसका किशया, 
दैक्स, त्रिजलो, पंखे, क़कोँ का दफ्वर, पत्र इत्यादि प्रेषित करने का व्यय, जाँच 
तथा उय्येजैसे की व्यवस्था करने वाला विभाग, सीनियर एकाउन्टैन्ट और 
सेक्रेट्रिएट के कर्मचारियों की उह्ययता, डाक-व्यय, कागज, पेन्सिल, और चपरासी 
इत्यादि पर किया जाने वाला सभी व्यय सम्मिलित है। श्रर्थात्‌ मैनेजिंग एजेन्ट 


र३२ मारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


कम्पनी की ओर से कार्यालय में जो कुछ व्यय करता हे कार्यालय के भत्ते के रूप 
भे उसको बदल कर लेता है | परन्ध साधारणतया मेनेजिंग एजेन्ट व्यय से कहीं 
अधिक घन वलते हैं गौर उतको अपनी अतिरिक्त श्राय के रूप में उपभोग करते 
हैं। कम्पनी कानूज़ समिति (१६५२) ने सुकाव दिया है कि मैनेज्ञिंग एजेन्डों को 
क्रार्यालय का भत्ता ने दिया जाय यरन्‌ इसके स्थान पर जो कुछ वास्तव में व्यय 
_ किया गया हो उत्तनी घनरशाशि दी जाय। इस सुझाव को इस आधार पर 
आलोचना की गई हे कि इस व्यवस्था से कार्य-मार बढ़ जायगा और द्विसाब- 
किताब रखने में कठिनाई द्ोगी । परन्तु यह कठिनाई एक दोप को समाप्त करने 
के लिए, सहन की जा सकती है । 
भैनेजिंग एजेन्सी अणाली में और भी दोप हैं। मैनेजिंग एजेन्ट गैर कानूनी 
कार्यों के लिए ऋण लेते हूँ, ब्यापांर के उद्देश्य से नहीं वरच््‌ मित्रों को देने के 
लिए ऋण लिया जाता है, अन्य कारखानों मे लगाऊर रुपया फ्स जाता है और 
बित्त-स्यिति शिथिल हो जाती है । जिन कारखानों या कम्पनियों की वित्त स्थिति 
दृढ़ है उनकी सम्पत्ति को रेइन रख दिया जाता है, कम्पनी को रुपयों की 
आवश्यकता न रहते हुए. भी मैनेजिग एजेन्ट की आवश्यकता पूर्ति के लिये या 
उनकी कोई योजना कार्यान्विव करने के लिए, ऋणपत्र श्रचलित किये जाते हैं । 
इन दोषों को दूर करने के लिये कम्पनी कानूज-समिति ने कुछ सुझाव दिये हैं :-- 
(१) मैनेजिंग एजेन्टों द्वार लिखे गये ऋण की न तो कम्पनी गारन्दी दे शोर न 
स्वयं उन्हें ऋण दे, (२) एजेन्ड के पास कम्पनी का चालू खाता २० हजार से 
अ्रधिक का नहीं होना चाहिये और (३) कम्पनी के रुपये को अन्यत्र किसी 
कारताने इत्यादि में लगाने पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। परन्तु इनमें से कुछ 
प्रतिबन्ध ऐसे हैं जिनके लागू हो जाने से मैनेजिंग एजेन्ट को कार्य करने की 
स्वतंत्रता कम दो जायगी और कोई नया कार्य करने या किसी कठिनाई को हल 
करने के लिए. मैनेजिंग एजेन्ट पूर्व की सी तीव्र गति से कार्य नहीं कर पायेगा। 
उसमे कुछ उदासीनता आने लग्रेगी । 
बम्बई के शेयर होल्डर एसोसियेशन ने इस ओर संकेत किया है कि अनेक 
बार मैनेजिंग एजेन्सी के अधिकारों को बिना खरीदार की वित्त स्थिति और प्रसिद्ध 
का पता लगाये और शेयर होल्डरों तथा अन्य कमंचारियों के हितों पर बिना 
बिचए किये दूसरों को बेच दियए गया | बिग ब॒षों में कम्पनी के स्वास्पयों और 
मैनेजिग एज़ेन्सी के नियन्त्रण में निकट सम्पर्क रहने के कारण सदेव उद्देश्य की 
एकता बनी रही और एक दूसरे के द्वितों का हनन प्राय: न हे सका परन्ध भ्रव 
भैनेजिंग एजेन्ट और उनके अधीन कम्पनी के प्रथक व्यक्तियों का मिकठ सम्बन्ध 


मैनेडिंग एमेल्सी पशाली श्१३ 


आप समाह हो चुका है | ऐसे मी अवसर आए, हैं जब मेंनेजिंग एजेन्सी के झधि- 
कार संकद में पढ़ गए | इससे स्थिति इतनी बिगड़ी कि १६४६ में सरकार को 
भारतीय छम्पतो कानूद की घाण ८७ (बी) में उंशोषन करने के लिये एक अ्ध्या- 
देश की घोषणा करनी पी । सरकार ने इस अध्यादेश के द्वारा यह व्यवध्या 
« भी कि मेंनेजिंग एजेम्ट यदि अपने अधिकार किसी को उोपठा है वो यह कार्ययाही 
“ तब तक वैध नहीं मानी जायगी जब तक कम्पनी इस परिवर्तन को अपनी साथा- 
शुण कमा में स्वीकार न कर ले और वेख्ीय सरकार अपनी स्वीकृति न दे | 
इस्डियन कम्पसीज एक्ट, १६४६--१६५६ का भाखीय कममनी एक्ट 
मैनेजिंग एजेन्ट्ो पर कड़े प्रतिबन्‍्ध लागू करा है । यद्द एक्ट १६३६ के एक्ट की 
अ्रपेज्ञा अधिक विशद्‌ तथा पूर्ए है। एक्ट में वह दिया हुआ है कि केन्द्रीय 
सरकार सरकारी गजेट में अधिसूचना द्वारा विशेष व्यवसायों तथा उद्योगों में 
संलग्न उबर कम्पनियों के सम्बन्ध में यह घोषणा! कर उकती है कि किसी निश्चित 
विधि के तीन वृष, पश्चात्‌ से श्रथवा १५ अ्रमत्त १६६० से जो मी बाद में पढ़े, 
मे मैनेजिंग एजेस्टों के पदन्व में वहीं रहेंगे। दूकरे अश में यह व्यक्त किया गया 
'है कि इस एक्ट के लागू होने फे पश्चात कोई भी मैनेजिंग एजेन्सी कम्पनी किसी 
ब्रन्य गैनेनिंग एजेस्ट के प्रब्खष में न रहेगी। अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध में 
मैनेनिंग एजेन्दों की नियुक्ति अयव्य पुनर्नियुक्ति सर्वप्रथम कम्पनी द्वारा स्बशाधारण 
की समा में और ततश्चात्‌ केल्द्रिय सरकार द्वार स्वीकृत होना आवश्यक है। 
'ऐैसे श्रवसरों पर सरकार अपनी स्वीकृति ठमी देने को तैयार द्ोगी जथ कि उसे 
यह विश्वास दो जायगा कि (१) मैनेजिय एजेन्ट की नियुक्ति से जनता से ह्वित की 
हानि की सम्भावना नहीं है और (२) जिस मैनेडिंग एज्रेग्ट की नियुक्ति अथवा 
पुनर्नियुक्ति की जानेवालो है, वह सर्बंधा उपयुक्त है तथा मैनेजिग एजेन्सी संविदा 
की शर्तें स्याययुक्त तथा तर्कसंगत है । इन दो अशो से तरकार को बहुद ब्रेक 
अधिकार प्राप्त हैं | इसके शविरिक मैनेशिंग एजेस्दों के कार्य बरसे की श्रदषि, 
वेतन, अ्रधिकार इश्यादि पर अनेकों प्रतिबन्ध लगाये गये हैं | एक्ट में नि 
बातें दं| हुई है :-. 
(१) कोई भो नवीन मैनेजिंग एजेन्सी छा संविदा १६ वर्ष से अधिक के 
: दिये नहीं किया जा सकता और किसी मैनेजिंग एजेम्ट की पुनर्निश॒ुक्ति २० वर्ष 
से अधिक के लिये नहीं की जा उकती; 
(३२) अग्रत्त १६६० के परचात्‌ कोई मी व्यक्ति शक तमय भे दस कृमनियों 
से अधिक का कर्मचाये नहीं बन उकता । जो मैनेजिंग एजेन्ट वर्तमान सम्रय में 
'है उनकी कार्यविधि का १६ अगस्त १६६० को अस्त हो भायगा, यदि उनकी 


र्हेड भारतीय अर्थशासत्र की समस्याएं 


पुनर्नियुक्ति इस तिथि के पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार नहीं कर दी जाती; 

(३) यदि कोई एजेन्ड दिवालिया है ग्रथवा उसे कम से कम ६ माह का 
कारादास का दरड मिला दे तो उसे स्वतः झपना पद त्याग देना होगा। यदि 
कोई एजेन्ट धोखा देता दे अथवा विश्वासधात करता है या कर्तव्य से गिर जाता 
है ओर कुप्रशन्ध करता है तो उस कम्पनी अपने तत्संबन्धी प्रस्ताव द्वारा पद से 
इटा सकती है। 

() मैनेजिंग एज्लेम्ट द्वारा कार्यालय के स्थानास्तरित करने के संबन्ध में 
कैपनी और सरकार दोनों की स्वीकृति परमावश्यक है | ब्रिना उसके यह सम्भव 
नद्दीं हो सकता ) 

जहाँ तक एजेन्टों के वेतन का प्रश्न दे एक्ट में यद बताया गया है कि 
किसी भी मैनेजिग एजेन्ट को सामान्यतः कम्पनी के वास्तविक लाभ के १०% से 
अधिक वेतन के रूप में नहीं दिया जायगा पर अतिरिक्त आराय के लिये कम्पनी 
को एक विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा अनुमति प्रदान करना तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इस आधार पर स्वीकृति प्राप्त करना कि यह जनता के द्वित में है श्रावश्यक होगा | 

यह एक्ट मैनेजिंग एजेस्टों के श्रधिकारों पर भी प्रतिबन्ध लगाता है। 
मैनेजिंग एज़ेन्ट छपने अधिकारों का प्रयोग कम्पनी के निर्देशकों की समिति के 
निरीक्षण, नियत्रण ओर निर्देशन में ही कर सकता है जो कि कम्पनी के नियमों 
तथा सममभौते की शर्तों के अन्तर्गत होगी । अन्य क्षेत्रों में भी प्रतिबन्ध लगाये गये 
हूँ जैसे (१) मेनेजिंग एजेन्सियों के प्रबन्ध में कम्पनियों द्वाप ऐजेन्टों को ऋण 
देना; (२) एक ही मैनेजिंग एजेन्सी के प्रतरन्व में एक से अधिक कम्पनियों का 
आपस में एक दूसरे को ऋण देना; (३) एक कम्पनी द्वारा उसी वर्ग की अन्य 
कम्पनी के शेयरों को क्रय करना; (४) मैनेजिंग एजेन्टों द्वारा उनके प्रबन्ध के 
अन्तर्गत कम्पनियों के व्यवसाय से स्पर्धा करने वाले व्यवसायों से कार्य करना। 
इन नियमों की उपेक्षा करमे पर कठोर दण्ड की मी व्यवस्था की गई हे। अन्त 
में निर्देशकों की नियुक्ति सम्बन्धी मेनेजिंग एजेन्टो के अधिकारों में मी अनेक प्रति- 
अन्ध लगा दिये गये दें | अब एजेन्ट ऐसो व्यवसायिक इकाइयों में जहाँ पाँच से 
अधिक निर्देशक होते हैँ दो से अविक नहीं ओर जिनमे केवल पॉच तक निर्देशक 
होते है उनमें केबल एक निर्देशक की नियुक्ति कर सकता है। 


मैनेजिम एजेन्सी का भविष्य 


अतीठ में इस प्रणाली में अनेक दोष रहे हैं ओर भ्रष्टाचार के लिए पर्याप्त 
क्षेत्र रद्य है | राष्ट्रीय योजना आयोग ने सुकाव दिया है कि सर्वश्रथम इस प्रणाली 


मैनेजिंग एजेन्धी प्रणाली श्श्श 


का उन्मूलन कर देना चाहिए जिससे औद्योगिक वित्त व्यवस्था के नाम पर शस 
प्रणाली के समर्थक अपने अरंग्त तक प्रस्तुत न कर सके । परन्तु बम्बई के मिल 
सालिक संघ दे इस ओर सही सकेत किया है कि मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली की 
आवश्यकता इसलिये भ्रनुभव की जाती है कि देश में बैंकों की वर्तमान स्थिति 
को देखते हुए व्यवसाय चालू करने के लिए शेयरों की पूंजी मिल सकेना कठिन 
है और किसी उद्योग को चलाने के लिए श्रावश्यक बिच की पूर्ति नहीं की जा 
सकती है ॥ इसको पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को सहायदा की आब- 
श्यकवा होती है जो मैनेजिंग एजेन्ट से उपलब्ध की जा सकती है। कम्पनी कानून 
सम्रिति का यह सुर्ताव डाचित है कि देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति में मैनेजिंग 
एजेन्सी प्रणाली पर मिभर करने से लाभ हो होगा । वास्तव में सम्पूर्ण प्रणाली 
ही को भग करने की माँग करने की अपेज्ञा इस बात की श्रावश्यकता है कि 
उपयुक्त कानून बनाकर प्रणाली के दोषों को दूर किया जा आय। कम्पनी एक्ट 
के मैनेजिंग प्रणाली पर रुम्पूर्ण प्रभाव की अमी से कल्पना कर लेना कठिन है। 
इसमें सदेह नही कि इससे कुछ मद्दान दोष प्रणाली में अवश्य मिट जायेंगे पर 
इससे मैनेजिंग एजेंस्टा द्वारा नवीन कम्पनियों के आरम्म में भी संकुचन आयेगा 
क्योंकि (१) मैनेडिंग एजेन्सी संविदा की अवधि घटा दी गई है; (२) मैनेजिंग 
गजेन्टो के बेदन भें कमी कर दी गई दे, और (३) विस्तृत प्रतिजन्धों को लगाने से 
एक पिरोधी मनोदेजानिक वातावरण उत्न्न कर दिया गया है। परन्तु ड(० एन० 
दास के मतानुसार सविष्य अधकारमय नहीं है । उनका कहना है कि कोपाध्यक्ष 
और मन्त्र के सम्बन्ध मे जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं वे वर्तमाम मैनेजिंग 
एजेन्सियो को इस बात का अवसर प्रदान करते हैं कि वे अपने को अधिक 
डपयोगी कार्य सचालक के रूप में परिणित कर सकते हं। यह ठोक है कि 
कोपाध्यक्ष और मन्‍्त्री को चास्तविक लाभ का केबल ७२% ही आय के रूप में 
प्रास हो सकेगा: उन्हे कम्पनी द्वारा निर्मिद साल के विक्रय करने का अधिकार 
न होगा; और न उन्हें मशीनों, स्टोर का सामान, और कच्चा माल, आदि क्रय 
करने अथवा उनका ब्यापार करने का अधिकार ही होगा । परन्‍्ठु ये सब परति- 
» बन्च वतमान सुविधाओं में साधारण कमी मात्र दी दे और इसका कोई ओऔश्यो- 
गिक उपक्रमो पर अद्वितकर प्रभाव न पड़ेगा | स(रत के उपक्रमिकों ने भूवकाल 
से ऐसी सहनशीलता दिखलाई दै कि उनके भिन्न और उनके कठोरतम समा- 
लोचकी को भी आरचर्य हुआ है । इसके कोई कारण नहीं कि ये इस नवीन 
आधा का जो उनके सम्पुख खड़ी कर दी यई है सफलतापूर्वक सामना न कर सकें। 


ओऔद्योगिक वित्तीय निगम र्३७ 


सम्बन्ध में यह विधाद उठ खड़ा हुआ कि कार्पोरेशन राज्य का हो या हिस्तेदारों 
का हो। राज्य कार्पोरेशन के लाम अधिक सुरढ़ता ओर किसी प्रकार के भेदभाव 
का अभाव हैं परन्तु चेंकि इस प्रकार का कार्पोरेशन स्थापित करने के लिए भारत 
सरकार के पास आ्रावश्यक साधन नह हैं इसलिए, यद्द डचित समम्ता गया कि 
कार्पोरेशन हिस्सेदारों की संस्था बने । राजकीय कार्पोरेशन तब उपयुक्त दवता जब 
बैंको और उद्योगो इत्यादि का मी राष्ट्रीयकरण दो जाता । परन्तु यद सब निजी 
उद्योगषतियों के हृशय में हैं इसलिए हिस्पेदारों का कार्णेरेशन हो आऋधिक उपयुक्त 
है। कार्पोरेशन को सुदृढ़ बनाने के लिए यह निश्चय किया गया कि इस कार्पो- 
रेशन के हिस्सेदार केवल ठरकार, रिज़र्व बैंक और कुछ विशेष संस्थाएँ बने । 

कार्पीरेशन के शेयरों की पजी १० करोड़ दगये दै जो ५,००० रुपये के 
शेयर में विभक्त है। आरम्म में ५ करोड़ रुपये के पूर्ण भुगतान ऊिये जाने वाले 
शेयर यचलित किये गये जो सब ऋय कर लिए गये। इनमें से भारत सरकार और 
रिजर्व बैक को एक करोढ़ रुपये के शेयर दिए गए हैं, अनुसूचित बैंकों को १३ 
करोड़ रुपये और बीमा कम्पनी तथा विनियोग द्रस्टो को १३ करोड़ और सहकारी 
बंकीं को ५० लाख रुपयों के शेयर दिये गये। भारत सरकार ने पंभी को चुकाने 
की यारल्टी द। दे और हिस्सेदारों को न्यूनतम वार्षिक लामांश (जिस पर कर नहीं 
लगेगा) मी दिया जायग्रा जिसकी दर वर्तमान में २६३ अतिशव है। 

कार्पोरेशन का सचालन १२ संचालकों का मए्डल करता है जिसमें तीन 
संचालकों को केन्द्रीय सरकार नियुक्त करती दे, दो संचालकों को रिज़ियं बैंक 
नियुक्त करता है, ६ संचालकों को अन्य हिस्सेदार निर्वाचित करते हैं भिनमे से 
दो का निर्वाचन श्रनुसचित बैंक करते हैं, दो सचालकों को सदकारी बैंक और 
दो को बीमा कम्पनी चुनठी हैं और प्रबन्ध संचालक केद््रीय बैंक नियुक्त करता है | 
काय--कार्पोरेशन को निम्नलिखित कार्य करले का अधिकार दिया 
गया है :-- 

(१) यदि कोई औद्योगिक संस्था ऐसी शर्तों पर जिन पर दोनों पक्ष ठइमत 
हों जनता से ऋण सग्रद्ठीव करे और यह ऋण २५ वर्ष के अन्दर ही वापस किया 
जाने बाला हो तो कार्परेशन उसकी ग्रारन्टी दे सकता है। 

(२) ओद्योगिक संस्थाओं द्वारा अचलित किये गए स्थक, शेयर, बौएड 
और ऋण पत्रों को कार्पोरेशन स्वयं क्रय कर उनके विक्रय को व्यवस्था कर 


सकता है परन्तु यह आवश्यक है कि इस प्रकार के स्थक, शेयर इल्बादि सात 
यर्ष के अ्रन्दर बिक जायें | 


श्श्८ भारतीय अथशास्त्र की समत्याएँ 


(३) कार्पोरेशन ऋण दे सकता है और किसी उद्योग के ऋणपत्र क्रय कर 
सकता है परन्तु ऋण वापस करने की अवधि २५ व से अधिक न हो । 

कार्पोरेशन किसो कम्पनी के स्टाक अथवा शेयर नहीं क्रय कर सकता। * 
इस ग्रतिबन्ध का उद्देश्य कार्पोरेशन की अनुचित क्रय से रक्षा करना हैं। कुछ 
अन्य देशों में इस प्रकार के कार्पोरेशन यह कार्य करते हैं परन्तु भारत सरकार ने , 
ग्राचीन रीति के अनुसार कार्य करना पसन्द किया है, इसलिए यह कार्पोरेशन“ 
ऐसा कार्य नहीं कर सकता है जो ग्रादीन रीति के प्रतिकूल दो | जनता का घन 
संग्रह करने के सम्बन्ध भे कुछ शर्ते लगा दी गई हैं और ग्तिस सीमा १० करोड 
रूपया कर दी गई है। 

कार्पोरेशन ऐसी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों को और सहकारी 
समितियों को मध्यकालिक और दीर्घकालिक ऋण देता है जो उत्पादन कार्य करती 
हैं, खदान कार्य करती हैं और ब्रिजली उत्पन्न कर उसका वितरण करती हैं। 
१६४२ में एक संशोधन के अनुसार कार्पोरेशन से वित्तीय सहायता पा सकते 
याले अ्रन्य उद्योगों में जलयानों को भी सम्मिलित कर दिया है। परन्तु साकेदारी 
और निजी लिमिटेड कम्पनियों को इसमे सम्मिलित नहीं किया गया है। कानून 
के अनुसार कार्पोरेशन किसी एक कारखाने को अपनी परिदत्त पूंजी का १० 
प्रतिशत या ५७ लाख रुपयों (जो भी कम हो) की सहायता दे सकता है। १६४२ 
में एक संशोधन के अनुसार शक्षत्र एक करोड़ की सद्दायठा दी जा सकती है और 
सरकार की गारन्टी पर इस घन में और वृद्धि की जा सकती है। सशोधन करने 
का कारण यह था कि कुछ उद्योगों के लिए. ५० लाख को सहायता अ्रपर्याध्ष थी। 
साथ ही ऐसी स्थिति मे जब्न कि विश्व बैंक से ऋण लिया गया द्वो तो कार्पोरेशन 
को एक करोड़ रुपये से अधिक की सद्टायता देनी पड़ सकती है। 

कार्पोरेशन अपने विशेषज्ञ कर्मचारियों की सद्धायता से आवेदन पत्रों की 
जाँच करता है शौर ऋण स्वीकृत करते समय निम्नलिखित बातो पर ध्यान देता 
है +--(१) उद्योग का राष्ट्रीय महत्व, (२) व्यवस्थापक्रों की योग्यता, (३) योजना 
की व्यवद्यारिकता और कुल व्यय, (४) उत्पादन का प्रकार, (७) जमानत, (६) 
कच्चे माल और टेकनिकल कर्मचारियों की व्यवस्या, और (७) उत्पादन की देश 
को आवश्यकता । 

साधन--हार्पो रेशन बाजार से बौणर्ड और ऋतगपत्र द्वारा रुपया एकत्रित 
कर सकता है जिसकी मात्रा करार्पोरेशन द्वारा दीं गई गारन्यी और बीमा के 
अन्तर्गत देय को सम्मिलित करके उसकी परिदत्त एूजी और सुरक्षित कोष के दस 
गुने से अधिक नहीं होनो चाहिदे | इस प्रकार जब कार्पोरेशन की इल झेयरों की 


ओद्योगिक जिचीय निगस ररे६ 


पूजी १० करोड़ रु० हो जायगी और सुरक्षित कोष में भी १० करोड़ रुपया संग्रह 
हो जायगा तो अपने पूर्ण विकसित रूप में कार्पोरेशन बाजार से २०० करोड़ 
रुपया एकत्रित कर सकता दै । 

१६५२ के संशोधन के अनुसार कार्पोरेशन १८ मास के लिये रिजब बेक 
से ३ करोड़ रुपया ऋण ले सकता दे | इसके साथ ही कार्पोरेशन पुननिर्माण 
आर विकास के लिये श्रम्तर्राष्ट्रीय बैंक से रुपया ऋण से ले सकता है। इचना 
होते हुये भी कार्परिशन के छाधन सीमित ही हैं । 

औद्योगिक वित्त कार्पोरेशन ( संशोधन ) अधिनियम १६३७ :-- 
उद्योगीकरण की गति बढ़ जाने से कार्पोरेशन उचरदापित्व आर अधिक हो गया 
है |अतएब १६५७ में अधिनियम को संशोधित कर निम्न बातों की व्यवस्था 
की गई। 

(१) कार्पोरेशन परिदत्त पेजी तथा सुरक्षित कोष के पाँच गुने के बजाय दस 
गुने तक ऋण ले सकता है | 

(॥) कार्पोरेशन श्रच केवल जनता से ही नहीं वरन्‌ राज्य सरकारों तथा 
स्थानीय अधिकारियों से मी निर्षेप (46०७3) स्वीकार कर सकती है । 

(99) यदि आयात करने वाले निर्माताओं के साथ विल्वम्बित भुगतान की 
व्यवस्था कर सके तो कार्पोरेशन इन विलम्बित भुगतानों की गारन्दी 
दे सकता है | 

(४) कार्पोरेशन से अब और अधिक प्रकार के श्रौद्योगिक संस्थान सहायता 
प्राप्त कर सकेंगे | इस हेतु खशोधन की धारा २ (सी) में “वस्तुओं फे 
विधायन! की ऐसी व्याख्या की गई है कि और अधिक औद्योगिक 
संस्थान कार्परेशन मे ऋण की सहायता प्राप्त कर सके । राज्यीय बिच 
कार्पोरेशन श्रधिनियम १६४१ में जो संशोधन १६४७४ से किया गया था 
जसी आधार पर उपर्युक्त घारा में भी संशोधन किया सवा है। साथ 
ही घारा २३ की उपधारा (२) में इस प्रकार संघोषन क्रिया गया है 
कि वे औद्योगिक संस्थान भी ऋण की सुह्ययता पा सके जो राष्द्र के 
इश्टिकोश से प्रोत्छाहित करने योग्य हैं) शर्ते यह है कि इमको दी नाने 
बाली सद्दायता के मूलथन और व्याज अदायगी की गारस्टो केस्द्रीय 
सरकार, राज्य सरकार, एक अनुदचित बैंक अथवा राज्यीय सद्ठकारी 
बैंक दे । 

आलोचनर--कार्पोरेशन की आलोचना में अनेक बातें कही गई हैं। 

(१) कार्पोरेशन का कार्य रूढ़िदादी ढंग से चलाया गयण्, इससे विशेष सहायवा 


२४० भारतोय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


न मिल सकी | कार्पोरेशन के अधिकारियों ने बदाया है कि इन आवेदन पत्रों 
को अस्वीकृत करने का कारण यह था कि इनमे उचित योजना नहीं दी गई 
थौ। योजना निर्माण से पूर्व देकनीशियनों, इज्लीनियरों तथा अन्य अनुमवी 
व्यक्तियों से परामर्श नहीं किया मया था। मशीनों तथा कच्चे माल को प्राप्त 
करने के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा गया था और यही अ्निश्चित 
स्थिति उत्पादित माल के विक्रय के सम्बन्ध में थी | परन्तु कार्पोरेशन इन बातों 
को अपनी कार्रवाई न्याय संगत सिद्ध करने के लिये तक के उपयोग में नहीं ला 
सकता है) क्‍योंकि यदि आवेदन पत्र ठीक प्रकार से नहीं दिये गये थे तो यह 
कार्पोरेशन का कर्तव्य था कि वह्द आवेदन पत्र ठीक प्रकार से प्रस्तुत कराता। 
क्षास्तविक कठिनाई यह है कि कार्पोरेशन को इस सम्बन्ध में कुछ चिन्ता नहीं 
है और बह अपनी प्राचीन रोति से कार्य करता रद्दा | यह बात उल्लेखनीय 
है कि कार्पोरेशन अपनी ग्रालाचना से कुछ सतक॑ हुआ और प्रार्थो की भूलों के 
दोते हुये भी अ्रस्वीकृत आवेदन पत्नो की संख्या घटने लगी। 

(२) आलोचकों का कद्दना है कि कार्पोरेशन ने सहायता में बहुत कम 
घनराशि दी | जूत्त १६५७ तक ६ वर्षों म कार्पोरेशन ने ५४"१२ करोड़ झुगये का 
ऋगश मंजूर किया जिसमे से २६५१ करोड़ ० का वितरण हुआ! कार्पोरेशन के 
अधिकारियो का मत है कि इसका कारण उपयुक्त आवेदन पन्नों का अ्रभाव है। 
इसके विपरीत यह कहा गया है कि उपयुक्त आवेदन पतन्न न आने का कारण 
अधिकारियों का असहयोग, उनका नौकरशादही व्यवद्वार और श्रावेदन पत्रों पर 
निर्णय देने में थ्रनुचित डिलम्ब है । कार्पोरेशन ने श्रब तक कम्पनियों को ही 
ऋण दिये | इसने कानून के अहुसार न किसी शेयर की गारन्दी ली है ओर न 
आणपन्र खरीदे ही हैं । 

यह कहना अनुचित है कि वर्तमान समय में पूँजी बाजार को स्थिति ऐसी 
जह्दीं हे कि कार्पोरेशन बौसः का काये करे | कार्पोरेशन के अच्यक्ष लाला श्री राम 
ने चौथी सामान्य बैठक में बवाया कि ओ्रौद्योगिक वित्तोय कार्पोरेशन का उद्देश्य 
पँजी बाजार के पूरक के रूप मे कार्य करना हे, न कि पूँजी बाजार को बिल्कुल 
इेटाकर रुवय उसका स्थान ले लेना । इससे स्पष्ड है कि कार्पोरेशन के उद्देश्य को 
उचित गकार से नहीं समका गया हे ओर उसके कार्यों के सम्बन्ध में भी देंट्िकोय 
उचित नहीं हैं। यदि भारत में पंजी बाजार विकसित द्ोता तो औद्योगिक संस्थाएँ 
आवश्यकता पड़ने पर पजी एकन्रित कर सकती थीं और तब कार्पोरेशन की कीई 
आवश्यकता नहीं रह जातो । परन्तु चेंकि पजी बाज्ञार विकसित नहीं दे इसलिए 
कार्पोरेशन की आवश्यकधा पढ़ी । 
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(३) कार्पोरेशन ने जो कुछ ऋण दिया उस पर बहुत अधिक ब्याज लिया 
है। फरवरी १६५२ तक कार्पोरेशन की व्याज दर प६ प्रतिशत रही | यदि, ब्याज 
ओर मूलघन की किश्त तिथि को चुकाने पर तो | प्रतिशत की छूट दी जाती थी । 
तदस्तर ब्याज की दर ७ प्रतिशत्त कर दी गई ओर छूट केवल ६ प्रतिशत दी रही । 
ओौद्योगिक कारखानों को दीर्घालिक ऋण को आवश्यकता होती है, और 
कारखाना चालू होने से पहले काफी समय तक उन्हें उस रुपये से आय नहीं द्वोती 
है। इस दृष्टि से ६३ प्रतिशत ब्याज की दर वास्तव में बहुत अधिक है और यही 
कारण है कि औद्योगिक संस्थाएँ कार्पोरेशन के पास ऋण के लिए. आवेदन पत्र 
नहीं भेजती हैं। कार्पोरेशन के अधिकारियों का कहना है कवि औद्योगिक संस्थाओं 
द्वारा ऋण लेने से प्र क|फी समय तक का्पोरेशन को उस घन पर स्वयं ऊँची दर 
से ब्याज देना पडता है इसलिए व्याज की दर कम नहीं की जा सकतो दे । परन्तु 
कार्परिशन की व्यवस्था को अधिक लोव प्रिय बनाने के लिए ब्याग कौ दर कंम 
करने के लिए श्रवश्य कुछ करना चाडियि । 

(४) यह कहां गया है कि करार्पोरेशन ने अब तक सहायता उन्हीं राज्यों 
को दी है जो पहले से ही ज्िक्सित हैं, ओर उन्हीं उद्यगों को दी है जो समृद्धि- 
शाली हैं। जून १६५७ के अन्त तक ६ वर्षों की अवधि में ५५:१२ करोड़ र० 
की धनराशि में से १६:११ कर ड र० ख द्य-उद्य'गों को प्रड४ क्राड़ र० बस्तर 
उद्योगों को, ७५.१ करोड २० आधारभूत आद्यागिक रसायन उद्योग को, ४२२ 
करोड रु० कांग्रज उद्याग को, तथा ३.७७ करोड़ रु० सीमेन्ट उद्योग को 
दिया गया। 

यह कार्पोरेशन के लिये ग्रव॑ की बात है कि जून १६५७ के अन्त तक मंजूर 
की गई ४५१२ करोड़ र० की धनराशि में से ३३८० करोड़ रु० अर्थात्‌ ६१% 
उन संस्थाओं को दिया गया जिन्होंने १५ अगस्त १६४७ के बाद उत्पादन प्राउम्भ 
किया)! इसके अतिरिक्त जून १६५७ के अन्त होने वाले वर्ष में राज्यानुसार ऋण 
की मंजर में भी बहुत परिवर्तन हुआ | उदाहरण के लिये आँश्र, केरल, पंजाब, 
और उत्तर प्रदेश जैसे कम विकसित राज्यों को मंजूर किये गये ऋण की मात्रा 
अधिक थी। 

एक अन्य सन्तोपजनक बात यह थी कि १६४६-७७ में यद्यपि कार्पोरेशन 
के पास आने वाले आदेदन पत्रों की संख्या कमथा किन्तु ऋण वितरित 
करने की गति अधिक थी] १६५४६ ५७ में ६.७८ करोड़ र० का ऋण दिया गया 
जब कि १६५५-४६ में २.२० करोड़ र० का ऋण दिया गया था। इसके मिम्न 
कारण ये । 

श्च््‌ 
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(() कार्पोरेशन के दफ्तर में प्रशासन सम्बन्धी सुधार पूर्ण दो गये थे । 
(0) ओर अधिक कानून-अ्धिकारियों की नियुक्ति हुई | 
(]0)) पर्याप्त सम्पत्ति के आघार पर (दस्तावेजों क पूर्ण द्वोने तक) अन्तरीय 
ऋण मजूर करने की विधि फो सरल बना दिया । 
जॉच की रिंपोर्ट--कार्पोरेशन के कार्यों की प्रतीक्षा के लिये श्रौद्योगिक 
वित्तीय कार्पोरेशन जाँच कमेटी की नियुक्ति दिसम्बर १६५२ में श्रीमती सुचेता 
कृपलानी की शअ्रध्यज्ञता मे हुई | इस कमेटी ने ७ मई १६५३ को अपनी रिपोर्ट 
दी। कमेटी ने कार्पोरेशन को उसके विरुद्ध लगाये हुये पक्षुगव के अ्भियोग से 
मुक्त कर दिया । पर यह टीका कि चेयरमैन तथा अन्य ।नर्देशक जिन श्रावेदकों 
के प्रति विशेष कृपालु दंते हैं उनके साथ कार्पोरेशन का व्यवद्वार अधिक उदार 
होता है और उनका कार्य भी शीघ्र कर दिया जाता है| इस प्रकार कार्परेशन 
की प्रति उन उपब्रभो के प्रति, जिनका कार्य सुचार रूप से चल रद्दा है तथा 
जिनसे किसी लब्धग्रातष्ठ उद्योगपात का सम्बन्ध है, पक्षपात करने की रही हे। 
क्मेंटी के सुम्ायों को तीन वर्गों मे रखखा जा सकता है। प्रशासन और संगठन 
सम्बन्धी, का प्रणाली सम्बन्धी तथा नौति सम्बन्धी । कमेटी के मुख्य सुकाव 
निम्न ये :-- 
ग्रशासन सम्बन्धी--(१) कार्पोरेशन का संगठन परिवतित करके एक 
स्थायी वैर्तानक चेयरमैन नियुक्त किया जाना चा'हये जिसकी सहायता के लिये 
एक जमरल मैनेजर होना चाईये | वर्तमान सगठम जिनमें अवैत॒निक चेयरमैन 
है तथा पूरे समय क लए एक बैतानक मैनेजिंग डायूरेक्टर दे, उपयुक्त नहीं है। 
(२) मैनेजिंग डायरेक्टर और सहायक मैंनजिग ढायरेक्टर के अधिकारों को विचार 
पूर्ण ढंग से निश्चित कर देना चाहिये और यद्द ध्यान रखना चाहिये कि किसी 
के द्वाथ में झनावश्यक ढग से अधिकार केन्द्रित न हो जाँय; (३) कार्पोरेशन के 
बोर्ड में उद्योगपतियों का अधिवय नहीं होना चाहिये; सरकार को बोर्ड में अपने 
मनोनीत सदस्यों का नाम भेजत समय यद्द ध्यान मे रखना चाहये कि उनमें एक 
अथंशाज्री, एक संगठन में ठुशल व्यक्ति और एक चारटर्ड एकाउन्टेन्ट अवश्य 
हो; ओर (४) प्रत्येक शाखा कायलिय में उस पान्न विशेष के सलाइकारों का एक 
पैमल अवश्य द्वी जिनमें से कुछ को प्रत्येक ऋण के लिये दिये हुये आवेदनों पर 
विचार करने के लिये निर्वाचित क्या जा सके त्था कार्पोरेशन बोर्ड यथा अ्रवसर 
बम्बई, कलकत्ता, मद्गास इत्यादि स्थानों पर अपनी बैठक किया करे । 
कार्ये * साली सम्बन्धी --(१) यदि कार्पोरेशन के किसी अध्यक्ष का 
सम्बन्ध किसी ऐसे उपक्रम से दे जिसन ऋण के लिये आवेदन दिया दे तो उसे 
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अपना सम्बन्ध तुरन्त ज्यक्त कर देना चाहिये। ऐसे उपक्रम जिनमें शौद्योगिक 
वित्तीय कार्पोरेशन का कोई डायरेक्टर मैमेजिग डाइरेक्टर दे अथवा डायरेक्टर, 
सामीदार या शेयर होल्डर उसकी मैनेजिग एजेन्सी में है तो वह ऋण प्राप्त करने 
का अधिकारी नहीं समस्ता जायगा | ऐसे उपक्रम जिसमे कार्पोरेशन का डायरेक्टर 
एक साधारण डायरेक्टर अथवा शेयर होल्डर है, उसे ऋण पाने के लिये यह 
आवश्यक होगा कि डायरेक्टरों के बोर्ड की बैठक में जिसमें चोट देने के अधि- 
कारी ३ सदस्य उपस्थित हों उसे (अपने ऋण के आवेदन पर) सब सम्भति से 
स्वीकृत मिले । यदि कार्पोरेशन का कोई डायरेक्टर किसी ऋण सम्शन्धी 
आपेदन से सम्बन्ध रखता है तों उसे बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठक में 
जन्न कि वह ऋण का श्रावेदन विचाराधान द्वो उपस्थित न द्वोना चाहिये; (२) 
कार्पोरेशन को अपनी वार्षिक विवरण पत्रिका को अघक विशद अनाना चाहिये 
तथा अपनी पंच वर्षीय रिपोर्ट में ऋण प्राप्त व्यक्तियों का नाम देना चाहिये, तथा 
डनके कार्य और सफलता का वर्णन करना चाहिये ओर सम्पूर्ण उद्योग के विकास 
की प्रकृति आदि पर मी प्रकाश डालना चाहिये; (३) कम से कम ५०५ तक ऋण 
देने की सीमा नियत करना चाहिये; (४) ऋण की स्वाकृति देने तथा रुपया देने,में 
देर कम करनी चाहिये, विशेष कर जा समय स्वामित्व समन्‍्त्री कानूनी कागजों 
की जाँच में लगता है उसे कम करना चाहिये; और (५) जब कोई उपक्रम श्रौद्यो- 
शिक वित्तीय कार्पोरेशन द्वारा ले लिया जाय तब सामान्यतः उसका प्रबन्ध 
बिमाग अथवा मैनेजिंग एजेन्सी को सौंपने के बजाय मनोनीत डायरेक्टरों के बोर्ड 
को सोप देना चाहिये) 
नीति सम्बन्धी--(१) कार्पोरेशन को औद्योगिक विकास सम्बन्ध में 
जो प्रधानवा योजना आयोग द्वारा दी गई है, और ४२ उद्योगों के सम्बन्ध में जो 
विकास का कार्यक्रम बनाया गया है उसी के अनुकूल कार्य करना चाहिए। 
सामान्यत: उन उद्योगों को जो अपने विद्नास को उच्चतम स्थिति पर पहुँच गया 
है काई ऋण न देना चाहिये; (२) जिन रिद्धान्तों के आधार पर कारपोरेशन को 
कार्य करना चाहिये उनके सम्बन्ध मे सरक'र को निर्देश देने चाहिये। सरकार 
को उन क्षेत्र के सम्बन्ध में जिन्हें पिछड़ा हुआ समझना चाहिये निश्चित निर्देश 
“देन अप स्चकि ऋष्पारेशन उन्हें, परदानला दे सके; (३) कार्यरिशन को यद 
निर्देश देना चाहिये कि बह ५० लाख रुपये से अधिक ऋण के आवेदनों को 
आगार्मा तीन वर्ष तक केन्द्रीय सरकार के सन्त्रिमएडल में स्वीकृति के लिये भेजे; 
(४) वित्तीय कार्पोरेशन के नित्य-प्रति के कार्य में केन्द्राय संखद के सदस्यों का 
अत्यक्ष इस्तक्षेप औद्योगिक यथा सम्मव न होना चाहिये, परस्तु विधान सभा को 
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कार्पोरेशन वथा नियमों के आ्राधार पर स्थापित ऐसी अन्य कार्पोरेशनों के कार्यों 
को अधिक नियमित रूप से परीक्षण करने की सुविधा प्रदान करने के लिये एक 
पब्लिक कार्पोरेशन कमेंटी के नियुक्ति पर विचार करना चाहिये; और (४) सरकार 
को यह सोचना चाहिये कि कार्पोरेशनों को अनुलादक कार्यों के लिये ऋण देने 
की नीति के सम्बन्ध में क्‍यों न निर्देश दिये जाय । 

सरकार ने कमेटी के कुछ मदत्वशाली अ्रभिस्ताबों को छोड़ कर लगभग 
समी को स्वीकार कर लिया है। १६४८ के औद्योगिक वित्तीय कार्पेरिशन एक्ट 
की घारा ६ की उपघारा (३) के अनुसार प्रात्त अधिकार के अन्तर्गत केन्द्रोय सर- 
कार कार्पोरिशन को निम्न निर्देश दिये हैं :--- 

(१) कारपोरेशन बोड़ें को समय प₹ बम्बई, कलकत्ता, भद्गास आई 
केल्द्रीय स्थानों पर, अपने प्रधान केन्द्र दिल्‍ली के अतिरिक्त, समाएँ करना चादिये। 

(२) कार्पोरेशन के डाबरेक्‍्टरों को ऋण के लिये प्रात आवेदकों से अपना 
सम्बन्ध (जिसमें ऋण मांगने वाली कम्पनी का दिस्सिदार होना, अयबा उसकी 
मैनेजिंग एजेन्सी के हिस्सेशार होना सम्मिलित होगा) अवश्य व्यक्त कर देना 
चादिये और जिस समय उनके ऋण के आवेदन पर विचार होने लगे बे सभा में 
सम्मिलिठ न हो | एक रजिस्टर जैसा कि इन्डियन कम्पनीज एक्ट की धारा ६१ ए 
(३' में बताया गया है वैसा ही कार्परेशन को भी रखना चाहिये। 

(३) कार्पोरेशन का वापिंक विवरण झविक विशद होना चाहिये ओर 
अधिक से अधिक सूचनायें उसमें दी जानो चाहिये। इस विवरण में उद्योगों के 
विकास का वर्णन ओर विशेष कर उन क्षेत्रों का वर्णन जिनमें ऋण दिया गया 
है होना चादिये। जिन उपक्रमों को रुपया उधार दिया गया है उनका नाम भी 
इसमें छुपना चादिये। 

(४) ऋण की स्वीकृति देते समय ५०५ की न्यूनतम सीमा का श्येय बनाना 
चाहिये और ऋण लेने वाले उपक्रम की झ्राय अर्जित करने की च्वमता का विशेष 
रूप से अतुमान लगा लेना चहिये । डायरेक्टर्से और आवेदकों के एजेन्टों के क्चि 
सम्बन्ध का ब्रिचार क्रिया जाना चाहिये और जहाँ पर ये वि सम्बन्ध, कार्पोरेशन 
द्वारा सुरक्षा के कारण समके जाँय, वर्दां डायरेक्टरों और मैनेजिंग एजेन्डों को 
ऋगण लेने वाले उपक्रमों के अपने निजी झेयरों को जिना कार्पोरेशन के अनुमति 
के वेच डालने की स्वतन्त्रता नहीं होनों चाहिये । 

(५४) जिन विशेष आवेदकों को कार्पोरेशन ४० लाख रुपये से अविकर का 
ऋण देने का निर्णय करे उसकी रिपोर्ट पूर्ण विचवरण सद्वित सरकार को मेजी 
जानी चाहिये। उन सब ऋण लेने वाले उपक्रमों की भी रिपोर्ट सरकार को भेजी 


2. 


ओद्योगिक विच्चीय निगम र्‌इप, 


जानी चाहिये जिनमें कापोरेशन का कोई डायरेक्टर ऋण लेने वाले उपक्रम की 
मैनेजिंग एज़ेन्दी में डायरेक्टर, साम्रीदार या मैनेजिग डायरेक्टर अथवा हिस्मेदार 
हो । उन कम्पनियों को ऋछ प्रदान करने की रिपोर्ट जिनमें कार्योरेशन का डाय- 
रेबथर एक साधारण डायरेक्टर अथवा दिस्सेदार है, उस स्थिति में भेजना चाहिये 
जबकि ऋण की स्वीकृति ऐसी मीटिंग में दी गई द्वो जिसमे आधे से कम डायरेक्टर 
उपत्थित्त रहे हो, अथवा ऋण को स्वोकृति सर्व सम्मति से न प्राप्त हुई हो । 


सरकार ने कमेटी की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की कि जन औद्योगिक 
वित्त कार्यरेशन का कोई डायरेक्टर कण के उपकमों मैनेजिंग डायरेक्टर या 
सामीदार इत्यादि तो उन्‍हें ऋण पाने का अधिकारी न सममत जाय। इससे 
श्रौद्योगिक उपक्रम अनावश्यक कठिनाई में पड़ जाँयेगे, तथा जब्र तक कि फार- 
पोरेशन की समस्त रूपरेखा और पूंजी का संगठन पूर्ए रूप से न बदल दिया जाय 
ऐसी शर्त लगाना अब्यवद्ारिक होगा । सरकार ने अनुत्ादक कार्यों तथा विशेष 
स्लेत्रों को ऋण प्रदान करने की नीति सम्बन्धी कार्पोरेशनों को दिये जाने वाले 
निर्देशों के सम्बन्ध में की हुई सिफारिश को मो स्वीकार नहीं किया, क्योंकि 
औद्योगिक वित्तीय कारपोरेशन औद्योगिक वित्त सम्बस्धी एक नवीन अयोग दै और 
अनुभव से धीरे धीरे इसके सिद्धान्त विकसित होंगे तथा उसकी कार्य प्रणाली 
निश्चित होगी। इसके अतिरिक्त क्योंकि दो बड़े सरकारी कर्मचारी कारपोरेशन के 
बोर्ड में डायरेक्टर फे पद पर कार्य कर रहे हैं सरकार के लिये ऐसे निर्देशों को 
देने की कोई आवश्यकता भी नहीं प्रतीत दोती। १६४२ में कानून द्वारा 
कार्पोरेशन का अधिकार बढ़ा कर ५० लाख रुपये से भी अधिक ऋण देने का कर 
दिया ग्रया था, क्योंक्रि इतना ऋण लेने वालों की संख्या भी बहुत कम 
रही है, इसीलिए सरकार को वर्तमान स्थिति परिवत्तित करके कार्पोरेशन के लिये 
ऐसे ऋण के प्रदान के सम्बन्ध में सरकार की स्वीकृति सेना अ्रनिवार्य कर देने 
का कोई न्‍्यायोचित कारण उमर में नहीं आता। ५० लाख रुपये से अधिक के 
ऋण की सरकार को सूचना देने की बात तो अनिवाय कर ही दी गई है।इस 
लिये सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची कि वर्तमान परिस्थिति में पार्लियामेंट की 
पब्लिक कार्पोरेशन कमेटी की इस कापरिशन और अन्य कासून द्वार बनाये हुए 
कापोरिशनों की कार्यवाहियों की देख रेख करने के छिये नियुक्ति की कोई आवच- 
श्यकता नहीं है | जाँच कमेटी की रिपोट, तथा सरकार द्वारा उसकी सिफारिशों 
के अनुकूल किये गये कार्यों से यइ आशा की जाती है कि कार्परिशन के कार्य में 
तथा कार्य करने के ढंग में बहुत कुछ परिवर्तन थ्रा जायगा 


श्श्द भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


प्रास्तीय अथवा राज्य वित्तीय कारपोरेशन 


रप्ठ सितम्बर १६५ १ में राज्य वित्त कार्पोरेशन कानून पास हुआ । यह काचून 
काश्मीर ओर जम्मू राज्यों को छोड़कर समस्त भारत पर लागू होगा और इसके 
अनुसार प्रास्तीय सरकारें कार्पेरेशन स्थापित कर सकती हैं । भारतीय ओद ग्रिक 
वित्त कार्पोरेशन सीमित दायित्व वाली कम्पनियों को सदह्ययता देता है) मध्यम 
ओर छंदे उद्योगों को भी सहायता देना वाच्छुनीय सममा गया है कक्‍्योक्निये 
केन्द्रीय कार्पोरेशन के अ्रन्तंगत नहीं आते इसलिये प्रान्तीय वित्तीय कारपरेशनों 
का ध्येय ऐसे ही उद्योगा को सहायता प्रदान करना होगा। इन राज्य वित्तीय 
कार्योरेशनों की स्थावना लगभग उती रूप में हांगी जिध्मे भारतीय औद्योगिक 
वित्तीय कार्पोरेशन की स्थापना हुई है। बहुत थोडे से ही परिवर्तन होंगे । राज्य 
वित्तीय कारपोरेशन के सम्बन्ध में ऋण २० वर्ष के द्वी लिये दिया जायगा न कि 
२१ वर्ष के लिए जैसा कि भारतीय झ्ोयोगिक वित्तीय कारपोरेशन के सम्बन्ध में 
३ । राज्य वित्तीय कःपोरेशन की शेयर पूरजी ५० लाख रुपये मे लगाकर ५ करोड़ 
रुपये तक शेती है। शेयर पूँछी का तीन चौथाई प्रान्तीय राज्यो, रिजर्य बैंक 
अनुसूचित बैंकों, सदकारी बैंकों, बीमा कम्पनियों, विभियोग टस्टों तथा अन्य 
वित्त सस्थाश्रो द्वारा और श४ अन्य व्यक्तियों द्वारा ग्रदान की जानी चाहये। इस 
प्रकार राज्य जित्तीय कार्पोरेशनों को व्यक्तिगत विश्नयोग करने बालों का भी 
सहयोग प्राप्त है। इन कारपेरिशनों के सम्बन्ध में जनता द्वारा जमा को हुई धन- 
राशि कार्पोरशन की प्रास पूँजी की मात्रा से अधिक नहीं द्वो सकती। राज्य 
वित्तीय कार्परिशन किसी एक उपक्रम को अधिकतम वित्त सद्दायता १० लाख 
रुपयों वक की दे सकता है । 

राज्य वित्तोय कार्पोरेशन (संशोधन) अधिनियम १६५६--राज्य वित्तीय 
कार्पोरेशन अधिनियम में संशोषन अधि।नयस द्वारा अनेक परिवत्तन किये गये जो 
१ अबद्ूबर १९५४६ से लागू हुये । सशोधन अधिनियम में निम्न बातों की व्यवस्था हे । 

(3) दो या अधिक राज्यो के लिये सथुक्त वित्तीय कारपोरेशन की स्थापना 
अथवा थश्रन्य राज्यों तक कारपोरेशन के त्रथ का विस्तार करना। 

(॥) केन्द्रीय श्रथवा राज्य सरकार श्रथवा ओवच्योगिक वित्त निगम द्वार 
दिये गये ऋण, या भजूर किये गये अग्रिम या अपित ऋणपत्रों के सम्बन्ध में 
इनके एजेम्ट के रुप मे किसी ऑॉयोगिक सस्या से ज्यवद्दार करना | 

(8]) राज्य सरकार, अनुसूचित बेंक अथवा राज्यीय सहकारी बैंक की 
गारन्दी पर उद्योगों को ग्रार्थिक अनुमद प्रदान करना । 


औद्योगिक वित्तीय नियम श्ड्छ 


(१४) कारपेरेशन द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के चल पर अल्पकालीन 
ऋण लेना । 
(२) जिजय बैक द्वारा कारपोरेशनों का निरीक्षण, राज्य पुनर्सगठन अधि- 
वियम १६५६ जो १ नवम्बर १६४६ से लागू किया गया कि धारा श०२ 
(३) और (६) के अन्त ग्रंत किये गये विलयन के फलस्वरूप राज्य वित्तीय नियमों 
की संख्या दो से घट गई । बम्बई ओर सौराष्ट्र के कार्पोरेशन मिलाकर बस्बई राज्य 
वित्तीय कारपोरेशन बना दिया गया । आन्‍्म ओर हैदराबाद राज्य के कार्पोसेशन 
मिलाकर अ्रण्ध प्रदेश राज्य वित्तीप कारपोरेशन बना दिया गया। दिसम्बर १६४७ 
में निम्न राज्यों में से प्रत्येक में एक राज्य वित्तीप कार्परेशन था । सद्गास 
पंजाब, बम्ब्ई, केरल, पश्चिमी बंगाल, आसाम, उड़ोसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 
उत्तर प्रदेश, बिहार और आन्ध्र प्रदेश । 
शृ६घू७-4८ के अन्त में १२ राज्य-वित्तीय कार्पोरेशन की कुल सम्पत्ति 
२८७०४ करोड़ रु० थी जिसमे से ६:३५ करोड़ र० ऋण ओर अग्रिम ये | श्रत: 
३२ कारपोरेशन का परिदत्त पूंजी १३:१० करोड़ रु० थी तथा सुरक्षित कोष कुल 
3, लाख र० था। १६५६-५७ में मजर किये गये तथा दिये गये ऋण की मात्रा 
क्रमश; ४४३ करोड रु० तथा २८६ करोड़ रु० थी जनत्रकि १६५५-५६ में यह 
राशि क्रमशः ४०५ करोड़ रु० तथा १८७ करोड़ रु० थी) कार्पोरेशन द्वारा 
दो जाने बाली सहायता का विस्तार घीरे-घीरे हुआ है, फिर मी जितनी सहायता 
कार्पोरेशन पूर्ण विकसित होने पर दे सकेगा उससे अ्रमी बहुत कम सहायता 
देता है | 
आरम्भ में कार्पोरेशन को बहुत सी कठिनाइयों का सामना आवेदकों के 
अज्ञान, विशेषज्ञों के अभाव तथा अधिक करों फे कारण करना पड़ा है। इन 
सब समस्याओं पर राज्य वित्तीय कार्पेरेशन की प्रथम और द्वितीय सभा में जो 
अगस्त १६५४ में और नवम्बर १६५५ में चम्बई में हुई थी विचाए विनिमय 
किया गया था। प्रथम समा का उद्घाटन करते समय रिजर्व बेंक के गवर्नर 
श्री बो० रासा राव ने विभिन्न राज्यों में मध्यवर्ती और छोटे उद्योगों के घिकार 
, के लिये ऐसे कार्पोरेशनों की महा पर बहुत जोर दिया | यह अत्यन्त आवश्यक 
ई (क॒प्राराग्भक अवस्था में अनुसण्ध की जाने वालों नीति का रूप रेखा पर 
सब एकमत हों, अच्छी परिपाटियों की नीब पड़े, और उपयुक्त व्यवसायिक कार्य 
विधियाँ निश्चित हों, ताकि ये कार्पोरेशन अपने क्षेत्र के लिये अधिकतम लाम- 
कारी सिद्ध हों। इर बात मे एकरूपता लाने के बजाय ध्वेय में तथा कार्य विधि 
में समानता लाने और प्रौद्योगिक कर्मचारियों तथा कार्य क्षेत्र आदि में समानता 


श्ड्८ भारतीय अथशाज्ञ की सम्स्याएँ 


लाने का आादर्श दोना चाहिये। कार्पोरेशनों को जो गेंभीर कठिनाइयाँ उंठानी 
पड़ रही हैं, उनमें से एक वो प्रौद्योगिक कर्मचारियों के श्रमाव की है जो ऋण 
के लिये ग्लावेदन करने वाले उपक्रमिकों की योजनाओं को डपयुक्तता का परीक्षण 
कर सके। कार्पोरेशन ६-७ प्रतिशत का जो ब्याज दसूल कर रहे हैं वह बहुत 
आधिक है | प्रारम्भिक अवस्था में इन कार्पोरेशनों का व्यथ्र अवश्य बहुत अधिक 
है और सभा ने उनको राज्य सरकायो की स्टाभ्प ड्यूटी से मुक्त करने की तथा 
केन्द्रीय सरकार के झ्राय कर से मुक्त करत॑ की सिफारश भी की थी । सबसे बढ़ी 
कठिनाई इस बात की है कि ऋण के लिये आवेदन करने वाले उपक्रम अपना 
द्विसाध किताब ठीक से |लखने तथा श्रन्य लेखा श्रौद्योगिक बैंकिग के मान्य स्तर 
पर निर्माण करने के प्रति उदासीन लगते हैं। इससे ग्ावेदनों पर कार्यवाही 
करने में अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है। कार्पोरेशनों को ब्यक्तिगत 
सीमित दायित्व वाली कम्पनियों, रामेदारी, संयुक्त परिक्रार व्यवखाय, तथा 
एकाकी स्वामित्व बाले उपक्रमों से भी सम्पक रखना पडता है। ये उपक्रम सामा- 
न्यतः ऐसे कानून सम्बन्धी कागज्ों को जिनसे उस उपक्रम से उनका सम्बन्ध 
निश्चित होता है सुरक्षित रखने के प्रति उदासीन रहते हैं । बहुभा यद्द देखा गया 
है कि सयुक्त परिवार के व्यक्ति बिना किसी बैंटवारे सम्बन्धी कानूनी लिखा पढ़ी 
के प्थक हो जाते हैं और सामेदारों के मध्य हिसाब किताब सममने का कोई 
साधन नहीं रहता । ऐसे संयुक्त परिवारों और सामेदारियों के श्रावेदनों की जाँच 
करने में समय ओर व्यय बहुत लगता है | ऐसा पता लगा है कि छोटे उद्योगों 
के बोर्ड की स्थापना के कारण, जो ऐसे उद्योगों को सद्यायता देने में अधिक 
उदार हैं, तथा सरकार द्वारा हाथ से धान कूटने तथा घानी द्वारा तेल पेरने के 
उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये चावल तथा दाल की मिलों के विस्तार पर 
लगाये हुये प्रतिबन्धों के कारण, राज्य वित्तीय कार्पोरेशन के कार्य में बाधा पढ़ी 
हैं। ये सब दोप धीरे-धीरे प्रयत्न करने से दूर हो सकते दें । 


ओऔद्योगिक विकास कार्पोरेशन 


१६५४-५४ की दो महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक तो २० अक्टूबर १६४४ 
को राष्ट्रीय औद्योगिक विकास कार्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना और दूसरी १ 
मार्च १६५४ को भारतीय औद्योगिक साख ओर विनियोग कार्पोरेशन लिमिटेड 
की स्थापना थी । इन दोनों कार्पोरेशनों का ध्येय उद्योगों के लिये पूंजी की पूर्ति में 
वृद्धि करना है परन्तु इन दोनों संस्थाओं की कार्यविघ और कार्यक्षेत्र भिन्न-मिन्न है | 
भारतीय साख और बिनियोगर कार्परेशन लिमिटेड (आई० सी० ऋई० सी०) 


ऑओऔद्योगिक विच्तीय निगम र्‌डद 


दोनो में बढ़ी संस्था है और उसे अधिक बड़ा कार्य भी करना है। इसको 
अधिकृत पंडी २५ करोड़ रुपया है, जिसके १०० रुपया मूल्य चाले साधारण 
शेयर ५ लाख रुपये के हैं तथा १०० रु के मूल्य २० लाल शेयर श्रवर्गोक्षत है । 
इसको मिर्गमित पंजी ४ करोड़ रुपया है जिसमें से २ करोड़ रुपये की पूंजी 
भारतीय बैंकों, बीमा कम्पनियों ओर अ्रन्य तह््योयी कार्पोरेशनों द्वारा, ॥ करोड़ 
रुपये की पूंजी ज्रिटिश ईस्टर्न एक्सचेंज बैंक झोर अन्य कामनवैल्य तथा अधिश 
दमा कम्बनियों द्वार, १० लाख दफ्ये की पूंजी यू० एम० ए० के बुछ व्यक्तियों 
और कार्परिशनों द्वारा और शेष १३ करोड़ रपये की पूंजी ब्रन्य व्यक्तियों द्वारा 
ख़रोदी गई है। यह इस थर्थ मे एक अन्वर्रा्ट्रीय रुंस्था है इसके स्थावित होने 
में धमिन्न देशों के व्यक्तियों ने सहयोग दिया है । 
थआई० सी० आई० छी० एक व्यक्तिगत सस्था है और इसकी रमिस्ट्री 

इफ्डियन कम्पनीज़ एक्ट के अत्तगेत जनवरी १६५५ में हुईं थी। पर इसे सरकारी 
सद्दायता का ल्लाम शा है। १६३७ के मार्च में भारत सरकार ने आ्राई० सी० 
ब्राई० सी० को ब्यात्र से मुक्त ७३ करोड़ रुपये का ऋण प्रदान क्रिया था जो 
कि दिये जाने की तियि के १५ वर्ष के पश्चात्‌ से १५ किश्तों में चुकाया जायगा। 

पुर्नरनर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राह्रीय बैक ने इस कार्पोरेशन को १४ वर्ष 
के लिये १ करोड़ डालर बक के ऋण को झनुर्मात दी हे जिस पर ४४४ का 
ब्याज होगा जिउमे ११४ का परिनियत कमीशन भी सम्मिलित होगा | आाई० सी० 

आई० सी० भारतीय श्रौद्योगिक उपत्रमों को केषल ऋण ही से देगा बस्त्‌ बह 
उमकी शेयर पजी और ऋण पन्नों को भी खरीदेग।। बह उनके ऋण की गारन्दी 
भी देगा। बह झो्योगिक उपक्र्मों को प्रबन्ध, प्रदेधि तथा प्रशाधन मम्बस्थी 
परामर्श भी देगा । छाराश यह कि जो कुछ मी उम्भद होगा वह सब ओयोगिक 

उपक्मों को प्रोग्शाइन देने के छिये तथा उपयुक्त योजनाशों के लिये वित्त का 

प्रबन्ध करते के लिये उपाय करेगा | 

तीसरी बाधिक रिपोट के अनुछार कारपोरेशन १६४७ के अ्र्स तक ४१ 

कार्यों के लिये ११६४ करोड़ ब० का ऋग देने के लिये सहम्रति दे चुकी थी 

१६५६ में २५ कार्यो के लिये केवल ६-०१ करोड ढ० देने को सहमति दी गई 

थी। १६:६५ करोड़ २० में से ४"४४ करोड़ र० ऋण के रूप में ( जबकि १९४६ 

के श्रन्त दक क्वल २६५ करोड रु० टिये गये ये ) तथा ५'३प करांद र० शेयरों 

वश ऋशणयती के खरेदने के किये दिये यये ये ( (६4६ मे यह राशि २पेद 

करोड़ र० थी)। शेयरों की ग्रत्यक्ष खरोद अपेज्ञाकृठ छोटे पैमाने पर रही। 

रह२७ में वह ८६ छास ८० तया ६१६ में ६८४ लाख 4० यो। १६४७ में 


सर्प ० भास्तीय अर्थशात्र की सम्स्याएँ 


मंजूर किये ऋणगणों की राशि में जोतीजव वृद्धि हुई उछका कारण यह या कि 
पहली वार विदेशी करेन्‍्सी में पाँच ऋण दिये गये थे जिसकी राशि २२१ करोढ़ 
खण्यी | 

कारपोरेशन से लाभ उठाने वाले उद्योगों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है! 
इनमें कागज, रसायन तथा औषधि, इन्जेक्शन का सामान (0७ छुंध्कीणा 
ध्वुपाए0९७५ ), वित्नली का सामान, बे, चीनी, धातु, चूना और सोमेन्ट, 
तथा शीशे का निर्माण सम्मिलित है। इस विविधता के अतिरिक्त कारपोरेशन 
की सहायता की एक विशेषता यह भो रही है कि इसके अन्तर्ग नये उपक्रमों के 
विकास तथा श्रम विकासत क्षेत्रों की आवश्यकता पर अधिक जोर दिया मग्रा है। 
१६४७ के अन्त तक आर्थिक सद्दायता प्राप्त करने वाले ३६ संस्थाओं में से १६ 
नये उपक्रम ये | 

राष्ट्रीय औदयोशिक विकास कार्पोरेशन लिमिटेड ( एन० झआाई० सो० ) 
एक सरकारी संस्था है और इसका ध्येय मुछ्यतः उन उद्य गो को वित्त सशवता 
देना है जो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आ जाते हैं। २० अकबर १६४४ को 
इसकी रजिस्ट्री एक व्यक्तिगत सीमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप में हुई थी | 
इसकी अधिकृत पूँजी १ करोड रुपया दे ओर परिदत्त पूँजी १० लाख रुपया है जो 
कि भारत सरकार द्वारा ही प्रदान की गई है। कार्ररेशन को झपनी पूजी बढ़ाने 
का अधिकार प्राप्त है। 

एन० आई० डी० सी० ने प्रधम योजना के अन्तर्गत आये हुए उद्योगों 
की सहायता दी है | द्वितीय योजना काल में इसके का्य का और अधिक विस्तार 
होगा और इसके पास लगमग ४७ करोड़ झपया व्यय करने के लिये होगा। 
“इस घन राशि का एक अ्रय ( जो लगभग २० या २५७ करोड़ झुयया अनुमान 
किया जाता है)आशा की जाती है सूती कपड़े और जूट के सामान निर्माण 
करने वाले उद्योगों के अ्मिनवीकरण में व्यय क्रिया जायगा। शेष ३५ करोड 
के लगमग रुपया नये मूल तथा बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना ओर विकास के 
लिये ब्यय किया जावगा | जिन उपकमों के सम्वनन्ध में खोज का कार्य एन० आाई० 
डी० सो० ने अपने ऊपर लिया दे दे फाउन्ड्रो फोर्ज शाप्ल, स्ट्रक्चरल फेब्रीउेशन, 
रिफ्रे क्ट्रोज, अखबारी कागज, औषधियों तथा रय बनाने की बस्तुरयें, काला कार्बन 
इत्पादि हैं। इन उपक्रमों के अतिरिक्त यह अशः की जाती है कि एन० आई० 
डो० सी० इस बात का भो प्रयत्न करेगी कि अलनूनियम उद्योग का एक कार- 
चाना खोला जाय और भूमि खोदने, खान खोदने, तथा ग्रायस्व और अआयस्व 
-रदित ([छाठचड बयते ॥0प्रनधए००७) उद्योगों में वेलन तथा बेलन के कारखाने 


ओद्योगिक वित्तीय निगम रप्र 


के प्रसाधनों के निर्माण का कारखाना खोला जाय | व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय 
द्वारा दाल में एक कमेटी की श्यालये नियुक्ति वी गई है कि वह इस बात की 
सलाद दे कि द्वितीय योजना के अन्तर्गत नई अलपूनियम ग्रद्रावशशाला की 
स्थापना के लिये सबसे अधिक उपयुक्त स्थान कौन सा है ताकि ३०,००० उन 
के उत्पादन का ध्येय जिसकी इस डयश के सम्बन्ध में सर्रारिश की गई दे पूर्ण की 
जा सके | प्रबन्ध किया जा रहा दै कि बढ़-बड़ी फाउन्ड्रियों, फाज तथा स्ट्रक्चरल 
शाप्त के उपक्रमों के सम्जन्ध में रिपोट तैय्यार की जाब | यह आशा की जाती है 
कि इन उद्योगों के सम्बन्ध में डिजाइनों के निमोण तथा इमके विकास की 
सुविधाओं के उपाय किये जांयगे 

“कारपोरेशन दया अपेक्षित वित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों ओर 
ऋण के रूप में दिया जावा है। १६४६-४७ में १४६ करोड़ य० की ज्यवस्था 
की गई थी ) १६५७-४८ के बजट अनुमान में ४७४० करोड़ रु० की व्यवस्था की 
गई है। जूट श्र यूती बस्तर उद्योग के अमिनवीकरण के हेठ ऋण देने फे लिये 
कार्पोरेशन सरकारी एजेन्सी के रूप में काय. करती है। अब तक कार्पोरेशन 
ने ६ सूती मिलों तथा दा जुट मिल्लो को क्रमशः ३०६५ करोड़ रु० तथा ५५४ लाख 
२० मंजूर किये । कार्पोरेशन द्वारा दिये गये ऋण की ब्याज दर ४३ प्रतिशत 
#धतिवर्ष है तथा वे १५ वार्षिक किश्तों में चुकाये जाते हैं? । 


पुनर्वित्त कार्पोरेशन (२०8०४०८०४ 0०:फुणशग 


मध्यम आकार के उद्योगों की सह्यायता के लिये ५ जून १६५४८: को इन्डियन 
कम्पनीज्ञ एक्ट १६५६ के शअ्रन्तर्गत पुनर्वित्त कार्पोरेशन (पाइबे०) लि० की 
रजिस्ट्री हुई । 

यह कारपोरेशन बम्बई भ होगा । इसके संचालक मण्डल में सात सदस्य 
दोंगे जो इस प्रकार हैं ---रिबर्य बेंक श्रॉफ इन्डिया का गवनंर (अध्यक्ष), रिजवं 
जैंक का एक डिप्टी गवनर, स्टेट बैंक ग्राफ इन्डिया का अध्यक्ष, जीवन बीमा 
कारपोरेशन का अध्यक्ष तथा माम लेने वाली बैंकों के वीन प्रतिनिधि | 

र््‌ कारणेरेशन की अधिकृत पूँ जी १ लाखरूक७ के २४.०७ शेयरों में विभाजित 

रूप करोड़ ६० होगा प्रारम्मिक निर्गमित पूँजी १२९५ करोड़ ६० होगी जिसमें 
से ५ करोड़ <० रिजवे बैंक, २'५ करोड़ रू० जीवन बीमा कारपो रेशन, २*३ करोड 
स्टेट बैंक आफ इन्डिया तथा २"७ करोड़ र० १४ चुनी हुई अनुसूचित बैंकों द्वारा 
आर्थिव होगा । 

बैंकों में निम्न सम्मिलिय हैं। सेन्द्रल बैक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद 


घर भारतीय अर्थश्ात्र की समस्वाएँ: 


बेंक, बैंक आफ इण्डिया, द्‌ इन्डियन बैंक, द मरकेन्टाइल नेक आफ़ इंणि्िया 
हेदराबाद बेंक, बेंक ग्राफ बड़ौदा, नेशनल बैक आफ इण्डिया, यूनाइटेड कमर्शिए 
बैंक, ल्याड्स बेंक, चार्टर्ड बैंक, द यूनाइटेड बैंक आफ इश्डिया और द डेन 
चैंक (0८78 897) । 

ऋण ५४० लाख रु० से अधिक ऊे नहीं होंगे और उनकी झ्वधि तीन व 
से कम तथा सांत वर्ष से अधिक नहीं होगी । 

यह सुविधा कवल उन झौदोगिक संस्थाओं को प्राप्त होगी जिमकी परिदतत 
पूँजी दथा सुरक्षित कोष (करार्थ तथा सामान्य अवजक्ञयण के सुरक्षित कोष को 
छोड़कर) २३ करोड़ र० से अधिक नहद्ोो | ऋण प्रधानतः द्वितीय तथा अन्य 
योजमाश्रो में सम्मिलित उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिये होगे। इस 
उद्देश्य के लिये कार्पोरेशन को अपने साथनों के अतिरिक्त २६ करोड़ इ० के 
ऋण का भी लाभ मिलेगा जो भारत सरकार यूनाइगेड स्टेट्स की इसी प्रकार की 
घनशशि में से देगी। यह ऋर ४० वर्ष के लिये होगा और इस पर सम्मवतः 
सरकार थू० एस० ए० को ४६ प्रतिवर्ष का ब्याज देगी । 

कार्पोरेशन स्वयं ऋण नहीं देगी। योजना में भाग लेने वाली १५ 
भारतीय तथा विदेशों बैंके ऋण दिया करेंगी। कार्पोरेशन को इस उपलब्ध 
साधन डे८ई करोड़ रु० है (अर्थात्‌ १२३ करोड र० अपवा तथा २६ करोड़ झं० 
यूनाइटेड' स्टेट्स का)। इध घनराशि में से अत्येक भाग लेने वाली बेंक का कोद 
निश्चित कर दिया जायगा जिसके अन्तर्गत से कारपोरेशम से पुनर्वित्त की सुविधा 
प्रास कर सकेंगे | 


अध्याय २५ 

विदेशी पूँदी 
किसी भी देश की पिछड़ी हुई आधिक व्यवस्था की दो पिशेषताएँ हैं-- 
#ड्रपयाप्त बचत तथा पूँजो का अमाव और मशीन, टेकनिकल सामान, देकनिकल 
कुशलता इत्यादि का श्रावश्यकता की अपेज्मा श्रमाव । मांस्ठ इन दोनों दोषों से 
अस्त है और स्थिति पर विजय माप्त करने के लिए यह श्रावश्यक है कि विदेशी 
पूजी का आग्रात किया जाप । विदेशी पूंजी छो सहायता से हम देश कौ बचत 
का श्रार्थिक सावनों के विकाह में उपयोग कर छकते हैं | यदि ६म केवल अपने 
झीमित साधनों पर ही निर्भर रहें तो यह विकास उम्मव नहीं हो सकता। 
विदेशी पेंजी से विदेशों से मशीनें, ठेकमिकल सामान और टेकनिकल कुशलता 
इत्यादि का अ्रायात कर सकते हैं | यदि विदेशी पूणी नहों हो तो इस कार्य के लिए 
हम भुगतान सन्तुलन के साधनों का उपयोग कर सकते हैं परन्तु यह साधन भी 
सौमित हैं और वर्तमान में भारत का भुगठान सम्दुलन अतिकूल है। यदि बढ 
अगुकूल भी हो तब भी इससे बहुत कम पन ब्राप्ठ दोगा | जिना विदेशी पूँगी 
की सहायता के सन्तोपजञनक द्ार्थिक प्रगति नहीं दो सकती | मारत को ही नहीं 
ग्रपितु संसार के अ्रन्त देशों को अपने अधिक विकास के श्रारम्भक्राल में 
जिदेशी एनीकी सद्धायता सेमी पढ़ी दै। एशिया ओर सुदूर पूर्व के आ्िक 
सम्मेलन ने स्थिति का अध्ययन करके इस बात पर महत्व दिया दे कि पिछड़े हुए 
देशों की श्रार्मिक स्थिति का विकास करने और उन्हें उमृदरशाली शनाने के लिए 

बिदेशी पेंजी का झ्ायात झत्यन्त आ्रावश्यक है | 
मारत में योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि १६५०-३१ में ६११० 
करोड़ की राष्ट्रीय श्राय में से लोगों ने श्रपपी आय के ४६ प्रत्रिशत भाग की 
बचत की, अपांत्‌ कुल ४५० करोड़ रपये प्रति वर्ध बचत हुईं और १६५४:५६ 
में ७३० करोड़ की बचत की जा कि १०८०० करोड़ की राष्ट्रीय आय की ७. 
थी 0) यह झवया व्यापार, यद निर्माण, सम्थत्ति के ऋय, जेवरों इत्यादि में लगाया 
३ ह्वितीय योजना सें बह मस्ताद किया गया है कि भारत की रा्ीय बचत 
और विवियोग की मात्रा मे इद्धि १६६०-६१ तक १,३४० करोड़ रुपया श्र्थात्‌ राष्ट्रीय 
आय का ६,७२६ कर दी जाय जो कि आशा को जाती है उस समय तक ३है४८० 

करोड़ रुपये हो ज्ञायगी ॥ 


रभ्४ मारतीय अर्थशातत्र की समत्याएँ 


गया । इसके साथ ही कुछ नकद रुपये भी जचाये गये । इस कुल बचत में से देश 
के औद्योगिक विकास के लिये बहुत कम रुपया लगाया गया | लोग अपनी आय 
में से बहुत कम बचत कर पाते हैं क्योंकि अधिकतर जनता इतनी निर्धन है कि 
कुछ भी बचत नहीं कर पाती और जो व्यक्ति कुछ ब्रचत करते भी हें उन्हें वे 
पूंजी के बाजार में नहीं लगाते | इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि हम 
भारत में विदेशी पजी का आश्रय लें । 

ब्रिटिश शासन के अप्यीन--भारत में विदेशी शासनकाल में विदेशी 
पूँजी लगाई गई | यद्द पूँजी रेलवे, चाय, जूर, कोयले की खानों, उद्योगों और 
व्याथार इत्यादि में लगाई गई | जििश पूँी उन उद्या्गों पर लगाई गई जिससे 
देश पर उनका अधिक।र दृढ़ २द्दें णा ।जसम उन्हें ऐसा सामान मिल सक्ते जिसझो 
विदेशों में श्रायात करने की ग्रावश्यकता हे या जिससे उन्हें अधिक लाभ दोता 
हैं| उन्हें देश के ओयोटसिक विकास में कोई रुचि महीं थी ओर जो कुछ विकास 
हुआ बह उनकी अपने स्वार्थ के कार्यों के पूर्ण करन में घटनावश हो गया । इसमें 
कुछ संदेह नहों कि मारत ने ओऔद्यागिक तथा थआधिक दष्टि से जो थोड़ा बहुत 
विकास क्रिया हे वह ब्रिटिश पेज के अग्रभाक में असम्मव था | परन्तु यदि ब्रिटिश 
पूंजीपतियों ने देश का क्रमचद और स॒'नयोजित आधार पर श्रोद्योगिक ओर 
आर्थिक विकास करने के प्रश्न पर ध्यान दिया द्वोता त्तों भारत का इस ज्षेन्न मे 
काफी विकाछ हो सकता था श्रौर उद्यागां पर जो अनावश्वक व्यय हुआ है उसे 
रोका जा सकता था। 

इसी कारण बिदेशा पूजी का दीज़ विरोध हुआ क्योंकि (३) जब अंग्रेरों ने 
अत्यधिक लाभ कमाया तो मारतीय असट्राय से देखते रहे । अंग्रेजों को सरकार ने 
अनेक रियायतें मी दीं क्योंकि सरकार भारतीयों की अपेक्षा विदेशियों का पक्षपात 
करती थी । इस भेद भाव से भारतीयों को मारो क्षति उठानी पड़ी जिसका स्वा- 
भादिक ही विरोध किया सया | 

(२) विदेश। पूंजी से चलाये गये उद्योगों इत्यादि में अधिकतर विदेशियों 
को द्वी नौकरी दी गई जिससे मारतीयों में असन्तोष फैला | अपने ही देश में 
भारतीय असद्याय थे और विदेशों वह सभी सु|बधाएँ प्राप्त कर रहे थे जिन पर 
वास्तव में भारतीयों का दी अधिकार था। 

(३) डाक्टर शान चन्द ने बताया दे कि यद्द सत्य है कि हमारे देश में 
रैलबे, चाय, कइवा, अजरक? ताँवा, जूट और अन्य अनेक उद्योगों के विकास 

का श्रेय विदेशी पी को है परन्द विदेश! पूजी ही के कारण भारत में ओऔदोगिक 

शक्ति का केन्द्रोकरण हुआ जिसके विषय मे अधिक ह्ञान नहीं दे | श्सके ही कारण 


प्रवृत्ति की भारतीय 
क्षति पहुँची ड्वै 

(४) १६२३ हक से रक्षण की विदेशी उद्योग ने पूण लाभ उठाया 
और भारत में अपने कारबानों की शाखाएँ, स्थापित वीं जिनके नाम के की 


दिया कि विदेशी पूंजी की भारत में प्रोत्साइन दिया जाय । परन्तु जब सरकार 
ख़देशी उद्योग को कोई विशेष स्थियंत द्वे तो इस बात की ध्यान रखे कि उ्सेये 
मुख्यता भारत को दी लाभ पहुँचे | यदि छुविधा किसी विशेष उद्याग को ने देकर 
सभी को सामान्य रू से दी गई, हो, कैसे प्रशुल्क सेरचण की सुविधा, तो किसी 
प्रकार की भेद भीव करना व्यवद्दार्क दृष्टि से सम्मव नहीं है । परन्‍्ठ यदि कि 

विशेष कारखाने को ब्य की सद्ययवा दी जाये तो इ8 बात की ध्यान रखना 


मुद्रा में शे और उनमे मारतीय संचालकों की संख्या सएकार द्वारा निर्धारित संख्या 
के बराबर हे । किन्तु खनि्ों के विकास के लिये छुविधाएँ देने के लिए. निश्चित 
(नियम नहीं बनाये जा सकते । परन्‍्द मारत सरकार ने इन सफारिशों को सती 
कार नहीं किया और विदेशी पूँजी प्रशुरक संस्चण की सम्पूर्ण सविधाओं की और 
सरकार द्वारा दी गई अन्य रिवायतों का लोभ डठाती रही । 
सरकार की नीविनएई है कि अतीत में विदेशी पूँजी के काएय 
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आरत मे श्रसत्तोष फैला परन्तु श्रव भारत स्वतन्त्र देश है और इसका कोई कारण 
जहीं है कि इम विदेशी पूजी के प्रति अरब भी प्राचीन भावना को अश्रय दें । विदेशी 
पँजी से श्रत् किसी प्रकार का राजनीतिक प्रभुत्व नहीं दो सकता और न जनतंत्रीय 
शासन कार्य में किसी प्रकार का इस्तक्षेप द्वी हो सकता है | इसके साथ ही विदेशी 
घूंजी को भारतीय उद्योग की अपेज्ना किसी प्रकार की अधिक सुविधा भी नहीं 
मिल सकती | भारत की प्रथम पंच वर्षोप योजना में २,३५६ करोड़ रुपया व्यय 
करने का ग्रजन्ध था । इसकी पूर्ति में फप्ये का अमाव या जिसमें से कुछ ब्रमाय 
ज्िना विदेशी एूँजी प्राप्त किये पूर्ण नहीं दो सकता था। इसके अतिरिक्त औद्योगिक 
तथा ग्राधिक बिका के लिये भी हमें विदेशी पूँजी की आवश्यकता है क्योकि 
औद्योगिक क्षेत्र का काफी झेश भ्रमी निजी उद्योगपतियों के द्वाथ में हे ओर इस 
अशः के विकास के लिये पूंजी की आवश्यकता दोगी। यही बात द्विदीय योजना 
में भी है। 
इधर कुछ वर्षों से सरकार और भारतीय उद्योगपत्तियों के सम्पूर्ण प्रयत्नों 
के पश्चात्‌ भी विदेशी पूँजी पर्यास मात्रा में नहीं आ रही है । इसके निम्नलिशित 
कारण हैं ) (अर) भारत में विनियोग के मविष्य के विषय मे अमिश्चितता का 
वातावरण है । विदेशी पूँजीपति को इस बात का विश्वास नहीं है कि भविष्य में 
इसकी पँजी सुरक्षित रहेगो । पंजीपति रूपया लगाते समय पूंजी की सुरक्षा और 
उससे लाभ इन दा बातों का विशेष ध्याव रखठा दे । परन्ध विदेशी पूँजीपति को 
मारत के सम्बन्ध में इन दोनों बातों पर सन्देद्द है; (व) भारतीय पूँजी की द्वी तरह 
जिदेशी पूंजी पर लाम कम द्वोता है क्योंकि उत्पादन व्यय अधिक है और सरकार 
ने अनेक भ्रतियन्ध लभा रखे हैं | पूंजी पर लाभ को दर कम होने फे कारण 
विदेशी पूँ जी स्वाभाविक रूप से भारत की ओर आकर्षित नहीं दोती, (स) अतीत 
में भारत में अधिकतर ब्रिटिश पृ/जीयति विनियोग करते ये परन्तु द्वितीय मद्दायुद्ध 
के पश्चांत्‌ से ब्रिटेन की वित्त कठिनाइयों के कारण ब्रिटेन का विदेशी विनियोग 
सब देशों में, भारत को सम्मिलित करते हुये, घटा है। श्रब ब्रिटिश पेंजीउतियों फो 
इमारे देश में विनियोंग करने के लिये ग्धिक घन कमाना सम्भव नहीं है | अम- 
रीकी पुजीपतिं रुपया लगा सकते हें, परन्तु अमी वद्द भारत में दपया लगाने के 
अआदो नहीं हुए ई | ऐसा प्रतीत हुआ है कि अमेरिकी सरकार विनियोग से पूर्व 
यह चाहती है कि भारत सरकार अमरीका का अनुसरण करे | भारत सरकार की 
विदेशी नीति किसी भी राष्ट्र शुट के साथ सम्मिलित होने की नहीं हैं । इसलिये 
आरत की तट्स्थ नौति से अमरीकी पूंजी के आने में बराघा उसब्न द्वो गई है| 
अग्रैल शटटधय तथा १६५६ में औद्योगिक नोति सम्बन्धी घोषणा में और 


विदेशी पूंजी र्‌प्छ 


पंचवर्षाय योजना में भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत 
में विदेशी पूंजी को प्रोत्ताहन देने की आवश्यकता है। संसद में प्रधान मंत्री ने 
इस विषय पर प्रकाश डाला था कि सरकार विदेशी पूर्जी को सभी उचित सुविधा 
और प्रोत्साइन देने के लिये प्रस्ठुत है। विदेशी पूंजी के महत्व को बताते हुये 
प्रधान मंत्री ने बताया कि अतीत में विदेशी पूजी को जिस प्रकार उपयोग में 
लाया गया है उठी के परिणाम स्वरूप आज -इस बात पर महत्व दिया जा रहा 
है कि राष्ट्रोप द्वित में विदेशी पू जो के कार्य क्षेत्र और उसके उपयोग पर निये- 
ऋण रखा जाय । परन्तु आज सहिथिति बिल्कुल मित्न है। इसलिए. विदेशी एजी 
पर नियन्त्रण रखने का उद्देश्य यह होना चाहिये कि उसका भारत के अधिकतम 
लाभ के लिए उपयोग किया जाय | हमारी राष्ट्रीय बचत इतनी नहीं है कि इस 
जिम पैमाने पर देश का विकास करना चाहते हैं उसे पूर्ण कर सके | इसके लिये 
मारतीय पूँजी के अमाव की पूर्ति करने के लिए भारतीय पूजी के खाथ ही 
विदेशी पू जी को आवश्यकता इसलिये भी है कि विदेशी पूंजी के साथ ही हम 
मशीनें, ठेखनिकल और औद्योगिक शान प्राप्त कर सकते है | 
प्रधान मन्‍्नरी ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि (अ) सभी भाग्तीय अथवा 
विदेशों-उद्योगों को भारत सरकार की ओद्योगिक नौति का श्रतुसरण करना 
पड़ेगा, (ब) सरकार विदेशी उद्यागों पर इसका कोई प्रतिबन्ध नहीं लगायेगी और 
न कोई ऐसी शर्ते दी लगायेगी जो अ्रन्य सामान भारतीय उद्योगों पर लागू नहीं 
हैं, (छ) विदेशी कम्पनियाँ उन्हीं नियमों के श्राघार पर लाभ कमाने के लिए. 
सत्रतन्त्र होगी जो श्रन्य उद्योगों पर लागू हैं, (4६) यदि कभी विदेशी उद्योग को 
सरकार श्रनिवार्य रूप से अपने श्रधिक्रर में लेगी तब उसका उचित मुग्रावमा 
दिया जायगा, ओर (यु) सरकार को दृष्टि में लाभ का धन चुकाने की वर्तमान 
सुदिधाओं को लायू रखने में कुछ कठिनाई नहीं हे और सरकार विदेशी पू'जी पर 
ने कोई नये बतिबन्ध लगाना चादती है और न लगे अतिद्रन्धों को हटाना चाइती 
है। परन्तु लाभ का भुगतान विदेशी मुद्गा-विनियम की ट्यिति पर निर्भर करेगा | 
यदि सरकार किसी विदेशी कारखाने को अनिवायत+ अयने अधिकार में करेगी 
जो उसके आय के सुगतान के लिए उचित सुविधा होगी | यह उचित और निष्पक्ष 
शर्तें हैं और विदेशों पू'जो को भारत में किसी प्रकार के भेद भाव का मय होने 
का कोई कारण नहीं दे । 
विनियोय की सात्रा--मारत मे गत वर्षो में कुल कितनी पू/जी लगाई 
गई थी इसके ज्ञान के लिए सद्दी आँकड़े प्राप्त नहीं हैं। एक अनुमान दे कि दो 
विश्व युद्वों के मध्य भारत में ६० करोड़ पौणड विदेशों पूँछी लगी हुई थी। एक 
१७ 
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अन्य अनुमान में बताया गया है कि यह पूंजी ८० करोड़ पौरड थी। एसोसिए-, 
हेड चेग्बर आाव काम ने साइमन कमीशन को बताया था कि कुल १०० 
करोड़ पौरद विदेशी पजी भारत में लगी हुई है। यद्द सम्भव है कि द्वितीय युद्ध 
से पूर्व ब्रिटिश पूँजी की वापसी इत्यादि के पश्चात्‌ भारत में ३० से ४५ करोड़ 
पौण्ड के मध्य विदेशी पूँजी लगी रही । 

इस सम्मन्ध में अधिक विश्वसनीय सूचना भारतीय रिजव बैंक की विदेशी 
परिसम्पत्ति और ऋण सम्बन्धी रिपोर्ट (१६५७) में दी गई । इस रिपोर्ट मे बताया 
गया है कि १६५४ के अन्त में भारत की कुल देयता और रुभ्पत्ति क्रमशः ७६६३ 
करोड़ र० तथा १२५१.८ करोड़ रुपया थी । “इस प्रकार देयताओ के बाद ४८५९५ 
करोड़ र० की बचत थी। यह स्थिति पुर्णत; सरकारी क्षेत्र के कारण थी जिसकी 
देयताओं की दलना में &६०-८ करोड़ ४० की बचत थी (सरकारो क्षेत्र की सम्पत्ति 
११७०,७ करोड़ रं० और कुल देयता २०६.६ करोड़ रु० थी) गैर सरकारी क्षेत्र 
में सम्पत्ति की चुलना में देवता ४७४५३ करोड़ र० अधिक थी ( कुल देयता 
७४६५४ करोड़ रु० तथा कुल सम्पत्ति ८९९१ करोड़ रु० था ) |९ 

“ पूर्ण देश को थ्यान में रखते हुये स्थिति इस प्रकार थी । यू० के० तथा 
पाकिस्तान भारत के ऋणी ये ( ४०८४ करोड़ रु० तथा २६६५ करोड़ रु० 
क्रमश; ) जब कि यू० एस० ए० तथा शेष अन्य देशों के प्रति भारत ऋणी था | 
१६४४-५७ में वर्मा के ४८ करोड़ रू० के करण को व अदायगी के कारण भारत 
बर्मा के प्रति ऋण दो गया [”? 

“यद्यपि १६५७, के अन्त में भारत एक साहूकार देश था किन्तु १६४७ के 
अन्त तक देश की स्टलिग सम्पत्ति घटने तथा यू० एस० ०.० अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा फोष 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के श्रति देयता बढ़ने के कारण वह ऋणी देश हो गया। 


विदेशी ब्यवसाय विनियोग 


१६४५ के अन्व में व्यापारिक उपक्सों की कुल देवता ५३२ करोड़ स० 
थी जिसमें से ४८१ करोड़ र० व्यापारिक विनियोग था। यह विनिथोग मुख्यतः 
शाखाओं में तथा समीकृत मूल्य वाले कागज़ो में ((वणाए #णताए्) था । 
विनियोग का अधिकांश पत्यक्ष प्रकार का था । त्रिभिन्न ब्यापारिक कियाह्रों के मध्य 
व्यापारिक विनियोग के वितरण में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर हैं। विदेशी शाखाझों 
ने अधिकतर पूजी ध्यापार, साव॑जनिक उपयोग के उपक्रम, परिवहन तथा रोपण 
उद्यो़ों में लगाई थी। प्रत्यक्ष रूप से नियत्रित ज्वाईंट स्टाके कम्पनियों ने अपने 
विनियोग को मुख्यतः निर्माण क्षेत्र में लगाया दे । 
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इससे ज्ञात शेता है कि विदेशी विनियोग में पलक विमियोग का औश 
मुख्यतः चिदेशी कम्बनियों में बहेत बढ़ा है | व्यक्तिगत च्षेत्र में विदेशी विनियोग 
के विश्लेषण से जो कि उ८० ६ करोड़ उप का था (और जिसकी विशेष विवेचना 


ब्यापार का है जिसमे १०३ करोड़ रुपया लगाया गया मा और तीसरा स्थान 
रोपण का है जिसमें ८७ करोड़ साया लगाया गया पी। बैंक, परिवहन झौर खान 


खोदने के उद्योगों में भो छदेशी पूँजी लगो हुई है। ब्यापां में जो पूंजो लगी 
कल कला है उसका विश्लेषण जिम्न है थन- 
करोड़ रुपये मे 

निर्माण ताजा छह. 
व्यापार १०२३ 
रोपण घर 
उपयोगिता तथा परिवहन घर १ 
वित्त श्र 
खानें ५ ६६ 
द्विविध २४७६ 

कुल कुल क्८० ६. 


«उाहूकार देशों मे प्रिंटेन की स्थिति प्रडल बनी रही) १६४३ के भ्रन्‍्त में 
ब्रिटेन के प्रति रेयंती ४०९ कराड़ से अधिक भी तथा कुल विदेश! व्यापारिक 
देयदाओं की ७७४ थी | 4० एस७ ए० ने ४२. करोड़ की विदेशी पजी प्रदान की 
किसका श्रषिकाश चेद्गलियम में लगाया गया। शेष देशों ने ७४ करोड़ र० की 


धनशशि दी जो मारी [देशी वित्तीय द्ेयताओं की लगभग आधी है ।? 


पृ६४८ और 'थैरे के सध्य--र्जिये बैंक की प्रषम छपोरे ३० मत 
शछ४८ तक के लिये थी। दूसरी रिपोर्ट मे रुज्व बैंक ने विदेशी विनियोग के 
टद्सम्बर १६४३ तक के आंकड़े दिये है। उसके अनुसार विदेशी ब्यापारिक 
विनियोग में ३० जन १६४८ से लगा कर रे छेसम्बर १६५३ तक वास्तविक 
बृद्धि १३२ करोड़ रुपये की हुई जिसमें से शृशर करोड़ हवा (अर्थाव्‌ ८४५८) 
प्रत्यक्ष विनियोगथा जिसका छेतरण निम्न है 


२६० मास्तीय दर्थशासत्र की सम्स्याएँ 
४ 





#] 07५ छ (करोड़ दपयों में) 
नियन्त्रित भारतीय स्वाइन्य्स्टाक कम्पनियाँ डर 
विदेशी कम्पनियों की शाखायें छ० 





#ब्रिटेन और अमेरिका के विनियोग में क्रमशः १३७ करोड़ और १३ 
करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई और पाकिस्तान तथा लड्ढ। का क्रमशः ७ करोड़ झौर 
ए करोड़ रुपया घट गया । बिनियोग में बूद्ध का ब्यापारों के दृष्ठिकोश से बिश्ले- 
धण करने पर यह ज्ञात्त द्वोता हे कि निर्माण सम्बन्धी क्षेत्र में ६४ करोड़ रुपये, 
व्यापार में ३० करोड़ रुपये, बागत्रानी में २० करोड़ रुपये, उपयोगित्ताओं में १६ 
करोड़ रुपये और विधिध में £ फरोह़ रुपये की इृब्ि हुई थी। ब्रिटेन और 
अमर्रीका का नवीन विनियोग अधिकांश नियन्चण युक्त था और यदि कुल विनि- 
योग की शुद्धि से नियन्त्रण युक्त विनियोग का प्रतिशत लगाया जाय तो ब्रिटेन का 
८५% और अमेरिका ६१३ या। अर का का सवीन विनियोग विशेषकर ब्या- 
पारिक क्ेत्र तक द्वी सीमित रक्ष परन्तु हैड़ेन का विनियोग भिन्न क्षेत्रों में विभक्त 
है जेसे निर्माण (५६ करोड़ रुपया) बागवेशमी (२१ करोड़ रुपया), व्यापार (३० 
करोड़ रुपया), उपयोगितायें (१६ कगेढ़ रुपये) और वित्त (१४ करोड़ दपया)। 
३० जून १६४८ के पश्चात्‌ रजिस्टर की हुई कम्पनियों में लगाई हुईं विदेशी पंजी 
की सात्रा तेल परि्कर्णणयों को छोड़कर जिनमें लगी हुई पूंजी शाखाओं में बड़े 
डुये विनियोग भे सम्मिलित की जा चुकी हे--लगमग ११ करोड़ रपये के थी, 
जिममें से ७ करोड़ रुपयों का नियन्त्रण विदेशों से द्वोत्रा था | ब्रिढेन से आत पूँजी 
की मात्रा £ करोड़ रुपये फे लगमग और अमेरिका से प्राप्त लगभग १ करोड़ रपये 


के अनुमान किया गया था | 


६५३ और १६५४ के सध्य--बदि वर्तमान उर्वेज्ञण को दुललना १६४३ के 
अर्वैक्षण से की जाय तो पता चलेगा कि इन दो वर्षों में विदेशी विनियोग में ६१ 
करोड़ रू० की वृद्ध हुईं है। ३१ दिसम्बर १६५४ को विदेशी विनियोग की मात्रा 
अफ्र१ करोड़ र० थी । चकि इस बीच में मूल्युंकन सम्बन्धी कुछ परिवर्तन हुये ई 
इंसलिये ६१ करोड रुपया पूँजी की वास्तविक गतिशीलता नदी दिखाते। ऐसे 
परिवर्तन थ्याय-ब्यय लेखा के चल और अचल दोनों ही प्रकार की सम्पत्तियों में 
जो सकते हैं |? 


विदेशों पुँजो २६३ 


द्वितीय योजना के प्रथम वीन वर्षों में, ऐसा अनुमान किया जाता है, कि 
४रे८ करोड़ रुपया को बाह्य सहायता प्राप्य होगी । (३८ करोड़ ० १६४६ ५७ में, 
१०० करोड़ रु० १६५७-५८ में, तथा ३०० करोड़ र० १६५८-४६ में) । यदि यदद 
मानलिया जाय हि द्वितीय योजना के शेप दो वर्षों में ६०० करोड़ रु० की चाह 
प्रद्ययता उपलब्ध दोगो वो संपूर्ण योजना काल में उपलब्ध राशि १०३८ करोड़ 
४० होगी जो सरकारी ज्षेत्र के लिये अनुमानित ८०० रु० की राशि से २१८ करोड़ 
5०9 श्रथिक होगी | किन्तु मूल्यों के ऊँचे होने तथा द्वितीय योजना की विदेशी 
बिनिमय की आवश्यकता बढ़ जाने के कारण विदेशी विनिमय की उपलब्धि का 
उपर्ृक्त वृद्धि प्रमुख योजनाश्रों के लिये भी अ्रपर्वाष्द सिद्ध होगी । 


3] 


अध्याय' २६ 
उद्योगों का स्थान निर्धारण 


किसी उद्योग का स्थान निर्घरिण अनेक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा 
प्राकृतिक कारणों पर निमर द्ोता है| यदि उपयुक्त विभिन्न कारणों से किती 
उद्योग की अनेक फैक्ट्रियाँ क्यी एक स्थान पर वेन्द्रित हो जाती हैं तत्र वह 
उद्योग का स्थानीयकरण कहलाता है ) इस समरून्ध में वैबर! का सिद्धान्त कुछ 
दौषों के होते हुये भी सबसे झधिक विचार पूर्य है | यह छिद्धान्त आधिक कारणों 
पर भी विचार करता है जैसे टन-मोलों परिवहम व्यय जिसमें माल की मात्रा तथा 
उसके ले जाये जाने की दूरी का पूर्ण विचार रवखा जाता है। किसी फैस्ट्री के 
स्थापित करने के लिये सब्र से अधिक उपयुक्त स्थान वह है जहाँ पर कच्चे माल 
तथा निर्मित माल दोनों के ही इष्टिकोश से दन-मील परिबद्दन व्यय न्यूनतम दो। 
बैबर ने कच्चे माल को दो भागों में विभाजित किया है (१) सर्वत्र घराप्प साल? 
जैसे ईंट, मिट्टी, बालू, पानी इत्यादि जो सर्वष प्राप्त हैं और (२) 'स्थानीय माल? 
जैसे लौह अमस्क, बौकसाइट, चीनी, रुई, कोयला आदि जो विशेष स्थानों से ही 
प्राप्त हैं| स्थानीय माल को फिर वैबर ने शुद्ध तथा क्षीण-भार नामक दो मागों से 
विभाजित किया दै | शुद्ध में ऐसी बस्त॒यें जैसे कपड़ा अिनने तथा सत कासने के 
लिये छड्टे, सीमेंट बनाने फे लिये बालू और चूना आदि जो अपने खुब्पूर्ण भार से 
निर्मित माल में मिल जाते हैं, सम्मिलित किये जाते हैं। ज्ञीण-भार (ज्रक8॥- 
0$78) माल में वे बस्त॒र्ये हैं जिनका सार छीज जाता है जैसे गन्ना, कोयला 
जद सम्मिलित किये गये है ! क्योंकि पहले प्रकार की व्दयें सत्र प्राप्त शोठी हैं 
इसलिये उनका किसी डद्योग के स्थान निर्धारण पर कोई विशेष पमाव नहीं होता; 
परन्तु विशेष स्थान मे प्राप्त होने वाली वस्तु का प्रभाव उद्योग के स्थान निर्धारण में 
बहुत अधिक द्वोता है। इनमें भी वे वस्वुयें जिन्हे क्षीण-भार कहा गया दे विशेष 
महत्य की हैं । इन घस्तुओं का भार निमित वस्ठ के निर्माण में छीज जाता है 
इसलिये इनका प्रयोग करने वाले उद्योगों को, जद्दाँ पर ये वस्तुय प्राप्त हैं, वहाँ 
केन्द्रित दोने की प्रवृत्ति दोती है। वैरर नें “माल का इन्डेक्स? निर्माण किया ताकि 
उसके आधार पर यह ज्ञात किया जा सके कि कच्चे माल की आप्ति का स्थान 
अथबा निमित बस्तु के विक्रय का स्थान दोनो में से कौन किसी उद्योग के केन्द्रित 


शोने में अधिक प्रभावशाली कारण होता है। यह “इन्डेवसः स्थान विशेष पर 
शा 


प्राप्त कच्चे माल के मार को निर्मित वस्तु के मार से विभाजित करने से प्राष्त 
होता है । यदि माल को इन्डेक्स! किसी उद्योग के सम्पेन से 
यह समझना चाहिये कि कब्चे-माल की प्राप्ति का स्थान अधिक अमावशाली 
कारण है और उयोग की स्थापना के लये बह स्पर्न अधिक उपयुक्त होगा प्रत्तु 
यदि (माल का इन्डेक्स! छोटा दै तो उसमे यह समझना चाहिये ईि 
की प्राप्ति कोई विशेष मइत्वशाली बीत नहीं है और उद्योग की स्थापना अच्छी 
प्रकार बाजार के निकट की जा सकती 

परन्तु जैसा इस सिद्दान्त में बताया गया है उसके अनुसार जहाँ न्यूनतम 
परिवहन व्यय ही बहाँ सर्वदा उद्योग स्पाण्ति नही किये जाते | इसके कई कारण 
है, जैसे (१) उद्योगपतियों को कच्चे माल की प्राप्त के स्त्रोतों और बाजारों की 
पूर्ण ज्ञान नहीं दीता कि वे ठीक-ठीके आवश्यक अतगणन कर सके | होता यह 

ड ५ 


है. कि औसत दर्जे का व्यवसायी वर्तमान उद्योगों की स्थिति की अनुमान लगा 


केता है और जहाँ पर उसकी समक्क में यह अती है कि वह अधिकतम हॉर्म 


उठा सकेगा वहीं अपना कारखना खोल देता है। सामान्यत; थे उद्योग जो किसी 
स्थापन विशेष में केल्द्रित दो गये हैं कर्ण ऐसी लाभकारी ह_िपति वहाँ उलन्न कर 
देते हैं मिनके कारण नवीन कारखाने वही स्थापित होने लगते है जिससे वहां ओर 
अधिक स्थानीयकस्ण हो जाता दे, (९) उद्योगपतियों के समय स्थान निर्धाएए मे 
एदा श्रापिक ही कांस्स नहीं रहते । में सामाजिक सुविधायें दया जीवन की अग्य 
सुविधाओं की प्राप्ति की मी विचार करते है जो नगरों में सुगमतापूवक प्राप्त 
हैं; इस कारण से भी वे बहुधा बंडे-बडे नमरों में या उनके श्रासपास अप" 
कारखानों के खोलने की निश्चय फरले हूं चाहे ऐसा करने में उर्हें आम ञ्र 
कास्खाना खोलने की अपेसा लाम इुछे के दही क्यों न प्राप्त हो; और (३) यु 
काल में दवाई इमला से रक्ा का मी ध्यात रखना शावश्यक होता है इसलिये 
बहुघा उद्योगों दी स्थापना खुले हुये गगरों से दूर तथा नदी के किनाएं से दूर 
देश के ब्रान्वरिक भाग में करना पड़ता है. चाहे इसमें आर्थिक दानि ही क्यो न 
उठानी पड़े । 
प्रवृत्ति--मास्त में उद्योगो का स्थान-निर्धारण त्रुटिपूर्ण दे। एक ओर 
» जतब्र कि बम्पर, प्रश्चिम बंगाल और विद्यार मे अपेक्षाकृत आअधिक आद्योगीकए्ण 
*आ है तो दूसरी ओर अन्य राज्यों में औ्रद्योगीकस्य के प्रायः सभी साधन द्वोदे 
हुए भी विशेष विकास नहीं हो पाया है। इसके साथ द्दी दूर आम की जा 
नगर के पड़ोस हूँ द्दी उद्योगों के केन्द्रित हो जाने से भारत के बड़े नगरों का 
अमुचित प्रसार हो गया है 
को 


रद्र६ भारतीय अथंश्वाश्र की समस्याएँ 








र तालिका १ 
भारत के औद्योगिक अमिको की कुल संख्या का श्रतिशत 
अदेश श्ध्स्ष्क् श्ध्व्ध्छ्छ रह्डर्घड.. शृध्श्र 
बगाल और बखबई. इराश .... पार... घरछई प्र 
बंगाल, बम्बई, मद्रास, 
उत्तर प्रदेश और बिहार प्ग३-३ रच हू खो ड प्पाड 
शेष भारत से श्क्ष्द र्डाश १५९६ ११६ 





छ#क्रविभाजित मारत के श्राँकडे 

तालिका १ के अनुसार १६४१ में भारत के कुल थ्रौद्योगिक श्रमिकों के 
३४"३ प्रतिशत बंगाल और बन्नर॑ई के दो राज्यों मे काये करते थे और ८८४ प्रति- 
शत बंगाल, बम्बई, मद्राध, उत्तर पदेश और बिहार के पाँच राज्यों में कार्य करते 
यथे। इसका श्रर्थ है कि ओद्योगिक विकास की दष्टि से श्रन्य क्षेत्र पिछड़े हुए हैं 
जिनमें कुल श्रौद्योगिक श्रमिक्रों के फेबल ११*६ प्रतिशत काय॑ करते हैं। यह ध्यान 
देने योग्य ब्रात है कि बम्दरई और बंगाल क्षेत्र में कुल औद्योगिक श्रमिकों की 
संख्या १६२१ मे ६२१ प्रतिशत थी जो घटकर १६४४१ में ५४०३ प्रतिशत हो गई 
जध कि मद्गास, उत्तर प्रदेश ओर बिद्दार में इनकी सख्या १६२६१ में कुल श्रमिकों 
के २१ प्रतिशत से बढ़कर १६४३ में २६८ श्ौर १६५१ में ३४*१ प्रशित दो 
गई । शेष भारत के श्रन्य क्षेत्रों में कुल झ्ौद्योगिक श्रमिकों की सख्या १६२१ में 
१६*६ प्रतिशत थी जो घव्कर १६४३ में ६५०६ प्रतिशत और १६५१ में ११९६ 
प्रतिशत द्वो गई | इसका यह श्र्थ हे कि बंगाल और त्रम्बई तथा देश के अन्य 
ज्षेत्रो की अपेन्ञा मद्रास, उत्तर प्रदेश और तिद्दार मे उद्योग अधिक केन्द्रित हुये हैं। 








तालिका २ हु 
भारत के कुछ नगरी की जनसख्या 
(लाखों में) 

१६३१ श्ध्डर १६५१ 
कलकता श्श्ष्द६ २१००६ रच 
बम्जई ११६२१ श्द््ध्श स्फारद 
कानपुर र्‌डड पड फ््न्प 
मठास घन४डज छःछ७ १४९१६ 
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तालिका २ के आँकड़ों को देखने से पता चल्नता है कि १६२१ से १६३१ 
के बौच के ३० वर्षों में भारत के बड़े नगरें कलकदा और बस्तर की जन-संज्या 
में बहुत अधिक वृद्धि हुईं दे । कलकेडी और बम्बई को जन-सेए्या अपने दो गुने 
से भी अधिक हो गई है जब कि कानपुर की जन-छेंज्या दीन शुनी हो गई हे। 
इसका एक कारण दो यह है कि अन्य नमरों की मावि गाँव से लोग आकर इनमें 
बसते गये हैं और छाथ ही इन चेत्रों में उद्या्ों के वेंखिद क्षे जाने से भी 
जनसंख्या में बंद हुई है। 
परनियाँ--नंगरयं और बड़े कसतरों मे उद्योगों के केन्द्रित हो जाने मे अनेक 
द्वानियाँ होतो ई जिनमें से प्र निम्नलिखित हैं :-(श) इससे जन-संख्या 
स्थान के अर्ुपात मे बहुत अधिक बढ़ जाता है श्लोर इससे मौड़ एवम, घिच-पिच 
हो जाती है। ईवकी जनदा के स्वास्थ्य पर हुए प्रमाय पड़ता है; सफाई नहीं रह 
पाती, रहने के लिए घरों का अमाव ही जाता ह और इन चेत्रों में अनेक सामा- 
जक बुराईयों कि बृद्धि और उनकी प्रसार होने लगता है । यदि उद्योगों को उचित 
रूप से (वर्मिन्न उपयुक्त स्थानों में स्थापित किया जाता तो इनमें से बहुत सी 
बुराईयों से बचा जा सकता था; (२) उद्योग केवल बड़े कस्बों और नगरों में दी 
कन्द्रित नहीं हुए. है बस्न्‌ कुछ मुख्य प्रकार के उद्योग ख्ास-खास राज्यों मे केन्द्रित 
दरएई। चीनी उद्योग आअधिकतर उत्तर प्रदेश और बिंद्दार में, उती उद्योग बसई, 
पलअदेश औंए उत्तर प्रदेश मं, लोदा और इछाठ उद्योग विद्वार में, जुट बंगाल 
मे और कोयले की खदानों की उद्याग बंगाल और बिद्वार में केन्द्रित हैं। इछका 
एक कांण्ण तो यद है कि इन चेत्रो में अपने उद्योगों के लिए ग्रावरवक कच्चा 
माल और बिजली मिल जाती है और दूसरा काएय उद्योगपतियों की दचि भी कद 
ज्ञा सकता दे । इसे प्रकार को स्थिति झे यह द्वानि होती है कि यदि इनमें से किसी 
उद्योग में मंदी आ जाये तो उसका उखे ज्ञेत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ता है। यदि 


विपात्त का पहाड़ &£ ज्ायगा और बूठी उद्योग में मदी आने से बम्बई, मध्य 
प्रदेश और उचस्पदेश की बनता संकट में पई जावगी। यदि उद्योग देश में चारों 
ओर वर हुए दोते हो शायद यह स्थिति नहीं दोती | यह बिल्कुल संभव दे 
ईद एक उद्योग में मंदी आते हो दूसरे उद्योग मे भी मंदी नहीं आ जाती है और 
यदि उद्योगों को उचित रीति से सम्पूर्ण देश में कैला रखा हो तो मंदी आने से 
उद्याग को चति ओद्ार्त कम होगी, (३) इन्ही झुछे चुने हुए. देतों मे उद्योगां 
के केन्द्रित दे जाने से अन्‍्द क्षेत्रों की मायः उपेक्षा की गई है। यह हो सकता है 
कि अन्य क्षेत्र इनके उमान उत्तम सिद्ध न हो फिर भी उनमें उद्योगों की ध्यापना 
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न्प 


ने कुछ आर्थिक लाम होने की संझावना है। इन क्षेत्रों को सामाजिक सुविधाओं 
और उद्योग के लिए आवश्यक्ष प्राइविक साधनों का प्रायः विल्कुल उपयोग 
नहीं फ़िया गया है। इन क्षेत्रों कौ जनता अपेज्ञकृत अधिक वेरोजयार है और 
जोविका की उपयुक्त व्यदत्था न होने ने उनके रहन-सदन का स्वर भी निम्न है । 
यदि इन ज्षेत्रो में उद्योगों को चालू किया याता, जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले, 
द्िय मारत और पंजात्र के कुछ व्प्गन, तो देश में उपलब्व साधनों का और 
अच्छा उपयोग किया जा सऋठा यथा; (४) इसारे देश में उद्योगों की जैसी 
ब्यवत्या है वह युद्धक्ल् के लिए उप्युक्त नहीं है। युद्ध के समर बमदर्षा से 
इसकी मारी क्षति होने की समावना है। यदि उद्येग्म कुछ स्थानों पर केन्द्रित 
होने की अपेज्षा उड़े क्षेत्र में वितरित द्ोता तो दस प्रकार का मय अपेक्षाकृत 
कम रददता | 
आधुनिक प्रद्नति--पद्गति स्थानीकरण की इाष्ड से मारतीए उद्योग में 
झअनेहझ दोप हैं परन्तु इघर कुछ दर्षो मे स्थिति भें सुघार होने को संभावना दिखाई 
देती है | उती उद्योग के लिए झारंम नें इम्बई नगर और उसका समोपबर्ता क्षेत्र 
विशेष मदत्त पूर्य उमन्य जाता या परन्ठु घोरें-चीरे रष्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और 
अम्य स्थानों में सती उद्योग के नये कारखाने खोले गये हैं | इससे बम्बई का 
महत्व क्रमशः कम होता गया। यद्धपि अम्तई अब मी बहुत मद्त्तपूर्ण स्पान है 
झन्य स्थानों ने भी अपना महत्त वढा लिया है।चीनी उद्योग के सम्बंध में 
अच्च मी उत्तर प्रदेश ओर ठिहार प्रसुख हं परन्ठ मद्गास, बम्दई और मूतपूर्व 
रियासतों में मी इस उयंग की ओर आकर्षण बढ़ा है। १६३१-३२ में कुल ३२ 
चीनी छे कारखानों में २६ कारखाने उचर प्रदेश ओर डिद्दार में थे परन्तु 
२६४२-०१ में कुल ६३४ कारखानों में से इन दोनों राज्यों नें केवल ६३ कारखाने 
थे। १६३१-३२ और १६५२-५३ के बीच मद्रास में चीनी के कारखानों की संख्या 
२ से इढकर १३, बम्दई ने १ से बढ़कर १४ और खड “खः राज्यों में जहाँ एक 
मी कारखाना नहीं था १२ हो गईं । इससे प्रकट होता है कि यद्यत्रि उत्तर प्रदेश 
और डिद्वार अब सौ महत्वपूर्ण राज्य ई परन्धु अन्य यशज्यों में भी चीनी के 
कारखाने खुल गये है और उनका मी मइच्व कुछ इढ़ गया है। 

बहाँ तक काग्रज के उद्योग ऋापरन है इसके क्ारखानों की स्पापता सर्व- 
प्रथम बैगाल में हुई जिकका झुख्य कारण कोयले को पूर्ति की सुविधा थी | कारखानों 
में कागव बनाने के लिए हिमालय के पहाडी ज्षेत्रों से प्राय:६०० मील दूर से सवाई 
पास लाई जाती थी परन्व चूँकि एक दन कागज बनाने ने २३ बन घास और ५ 


उन कोबले की आवश्यकता होती थी इसलिए कोयले को प्राथमिकता दी गई। 
लत 
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कोयले के ज्ञेत के मिकट कारखाना स्थापित करना अधिक उपयुक्त सममक्ता गया। 
परन्तु भीरे-घीरे बस और बिजली का प्रयोग होने लगा | इससे कागज के कारखाने 
अन्य स्थानों को इृढयये गये | ठिमेंट उद्योग सर्वध्रधम मध्य-प्रदेश और राजपूताना 
में स्थापित किया गया परन्तु धीरे-धीरे सिमेंट उद्योग के कारखाने उन ज्षेत्रो में 
कयावित होने लगे जो या तो सिमेद का उपभोग करनेवाले क्ेत्र हें या छिमेंट 
का उपभोग करनेवाले ज्षेत्रों के निकट पड़ते हैं । 
उद्योगों की स्थारना में उपर्युक्त वितरण के अनेक कारण है जैसे (३) 
स्वदेशी बाजार का महँत्व बढ़ना, परिवहन की सुविधाशं में वृद्धि तथा देश के 
आ्तरिक भागों में द्रब्य बाजार की सुविधाओं की प्राछि; (२) उस्ादन पविधि में 
उवेकास जैसा कि कागज के उल्रादन के रुम्बन्ध मे हुआ; (३) उत्पादकों का 
धिनाशकारी स्पर्धा नीति का खविचार त्याय तथा उद्योगों की स्थापना में खुबार 
की ग्रबृत्ति जैता कि सिमेन्‍्ट के उद्योग में दिखाई पडा है; (४) देशी रियाग्तों का 
जो कि “ल? राज्य कहलाते है उद्योगों को अपनी शोर आइष्ट करने की मौति 
का श्रनु8रण करना जिसके अन्तर्गत सत्र प्रकार की सुविधायें प्रदान करना जैसे 
अमन सम्बन्धी उदार-कादून बनाना, ठथा उनकी पूँजी में भाग खेना आदि; और 
(३) दाल में लागू की हुई उद्योगा को इन्डस्द्रीज एक्ट के अन्तर्गत लाइसम्स दिये 
+ जाने की सरकार की नोति इत्यादि । 
सरकार की नीति--१६५१ के उद्योग (विकास एवम्‌ नियम) कावून के 
अनुसःर मारत सरकार का उद्योग के स्थान-निर्धारण पर धूरा नियंत्रण रखने का 
झधिकार है । फारखानों को अपनी रजिस्ट्री करनी पड़ती है ओर अपना उत्पादन 
या उलदान शक्ति में चद्धि करने से पूव आवश्यक अनुमति लेनी पड़ती है। अत्येक 
औद्योगिक इकाई झथवा कारखाने के पास लाइसेन्स दाता है ! लाइसेन्स देने- 
बाली सम्तिति लाइसेंस देते समय उद्योग कानून के अतर्गत कारखानो के आकार- 
अब्रकार और स्थान इत्यादि का निश्चित विवरण देती है। चीनी के कुछ कारजख़ानों 
को झनुकूल स्थानों पर इटाने के लिए यह समिति पढले द्वी अनुमति दे चुक्री है 
और सूती मिलों को कपड़े की बुदाई के लिए वहीं नयो शाखा खोलने की अखुमति 
», देना अस्वीकार भी कर चुकी है। 
कुछ उद्योगों का लाइसेन्स इसलिये अ्स्वीकार ऋर दिया गया है कि जहाँ 
जया कारखाना खोलने का निश्यप था दहाँ पहले से ही अधिक कारखाने 
या वो स्थित थे अथवा जो स्थान आवेदन प्र भे कारखना खोलने का बताया 
गया था लाइसेन्ध देने बाजी समिति द्वारा उपयुक्त नहों समझा गया। ल्ाइमेन्स 
देने में ड्न अखेदनों को प्राथमिकता दी जाती है जो किसो नये उपयुक्त स्थान 
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पर कारखाना खोलने के लिये होती है । उद्योगों के स्थान-निर्धारण की सहकारी 
नीति का उद्देश्य बड़े कस्बों और नगरों में उद्योगों के अधिक जमाव को घटाना 
है। सरकार का उद्देश्य है कि जिन राज्यों में पदले द्वी अपैक्षाकृत श्रधिक 
कारखाने खोले जा चुके हैं वक्ष और अधिक कारखानों को स्थापित न होने दिया 
जाय । इसके बिपरीत नये कारखानों को उन क्षेत्रों की ओर श्राकृष्ट किया जाय 
जिनका श्रमी विकास नहीं हुआ है। परन्तु भारतीय उद्योगों के उचित स्थानीय: 
करण वी समस्या केवल लाइस्न्स देने की व्यवस्था से ड्वी इल नहीं की जा सकती 
है। उद्योगपति पिछड़े हुए गरोर कम विकसित क्षेत्र में नए कारखाने खोलना 
नहीं चाहते हँ इसका एक कारण तो उनकी पूर्व धारणा दो सकती है परन्तु 
वास्तव में बात यद्द है कि इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए. न बिजली 
की सुविधा मिलती है, न कच्चे माच की और न उपयुक्त श्रम की | इन पिछड़े 
और विकसित क्षेत्रों की ओर उद्योगों को ग्राकृष्ट करने के लिये यद श्रावश्यक है 
कि (१) इन क्षेत्रों छा विकारु किया जाय जिसमे उद्योगाति इनकी ओर आक्ृष्द 
हं। सके और (२) आरम्म में उद्योगपत्तियों को कम से कम कुछ सुविधायें दी जाये, 
जैसे सूमि रिवायती दर पर दी ज्ञाय, रेलवे का भाड़ा कम किया जाय, और जहाँ 
आवश्यक हो नकद द्वब्य से सहायता की जाय। मारत मे उद्योगों के स्थान- 
निर्धारण की समस्या तभो इल की जा सकती है जब सरकार इन सत्र बातों को 
ध्यान में रखकर एक उत्तरोत्तर विकासमान नौति अपनाये | हु 


अध्याय २७ 
युक्तिकरण 
युक्तिकरण उद्योग की कार्यक्षमता में वृद्धि करने और उत्पादन व्यय को 
घटाने की लम्बी प्रक्रिया है। किसी उद्योग के सुक्तिकरण से अभिप्राय यह है कि 
कारखाने में पुरा मशीनों के स्थान पर आधुनिक मशीर्ने लगाई जाएँ, नए 
टेक्निकल सुधार करिए जाएँ, श्रामिकों की संख्या कम करने के लिए श्रम बचाने के 
उपायो तथा स्वचालित मशीनों का उपयोग किया जाए और उद्योग को व्य्थ 
की प्रतियोगिता से बचाने के लिए उसके संगठन में सुघार करके तथा उसकी 
व्यवस्था को वैज्ञानिक आधार पर समठिद करके उत्पादन कारय की गति में बृद्धि 
की जाय | “युक्तिकरण का अर्थ यह है कि काय करने की प्राचीन परिपादी, 
निश्चित कम तथा अनुभविक नियमों और शोधनों के स्थान पर ऐसे ढंग का 
प्रयोग होने लगे जो कि बषों के वैज्ञानिक अध्ययन के परिणाम हैं और जिनका 
ध्येय साधनों को साध्यों के साथ अधिकतम डपयुक्तता के साथ संयोजित करने का 
है जिससे कि उत्त्ति के प्रयत्न की प्रत्येक इकाई का अधिकतम लाभकारी 
परिणाम हो ।? 
युक्तिकरण का उद्देश्य उत्तादन-ब्यय घटाना, उत्पादित बरठु की प्रकार में 
सुधार करना ओर उत्पादक को दनि उठाने से बचाना है। यदि उद्योग का 
प्रभन्ध उचित रीति से क्रिया जाय तो युक्तिकरण उपभोक्ता तथा अमिकों और 
उद्पादकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा । परन्ठु वास्तव में यह देखा गया है 
कि युक्तिकरण से प्राप्त लाभ को उत्पादक स्वय ले लेते हैं और बस्त॒ुओं की प्रकार 
में मुघार करके तथा मूल्यों में कमी करक उपभोक्ताओ और पारिश्रमिक बढ़ाकर 
, भ्रमिकों को लाभ नहीं उठाने देते। श्रमिक झुक्तिकरण का विरोध करते हैं, इसकी 
योजना से उनमे अछंतोप फैलता है क्योंकि इसका परिणाम बेरोजगारी होता है। 
अमिक यह नहीं चाहते कि स्वचालित मशीनों से तथा भ्रम्त बचाने के अन्य प्रवत्नों 
को क्षपनाकर और पुरानी सशीनों के स्थान पर नवीन आधुनिक मशीनों का 
उपयोग कर अनेक अमिकों को बेरोजगार कर दिया जाए | इसी कारण श्रमिकों 
ने प्रायः युक्तिकरण का विरोध किया है। अमिक्ों की यह माँग बहुत कुछ न्याय 
संगत है क्योंकि अतीत में युक्तिकरण का वह पूर्ण लाभ नहीं उठा सक्के हैं। परन्तु 
यदि उद्योन के युक्तिकरण से पारिश्रमिक बढ़ता है और उपमोक्ताओं को कम मूल्य 


प्र भारतोय अथंशाखत्र की उमस्याएँ 
पर वस्तु मिल सती है तो फिर श्रमिको द्वारा इस प्रक्रिया के विरोध दोने का 
कोई कारण नहीं रद्द जाता । बड़े पैमाने के उद्योग केवल युक्तिकरण के द्वारा पी 
उन्नति कर सकते हैं और तभी अमिक्रों तथा उपभोक्ताञ्नों की स्थिति सुधर सकती 
है। वह सत्य है कि सुक्तिकरण की योजना लागू करने से आरम्म में कुछ बेरोज- 
“गारी फ़ेलतो दे परन्ठु उत्पादन व्यय और वस्तु का मूल्य कम दो जाने से भविष्य . 
में डपभोक्ताशं को माँग मे वृद्धि होगी | इस माय की पूर्ति के लिए उद्योग में 
और झधिक लोगों को रोज्ञी मिलेगो । इससे स्पष्ट है कि सुक्तिकरण योजना लागू 
दोने से फैत्ने वाली वेरोजगारी अल्पकालीन होती है और उद्योग के उन्नति करने 
क साथ इसे दूर किया जा सकता दे। समस्या वास्तव में श्रमिक की आय और 
इहन-सहन के स्तर की है । यदि युक्तिकरण के साथ पारिभ्रमिक में भी* वृद्धि दोत्तों 
है हो इससे भ्रमिक्े की झाय भे वृद्धि होती है और रहन-सहन के स्वर में भी 
सुधार द्ोता है । इस रूप में इस प्रक्रिया का उद्योग क्षेत्र में स्वागत करना 
चाहिए] अत में यद एक महत्वपूर्ण एबम्‌ जिधारणीय प्रश्न है कि यदि भारतीय 
उद्योग का युक्तिकरण म किया गया तो विश्व बाजार की प्रतियोगिता में यह 
विदेशों की सुसंगठित उद्योगों की प्रतियोगिता का सामना नहीं कर सकेगा |! यदि 
अ्रभिक युक्तिकरण का जिशेध करते हूँ तो इसका एक द्वी परिणाम द्वो सकता है 
कि अनेक कारखाने नष्ट दो जाएँगे, उनको बन्द करना पड़ेगा ओर इससे अनेक . 
धरम्िक बेरोज्ञगार हो जाएँगे | वास्तव में हमारे सम्मुख दो स्थितियाँ हैं किया तो 
दम इस बात का समर्थन करें कि युक्तिकरण की योजना लागू कर अ्रमिको को 
सुनियोगित एवम्‌ नियत्रित आधार पर नौकरी से प्थक किया जाए और क्रमशः 
नवीन कार्यों में स्‍्पाम दिया जाए या कड़ी प्रतियोगिता का सामना न कर सकने 
के कारण अनेक कारखाने बन्द करके बड़ी संख्या में श्रमिकों को बेरोजगार होने 
दिया जाए,। इमारे सम्मुख समस्या रोजगार ओर बेरोज़गार की नहीं बल्कि एक 
प्रक्रिया लागू करने से थोड़े श्रमिको की थोड़े समय के लिए. वेरेजगारी और दूसरी 
प्रक्रिया द्वारा प्राय: सभी श्रमिकों की अधिक समय तक बेरोजगारी की है। इसमें 
इन दो प्रक्रियाओं में से एक को चुनना दे । 
मारत में जब तक उत्पादिद माल की खपत संभव थी और पूर्ति के झमाव 
के कारण उपभोक्ताओं को विभिन्न वस्तुओं के लिये अधिक मूल्य देना पड़ता था 
तब तक युक्तिकरण की समस्या सम्मवतः इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। यदि वस्तुओं 
का मूल्य अधिक रइता तो मिल मालिकों को युक्तिकरण कौ आवश्यकता का 
अनुभव नहीं होता । मिल मालिको ने प्रति मशीन अधिक व्यक्तियों को कार्य में 
लगाया और पुरानी तथा व्यर्थ हुई मशीनों से काये लेकर भी लाभ डठाया। 


युक्तिकरण २७३ 


परन्‍तु जब से बाजार हँ बस्तुओ की पृर्ति में वृद्धि हुई है और उपभोक्ता बस्तुओ्नों 
का अधिक मुल्य देने को प्रस्तुत नहीं है तत्र से युक्तिकस्ण की आवश्यकता में 
बूद्धि होती जा रही है | मि् मालिक अपनों आवश्यकता से अधिक अरमिकों को 
भाग दे सकने में असमर्थ है. श्रौर श्रमिक्रों के स्पान परे मशानों का उपयोग 


इसलिए, उत्पादित वस्तु का मुह कम करने के लिये उत्ादन-ब्यय कम कर: 
आर अपने लाभ के ओश में इंदि करने की देष्टि से उत्तादक को सुरक्तिकरण का 
सद्मारा लेना पड़ता ह्वै। 

औद्योगिक विकास समिति की योजना--ओर्ेगिक ख्िकास समिति 
ने १६५६१ के आरम्भ में युक्तिकरण की समस्या पर विचार किया श्रौर इस बात 
को स्वीकार किया कि उत्पादन व्यय धद्मने और मास्तीय उद्योग की कार्य छमता 
में वृद्धि करने के लिए सुक्तिकरण आवश्यक है. । परन्तु समिति ने इसके साथ द्दी 
इस बात को भी मानों कि श्रमिकों के हितों की सवा करना आवश्यक दे तथा 
युक्तिकरण की प्रक्रिता को तीब गति से नहीं लागू किया जाना चाहिये | समिति ने 
निम्नलिखित निणय किए 4-7 

(३) ग्रुक्तिकरण ओजना लागू करने से पूर्व यह आवश्यक है कि इससे 
बेरोजगार होने बाले श्रमिकों की संख्या यथासम्मव कम करने के किए. कार्यवाद्द 
की जावे । युक्तकिंग्ण के फल्नस्वरूप होने बाली छदनी ओर वेरोज़गारी को कम 
करने के लिए समिति ने यई सुम्काव दिये दै कि (व) कर्मचारी की मृत्यु, पद- 


निबृति इत्यादि के कारण रिकि स्थानों का पति कुछ स्मय के लिए. स्थगित कर दी 
जाय, (जे) अन्य स्षेमागों मे कार्य करने वाले अतिग्फि कर्मचारियों को बिना चेतन 
में कमी किये हुये और बिना गत नौकरी के क्रम को वोढ़े हंस कार्य दिया जाये, 
(स) स्वेच्छा से कार्य छोड़ते वाले कर्मचारियों को डर्चित मुग्रावजा दिया ज्ञायि 
और (द) टेकनिकल सुधारों के कांस्य बेगेज्ञगार इये अमिकों को खपाने के लिये 
जहाँ संभव दो कार्य में वृद्धि की जाय । 

(२) प्रति इकाई उल्वादन की स्टैस्डड मात्रा निश्चित की जानी चांदिये 


और अमिको का प्रमाणीकर्ण द्वोना चादिये। यदि छिसी पकार का मतमेद दो तो 
उसकी जाँच दोनी चारियि औ्रौर स्टैम्डडे दोनों प्चो के विशयेषज्ञो दास निश्चित किया 
जाना चादिये। 

(३) सम्बन्धित उद्योग को स्थिति और काये की मात्रा इत्यादि को और 
उमाम उद्योगों के श्रतुभवों को ध्यान में स्खते हुये नई प्रकार की मशीनों की 


श्प 


२७४ भारतीय अ्रयश्चात्र की समस्याएँ 


लगाने से उत्सन्न ठेकनिकल परिवर्तनों का कुछ समय तक परीक्षण किया जाना 
चाहिये । 

(४) जिन श्रमिकों की छटनी की जाय उनके पुनर्वास के लिए सरकार को 
एक थोजना बनानी चाहिए । भ्रमिकों को ट्रेनिंग देने और ट्रेनिंग की अवधि में 
जीवन-निर्वाह की व्यवस्था करने की योजना मालिकों तथा श्रमिकों द्वारा संयुक्त 
रूप से निर्माण की जानी चाहिए । 

(५) वेतन अ्रथवा पारिश्रमिक में वृद्धि करके श्रमिक को भी युक्तिकस्ण के 
लाभ में से भाग देना चाहिए । 

इस योजना में थरुक्तिकरण के महत्व पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है 
परस्वु उसके दुष्परिणामों जैसे बेरोजगारी, श्रमिकों का शोपषय और अधिक कार्य 
लेकर भी वेतन मे बृद्धि न करने की समस्या को टालने का प्रयत्न किया गया है | 
मालिकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। 
विभिन्न राज्य सरकारें अ्रपने-अपने क्षेत्रों मे उद्योगों के युक्तिकरण की योजनाओं 
का परीक्षण कर रही हैं। उत्तर अदेश में इस समस्या पर त्रिदलीय भ्रम 
सम्मेलनों में विचार किया गया दे और सूती तथा चीनी उद्योग के युक्तिकरय का 
विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक झाधार पर झध्ययन किया है। 

आपील पंचन्यायालयों के निर्यय--भारत में श्रम श्रपील पंचन्यायालय 
के निर्य॑यों में दिये गये सिद्धान्तों के आधार पर ही भारतीय उद्योगों में अमिकों की 
छटनी की जाती है | इन्हीं रिद्धान्तों के अनुसार यह निश्चय किया जाता है कि 
किस प्रकार और कितने भ्रमिकों की छुटनी की जाय | पंचन्यायालय के निर्य॑यों में 
कहां गया है कि छटनी करने का. पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के व्यवस्थापकों पर 
है | यदि उद्योग के व्यवस्थापक युक्तिक रण अयवा बचत करने या अन्य पर्याप्त 
कारणों के आधार पर यह सिद्ध कर देते हैं कि छटनी की जानी चाहिए वो इसके 
परचात्‌ इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है कि किसी सीमा तक छटनी को 
जायगी ; इस विषय में इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या 
न्यवस्थापकों द्वारा अमिकों की छटनी न्‍्यायसंगत कार्यवाही है; कहीं बह अपने 
अनुचित उद्देश्यों की पूति के लिए तो छटनी नह्दीं कर रहे हैं। छंटनी करने के 
परिशाम स्वरूप बचे हुये कार्य करने वालों पर कार्य भार बढ़ाना मिल मालिकों 
की अमिक्रों के भ्रति अनौति और अन्याय तथा स्वार्थ का एक उदार है; छद्नी 
करने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जच यह खिद हो जाता है कि ब्यवस्था- 
प्कों की माँग न्यायसंगत है, उसका उद्देश्य अनुचित स्वार्थ साधन नहीं है और 
किसी गुप्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए छुटनी नही की जा रही है। 
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इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि छटठ्नी लागू करने में 
व्यवस्थापकों को दो महत्वपूर्ण सिद्धान्दा को मानना पड़ेमा--(१) नई भर्ती के 
अधिक की छटनी पहले की जायग। और (२) यदि उद्योग में नई भर्ती हो और यदि 
छुटनी में निकाले गये योग्य अमिक ग्रास॒ द्वो सके तो नियुक्ति में उन्हें प्राथमिकता 
दी जायगी। अ्रपील पंचन्वायालय के निर्णयों में यद्द सिद्धान्त प्रतिपादित किया 
गया है कि कोई कम्पनी केवल लाभांश कम हो जाने के कारण अपने अमिकों 
की छुटनी नहीं कर सकती दै यदि बाजार में उत्पादित माल की माँग कस है 
या कच्चे माल के अभाव के कारण ब्यापार में अल्पकालीन गतिरोध भा जाय 
तो ऐसी स्थिति में मालिक को श्रमिकों की छटनी कर उनकी आय छीन लेने की 
अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि उद्योग अ्रथवा कम्पनी के स्थायी श्रादेशों 
में व्यवस्था हो तो मालिक ऐसी स्थिति में मास में कुछ दिन कारखाने में बैठकी 
करा सकता है। स्थायी आ्रादेशों के शशुसार बैठकी कराने से ३३ वीं घाग का 
उल्लंघन नहीं होता दै। घाटे पर चलने वाले कारखाने को बन्द कर देने का 
मालिक को पूरा अधिकार है परन्तु यदि पचन्यायालय के सम्मुख मामला प्रस्तुत 
होने की अवधि में ऐसी स्थिति आ जाय तो कारखाना बन्द करने के लिए 
न्यायालय से श्रनुमति लेनी आ्रवश्यक है | 
अपील पंचन्यायालय के निर्णयों के आधार पर विकसित प्रणाली काफी 
संतोषजनक रही हे परन्तु श्रमिकों की शिकायत है कि (अर) मालिक अपनी स्थिति 
का दुरुपयोग करते हैं और आवश्यकता म रहते हुए भी अमिकों की छम्मी की 
जाती है और (ब) इससे काफी बढ़ी संख्या में श्रमिक बेरोज़गार द्वो गये हैँ । इसके 
विपरीत भालिकों की शिकायत है कि उन पर अनेक ऐसे प्रतिबन्ध लगाये गये हैं 
जिससे उत्पादन व्यय को कम नहीं किया जा सका है और आवश्यकता न रहते 
हुए मी उन्हें अधिक अमिकों को कार्य पर लगाये रखना पड़ता है। 
सरकारी नीति--मारत सरकार की नीति युक्तिक'श को प्रोत्साहित 
करने की है (अर) यदि किसी उत्पादन इकाई के मालिक और अभिक दोनो परस्पर 
इस बात को स्वीकार करते हैं अथवा (बे) औद्योगिक विकास समिति की योजना 
के अनुसार युक्तिकरण ब्रावश्यक है और अपील पंचन्यायालय के नियणंयों के 
अनुकूल है। इन निरंयों में यह भी दिया हुआ है कि श्रमिक को अल्पकाल के 
लिये कार्य से एपक कर देने के बदले में अथवा छुटनी कर देने के बदले में 
इरजाना देना पड़ेगा | जब्र तक कोई मिल मालिक आवश्यक दरजाना देता दे 
और दी हुई संपूर्ण बातों को स्वीकार करता है तो युक्तिकरण में कोई आपत्ति नहीं की 
जा सकती । मार्च १६५४ में लोक उभा के तत्कालीन विच मन्‍्त्री थी चिन्तामणि 
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देशमुख ने केन्द्रीय सरकार के बजद पर वादबिवाद का उत्तर देते हुये 
कहां था कि।-- 

वर्ंगीव उद्योगों में २५ लाख से कुछ थोड़े से अधिक व्यक्ति लगे हुये 
है जिनके सम्बंध में युक्तिकरण का प्रश्न उठाया जाता है। यहद्द तो स्बंविदित है 
कि उद्योगों में रोजगार के अवहरों की पर्याप्त वृद्धि किये बिना कुशल व्यवस्था की 
भवृत्ति बढ़ने के कारण तथा जन संख्या की 'बृद्धि के फलस्वरूप अमिकरों कौ निरन्तर 
बढ़ती हुई सख्या को कार्य देना सम्मव न द्वो सकेगा| इसके अ्रत्तिरिक्त ग्राम्य 
आशिक व्यवस्था के श्रस्वर्यत अत्यधिक संख्या में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हे पूरे 
शक्ति भर कार्य करते का अ्रवसर नहीं प्राप्त है। इस बात से तो सभी सहमत 
शेगे कि प्रौद्योगिक विकाप् के श्रति अ्रदूरदशिता का परिचय देते हुये कार्य करने 
ऊ अवसर में वृद्धि करमा उचित न होगा । मेरा ऐसे विश्वास है कि युक्तितरण 
द्वारा श्रस्थायी रूप से स्थानान्तरित व्यक्तियों को जो क्षति होती है बह जनवा के 
हित के लिये झाथिक व्यवस्था के प्रसार की नीति द्वारा पूर्ण हो जातो है | यह 
इस बात का एक ओर उदाइरणु है जिसभे सामाजिक न्याय की वाँछनीयता को 
आधिक महत्ता के आगे क्ुरुना पड़ता हे” | ' 

“समासर्दा को यह तो ज्ञात होगा ही कि द्वाल में ऐसे कानून बना दिये गये 
हूँ जिनके अन्तर्गत अम्रिकों को अवकाश य्राप्त करने पर सहायता तथा कार्य करने 
के काल में यदि अस्थायी रूप से कार्य से प्थक होना पड़े तो भी उसका हरजाना 
दिया जायगा । समा सदों को स्मस्ण झोगा कि एक उद्योग विशेष में ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो गई थी कि सरकार ने लोक सभा की बैठक का समय न होने के कारण 
अध्यादेश द्वारा इन कानूनों को प्रचलित कर दिया था| इधपे यह स्पष्ट है कि 
सरकार ऐसे भ्रमिकों के द्वित की रक्षा के लिये जो छटनी के श्रन्तगंत आ गये हैं 
बहुत अधिक मददल देती हैं। मैंने पद्दिले भी कद्दा है कि अश्यायी रूप से अ्रपने 
कार्य पर से हठाये हुये अ्रमिक्ों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये जा छुछ 
सम्भव द्वो, किया जाना चाहिये, पर मेरा मत दै कि इमें ऐसी नीति का अनुसरण 
न कंरना चाहिये जिससे प्रौद्योगिक विकास अवसुद हो जाय और कार्य करने के 
अवसरों का विकास मी झक जाय | किसी भी समय दर उद्योग में रिमिन्न क्षमता 
चाले अनेक उपक्रम उत्पादन-कार्य करते रदते है । उनमें से कुछ तो द्वाल में दी 
आरम्भ किये हुये होते हैं या आरम्म होते रहते हें, कुछ में प्रधरण और कुछ भें 
संकुचन की प्रवृति लज्षित होती है और कुछ की ऐसी ह्पिति होती है क्रि उनका 
अन्व दोतां रहता है । इसलिये उद्योग के समुचित विकास और दृद्धि के लिये यह 
आवश्यक द कि प्रत्वेक उपक्रम द्वारा अपनी परिस्थिति के अनुसार नियुक्त अमिकों 
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की संख्या के सम्बन्ध में कुछ लोच अवश्य रहे। हमें कुल कार्य करने के आबसरों के 
योग पर विशेष ध्यान देना चाहिये | बह नीति जो अपने आश्याउनों दारा छंटनी 
असंभव करती है नये ढंगों से अन्य उपकमों द्वारा उत्तादन के विकास और वृद्धि 
की निश्चय डी रोक देगी और संमव्तः उसके द्वारा देश की आर्थिक व्यवस्था 
को जिसमें श्रमिक अवश्य सम्मिलित हैं उस कति की ठुलना में जिसे बचाने का 
प्रयत्न किया जा रहा है कहीं अधिक क्षति पहुँचानेगो”? | 

भारत के वित्त मन्‍्न्री द्वारा स्थिति का यद ऐतिदासिक वर्णुन इस बात को 
स्पष्ट करता है क्रि हमे एक या दो उपक्रमों में छुटनी किये जाने से चिन्तित नहीं 
होना चाहिये, बग्न्‌ हमें सम्पूर्ण स्थिति को विस्तृत दृष्टिकोए से देखना चाहिये। 
यदि इम ऐसा करेंगे तो युक्तिकरण हमारे लिये (१) बढ़ती हुई जन-संख्या के लिये 
कार्य के अ्रवसर प्रदान करने का, (२) श्रमिकों की आय तथा उनके रहन-पहन 
के स्तर को बढ़ाने का और (३) उद्यागों की उत्तादन लागत कम करने तथा 
प्रौद्योगिक विकाछ निश्चय करने का साधन होगा। परन्तु यह आवश्यक है कि 
व्यक्तिगत श्रमिकों की आवश्यक कठिनाइया से रक्षा की जाय । इस संबर्व में 
कार्य से पषक किये जाने पर दरजाना देने का कानून द्वारा ही प्रबन्ध कर दिया 
है और उस अ्मिक विशेष के लिये अन्य कोई कार्य हूढ लेने का भी प्रयत्व किया 
जाना चाहिये । 

सूती मित्र उद्योग--१६२६-२७ में प्रशुल्क मएडल ने इस ओर ध्यान 
आकर्षित कया कि सूती मिल्ल उद्योग में आवश्यकता से अधिक पूंजी एकत्र हो 
रही है और उसमें श्रावश्यकृत से क्रधिक श्रमिक लगे हुए हैं। बोर्ड के कथना- 
नुसार १६१७ और १६२१ के मध्य उद्योग की कुल पूँजी २०८४ करोड़ से बढ़ 
कर ४*»€८ करोड़ हो गई जो उस समय उद्योग की मशा/न इत्यादि संपत्ति को 
देखते हुए बहुत अधिक थी ) बोर्ड इन सत्र बादों का अध्ययन कर इस परिणाम 
पर पहुँचा कि भारतीय सूती मिलों में श्रम का पूर्ण उपयोग नही किया जा रहा है । 
भारत में एक श्रमिक श्य० तकुझो में कार्य करता है जब्र कि जापान का अ्रमिक 
२४० में, इज्ञलैंड का श्रमिक ५४० से ६०० में और अमरीका का अमिक ११२० 
तकुओं में कार्य करता हैं। मारव में प्रत्येक बुसकर के पास श्रौसतन २ करे हैं जब कि 
इनकी संख्या जापान में २३, ब्रिटेन मे ४ से ६ और अमरीका में ६ हैं। इन दोषो 
के कारण मारतीय सती मिलो में उत्पादन व्यय अधिक होता है | प्रशुल्क मढल 
को सिफारिशों के आधार पर दूती मिल उद्योग ने बंबई की कुछ मिलों में लॉगू 
करने के लिए युक्तिकरण की एक योजना निर्माण की | इस योजना की विशेषता 
यह थी कि एक व्यक्ति एक के स्थान पर ॒ दो काठने की मशीन चलाए्एगा और 
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पद 


शक बुनकर दो के स्थान पर ३ या ४ कयें चलायेगा। परन्तु अमिकों ने इस 
योजना का विरोध किया और इसे लागू नद्वीं किया जा सका। १६३२ में जाँच 
करने के पश्चात्‌ प्रशुल्क मस्डल ने पता लगाया कि यदि यद योजना लागू की 
गई द्वोती तो उत्पादन व्यय में १७ से २० प्रतिशत तक कमी हो जाती | ख़ती 
मिल उद्योग ने उत्पादित वस्तु के प्रमाणीकरण, क्रय और विक्रय, व्यवसाय के 
चुन॑संगठन और आर्थिक दृष्छि से अनुपयुक्त मशीनों को अलम करने के लिए ७ 
मैनेजिंग एजेन्सियों को एक में एकत्रित करने को योजना निर्माण की | इन 
एजेन्धियों के पास ३४ मिलें थीं। इस योजना में यह व्यवस्था की गई थी कि 
अत्येक मिल को पूर्व निर्धारित मूल्य पर ले लिया जायगा, मूल्य साधारण शेयरों 
में दिया जायगा, न बिके हुये साल का स्थाक बाजार भाव पर क्रय कर लिया 
जायगा और नाम के शिए कुछ धनराशि नहीं दी जायगी । परन्तु विच के अभाव 
के कारण योजना कार्पान्वित नहीं की जा सकी ॥ 

इन योजनाशथ्रों फे विफल द्वो जाने पर भी सूती मिल उद्योग ने निरन्तर 
युक्तिकरण योजना लागू करने का प्रयत्न किया है। बम्बई भ्रम समिति द्वाय 
प्रचलित की गई प्रश्नावली के उत्तर में चम्बई मिल मालिक संघ ने इस घाव पर 
महत्व दिया कि भारतीय उद्योग ने उत्पादन में सभी झ्राधुनिक उपायों को श्रपनाया 
है। अनेक सूती मिलों की पूंजी भी घटाई गई और १६२७ और १६४० के बौच 
सूत्ती मिल उद्योग ने प्रशुल्क मएडल् के मुझाव के अनुसार मोढे और घटिया अकार 
के कपड़े के स्थान पर अच्छे प्रकार के कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने की नीति 
अ्पनाई | परन्तु इस सुधारों के होते हुये मी दती कपड़ा उद्योग की उत्पादन 
ऋुमता कस हे और उसके युक्तिकरण की आवश्यकता है। सती मिल उद्योग 
सम्बन्धी वर्किंग पार्टी ने १६५२ में यह पत्ता लगाया था कि लगभग १५० वर्तमान 
सूती मिलें जो कि कुल मिलों की संख्या की लगमग ३३-६५ थीं, झ्रारधिक दष्टि- 
कोण से अतुपयुक्त और दीन क्षमता दाली मिलें थीं | ब्लोल्म के वाइन्डिय विभाग 
में तथा रंगाई विभाग मे जिन मशौनों का प्रयोग हो रहद्दा है वे अनुपयुक्त थीं। 
इस ग्रकार क्धों की संख्या के सम्बन्ध में जो प्रत्येक अमिक की देखरेख में था 
चर्किंग पार्टी ने पता लगाया था ह्नि दिल्ली की एक मिल में और मद्भास की दो 
मिलों में स्वचालित करे द्वी लगाये गये हैं और एक एक बिनने बाला भ्रमिक 
४, ६, ८ और १६ कर्षों पर कार्य करता है। अदमदाबाद की एक मिन्न में श्य 
कर्षों पर एक अमिक शऔर बम्बई की एक अन्य मिल में ६ कर्थे पर एक अमिक 
कार्य करता है | फिर भो अधिकांश मिलें उ्तादन क्षमता में हीव हैं और पुरानी 
मशीनों का प्रयोग करती हैं । ः 


युक्तिकरण २७६ 


वकिज्ञ पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुँचो कि उन मिलो का कार्य जो स्वचानित 
करों का अ्योग कर रही दै संतोपजनक हैं। अन्य मिलों में मो स्वचालित कर्षो के 
आधुनिक और मशीनों के प्रयोग किये जाने तथा उ्तादव का युक्तिकरण करने 
की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। सितम्बर १६४४ में कादूतगो कमेटी ने यह 
सिफारिश की थी कि उद्योगों के समो विभाशों जैसे मिलो, शक्ति संचालित कर्षों, 
दाथ कर्षो श्रारि का युक्तिकरण १५ वर्षों के अन्तर्गत हो जाना चाहिये। वर्किग 
पार्टी ने युक्तिकरण की अवधि केवल १० वर्ष ही रक्‍्खी थी | 

उच्तर प्रदेश में कानपुर को सूती-मिलों को विशेष कठिनाइयों का सामना 
इसलिये करना पड़ रहा है कि उत्दोने श्रपनी आवश्यकता से अधिक श्रमिकों को 
लगा रक्खा है। इस्से यहाँ की मिलो का उत्पादन व्यय देश के श्रन्य भागों की 
पिलों की श्रपेकज्षा बहुत अविक है | यदि इनमें युक्तिफरण न क्विया गया तो इन 
पलों के बन्द हो जाने का मय है । यह बड़े सौभाग्य की बात है कि श्रमिक और 
मालिक दोनो ही ने जून १६५४ में नैनीताल में हुई त्रिदलीय उमा में इस बात 
को स्वीकार किया था कि कानपुर की सूती मिलो के उत्पादन का युक्तिकरण 
क्रिया जाना चाहिये | इसका ध्र्थ यह होगा कि प्रस्येक अमिक, जैछा कि बम्बई में 
हो रहा है, दो कर्घों के स्थान पर चार कर्षों पर कार्य करेगा और कार्य मार की 
मात्रा में भी सामान्यतः दृद्धिहे जायगी । इससे मिलों का बन्द होना रुक जायगा 
ओर श्रमिकों को बरबस वेकार न रहना पड़ेगा । इस योजना के सम्पन्त्र में उत्तर 
श्रदेश के तत्कालीन श्रम मंत्री सम्पूर्णनिन्दनी ने कद्दा था कि, “दाल में सेन्ट्रल 
डिस्प्यूट्स एक्ट में जो सुधार हुआ है उसने मालिकों के लिये श्रतिरिक्त अमिकरों 
की छटठनी करना दरजाना देकर अपेज्ञाकुत अधिक सरल कर दिया है। अनेकों 
मिल मालिक इसमें श्रपना लाम देखेंगे कि वे छुटनी करके हरज्ञाना देकर शअ्रपने 
मिल में स्थायी बचत कर लें । हमारी समस्या उन श्रमिकों को किसी प्रकार रक्षा 
करने की है जिनके छॉट दिये जाने का भय है | सरकार को युक्तिकरण की ऐसी 
थओजना बनाने के निर्णय पर, जिसके अ्रन्तर्गत ४००० और ६००० के मध्य 
अनुमानित छाँट दिये जाने वाले श्रमिक्रों को कार्य करने का अवसर ग्रात्त हो सके, 
इस प्रष्ठभूमि के समज्ञ विचार करमा चाहिये? | कानपुर को अनेह मिलें जो अभी 
तक बड़ी कठिनाई से दो शिफ्ट में कार्य कर पा रही थीं अत तोन शिफ्ट में कार्य 
कर सकेंगी जिससे कार्य करने के अधिक अवसर प्रात्त दो सकेंगे! इसके अतिरिक्त 
सुक्तिकरण को यह योजना कानपुर के चूती कपड़ा उद्योग के श्रमिकों की औसत 
'पारिश्रमिक जिसमें सेंहगाई भी सम्मिलित होगी, प्॥ र० से बरढ्वाकर १६४ र० प्रति 
मास और विशेष क्षमता बाले श्रमिकों के लिये १५० <० प्रति मास कर सकेगी। 


शुद० भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


जूट उद्योग--जूट उद्योग भारत का सर्वाधिक सुसंगठित उद्योग दे और 
आरम्म से द्वी इस उद्योग ने यद्ट नीति अपनाई है कि मशीमों का प्रयोग रोक कर 
तथा प्रति सत्ताइ कम घन्दे कार्य करवा कर उत्पादन की मान्ना को झावश्यकता 
अधिक न होने दे ताकि बिना बिका माल द्टाक में एकत्रित न होने पावे | 
द्वितोय विश्व युद्ध से पूर्व जूट उद्योग के पास झौद्योगिक साधन बाजार की कुल 
सेमाँग से कहीं अधिक ये | यह अनुमान लगाया गया था कि बाजार की कुल माँग 
को जूड उद्योग अपनी कुल मशौनों मे से केवल एक चौथाई का उपयोग करके 
पूरा कर सकता हे । परन्तु वर्तमान स्थिति बिल्कुल भिन्न दे | यद्द आशा की जाती 
है कि भविष्य में जूट के सामान की माँग में दाद्व होगी श्रौर जूट मिल्लों में इस 
समय जितनी मशीनें हे उन सब का उपयोग करना पड़ेगा। परन्तु योजना 
आयोग ने प्रथम पंचवर्षोय योजना में जूट उद्योग का और प्रखार करने की कोई 
ब्यवस्था नहीं की है | वार्षिक वास्तविक उत्पादन शक्ति १६४५-५६ में भी श्र 
लाख टन ही रहेगी । १६५०-५१ में भी उत्नादन शक्ति इतनी द्वी था। यदि उद्योग 
अपनी पूरी शक्ति से उत्पादन करे तो सारा उत्पादिव माल घरेलू माँग और 
निर्यात करने मे खप जायगा | 

१६४२ की गर्मियों मे भारत सरकार ने भारतीय जूट मिल मालिक सघ 
को सुझाव दिया था कि कोयले तथा परिवहन का सरक्षण करने के लिए उद्योग 
का युक्तिकरण आवश्यक दे | सरकार के कथमानुसार रेलवे विभाग जूट्ध उद्योग 
के कुल वास्ताबक उत्पादन को पश्चिमी भागों तक ले जाने की ब्यबस्था कर 
सकने में झासमर्थ था । जॉच करने पर पता चला कि जूट की बस्घुओं की कुल 
मांग, जिनमे देश के अन्दर का उपभोग भी सम्मिलित है, लगभग ४४ हजार दन 
प्रति भास होगी जब कि कुल ६५ हजार टन माल का उलद्यादन किया जा रहा 
था। इससे स्पष्ट था कि उत्पादन में कमी की जानी चाहिए भारत सरकार ने 
सुकाब दिया कि उत्पादन कम करने के लिए केबल उन्हीं मिलों में उत्पादन 
कराया जाय जिनमे विद्युत संचालित मशीने हैं | भारतीय जूट मिलों ने इस सुमाब 
को स्वीकार नहीं किया और युक्तिकरण की एक नवीन योजना लागू कर दी 
जिसके अनुसार व्यय की बचत करने के लिए, कोयले के केन्द्रीय स्थाक स्थापित किए. 
गये और कोयले की उपलब्ध मात्रा की पूर्ति को मियन्तित किया गया। तदपश्चात्‌ 
एक “सम्रह योजना? लागू की गई जो १ जुलाई १६४४ से ३१ मार्च १६४६ तक 
प्रचलित रही । युक्तिकरद को इस योजना से उद्योग कोयले के व्यय में बचत 
करने में उफ़ल हुश्ला शौर कुछ मिलों को युद्ध की परिस्थितियों से विवश दह्ोकर जो 
हादि उठानी पढ़ी उतका और श्रधिक उसान वितरण किया जा सका । 


युक्तिकस्ण श्८ा 


वर्तमान समय में अपनी पुरानी और खिरी हुई मशीनों को परिवर्तन करने 
के लिए और अन्यदेशो के उद्योगों की भाँति उलादन के बिल्कुल थ्राधुनिक उपायो 
का उपयोग करने के (लिए, जूट उद्योग को युक्तिकस्ण योजना शर्यू, करने की 
अत्यन्त आवश्यकता है।चुकि मारत के जूट उद्योग को विदेशी उत्यादकों की 
... प्रतियोगिता की सामना करना पड़ती है इसलिए अन्य देशों द्वारा प्रयुक्त प्रावि- 
*/ पक कुशलताश का यहाँ भी उपयोग क्विया ज्ञाना चाहिए. | मास्त की कुछ मिल 
ने आधुनिक मशीनों का उपयोग आरम्भ कर दिया है। उतादन व्यय कम करने 
के लिए अन्य उद्योगों को मी ऐसा करने की आवश्यकता हैं। ईते योजनाओं की 
कार्याखित करने में दो सत्र से बढ़ी कठिनाइयाँ यई हू कि (१) इसके लिए. ४० 
से ४४ करोड़ उपये की आवश्यकता है, जो बर्तमान समय से उपलब्ध कर सकना 
कठिन है और (२) ईन योजनाओं के कार्यान्वित हो जाने से लगभग ४० हजार 
अ्रमिक वेरोजगार हो जायैंगे । 
कोयला उद्योग--कोर्यला उद्योग में कोपके की छोटो-छोटी और आथिक 
दृष्टि से अतुपयुक्त खानों को उम्मिलित कर एक बढ़ी इकाई की रूप देने, विभिन्न 
उपायों से घादशोधन के कार्य आनेवाले बढ़िया कोयले की संरक्षण करने और 
कोयले की खानों के मशीनों का उपयोग करने के लिए युक्तिकरए की योजना 
लागू करना आवश्यक है 
कोयला उद्योग में मशीनों का उपयोग करने से अभिप्राय यह है कि खान 


में कोयला कायने और उप्ते नियत स्थान तक ले जाने के लिए मशीनों का प्रयोग 
(कया जाय और कोयला निर्कोलिकर नियत स्थान छेक ले जाने की दोनों क्रियाएँ, 
साथ-साथ हो) भारत में मशीनों का प्रयोग अभी बहुत कम हुआ्ना है। शछ४४ में 
कोयला निकालने की २६० मशीन थीं जिनसे २१ लाख टन कोयला निकाला 
ज्ञाता था! शैधरैफ भेइस प्रकार की केवल ८६ और १६२१ में केबल ६५. 
मशीनें थीं। रेधऔरे के मध्य तक भारत में ३७४ मशीनों से प्रति मा लगमग 
4. लाख ६० इंजार टन कोयला (अर्थात्‌ ७० लाख टन फोयला प्रतिवप) निकाला 
गया जो औसत मासिक उलादन की लगमग १९६ प्रतिशत था। भारतीय 
कोयला-खान समिति ने १६४६ में सिफारिश की कि भारतीय कोयले की खानों में 
मशीनों का उपयोग किया जाता चादिए क्योंकि मशीवों के उपयोग से ही उत्तादन 
शीघ्र बढ़ाया जा सकता है जो कि भविष्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है। बतमान 
में मशीनों के उपयोग के प्रति थोड़ी प्रतिकूलता होने के कारण शायद सस्ते भ्रम 
वी उपलब्धि दै। जब अम महँगा पढ़ने लगेगा, पारिश्रमिक बढ़ने लगेगा तो 
अवश्य ही इस प्रतिकूलता में पखि्तन होगा और ठब मशीन और श्रम के बीच 


घर भारतीय अय्ंशासत्र की समस्याएं 


| 


उपयोगिता की दृष्टि से विचार कर उपयुक्त साधन छाँटने के सम्बन्ध में निर्णय 
किया जा सकेगा। कोयला उद्योग के सम्बन्ध में श्६५० में वर्किज्ञ पार्टी ने 
सुक्लाव दिया कि खानों में मशीनों का उपयोग करने से ही सुनियोजित उपाय से 
जोघ्र उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और भविध्य में देश के ओऔद्योगीकरण को 
आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती दे । सम्पूर्ण व्यवस्था का सम्दलित विकास 
करने के लिए खानों में शीघ्र दी मशीनें नहीं लगानी चाहिएँ | इसके लिए एक 
अवधि निश्चित की जानी चादिए,| यह उचित नहीं है कि ए.क साथ सभी खानों 
में मशीनों की सहायता से उत्पादन आरम्म कर दिया जाप | इसके लिए एक 
एक खान करके प्रगति करनी दोगी | क्रमशः मशीनों का उपयोग बढ़ाने पर भी 
कोयले की खान के अमिकों में देरोजगारी फैल सकती दहै। वर्किज्ञ पार्ट इठ 
परिणाम पर पहुँची कि खानों में मशीनों का उपयोग करने में बेरोजगारी के भव 
से बाधा उत्पन्न नहीं दोनी चादिए। मशीनों के उपयोग से ह्ानियों की अपेक्षा 
लाभ कहीं अधिक हैं। इसकी सफलता के लिए वर्किज्ञ पार्दी ने सुकाव दिया है 
कि (१) छोटी-छोटी कोयले की खानों को कम से कम १० हजार टन प्रति मास 
उत्पादन करने बाली इकाई के रूप में सगठित कर दिया जाय और (र) कोवले 
की खानों में लगाई जानेवालो मशोनों का मासत में दी निर्माण किया जाय | 
मारत के अधिकांश उद्योगों में कम से कम तीन छेत्रों में युछिकरण की 
योजना लागू करना अत्यन्त आवश्यक है (१) कारखानों के स्थानीयकरण में 
सुधार, जैसे चीनी और कुछ सीमा तक लोहे तथा इस्पात के कारखानों में। 
१६५१ के उद्योग ( विकास एवम्‌ नियमन ) कानून के अन्तर्गत स्थापित लाइ- 
सेन्सिंग समिति ने पूर्व से दी चीनी के कुछ कारखानों को ऋषिक अच्छे स्थान पर 
इश सेने की ग्रनुमति दे दी हे। लोदे और इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में आशा 
की जाती है कि नये लोहे और इस्पात के कारखाने नये स्थानों पर स्थापित किए 
जायेंगे; (२) उत्पादन के उपायों में सुधार, जैसे गन्धक का व्यय कम करने के 
लिए चीनी उद्योग में, घावशोधन के काम आने वाले बढ़िया कोयले को बचाने 
के लिए लोहे तथा इस्पात के उद्योग में और उत्पादित माल का प्रकार सुधारने 
सथा उत्पादन व्यय घटाने के लिये उत्पादन करे ढंग में सुधार करने की 
आवश्यकता है; (३) कारखानों का आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त ढाँचा निश्चित 
करने के लिए प्रति मशीन पौछे कार्य करने वाले अ्रमिक्रों की सख्या में कमी करने 
की आवश्यकता दे | मारत के लोहे तथा इस्पात, चीनी, यती, कपड़ा, जूट तथा 
अन्य उद्योगों में प्रत्येक मशीन पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक नियुक्त किये 
जाते हैं जिसके परिशामस्वरूप उत्पादन व्यय ग्विक होता है और उद्योग की 


युक्तिकर्ण श्र 


अतियोगिता शक्ति शिगरिल पड़ जाती है| प्रत्येक उद्योग के अधिकांश कारखाने 
देसे हैं कि उनकी उत्तादन शक्ति अनुकूलतम स्वर से नीचे है। उत्तादन क्षमता 
मे कमी का यह भी एक कारण है कि चीनी की श्रनेक मिलों में प्रतिदिन ८०० 
उन (जो गछ्षा पेरने की अनुकूलतम शक्ति है) से कमर गन्ना पेरा जाता है। यदि 
उत्पादन की शक्ति का पूरा उपयोग किया जाय तो ८०० टन गन्ना पेरा जा सकता 
है) यही स्थिति अन्य उद्योगों की भी हे। काग्रज के कुछ कारखाने प्रतिवर्ष 
व हजार टम कागज अनुकूलतम डस्पादन करने की छमता नहीं रखते हैं, कुछ 
सिमेंट के कारखानों का वाषिक उत्पादन १४ लाख टन की अनुकूलतम उत्पादन 
शक्ति से कम है | अनेक सूती मिली की अनुकूलतम उत्पादन शक्ति मी जैवा पहले 
कहा जा छुका है आवश्यकता से कम है। मिलों की सड्डठित इकाई में लगभग 
२५,००० तकुए और ६०० कर्ये चलने चाहिएँ । युक्तिकरण की योजना लागू 
करके अधिकांश कारखानों को अनुकूलतम उत्पादन शक्ति के स्तर पर लाया जा 
सकता है और उत्पादन व्यय कम किया जा सकता है। 

युक्तिकरण की योजना लागू करने सें सत्रसे बड़ी कठिनाई अ्रमिकों का 
विरोध और बहुत बड़ी मात्रा में वित्त की आवश्यकता है। कुछ ऐसे उत्पादन मी 
युक्तिकरण की योजना लायू करने में बाथा उत्पन्न करते हैँ जो इस योजना के 
लाभ को नहीं उमकते ओर इस लागू करने के लिये प्रस्तुत नहीं होते हैं | परन्तु 
अमिकों का सहयोग प्राप्त कर चढहुर उत्पादकों और सरकार को भारतीय उद्योग 
की प्रौद्योगिक कार्यज्ञमता में सुधार करने के लिए, धीरे-धीरे सुनियोजित आधार 
यर सुक्तिकरण की योजना लागू कर देनी चाहिये | 


अध्याय र८ 
बेरोजगारी की समस्या है 


वह आरचर्यजनक बात है कि झार्थिक इष्टि से बहुत कम विकसित देः 
में बस्तुओं और विभिन्न प्रकार के सेब्रा कार्यों के अमाव के साथ वेरोजगारी ६ 
और बहुत बड़ी माचा में श्रम-शक्ति अ्प्रयुक्त पडी हो। भारत आर्थिक इप्टि: 
चहुत कम विकास कर सका है परन्तु यहाँ वेरोजगारी भीपण रूप घारण कि' 
हुए हे ) इस कारण मारत की राष्ट्रीय आय बहुत कम है, रहन-सइन का स्व 
बहुत निम्न है और जनता दुसख्ों तथा अखस्दुष्ट हे। मारत में केबल शिक्षिः 
लोगों थर उद्योगी तथा कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को ही बेरोजगार 
का सामना नहीं करना पढ़ रहा हैं वरन्‌ नागरिक एवम्‌ ग्रामीय क्षेत्र की प्रार 
सम्पूर्ण जनता इसके चंगुल में फ्ँछी हुईं है। पाशचात्य देशों में मी बेरोजगारी 
परन्तु उसका कारण ब्याप्रार में मन्‍्दी आ। जाने से छुछ समय के लिए बरतओं र 
माँग की कमी है! इसके साथ हो वचडँ कुछ ऐसे कारखाने है जो वर्ष में कु 
मास चलने के पश्चात्‌ शेप मास बन्द रइते ई और इन मासों में वहाँ बेरोजगार 
फैल जाती है। प्रायः एक कार्य छोड़ने के पश्चात्‌ ठरन्‍द दूसरा कार्य नहीं मिर 
पाठा और इस बीच की अवधि में भी एक प्रकार की अस्थायी बेरोजगारी रहत॑ 
है तथा अन्य प्रकार की अल्यकालोन वेसेजगारी होती है । 

भारत में बेरोज़गारी तथा आंशिक रोजगारी अधिकांश जनवा के जीवन 
का स्थायी ओग बन चुके हें। इसका कारण यह है कि देश की जन-संझ्या में 
निरन्तर वृद्धि झोती जा रद्दी है और देश के आधिक साधनों का बहुत कम विकार 
किया गया है। गत कुछ वर्षो से इस समस्या ने गम्भीर स्थिति उसन्न कर ले 
है। प्रथम पंचवर्षोष्र योजना में इसके निम्नलिखित कार्य बताए गए हैं :-- 

(अ) जन-संख्या की तीव गति से बृद्वि; 

(ब) गआम्य उद्योगों का नष्ट हो ज्ञाना जिनमें आ्रामों के बहुत से व्यक्तिय 
को आशिक व्यववात प्रात दो जाता था; 

(उ) ज्यवसाय की दृष्टि से कृषि के अतिरिक्त अन्य उत्पादन क्षेत्रों क 
अपरयास विकास (यद्यापर गत ४० वर्षों में काफ़ी विकास हुआ दे फ़िर भी १६११ 
के पश्चात्‌ ऋृपि ज्षेत्र में व्यवसायों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति ३ प्रतिशत रही दे) 


बेरोजयारी की समस्या र्घ२, 


(द) देश-विभाजन के परिणाम स्वरूप जम-संख्या का बहुत बड़ी संख्या में 
पविस्थापित होना । 
आंकड़ों के अमाव में यह निश्चित रूप में नहीं बताया जा सकता है कि 
भारत में बेरोजगारों या श्रॉशिक व्यवसाय प्राप्त व्यक्तियों की संख्या कितनी हे | 
कुछ अश्रधिकारियों का अनुमान दे किग्रामों मे जन-सख्या का लगभग ३० अतिशत 
बेरोजगार है और ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है जो आंशिक रूप से 
रोजगार पाए हुए है। अन्य अनुमानों के अनुसार देश की कुल जन-संख्या 
आमीण एव नागरिक दोनों क्षेत्रों में बेरोजगार और आशिक व्यवसाय प्राप्त 
ज्याक्तयों की छंख्या भू या ६ करोंड के भ्रीच में दे। यद्द बेरोजगारी कौ 
बहुत बड़ी संख्या है। पश्चिम के कुछ काफी विकसित देशों में समृद्धि के समय 
कुल जितने व्यक्तियों को व्यवसाय प्राप्त है उनके एक से तीन प्रतिशत से भी 
कम व्यक्ति बेरोजगार रहे हैं। परन्तु मारत की स्थिति जिल्कुल भिन्न है। भारत 
के समृद्धि काल में व्यवसाय प्राप्त व्यक्तियों के अनुपात में बेरोजगारों की संख्या 
पाश्चात्य देशों के अधिकवम मन्‍्दी के काल की नुलना में कहीं अधिक है ! 
६ “भारतीय समस्या का सम्बन्ध देश की हम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था की 
अक्षति से है । इसलिये इस पर विचार इसी दृष्टिकोश से किया जाना चादिये। 
शिक्षित धर्म की बेकारी की विशेष मदचा के प्रदर्शन से, जो कि स्वामायिक भी 
है, इस वर्ग के विशेष मुखरित होने और राजनैतिक प्रभाव डालने की क्षमता 
रखने के कारण दस अन्त मे पढ़ सकते हैं। वर्तमान स्थिति में सबसे अधिक 
हानि उठाने वाले भूमि दीन कृषि तथा गैर-कृषि ग्राम्य श्रमिक, मगर में रहने 
चाले सामयिक श्रमिक, ग्राम्य तथा नगर के छोटे-छोटे उद्योगों में कार्य करने बाले 
अमिक, तथा फुटकर कार्य करने बाले दस्तकार इश्यादि हैं। इन सब से वे अमिक 
जो आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से हीन हैं सबसे अधिक हानि उठाते है । 
सामाजिक दृष्टिकोण से पदुदलित जातियाँ, ग्रादिवासी तथा निकृषष्य दस्तकारी 
का कार्य करने काले व्यक्ति हैं? । 
पाश्चात्य देशों में वेरोज़्गारी एक अस्थायी रुमस्या के रूप में होती है 
और सरकार तथा मिल मालिकों द्वारा ठोक उसय पर कार्यवाई कर देने से उसके 
इल हो जाने की आशा रइती है परन्दु पारचात्य देशों में प्रयुक्त उपायो द्वारा भारत 
की समस्या' का हल नहीं किया ज्ञा सकता | भारत में इस समस्या को दीर्ख 
कालीन इृष्टिकोश से इल करने के लिए यद आवश्यक होगा कि कृषि की भूमि 
का क्षेत्रफल बढाने के साथ ही जनता को मसानियोजित करने और उस पर नियन्त्रण 
रखने, भूमि की उ्॑रता में वृद्धि करने तथा औद्योगिक सम्मावनाओं को विकसित 
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करने की आवश्यकता है। किसी भी सरकार से यह आशा नहीं की जा सकती 
है कि वह प्रतिवर्ध १३ प्रतिशत की दर से बढ़ने वाली जन संख्या को ब्यवसाय 
दे सकेगी जब कि व्यवसाय के साधनों में भी इसी गति से वृद्धि नहीं होती । चूँकि 
प्रवास के द्वारा जन संख्या की समस्या को सुलफाया नदी जा सकता है इसलिए 
सभी को व्यवसाय का न्याय संग्रत अवसर प्रदान करने के लिए यह आवश्यक 
है कि भूमि पर और औद्योगिक साधनों पर जन संख्या के दबाव को कम करने के 
लिए जनसंणपा से बृद्धि को रोका जाए। परन्तु इस व्यवध्था को लाणू करने में 
अधिक समय लगेगा ओर वेरोजगारी को समस्या को इतने समय तक बिना इल 
किए छोड़ देना सभव नहीं है | 

प्रथम पंचवर्षीय योजना ने कुछ नये व्यवसाय के असर प्रदान किये थे ) 
परन्तु योजना के तीसरे वर्ष से निरन्तर बेकारी के बढ़ते रहते के कारण आयोग 
को यह स्पष्ट हो गया कि देश के श्रौद्योगिक और आर्थिक विकास द्वारा इस 
समध्या के सुलमाने के उपाय को स्वेप्रधानता देनी आवश्यक दै। इसी 
दृष्टिकोण से प्रथम योजना पर व्यय की जाने वाली धन राशि अक्टूबर १६५३ में 
१क्ू० करोड़ रुपया बढ़ा दी गई जिससे कि नवीन विशेष योजनाओं के लिए, जो 
कि व्यवसाय के अबछरों की बृद्धि करेंगी और बढती हुई बेकारी रोकेगी, पर्यात्त 
वित्त प्राप्त हो सके | इसके अतिरिक्त विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के कार्यक्रम 
को १६५३-५४ के गत नि्ंय के अ्ठ॒सार अन्च कर देने के स्थान पर पूर्ण 
योजना काल तक चालू रखने का भी निर्णय किया गया | बेकारी की समस्या 
को इल करने के पुनपंरीक्षित कार्यक्रम के श्रन्तर्गत यद्द प्रस्ताव किया गया कि 
(३) राज्य-बित्त निगम स्थापित किये जाँय, (२) केन्द्र से राज्यों को देश की दरिद्धिता 
कम करने के लिए नई योजनाओं के चालू करने के लिए वित्तीय सद्टायता 
दी जाय, (३) सड़कों के निर्माण के लिए. तथा छोटी-छोटी शक्ति उत्पादन की 
योजनाशं को कार्यान्वरिव करने के लिये अनुदान दिये जाय ओर (४) औद्योगिक 
शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार किया जाय | पर जैता भव था उसके अनुशर 
यह समस्या सुलकाने का आ्राशिक प्रयत्न असफल रहा। ्रमों और नगरों दोनों 
स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों की सख्या जो आंशिक ब्यवसाय प्राप्त या वेरोबगार है 
निरन्तर बढ़ती जा रही है । यह आश! की जाती है कि इस समस्या को वास्तविक 
रूप से सुलमाने का प्रयस्व किया जायगा जिसमें देश के श्रौद्योगिक विकास पर 
अधिक महत्व दिया जायगा और साथ ही साथ जन संख्या की वृद्धि पर कुछ 
नियंत्रण भी रकखा जायगा | यही उपाय द्वितीय योजना का मूलाघार है । 

यदि भारत के कारस्खानों द्वारा निर्मित वस्तु के उत्पादन और विक्रय में. 
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इंबि हो तो श्ौद्योगिक बेरोजगारी को कम किया जा सकता है | यद तभी सम्भव 
है जब ॒पति इकाई उत्पादन व्यय कम किया जाए ! बहुत से उद्योगों में पारि- 
अमिक उत्पादन व्यय का एक महत्वपूर्ण ओग दे । गत १० वर्षो में भारत के 
अ्रमिकों के पारिअमिक में पूर्व स्तर से ३३ से ४३ गुना अधिक वृद्धि हुई दे परन्तु 
डुस वृद्धि के साथ ह्वी अमिक की कुशलता में ब॒(द नहीं हुई है | इसका स्वाभाविक 
परिणाम यह हुआ कि कुछ कारखाने बन्द कर देने पड़े जिससे अ्रमिकों में 
बेरोजगारी फैली | यह स्थिति बहुत समय पूर्व दी आ गई होती परस्दु युद्ध के समय 
बस्तुओं का अभाव हो गया था और बह अभाव युद्ध समास दो जाने के पश्चात्‌ 
भी रद्द | बस्ठुओ का उत्पादन ब्यय अधिक होते हुए और भावों का स्तर अधिक 
रहते हुए भी अपने समाम का विक्रय कर सकने में उद्योग सफल रहे | परन्तु 
अब उपभोक्ता इस स्थिति का आगे निर्वाह कर सकने में असमर्थ हैं । इसलिए 
बेरोजगारी को कम करने के लिए या तो भारत के अमिकों को कम पारिश्रमिक 
लेने के लिए प्रस्तुत रइना होगा या उन्हें कार्य श्रधिक करना पड़ेगा। 
इसके साथ ही केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो द्वारा विभिन्न प्रकार के कर 
लगाने से, विभिन्न सरकारी नियस्त्रणो और निजी उद्योग में अन्य प्रकार के 
प्रतिब्ध लगा देने से मारतीय उद्योगों के उत्पादन च्यय में बृद्धि हो गई है। भारत 
“के श्ौद्योगिक क्षेत्र में लग-भग निजी उद्योगों का ही बोल बाला है। इसलिए 
अधिक उत्पादन करने के लिए और उद्योगों में 5५वस्यय की समावना में बृद्वि 
करने के लिए निजी उद्योग छ्षेत्र को सभी संभव सुविधाएँ और उसके मार्ग में 
सरकारी प्रतिबन्धों द्वारा बाधा नहीं डालनी चाहिए | यदि सरकार अपनी कर, 
अम तथा उद्योग सम्बन्धी नीतियों में ऐसा परिवर्तेन करे जिससे उत्पादन तथा 
नियांत में वृद्धि के लिए उद्योगों को प्रोत्साइन मिल सके तो उद्योग क्षेत्र में 
बेरोजगारी बहुत अंशों में कम की जा सकती है | 
यह सुझाव दिया गया है कि भारतीय उद्योग क्षेत्र में युक्तिकरण की 
योजनाओों को लागू करने की अनुमति नदी जाय क्योंकि इससे उद्योग ज्ेत्र में 
बेरोजगारी में वृद्धि होती है | यदि यह मुझ्ाव मान लिया गया तो औद्योगिक क्षेत्र 
[में बेरोजगारी घटने की ऋपेज्ा और अधिक बढ़ेगी । जब बाजार में पूर्ति माँग से कम 
हैं तो इस बात का विशेष मदत्व नहीं दे कि भारतीय उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्ठ 
की अति इकाई का उद्यादसन व्यय कितना दे | परन्तु चूँकि अब खरीदार अपनी 
व्यय शक्ति के अनुकूल क्रय करना चाहता है जिसके कारण बाजार की स्थिति 
उसी द्वाथ में है, उद्योगों की परस्पर प्रतियोगिता शक्ति विशेष मद्टत्व को बात हो 
हे गई है | यदि किसी कारखाने का उत्पादन व्यय मारत यथा विदेश में अपनी 
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प्रतिदन्दी कारखाने के डत्पादन व्यय से अधिक है तो वह कारखाना अ्रवश्य नष्ट 

हो जायगा युक्तिकरण उत्पादन व्यय को कम करने का एक उपाय है। यदि 

युक्तिकरण की योजनाओं को लामू किया डायगा तो इससे कुछ बेरोजगारी 

अवश्य फैलेगी परन्तु थदि युक्तिकरश पोजनाओं को लागू ही न किया गया तो 

यह सम्मव द्वो सकता है फि कारखाना सदैव के लिए बन्द कर देना पड़े और: 
पूर्व की अपेक्षा कही अधिक संख्या में व्यक्तियो को वेरोजगारी का सामना करना 

पड़े | 

कुछ व्यक्तियों का मत है कि भारत सरकार ने जून १६४४ में जो योजना 
प्रकाशित की थी और जो अब तक वैकल्पिक रही है उसे अनिवार्य कर देना 
चाहिए | इस योजना के अनुसार बेरोजगार ज्यक्ति को अपने बेरोजगारी मास के 
पूर्वार्द मे पारिश्रसक की साधारण दर का ७५ प्रतिशत मिलेगा और उत्तरार्ध में 
५० प्रतिशत । इस योजना में पहले ही मान लिया गया है कि भारतीय उद्योग 
इस अतिरिक्त परिश्रमिक के घन मार वहन कर सकने में समर्थ हैं, परतु वास्तविक 
स्थिति इसके बिपरीत है। भारतीय उद्याग को जितना लाम होता था 
उसकी मात्रा धट गई हे श्र यदि उद्योग पर श्रधिक भार पढ़ा तो वह पहन क़र 
सकने में भ्रसमर्थ सिद्ध होगा | भारत के अनेक कारखाने पहले ही बन्द हो चुके 
हूं। यदि यह योजना अनिवार्य की गई तो कुछ ओर कारखाने भी बन्द दो. 
जायेंगे। 

“प्रथम योजना काल के अनुभव से यह आ्रावश्यक दो गया है कि बेकारी 
की समस्या पर केवल्ल सामूहिक रूप से ही नहीं बरन्‌ ग्रामीण और नागरिक क्षेत्रों 
के दृष्यिकोश से भी ब्रिचार करना चाहिये ! इस समस्या के विस्तार का, जो कि 
आगामी कुछ घर्षो में होगा, ठीक-ठीक अनुमान करने के लिये यह आवश्यक हैं 
कि देश' के विभिन्न मार्गों के ग्रामीण और नागरिक क्षेत्रों मे इसकी वास्तविकता 
को सममे लिया जाथ । यह भी आवश्यक है फ्रि शिक्षित वर्ग की वेकारी को अन्य 
लोगों की बेकारी से अलय कर लिया जाय” | 

#४प्रथम योजना के श्राकर्डो के परीक्षण से यह ज्ञात दोता दे कि आधी 
योजना कार्यान्वित होने पर बेकारी निरन्तर बढ़ती जा रही थी। प्रथम योजना, 
काल में रजिस्टर किये हुये बेरोजगार लोगों की संख्या निरन्तर बढ़ती रही पह 
मार्च १६५४१ में ३१३७ लाख रू० तथा दिसम्बर १६५३ में बढ़कर ४*२२ लाख 
हो गई और १६५६ के मार्च मे ७०५ लाख हो गई | योजना ग्रायोग की सिफा- 
रिश के अनुतार नेशनल सैम्पिल ठु्वे ने जो प्रारंमिक परीक्षण नगरवासियों में 
बेरोजगारों का किया था उसके परिणामों के दृष्टिकोण से यदि इन आऑकड़ों को 
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देखा जाय तो इनसे बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश पह़ता है| इस सर्दें के 
अजुतार नागरिकों में बेगेजगारों,की (१६५४) रेख्या २२४लाख आँकी गई थी) 
इस सर्वे ने बेकार लोगों की संख्या आर जिनका नाम रजिस्टर किया जा चुका था 
उनकी संख्या के बीच अन॒ुपातिक सम्बन्ध भो स्थापित करने का प्रयत्न किया है | 
सर्वे का अनुमान था कि लगभग २५३६ बेरोजगार व्यक्ति एक्सचेन्ज के दफ्तर में 
अपना रजिस्टर करवाते हैं| इस आधार पर नगरवासियों में बेरोजगारी की सख्या 
वर्तमान काल में र८ लाख के लगमग आती है| यह अनुमान सामान्यतः देश 
के विभिन्न भागों के नगर्रा में किये गये परोक्षणों की रिपोर्टों के समान है। 
सामयिक बेकारी, को जो कि विकासमान आर्थिक व्यवस्था में अवश्यम्मावी है, 
छूट देते हुये हम यह कह सकते हैँ कि नगरवाधियों मे बेकार लोगों की संख्या २५, 
लाख के लगभग अनुमान को जाती है | इस संख्या में नगर के श्रमिक्रों की संख्या 
में नगर के श्रमिक्ी की संख्या बढ़ाने के लिये नवीन आगस्तुक्ों को भी जोड लेना 
चाहिये । यह श्रनुमान किया जाता है कि आगामी 4 वर्षों में लगमग ३८: लाख 
व्यक्ति इस कारण वेकारों में जोड़ दिये जायंगे | 

आगामी ५ वर्षों मरे श्रमिकों की गसना में दृदधि आने वाले नवागन्तुको 
की संख्या १ करोड़ अ्रतुसान की गई हे। इस संख्या में से मागरिक श्रमिकों में 
नवागस्ठुकों को अनुमानित ३८ लाख संख्या घटा कर १६५६-६१ के मध्य ग्ाम्य 
श्रमिकों की गणना में वृद्धि करने वाले नवामस्ठुकों की सण्या ६९ लाख के 
लग्रभग आवेगी | निम्न तालिका यह बतलाती है कि द्वितोय योजना काल में यदि 


बेकारी को समस्या को समाप्त करना है तो कितने व्यवसायों के अ्रवसर प्रदान 
करने पड़ेंगे :--- 








(१० लाख में संस्थाएं) 
नगरों के आगा के योग 
क्षेत्र में ज्त्र में 

श्रमिकों में नवागस्तुकों 
के लिये श्ष्प ४ छ्तर १०९० 


वत्तेमान अ्मिकों में 


बेरोजगार व्यक्तियों के लिये २" 


२८ भरे 
योग 


६ ३ ६० १७७३ 
यदि इस धकार रोजगार के अवसुरों को पैदा करना सम्भव भीहो सके 


सो भी आंशिक रोजगार की समस्‍या को जो बेकारी की समस्या की डी तरह महत्व 
शात्री है सुलमाया नहीं जा सकता |. 


रद 








कह भारतीय भ्र्थशात्र की समस्याएँ 


, द्वितीय योजना का ध्यान प्रधानत३ बेरोजगारी और आशिक वेरोजगारी 
की समस्या पर है। इसलिये द्वितीय योजमा में एक ओर बड़ी मात्रा में उत्पादन 
बरने वाले संयुक्त पूँजी याले उपक्रमों के विकार के प्रति और दूछरी ओर ग्राम्य 
तथा छोटे उद्योगों के बिकास के प्राति इस आशा से घघानता दी ग्रई है कि ये 
किसी सीझा तक बेकारी की समस्या को सुलका सकेगे। सरकारी क्षेत्र में कुल 
व्यय लगभग ४८०० करोड़ रुपये का अनुमान किया गया है, जिसमें से केपर्ला 
इल०० करोड़ रुपये विनियोग दिखाते हैँ! इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत क्षेत्र में 
विनियोग की माज्ना २४०० करोड़ रुपये अनुमान की गई है। राज्यों एवं केन्द्रीय 
मंत्रालयों द्वारा पूरित श्रांकड़ों तथा व्यक्तिगत क्षेत्र के लिए उत्पादन शक्ति में 
बृद्धि सम्बन्धी माम्थताथों को विचाराधीन रखते हुए, जो श्येय निश्चित किए, गए. 
हैं उनके ग्राधार पर द्वितीय योजना द्वारा प्रदत्त रोजी के श्रतिरिक्त श्रदसरों का 
अनुमान लगाया जा सकता है | निम्न तालिका में इन परिणामों का निष्कप 
दिया गया है । 

(१० लाख की संख्या में) 
अमुमानित श्रतिरिक्त रोजी (वृत्ति) [कृषि को छोड़ कर] 





२, निर्माण न... २१० 
२, सिचाई तथा विद्युत योजनाएँ श ल्म्ध 
३, रेलवे हे न्र्भ 
४, अ्रस्य यातायात और संचार ध्द "्श्ष 
४, उद्योग तथा खनिज ह््ड छू 
६, कुटीर तथा छोटे उद्योग ९४५ ४, 

७, बन, मछली पकड़ना, राष्ट्रीय विकास 
योजना, सथा सम्बन्धित अन्य योजनाएँ "*' ४१ 
८. शिक्षा 35 श्र 
६, स्वास्थ्य ५ हर हर 
१०, श्रन्‍्य सामाजिक सेवाएं न ड़ 
११, सरकारी नौकरियाँ कल ज्ड३्‌ 
योग (१ से ११ तक) २० 

३२ “अन्य” जिनमे वाणिज्य और व्यापार 

जो कुल का ६२५ हेसम्मिलित हैं. * २७० 


कुछ योग ७६० 





बेरोजगारी की समस्या ः्श्ध्र 


ट्वित्तीय पंचवर्षीय योजना द्वारा कितने नवीन व्यवसायों को अवसर प्रदान 
किया जा सकेगा उसका ठीऋ-ठीक श्रनुमान लगाना अमी तक सम्मव नहीं हो 
सका है | भद्रायोम द्वारा परीक्षा करने से यह ज्ञात द्वोता है कि प्रथम योजना 
काल में जो प्रत्यक्ष व्यवसाय के अवसर सरकारी शोर व्यक्तिगत ज्षेत्र में प्रदान 
किये गये उनकी संख्या ४७ लाख के लगमंग थी । इस अनुमान में वाणिज्य और 
ब्यापोर आदि के चेत्र के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यवसाय सम्मिलित नहीं किये गये 
है। विकास सम्बन्धी धयत्न को ट्विगुशित करके जा द्वितीय योजना में अतिरिक्त 
व्यवसाय के अवसरों के प्रदान करने का ध्येय बनाया गया है बह कुछ विशेष 
अधिक नहीं होगा | इसका कारण यद्द है कि द्वितीय योज्ञना में विकास सम्बन्धी 
व्यय प्रथम योजना काल के ज्यय से कोई विशेष अधिक नहीं हो पायेगा, क्योंकि 
सरकारों क्षेत्र में योजना का व्यय श्ध्पप्न-५६ में ६०० से ६२० करोड़ रुपणों के 
लगभग निश्चित किया गया है, जब कि विकास योजनाओं पर १६४०-४६ में 
२३२४ करोड़ रुपया ही व्यय क्रिया गया था। प्रथम योजना के अस्तिम वर्ष में 
सरकारी ्षेत्र में व्यय की मात्रा १६५०-३१ के व्यय की मात्रा से लगभग ४०० 
करोड रपये अधिक होने की सम्भावना है ) यह भी सम्भव है कि प्रथम योजना 
के श्रन्तिम वर्ष की तुलना में विकास योजनाओं पर व्यय में बृद्धि द्वितीय योजना 
, के अन्तिम वर्ष में लगभग ६०० करेड़ रुपया हो । इसके अतिरिक्त द्वितीय योजना 
में बिनियोग के ढंग को देखकर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मारी उद्योगों और 
यातायात पर, जो कि अ्रल्पकाल में बहुत कम व्यवसाय के अवसर ग्रदाम कर 
सकते हैं, बहुत द्रधिक धन व्यय किया जाने वाला दे ।? इसका अर्थ यह दे कि 
परम सौमाग्य होते हुये भी ८० लाख से अधिक व्यक्तियों के लिये (कृषि को छोड़ 
कर) द्वितीय योजना के उपायों द्वारा ध्ययताय प्रदान करना सम्मब न हो सकेगा 
जब कि वेकारी की समस्या को पूर्ण रूपेण इल करने के लिये १५२४ लाख 
व्यक्तियों के लिये व्यवसाय प्रदान करना ग्रावश्यक है । 
मई शरध८ में योजना आयोग द्वारा जारी की गई पुस्तिका द्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना की सम्मायनायें मूल्यांकन? के अनुसार “पहले दो वर्षों में कृषि 
के बाहर गेजी के २० लाख अवसर प्रदान किये गये ! लगभग १० लाख श्रम-शक्ति 
५६५८-४६ में रोज़ी पा सकेगी । यह स्मस्ण रखना चाहिये कि योजना में ७६ 
लाख उप्यक्तियों, के कृषि के बाहर तथा १६ लाख व्यक्तियों के क्षपि के अन्दर रोजी 
पाने की सम्भावना है। विभिन्न योजनाश्ों की लागत में वृद्धि हो जाने के फल- 
स्वस्य कृषि के बाहर सरकारी ज्ञेत्र में ४८०० करोड़ ८० के व्यय के अनुमान पर 
लगभग ७० लाख व्यक्तियों को रोजो मिल सफेगी। यदि यह व्यय ४४३०० 


श्र भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


करोड़ र० हो तो रोज़ी पाने वालों की सख्या ६५ लाख के लगभग ह्ोगी। यह 
अनुमान बिल्कुल सद्दी नहीं है किल्दु इनसे इतना तो पता चलता दी है कि इमारी 
अर्थ ब्यवस्पा में श्रम-शक्ति की वार्पिक वृद्धि के अनुरूप विनियोग नहीं हो रद्दा है।? 


रोजगार के दफ्तरों का कार्य 
हे भारत में रोजगार के दफ्तरों का एक जाल रा अिछा हुआ है जो वेरोमगार 
ब्यक्तियों के आवेदनों को स्वीकार करते हैं और उन रिक्त स्थानों के लिये उन्हें 
भेज देते है. ओ सरकार तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा विज्ञप्ति किये जाते हैं ! इसमें 
संदेह नही कि रोजगार के दफ्तर बेरोजगारी कम करने में सहायक हैं, क्योंकि थे 
बेरोजगार ज्यक्तियों का सम्बन्ध ब्यूवसाय प्रदान करने वालों से स्थापित कर 
देते है परन्तु ये रोजमार के दफ्तर ह्वी मनुष्य की अप्रयुक्त शक्ति की समस्या 
को सुलकाने के सफल उपाय तो नहीं है | इनका कार्य क्षेत्र प्रचलित अधिक 
आर सामाजिक स्थिति के छऋन्‍्तर्गंत ही रुविधायें अदान करना है | ये दफ्तर नवीन 
व्यवसायों को तो उत्पन्न कर नड्ठीं सकते । वे तो केबल वेदरोजगार व्यक्तियों को जो 
काये करने की श्वमता रखते हैं और करना चादते हैं निर्देश मात्र द्वी दे सकते 
हैं। वे उन व्यवसावों के लिये जो निज्ञापित ईं ओर जिनके लिये स्थान रिक्त हैं 
उपयुक्त ब्यक्ति मी नहीं इृढ़ सकते । 
यह्द सब होते हुए भी बेरोजगार व्यक्तियों को आ्रप्त स्थानों के लिये निर्देश 
देना भी बेरोजगारी की समस्या के सुल्नफाने में एक बड़ी सद्दायता है। इसके 
अतिरिक्त यर्दराप रोजगार के दफ्तर में नाम रजिस्टर कराये हुए बेरोजगार 
व्यक्तियों से दमे बेकारी की समस्या का पूर्ण चित्र नहीं प्राप्त द्वोता, पर उससे 
निःर्सदेह बेरोजगारी की बदलती हुई प्रद्मात्त ज्ञाव द्वोतो है। यह बड़ी चिन्ता का 
विषय दे कि रोजगार के दफ़़्तरों य राजस्टर किये हुये व्यक्तियों फी रख्या १६५६ 
में ७,३८,२०३ थी | १६५७ मे यह बढ़कर ६,२२,०६६ दो गई । १६५६ में केवल 
१५८६/८५४ के जगह दी गई। १६५७ में यद सख्या बढ़कर १,६२,८३१ हो गई | 
रोजगार के दफ्तरों को आधक प्रभाव शाखी बनाने के लिये यह आवश्यक 
है कि उसका पुनंसगठन किया जाय | इस सम्बन्ध में प्रशिज्ञण और व्यवसाय 
व्यवस्था समिति ने जिसे प्रायः बी० शिवा राव कमेटी कहते हैं मारत सरकार कोई 
झग्रैल १६५४ मे दी हुई रिपोर्ड में निम्न सिक्ारिशें की ;-- है 
(६) रोजगार के दफ्तरों की व्यवस्था को विस्तुत करके उसे राष्ट्रीय सेवा 
का एक स्थायी व अधिक अधिकार प्राप्त विभाग बना देना चाहिये ; 
(२) पशासन बिकेन्द्रित होना चाहिये। इसका यद्द श्र्थ है कि नीति 


बेरोजगारी की समस्या स्ध्३े 


चाहे सरकार द्वारा क्यों न निर्धारित की जाएँ. पर उनका नित्य ग्रति का प्रशावन 
राज्य सरकार द्वारा होना चाहिये; 

(३) केन्द्रीय सरकार द्वारा रोजमार के दफ्तरों को जो अनुदान सहायतार्थ 
दिया जाता है वह चाल्नू रहना चाहिये, पर उसकी मात्रा को क्षेत्रीय प्रधान 
कार्यालयी तथा राज्यों के रोजगार के दफवरों के कुल व्यय के ६०% तक सीमित 
कर देना चाहिये; और १६५३-४४ के बजट में जो घनराशि निर्धारित की गई हो 
अथवा १६४२-५३ में जो वास्तविक व्यय किया गया द्वो, इन दोनों राशियों में 
से जो राज्य की सरकार के दृष्टिकोण से उसके लिये अधिक लाभकारी हो, उसे 
अनुदान की अ्रधिकतम मात्रा नियत कर देनी चाहिये; 

(४) रोजगार के दफ्तरों के कार्यों का विस्तार किया जाना चाहिये और 
उनके कार्यों में निम्न कार्यों को भी सम्मिलित करना चाहिये: (क) मालिकों 
और कार्य करने वाले वर्गों के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना चाहिये; 
उनको घाहिये कि व्यवसाय चाइने वालो के आवेदनों को स्वीकार करें और तत्र 
सके उनसे भ्रपना सम्बन्ध रर्खें जब तक कि उस पर नियुक्ति न द्वो जाय; (ख) 
नाम रजिस्टर कराये हुये ब्यक्तिणें का निरीक्षण तथा सद्ायता करें और उनकी 
आवश्यक परीक्षा लें; (ग) रजिस्टर कराये हुए व्यक्तियों की फाइले निर्माण करें, 
आवश्यकता पड़ने पर बार-आर उनके फ़ाइलों फा नये सिरे से निर्माण करें, ओर 
योग्य आवेदकों के प्रार्थनए पत्नो को कार्य देने वाले व्यक्तियों के पास भेजें और 
उनकी नियुक्ति का लेखा निर्माण करें और सुरक्षित रकक्‍्खें; (घ) व्यवसाय के 
अवसरों का पता लगाबें और व्यक्तियों तक इसकी सूचना पहुँचाने की सुविधायें 
प्रदान करें ताकि वेरोजगारों को व्यवसाय प्राप्त हो सके और मालिकों को उपयुक्त 
कारय करने वाले इन दफ़्तरों को चाहिये कि वे व्यवसाय सम्मन्थी आँकड़े 
प्रकाशित करें और कौन सा कार्य कब तक चलेगा इसके सम्बन्ध में अपना मत भी 
प्रकाशित करें; 

(५) अदल्न श्रमिकों को म तो रजिघ्टर करने की आवश्यकता है और भ 
उनके आवेदनों की | जो व्यक्ति ऐसे अ्रमिक्रों की सेवायें चाहते हैं उनको घोषणा 
द्वारा या किसी अन्य रूप से सूचित कर द्ेना ही पर्याप्त होशा । इसके प जात जो 
कार्य करना चाहते हैं उन्हें सौदे मालिकों के पास पहुँच जाना चाहिये। ऐसे 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो अलिदिन रोजगार के दफ्तर पर इकट्ठा द्वोते हैं तथा 
घोषणा द्वारा जिन रिक्त स्थानों को सूचना दी जाती है उनके आँकड़े पैयार करने 
की आवश्यकता नहीं है; और 

(३) सरकारी तथा अर्थ झएकारी संस्थाश्रों द्वारा नियुक्त किये जाने के 
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सम्बन्ध में ये दफ़्तर जो सिफकारिशिं करें उनके परिणाम की कुछ दिन वक जाँच 
करने के पश्चात्‌ व्यक्तिगत क्षेत्र में भो इन दफ्तरों को सिझारिशों पर नियुक्त 
करना अनिवाय कर दें। 
सरकार ने बी० शिवाराव कमेटी के अ्मिस्तादों को आशिक रूप में स्वीकार 
कर लिया है ओर रोजगार के दफ्वरों को अधिक प्रमावशाली बनाने के लिये 
निम्न गायों को द्वितीय वोजना में कार्यास्विव करने का निर्णय किया दे : (१) 
रोडमार दिलाने के विभाग को १२५४ नये रोजगार के दफ़्तरों की स्थापना करके 
दिस्तृत करना ताकि अन्य इहुत से ब्यवसाद के केन्द्र इनके अतर्गंत आ सके; (२) 
व्यवसाय वी खूचनाओं के एकदत्नित्त करने ठथा लोगों तक पहुँचाने की योजना 
निर्माण करना, (३) चुने हुपे व्यवछाय के दफ्तरों में नवयुत्रक रोज़गार सेवा संस्था 
की स्थापना करना ठथा वयस्कों के लिये व्यवसाय की सन्ताद देना तथा 'केरियर 
प्रेमकलेट! आदि उपयुक्त तत्सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित करना; (४) रोजगार सम्बन्धी 
विश्लेषण दया खोज के कार्य-क्रम बनाना धाकि विभिन्‍न व्यवसायों के नाम 
तथा परिभाषा मान्य सुतर की बनाई जा सकें; और (५) रोजगार के दफ्तरों में 
व्यवसायिक परीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम धनाना । इन उपायों से भारत की व्यवसाय 
दिलाने वाली सेवाओं की कार्य कुशलता अधिक बढ़ जावगी परन्तु यह तभी 
सम्मत्र है ज कि रोजगार के दफ्तर राष्ट्रीय सेवा विभाग के रूप में बिकझित 
ही जाँच और दर्मी उनके लिये वेरोजगार व्यक्तियों को व्यवसाय हृढ़ना और 
दिलाना भी सम्मव दो सक्रेगा। कमेटी ने प्रशासन को विकेन्द्रिव करने की 
सिफारिश की दे क्योंकि ऐसा करने से राज्य सरकारों को भी इस संस्या के प्रति 
सद्दानुभूति उत्तनन ही जायगी और बेरोजगार के दफ्तरों का राज्य की सरकार 
ठथा राज्य के अन्तर्गत व्यक्तिगत मालिकों से सम्बन्ध स्थापित करने में भी यदू 
सहायक मी सिद्ध होगी । विकेन्द्रियकरण से प्रान्तीववा के बढ़ने तथा अन्वरघान्तीय 
जनसंख्या के आवागमन में बाधा पढ़ने का भय निर्मल है क्‍योंद्रि इन रोजगार 
के दफ्वरों की नीति तो केन्द्रीय सरकार द्वारा दी निर्धारित होगी | इन संस्थाओं 
के कार्यों के प्रसार के सम्बन्ध में जो मुझाव दिये गये हैं उनसे मालिकों तथा 
रोजगार के दफ्वरों के बीच और वेरोडग्रार व्यक्तियों और रोजगार के दफतरों के 
बीच अच्छा सम्बन्ध भी स्थापित हो सकेया । अदक्ष अमिकों के सम्बन्ध में उनकी 
रजिस्ट्री न करने की सलाद देने में ऐसा लगता दै कि कमेटी इस कारये के विल्तार 
तथा सम्मावित्र अधिक व्यय से विशेष प्रमावित हो गई थी | पर ऐसा करने से 
इसमें संदेद नहीं कि रोजगार के दफ्तरों की बेरोजगारी की समस्या सुलमाने के 
सम्बन्ध में उपयोगिता अवश्य कम दो खाबगी | 


क 


अध्याय ६ 
ऑद्योगिक गृह निर्माण ॥ 
ओ्रौद्योगिक गह निर्माण की समस्या अ्रमक्नो को कमर किराये पर उपयुक्त 
आवास प्रदान करने की है । द्वितीय महायुद्व के पूर्व भी बड़े-बड़े करबों और नगरों 
में, विशेष कर ओ्रौद्योगिक केन्द्रों में, रहने के लिये घरों का अमाव था। श्रमिक 
लोग चौल तथा बस्तियों में बड़े अस्वास्थ्य वातावरण में रहते हैं ॥ गत कुछ वर्षो 
से जन संख्या मे वृद्धि दोने, पाकिस्तान से शरणाांथयों के आने तथा व्यक्तिगत 
लोगो द्वारा कम झंख्पा में नये घरो के निर्माण के कारण दशा ओर भी अधिक 
शोचनीय हो गई है। १६३१, १६४१५ ओर १६५१ की जनगणना के श्रजुसार 
जनसख्या मे क्रमश: ११, १४३ और १३४ प्रतिशत वृद्धि हुई परन्तु नागरिक 
क्षेत्रों में यह दृढ्धि कमशः २१, ३२ और ५४ प्रतिशत हुई। प्राकरिस्वान से लगभग 
प्प, लाख शरणार्थियों के आ जाने से नागरिक क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव 
बढ़ा जिसके प्रभाव से रहने की व्यवस्था और जश्लि हो गई। शरणार्थियों ने 
गाँव की अपेक्षा बडे करत्रों और नगरों में दी रहना अधिक एसर-द क्रिया | इससे 
नगरों और कर्त्रो में रहने के लिए धरों की माँग बढ़ी परन्तु पूर्ति न हो सकने से 
यह अ्रभाव की खाई चौड़ी होती गई ) माँग के अनुसार घरों की पूर्ति तर हो तमसे 
का कारण यह दे कि इमारत बनाने के सामान का अधिक मूल्य दोने के कारण 
ओर बाजार में सामान के अ्रभाव के फलस्वरूप नई इमारतों को पर्याप्त मात्रा में 
नहीं बमाया जा सका । इसके साथ ही मकानों को किराये पर देने और क्रिशये 
की दरों पर सरकारी प्रतिबन्ध लगाने से भी इस दिशा में अतिकूल प्रभाव पड़ा 
ओर इसी कारण बढती जनसंख्या के छाथ सकानों की व्यवस्था नहीं की जा सकी। 
गृह निर्मौण की प्रदृत्ति--वर्तमान में सुख्य रह निर्माण एजेन्सियाँ निम्त- 
लिखित हैं ;--(१) सरकारी अथवा अन्य एजेन्सियाँ, (२) उद्योगपति, (३) सहकारी 
समितियाँ, (४) अपने उपयोग के लिए मकान बनाने वाले व्यक्ति, और (५) विजी 
उद्योग । निजी उद्योग के मालिकों की और अपने उरयोग के लिए गदनिर्माण 
कराने वाले व्यक्तियों की श्रभ्न रदनिर्माण की ओर गति मन्द हो गई है| गत कुछ 
यधथों में इस दिशा को ओर सरकारी तथा अन्य पमिल्ली-जुली एजेन्तियों, उद्योगपतियों 
और सहकारी समितियों की मति में विशेष रूप से बृद्धि हुईं है । 
प्रथम योजना काल में ७६,६७६ किराये के घरों के निर्माण के कार्यफमः 
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को स्वीकृति दी गई थी | इनमें से १६, १६५. बम्तई में, २१,७०६ उत्तर प्रदेश में, 
५४,६२६ हैदराबाद में, भ, १८१ मध्यप्रदेश में, ३,४४४ मध्यमारत में तथा इससे 
कम संख्या में श्रन्य राज्यों में बनवाये जाने वाले थे | जितने किराये के घरों का 
निर्माण प्रधम पंचवर्षीय योजना के समाप्त द्वोने के पूर्व किया जा चुका था उनकी 
सख्या ४०,००० के लगमग थी । जितने किराये के घरों के निर्माण की श्रनुमति 
दी गई है उनमे से ६८,२०० अथवा ८५%: के लगभग राज्य सरकारों द्वारा, 
१०,१६१ अथवा १३५ श्रमिकों के निजी उद्योग द्वारा और १,३१८ या १९६१४ 
उद्योगों में काम करने बालों की सहकारी समितियों द्वारा घमवाये जा रहे हैं। जब 
यह योजना निर्माण की गई थी उछ समय सहकारी समितियों और मालिकों के 
सहयोग की अधिक ञझाशा की थी। योजना के इस पक्ष पर विचार किया जा रहा 
है और ऐसे उपाय सोचे जा रहे हैं जिनसे कि मालिकों और कारखानों के श्रमिकों 
की सहकारी समितियों का अधिक सहथोग प्रात द्ो। इनके अतिरिक्त पुनवोस, 
रक्षा, रेलवे, लोहा ग्रौर इस्पात, उत्तादन, यूचना, निर्माण, शद्द निर्माण तथां पूर्ति 
आदि मत्रालयों द्वारा भी एद निर्माण के समुचित कार्यक्रम कीर्यान्वित किये जा 
रहे हैं। राज्य सरकारें ओर कुछ स्थानीय अविकारियों के अपने निजी गदद 
मिर्माण के कार्यकम मी चालू हैं| यह श्रचुमान किया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय 
योजना काल में पुनर्वास सन्त्रालय ने नगरों से ३,२३,००० किराये के घर 
बनवाये और राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों ने, निर्माण, एदनिर्माण तथा 
पूतति के मन्त्रालयों>को छोड़ कर लगमग ३००,००० गद्दों का निर्माण करबाया। 
अन्य गइनिर्माण की योजनाओं को, जिनका ऊपर दर्सन किया जा चुका है, 
सम्मिलित करते हुए सरकारी विभागों ने प्रथम योजना काल में लगमग 
७,४२,००० ग्रहों का निर्माण फेरवाया । व्यक्तिगत लोगों ने कितने णहों का निर्माण 
कराया उसकी संख्या जानना कठिन है। कर जाँच श्रायोग के इस सम्बन्ध में 
परीक्षा करने से जात हुआ कि नगरों में गदनिर्माण के सम्बन्ध में कुल बिनियोग 
२६४३-५४ में लगभग १२५ करोड़ रुपया था। यदि इसे द्वम पाँच वर्षों की 
अवधि का श्रौसत मान लें और एक घर के बनवाने में औसत ब्यय १०,००० रू० 
के लगभग सान लें त्तो यह क्षात होगा कि प्रथम योजना काल में लगमग 
६००,००० यों का निर्माण व्यक्तिगत क्षेत्र में हुआ | इस प्रकार प्रथम योजना 
काल में लगभग १३ लाख घर नगरों में बनवाये गये । 
प्रथम योजना काल में म्रामों में मो रहने की स्थिति में सुधार के कुछ 
उपायों का प्रयोग किया गया है| स्ममुदायिक विकास योजना क्षेत्रों से पद,००० 
ग्राम्य शौचालय, १६०० मील लम्बी नालियाँ और २०,००० कुँये बनवाये गये हैं 
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और लगभग ३४,००० केंश्रों का जीसोंद्वर किया गया दे और राष्ट्रीय बिकास 
चेत्रों में ८०,००० ग्राम्य शौचालय, २७०० मील लग्बी नालियाँ, ३०,००० नये 
केये और ४१०० पुराने कँश्रों का जीणोंद्वार किया गया है। राष्ट्रीय विकास तथा 
सामुदादिक विकास योजनाश्रों के क्षेत्रों में लगभय २६००० घरों का निर्माण 
हुआ है और लगमय उतने ही पुराने घरों का जीर्ोद्धार किया गया है) अनेकों 
राज्यों में आमों मे इंट के मढदे स्थापित किये जा रहे हैं। कह्दीं-क्दी पर सहकारी 
समितियों बी सद्दायता इस कार्य में ली जा रद्दी है | उदाइरणार्थ उत्तर प्रदेश में 
१६५०-५१ में १६ सहकारी इंट के भट्ट! खोले गये थे; १६५४-धष, तक उनकी 
संख्या बढ़कर ७४२ हो गई और मद्दों के आस-पास केग्ामों में अधिकाधिक नये 
ढंग के पक्के मकान बनते जा रहे हैं। बहुत से राज्यों मे इरिजनों के श्रावास 
की स्थिति को, विशेष भूमि छेत्रों को उनके लिये नियत करके तथा सहकारी 
गहनिर्माण समित्तियों की स्थापना द्वारा, सुधारने का ग्रयत्त किया जा रहा है। 
केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत निर्माण, पूर्ति तथा गृहनिर्माण मन्न्रालय ने आम्य 

इनिर्माण आगार की स्थापना की है जिसका ध्येय इस क्षेत्र को विभिन्न 
समस्याझ्रों का क्रष्यपन करना और शहों फे नवे-तये आकारों, अ्रभिन्‍यासों, 
सिर्माण के ढर्गों तथा स्थानीय कच्चे माल के प्रयोग करने के उपायों की खोज 
करना है । 

कठिनाइयॉँ--ध्रधिक मकानों के निर्माण के लिए प्रोत्सादित करने में 
अनेक कठिनाइयाँ हैं : 

(३) ग्राम और नगर में भूमि, इस्पाठ, इंट, सिर्मेंट, लकड़ी की चौखट 
इत्यादि के मूल्य में बहुत दृद्धि हुई। यइ सभी चीजें मकान बनाने के लिए बहुत 
आवश्यक हैं। इन बच्दुओं के मूल्य अधिक द्वोने पर भी णइ-निर्माण संमव था 
परन्तु सबसे बढ़ी कठिनाई यह है कि इसके लिए पर्यात घन नहीं मिल पाता है| 
दूसरी ओर यदि अधिक व्यय पर मकान बनाथा जाय तो उसका किराया भी 
अधिक होना चादिए परन्तु शइ निर्माण का काय तीम गति से करने का मुख्य 
उद्देश्य यद्द है. कि श्रमक्रों तथा अन्य निर्धन ओर मध्यम श्रेणी के लोगों को सस्ते 


५. किराये पर मकान दिये जा सकें | इसलिए उमस्या यह हैं. कि मकान बनाने के 


सामान का झूल्य घटाया जाय) महँगे सामान के स्थान एर सस्ते मूल्य का कोई 
दूसरा उपयुक्त सामान लगाया जाय और श्रमिकों इत्यादि के लिए सुखदाई परन्ठु 
कमर व्यय में मकान बनाने के लिए. मकान के आका<प्रकार और उसके टाँचे 
इत्यादि के सम्बन्ध में खोज काये किया जाय । परन्तु यदि यह निर्माण के व्यय में 
प्यास कमी मी कर दी जाय तब भी णइ निर्माण योजना को कार्यान्वित करने के 
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लिए, रुपये की आवश्यकता होगी और जब तंक पर्यात्त घन, जो कम से कम १०० 
करोड़ रुपया होगा, झाप्त नहीं होता दर तक सभौ आावश्यकताअस्त लोगों के 
लिए मकानों की व्यवस्था नद्दी की जा सकती है। बाजार में रुपये की तगी है 
और जनता के पास पर्याप्त घन नहीं है | इसलिए घर बनाने के इच्छुक लोगों 
को कमर ब्याज पर रुपया देने के लिये कुछ उपाय खोज निकालना श्रत्यन्त 
झावश्यक है) 

(२) मकानो का किराया बढ़ाने पर राज्य सरकारो ने प्रतिबन्ध लैगा दिया 
है। सरकार तथा अ्रन्य एजेन्सी, उद्योगपति और सहकारी समितियाँ लाभ की 
चिन्ता किये ब्रिना यद॒ निर्माण कार्य में वृद्धि कर सकती है | परन्तु किराये पर 
नियंत्रण लग जाने से और नमरों तथा कस्बों मे मकानो का एलौट्मैन्ट करने की 
व्यवस्था से निजी उद्योगों के मालिक नये मकान बनयाने की ओर से लगभग 
निराश द्वो चुके हैं | कुछ राज्यों मे ऐसी व्यवस्था है कि एक निश्चित तिथि के 
पश्चात्‌ बने नये मकानों पर यह नियन्त्रण लागू नहीं द्वोते हैं इससे नये मकान 
चनबाने के कार्य को प्रोत्ताइन मिला है। 

१६५४२ में एशिया और सुदूर पूर्वी आर्थिक सम्मेलन का गह निर्माण विधयक 
अधिनेशन दिल्‍ली में हुआ था | इस सम्मेलन में सुक्ताब दिये गये भे कि (२) 
आदर्श योजनाएँ चालू की जॉय जिनमे इस्पात और इमारती लक्डी के स्थान पर 
बाँस सथा अ्रन्य लकड़ियों के उपयोग की जाँच की जाय और (२) इसी प्रकार की 

अन्य योजनाश्रो द्वारा ईंट इत्यादि बमाने के लिए उपयुक्त चिकनी मिट्टी की भी 
जाँच की ज्ञाय | इस प्रकार की आदर्श योजनाओं के द्वारा हम अमिक्रों तथा अन्य 
लोगों के लिये सस्ते ओर मुख्दाई मकानों का निर्माण करने के डपाय खोजः 
सकते हैं | 

सरकारी योजनाएँ--ओऔद्योगिक शांति प्रस्ताव में सुकाये गये ग्रह निर्माण 
कार्य कम के आधार पर भारत सरकार ले १६४६ में एक यह निर्माण योजना 
सैयार की । इस योजना में थह व्यवस्था की गई कि राज्य सरकारों तथा कर्मचारियों 
इत्यादि के द्वारा बनाये जाने वाले मकानों में जितना रुपया लगेगा उसका 
दो तिहाई केन्द्रीय सरकार ब्याज मुक्त ऋण के रूप में देगी, परन्तु इसके लिये 
मालिकों को भी कुछ शर्ते माननी पड़ेंगी। इंस योजना के अनुसार मालिक तथा 
राज्य सरकारों को एक तिद्दाई ब्यय की स्वयं व्यवस्था करनी पड़ती हे। केन्द्रीय 
सरकार से उन्हे केबल इतना द्दी लाभ प्राप्त दै कि आवश्यक पूँजी का है अंश 
ब्याजयुक्त ऋण के रूप में प्राप्त हो जाता हे | 

परन्तु इस योजना के असफ़ल द्वो जाने पर भारत सरकार ने यह अनुमवद 
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फिया कि गढ निर्माण कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकारों और कारखाने 
इत्यादि के मालिकों को इसके लिये नकद आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी। इसी 
विचार से एक योजना निर्माए की गई और उसे प्रायः सभी राज्यों की उरकारों के 
पास विचारार्ध भेजा गया। इस योजना मे यह प्रस्ताव रखा गया था कि शहद 
निर्माण कार्य को प्रोत्साइन देने के लिये राज्य सरकारें तथा निजी उद्योगपतियों 
को भूमि के मुल्य का अधिक से अधिक २० प्रतिशत केंद्रीय सरकार रुद्दायता के रूप 
में देगी । परन्तु इसके लिए यह शत्तें लगाई गई' कि (१) मकान यास्तव में श्रमिकों, 
को किराये पर दिया जायगा, (२) किरायेदार से घर की कुल लागत का, जिसमें 
भूमि का मूल्य भी सम्मिलित है, फेवल ढाई प्रतिशत ही वसूल किया जायगा परन्छु 
यह किराया श्रमिक की आय के १० प्रतिशव से अधिक नहीं होना चाहिये, (३) 
घर केन्द्रोय सरकार द्वारा निर्धारित विशेष आकार प्रकार के बनने चाद्िएँ और 
(४) घर का निरीक्षण करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के निरीक्षको 
और गद-निर्माण बोड को सभी आवश्यक सुविधायें दी जानी चाहिएँ | इस योजना 
का कार्यक्षेत्र सीमित था और राज्य सरकारों ने इस ओर विशेष ध्यान नही दिया। 
इसलिये भारत सरकार ने १६५२ के अंत में एक अधिक व्यापक योजना तैयार की 
जिप्तके भ्रन्तर्गंत यह व्यवस्था की गई क्रि केन्द्रीय सरकार गइनिर्माण कार्य को 
प्रोत्तान देने के लिये राज्य सरकारों और णदनिर्माण बोर्ड को कुल व्यय का 9० 
प्रतिशत तक रुद्यायता के रूप में देगी | इसमें भूमि का मूल्य भी सम्मिलित किया 
जायभा ! शेष ५७ प्रतिशत के (लये सरकार ४६ प्रतिशत ब्याज पर ऋण देगी 
जिसे २५, वर्ष के अन्दर चुकाया जा सकता है | सहकारी समितियों के सम्बन्ध मे 
यह व्यवस्था की गई कि शह निर्माण के कुल व्यय का २७ प्रतिशत सरकार 
सहायता के रूप में देगी और साथ ही कुल निर्माण-व्यय का ३७६ प्रतिशव धन 
४३२ प्रतिशत बार्पिक ब्याज पर ऋण देगी जिसे १५ वर्ष के अन्दर चुकाया जा 
सकता है | उद्योग के मालिकों को सरकार कुल लागत का २४ प्रतिशव झ्राधथिक 
सहायता के रूप में और कुल ब्यय का ३७१ प्रतिशत तक ४| प्रतिशत बापिक 
ब्याज की दर से ऋण देगी।यह ऋण १५ वर्ष के श्रन्दर चुकाना होगा | इन 
सब के सम्बन्ध मे ऋण तथा अनुदान की मात्रा स्टेन्ड्ड लागत के आधार पर 
अनुगरणित माता पर ही सीमित कर दी जायगी । बम्बई और कलकत्ता के सम्बन्ध 
मे १ कमरे वाले कुई मजिले मकानों की स्टेन्डड लागत ४५०० रुपया और श्रन्य 
स्थानों में २७०० दझपया आँकी गई है। दो कमरे वाले कई मंजिले मकानों की 
अम्धई और कलकत्ता में लागत ४४३० रुपया (जों कि अब बढ़ाकर ४६३० रुपया 
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कर दी गई है) और अन्य स्थानों में ३४६० दपया आकी गई है| एक मंजिले 
मकानों के लिये स्टेन्डर्ड लागत का अनुमान कम थन राशि है। 
इस पुनंपरोक्षित योजना की दो मुख्य विशेषताये हैं: (१) सहकारी समितियों 
को ब्यय की ४०% तक ऋण रूपए से सहायता मिल सकेगी जबकि भूल योजना 
के अन्तगंत केवल ३७३ दी मिल सकती थी और १५ वर्षों में ऋण के चुकता 
करने के स्थान पर श्रत्न २५ वर्ष का समय मी मिल जायगा; और (२) स्टेन्डड 
किराया विभिन्न प्रकार के मकानों के लिये बम्बई तथा कलकत्ता में १० रुपये से 
लगाकर ३० रुपया तक ओर अन्य नगरों और करतों में १० रुपये से लगाकर 
१६ रुपया तक नियत कर दिया गया है। इससे योजना अधिक पूर्ण बन गई है । 
यद्द आशा की जाती है कि शह निर्माण कार्य को इस योजना के श्रन्तर्गत अधिक 
ओत्साइन भी मिलेगा | 
आर्थिक सहायता प्राप्त रद निर्माण योजना फे अन्तर्गत, जो सितम्बर 
१६५२ में लामू हुई, १६५७-४८ केल्द्रीय उरकार द्वारा मज़र की गई घनराशि 
२४०७६ करीड़ र० थी जिसमें १३-२८ करोड़ रु० ऋण के रूप में तथा १२-४१ 
करोड़ र० श्रार्धिक सहायता के हूप में थे। इसके अन्तर्गत ६१,२५० घर थे । 
नवम्बर १६५७ तक पूर्ण हुये मकानों की संख्या ६६,७०० थी तथा शेष निर्माण 
के विभिन्न चरणों में ये 
द्वितीय प्रचवर्धाय योजमा के अन्तर्गत औद्योगिक तथा अन्य शइ निर्माण 
योजनाओं के लिये अधिक घन सद्गायता में देने का निश्चय किया गया दे | प्रथम 
योजना में १८५ करोड़ रुपयों की सद्बायता का प्रबन्ध किया गया था परन्ध द्वितीय 
योजना मे १३० करो ढ़ रुपयों की सद्यायता को निम्न तालिका के अनुसार प्रधन्ध 


किया गया है :-- 
सहायता प्राध्त श्रौद्योगिक रह निर्माण 82 ४५ करोड़ रुपये 
निम्न ग्ावन्वर्ग के लिये यद निर्माण ढूंढ. डक हा हट 
आम यह निर्माण बे अप ला 
बचस्त्तियों की सफाई ओर भंगियों के लिये णइ निर्माण. २० ?े 
मध्य वर्ती झ्राय वर्ग के लिवे शइ निर्माण ... डर गा 
रोपण॒द्योग के लिये यद निर्माण 3५२ के 557 
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द्वितीय योजना के अन्तर्गत व्यय की योजना अधिक बिस्तृत्त है और अनेकों 

नये ब्यय के शीर्ष उसमें सम्मिलित कर लिये गये हूँ जो कि अ्रथम योजना में नहीं 
थे और कार्य का श्येय निम्न है :-- 


ओऔद्योगिक णइ निर्माण ०१ 


ग्द्दों की संख्या 

१... सद्यायता प्राप्त ओऔद्योगिक घर श्र्ध,००० 

२. निम्न आय बर्ग के लिये घर ६६,००० 
३... बहल्त्तियों में रहने वालों के लिये नये घर 

जिनमें मंगी भी सम्मिलित है-- ११०,००० 

४. मध्य बर्ती आय बर्ग के लिये घर ३००० 

५... रोपण उद्योग के अ्रमिकों के लिये घर ११,००० 

६. आमीण णद निर्माण योजना १३३३ै३००० 

योग ड,२७,००० 


अन्य केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा, राज्य सरकारों तथा स्थानीय अधिकारियों 
द्वारा तथा कोयले की खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये गह निर्माण 
सम्बन्धी कार्यक्रम के कारण व्यक्तिगत लोगों द्वारा बनवाये घरों के अतिरिष्त 
७५३,००० गदों का (जिनकी संख्या ८००३००० के लगभग द्वितीय योजना काल में 
आँकी गई दे) निर्माण होगा | इस अरार द्वितीय योजना में कुल १६ लाख घरों 
के निर्माण का श्रचुमान है जबकि प्रथम योजना काल में केबल १३ लाख घरो का 
ही निर्माण हुआ था । 

(हृतीय योजना के पहले तीन बे में णह नर्माण के ऊपर किये जाने बाले 
कुक व्यय का अतुमान ४० करोड़ है | “आधिक सहायता प्राप्त आओऔद्योगिक णदद 
निर्माण योजना के अन्तर्गत श्६३६-४४६, इन तीन वर्षों में ४२,६०० इकाइयों के 
निर्माण की व्यवस्था दे | निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत २२,००० इकाइयों के 
'नर्माण की तथा मंगियों के गद निर्माण के अन्तर्गत २२००० इकाइयो के निर्माण 
की व्यवस्था है। प्रामीण यह (नर्माण योजना १६४८-अ६ में अमावपूर्ण ढंग से लागू 
की जा रही है। चूँकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काट-छाँट दो रही है अतएव 
ग्डानर्माण के लिये संशोधित राशि १०० करोड़ 5० होगी जो प्रारम्मिक राशि से 
२० करोड़ रुू० कम दे। ४५०० करोड़ रु० के कुल व्यय में गह निर्माण पर किया 
जाने बाला व्यय प्प४ करोड़ रू० है। इसमें ६४ करोड़ द० राज्यों के लिये है तथा 
२० करोड़ रु० केन्द्र के लिये है |? 


नस सना 


अध्याय ३० 
श्रम की कार्यक्षमता 


/__ यह लोक श्रसिद्ध दे कि मारतोय श्रमिक निपुण नहीं है। उसको प्रति घंटा 
उत्तादन शक्ति भी बहुत कम है| वदि पराश्चात्य देशों के डसी अ्रकरार के अमिकों 
की उत्पादन शक्ति से वुलना की जाय तो पता चलेगा फि भारतीय अ्रमिर्का का 
उत्पादन बहुत गिरा हुआ है। जापान, ब्रिटेन और अमरीका के श्रमिक की अपेक्षा 
उतने ही समय में भारतीय श्रमिक चहुत कम कार्य कर पाता है। 

सूती मिल उद्योग संबन्धी प्शुल्क मरडल (१६२६-२७) ने बताया कि 
भारतीय अमिकर झथवा आपरेटर ने श्८० तकुशों पर कार्य क्रिया जब्र कि इतने 
दो समय में जापान के अमरिक ने २४०, इंगलैंड के श्रमिक ने ५०० से ६०० के 
बीच और अमरीकी श्रमिक ने १ १२० तकुओं पर कार्य किया। मारतीय बुनकर 
ओखतन २ करें चलाता है जब कि जापान का बुनकर २३, ब्रिटेन का ४ से ६ 
पक और अमरीका का ६ करे चला लेता है। इससे भारतीय श्रमिक की सापेक्षि+ 
कार्यज्षमता का आभास मिलवा है। यहाँ यह बता देना आ्रावश्यक दे कि गत 
कुछ बर्षों से कतियय सूती मिलों में कार्यज्षमता में काप़ो वृद्धि हुई दे । सूती उद्योग 
उम्तन्धो वर्किज्ञ पार्दी (१६४२) ने जाँच करके पता लगाया कि दिल्‍ली की एक 
और भद्भास की दो मिलों में एक बुनकर ४, ६, ८ और १६, अहमदाबाद की एक 
मिल में १८ और बसाई की एक मिल में ६ कर्ये चला लेता है। कार्यज्षमता में 
ट्ैस दृढ्वि का कारण यह है कि इन मिलों में स्वचालित आधुनिक मशीनें लगी हुई 
हैं जिससे श्रमिक अविक काम कर सकता है पसन्‍्ठ कार्य में इतनी प्रगति दोते हुए 
भी आ्राज तक यह बात स ये माना जाती है कि भारतोंय श्रमिक बिटेन या जापान 
के छपने ही प्रजार के अमिक से कम नियुण दे | कायला-बदान उद्योग के सम्बन्ध 
मे भारत की जिश्रोलोजीकल, माइनिंग और मेटालर्जोकल सोसाइटी के रए में 
वापिंक अधिवेशन के अध्वक्ष के भाषण में बताया गया कि भारत में एक अमिक 
को उत्पादन २०७ टन है जब #ि ब्रिटेन के मजदूर का ६*२६ टन, जर्मनी के श्रमिक 
का छद्ट६ टन और अमरीका के श्रमिक का २१*द८ टन है। भारतीय श्रमिक का 
प्रतिषण्टा उत्पादन गत कुछ बर्षों में गिरा है। योजना आयोग ने बताया है कि 
कोयला खदान उद्योग में कार्य करने वाले अमिकरों की संख्या र६४२ में २, १४, 
२४४ से बढ़कर १६५४ में ३,४०,००० हो गई है जब कि इसी अवधि में कोयले 


श्रम की कार्यक्षमता श्ण्३े 


का उत्पादन २ करोड़ ५८ लाख ६० इजार टन से बढ़कर ३ करोड़ ४० लाख टन 
हो गया | इस प्रकार जब श्रमिकों की संख्या में ८ ग्रतिशत बृद्धि की गई तो 
जुलबादन केवल ३२ प्रतिशत बढ़ा दे परन्तु श्रमिक का प्रतिघश्ा उत्पादन ११७ 
टम से गिरकर लगभग १०० टन हो गया । 

यद्यपि सभी उद्योगों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना प्राप्त नहीं है फिर भी 

/ ३६५७ में प्रकाशित कत्िपय उद्योगों की उत्पादकता और अजित आय के परिवतनों 
से निम्न बातें ज्ञात होती हैं 

(0) कोयला उद्योग में १६५१-१६५४ के बीच खोदने तथा लादने वालों की 
उद्यादकता में ०९०७६ प्रति भाद वृद्धि हुईं जबकि प्रति सप्ताइ नकद 
आय मे ०२६ की दृद्धि हुई । 

(8) कागज उद्योग में, १६४८-१६५३ के च्ोच मजदूरों की श्रीछत आय 
मेतो वृद्धि हुई किन्तु इनकी उत्पादकता बढ़ने का कोई चिन्ह 
नहीं था। 

(8) जूट उद्योग में १६७४८-१६४३ के बीच उत्पादकता को वृद्धि २'& 
प्रतिवर्ष थी जबकि अर्जित आय की दृद्धि ३७ थी तथ, 

(१9) बूती बच्र उद्योग में उत्पादकता की दृद्धि की वाषिक दर १६४८-१६५४३ 
के बीच २२८ थी जबकि श्रजित आय की वृद्धि ११४ थी 7 

इसके विपरीत अमरोका और ब्रिटेन के अमिक की कार्यक्षमता में निरन्तर 

चूदि दोदी जा रदी हे । अमरीज्ी भ्रमिक को ग्रतिधण्टा उत्पादन छमता में १६१० 
तथा १६४० के बौच ८३ प्रतिशत दृद्धि हुई । विगत १५ वर्षों में इसमें और अधिक 
बूद्धि हुई हे | यह बत्ताया गया है कि यदि उत्पादन क्षमता इसी अनुणत में बढ़ती 
गई तो ३० वर्ष में दोगुनी हो जायगी : उत्पादन शक्ति की जांच करनेवाली एक 
ऑग्ल-अमरीकी परिषद्‌ ने ब्रिटेन के लोहे और इस्पात के कारखाने के कुछ 
विभागों की जांच की । परिषद्‌ की रिपोर्ट में बताया गया है कि १६१६ से १६४२ 
के बीच स्टील फोडिग में १५ से २० प्रतिशत की और ड्राप-फौडिग में १० प्रतिशत 
की वृद्धि हुई हे। ऐसे दी अनेक उदाहरण दिये जा सकते हूं ॥ अनेक कारणों से 
भारतीय' अमिक की कार्यक्षमता निरन्तर घटती जा रही है | यहाँ यह इता देना 
अनुचित न होगा कि कार्यक्षमता में कमी होने के लिये केवल भारतीय श्रमिक दी 
उत्तरदायी नहीं है। इसका बहुत कुछ कारण खराब मशौनें और दोष पूर्ण 
औदोगिक तंगठन है | परन्तु इसका परिणाम यह अवश्य हुआ है कि भारतीय 
उद्योग्र की प्रवियोगिता शक्ति घट गई है और विश्व घाजार में अपने माल को 
लिकासी करने में उसे अत्त्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पढ़ रहा दै । 


श्ण्८ भारतीय अर्थशास्त्र की समस्पाएँ 


कारण-अम्तिक की कार्यक्षमता अथवा उसकी निपुणता की परिभाषा 
करना बहुत कठिन है और यह अनेक बातो पर निर्भर करती है। श्रमिक की 
कार्यक्षमता की जाँच करने का एक व्यवद्यारिक ढंग श्रमिक के प्रतिघण्टा उत्प्रादन 
की जॉच करना है ॥ एक अ्रमिक की एक शिफ्ट के कुल उत्पादन के द्विसाब से 
भी कार्यक्षमता का पता लगाया जा सकता है | एक शिफ्ट में ७३ या ८ घण्दा 
कार्य होता है। इसके साथ ही श्रमिक के वार्षिक उत्पादन की मात्रा को भीर्टी 
इसका साधन घबनाया जा सकता है ॥ श्रमिक की कार्यक्षमता केकल श्रमिक के श्रम 
पर ही निर्मर नहीं रदती है । कच्चे माल के प्रकार, मशीनों के प्रकार और उनको 
हिषति ओ्रौर सम्पूर्ण श्रौद्योगिक सगठन का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। अकुशलता 
झथवा निपुण न होने के लिये सारा दोप भारतीय अ्रमिक पर ही नहीं मढा जा 
सकता | कुछ दोष अवश्य अमिक का भी है परन्तु जिस पणाली के अन्तर्गत वह 
कार्य करता है उसे इस आरोप से वंचित नहीं किया जा सकता। जब हम 
भारतीय अ्रमिक्र की क्रार्यक्षमता और ब्रिठेन, अमरीका या श्रन्य देशों के श्रमिकों 
की कार्यक्षमता की तुलना करते हैं तो हमें दोनो देशों के कारखाने में लगी मशीनों 
ओर कार्य की स्थिति प्र भी विचार करना चाहिए । परन्व॒ फिर भी इन सभी 
बातो पर विचार करने के बाद भी यह रही है कि भास्तीय श्रमिक की कार्यक्षमता 
अमरीकी तथा ब्रििश श्रमिक की कार्यक्षमता से कम है। 

भारतीय श्रमिक के अकुशल होने के अनेक कारण बताये मये दँ : (१) । 
श्रमिक की अस्वरंथता, (२) कुशलता का अभाव, (३) उसका प्रताजी स्वभाव, (४) 
जलवायु, (४) श्रांमक का कम वेतन, (६) भारतीय उद्योग द्वारा प्रयोग में लाये 
जाने वाले कच्चे माल का घटिया प्रकार, (७) हृटी-कूटी और पुरानी मशीनें झौर 
बहुत से कारखानों मे दोष पूर्ण अभिन्यास और (८) अकुशल औद्योगिक संगठन | 

दुवेल शरीर तथा बुरा स्व/ल्थ्य--इसमे कुछ रुन्देह नहीं कि भारतीय 
अमिक का स्वास्थ्य ब्रिठिश या अ्रमरीकी श्रमिक की झपेज्ञा गिरा हुआ है | प्रश्न 
भारतीय श्रमिक ओर ब्रिटिश अथवा अमरीकी श्रमिकों के स्वास्थ्य की तुलना करना 
नहीं है | वास्तव में प्रश्न यह हे कि भारतोय श्रमिक जो काम करता है वह उस 
काम के लिये उपयुक्त दे या नहीं | यदि बह उस काम के लिये उपयुक्त हैं तो यह 
कहना उचित नहीं कि ब्रिटिश अथवा अमरीकी अमिक की अपेक्षा स्वास्थ्य अधिक 
खराब द्वोने के कारण भारतीय श्रमिक की कार्यक्षमता अ्रपेज्ञाकृत कम दै । स्वास्थ्य . 
ठीक न रइने पर ब्रिटिश, अमरीकौ प्राय; सभी अमिकों का उत्पादन गिर जाता 
है, उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसलिंये भारतीय श्रमिक की अक्ुशलता 
का कारण उसकी बीमारी या दुर्बलता नहीं दो सकते हैं| 
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(0) प्रवासी प्रवृत्ति--मास्तीय श्रमिक की प्रवासी प्रवृत्ति से भी डसकी 
अकुशलता नही पद्ध की जा सकती क्योकि जबंतक अमिक काल करता है तबंतक 
श्रोद्योगिक केन्द्रो में रहता है और इस बीच बह अपनी सम्पूर्ण योग्यवा के अनुकूल 
कार्य कर सकता है। बीच-बीच जु गाँव चले जाने से एक निश्चित लाभ यदद 
शेता है कि कारखाने के काम से कुछ दिंत का अवकाश ले कर कारखाने के 
नियमित कार्य से अजग द्वो जाने के ऋआरसण एक नई शक्ति प्राप्त करता है इससे 
पुनः कारखाने लौटने पर बढ पहले की अवेज्षा अधिक कार्य कर सकता है। 

(9) कुशलता का अमाव--ईसी प्रकार यई नहीं कद्दा जा सकता हैकि 
कुशलता न होने के कारण ही उसकी कार्यक्षमता कम है, क्योंकि यदि श्रमिक 
एक विशेष कार्य करता है तो इसका कारण द्वी यह है कि वह इस कार्य को अन्त 
कार्यों की अपेक्षा अच्छी प्रकार कर सकता है। कुशलता का अ्रमाव तभी होता 
है जब कुराल टेकनीशियनों का अभाव हो परन्तु जहाँ कुशल टेकनीशियन काम 
करते हू वहाँ उनकी कार्यक्षमता उतनी ही शिक्षा पाये हुए. अ्रन्य देशों के 
डेकनीशियनों से कम नहीं होनो चाहिये । जहाँ तक ऐसे कार्य का सम्बन्ध है 
जिसको करने में विशेष कुशलता की थ्रावश्यक्वा नहीं द्ोती दे बह्ाँ कुशलवा 
के अ्रमाव का प्रश्न द्वी नहीं उठता । 

(0) कम सजदूरी--सह कहा जाता दै कि पारिअमिक कम होने के कारण 
ही श्रमिक की कार्यक्षमता कम है। इसके समर्थन में यह तक दिया जाता है कि 
कम पारिश्रमिक होने से श्रमिक अपना और अपने परिवारका ठीक से भरण-पोषण 
नदी कर पाता है । इससे उसकी कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पढ़ता है। परन्तु 
यह जानना चाहिए कि इम सात्र बातों का कारण पारिभ्रमिक कम होना नहीं 

है वरन्‌ मूल्प स्तर की तुलना मेँ पारिश्रमिक का अभाव है। यदि श्रमिक का 
पारिश्रमिक कम हो और जिन वस्तुओं पर वह अपना पारिश्रमिक व्यय करता ह्दे 
उनके मूल्य और भी कम हो तो उसे अपने परिवार का मरण-पोषण करने में कुछ 
कठिनाई नहीं दोगी | वह आपनी श्रावश्यकता पति के लिए, सभी वस्तएँ क्रय कर 
सकता दै। वाघ्तव में मुझ्य समस्या यह है कि पारिश्रमिक वस्व॒ुश्नों के मूह्य की 
अपेज्ा कम है । इसी कारण श्रमिक आपने परिवार को पेट भर मोजन नहीं दे 
'वाता है श्रीर उसकी ग्रन्य आवश्यकताएँ मो पूर्ण नदी हो पाती । इससे उसकी 
कार्यक्षमता की क्षति दोती है। प्रश्न पर्यात मोबन न पाने ओर जीवन को सुखी 
बनाने के प्रसाधनों को न पाने का कही है। वास्तव में श्रमिक बस्तुओं के मूल्य की 
अवेश्वा पारिश्रमिकत कम होने के कारण परिवार का ठीक 'तरद से प्रबन्ध भी नहीं 
कर पाता । इख्से उसे सदैव चिन्ता लगी रहती है जिससे अंत में उसकी कार्यक्षमता 
२० 
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पर प्रभाव पढ़ता दै। इस प्रकार एक दुष्चक्र स्थापित हो जाता है; उसकी 
कार्यक्षमता घट जाती है और उत्पादन कम दो जाता है ] पारिश्रमिक दोने से 
कार्यक्षमता नहीं बढ़ प्रती है और जब तक कार्यक्षमता मे वृद्धि नहीं दोती 
पारिश्रमिक नहीं बढ़ सकता | यद्दी कारण है कि भारतीय श्रमिक इतने वर्षों के 
पश्चात्‌ भी आज निर्धन द्वी बना हुआ है। यदि श्रमिक का पारिश्रमिक बढ़ जाय 
और इसके फलस्वरूप उसकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि दो तो वह भविष्य में थ्रौर 
अधिक पारिश्रमिक कमा सकता ह। जहाँ तक पारिभ्रमिक का सम्बन्ध है, द्वितीय 
महायुद्ध से श्रमकों की स्थिति में सुधार हुआ है। १६४२ से श्षभर के बीच 
भारतीय श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि हुई परन्तु दुर्भाग्य से पारिश्रमिक बढ़ने के 
साथन्‍साथ बस्तुओं के मूल्यों में भी इृद्धि हुई और अनेक बस्तुओ्ों की कौमतो में 
मजदूरी की अपेद्या बहुत अधिक दृद्धि हुईं। १६४२ और १६५२ के चीच मजदूरों 
की वास्तविक पारिभ्रमिक में बहुत वृद्धि नही हुईं | जब तक वास्तविक पारिश्रमिक 
में बृद्धि नहीं दोदी अर्थात्‌ अपने द्राव्यिक पारिश्रमिक से वस्तुओं और सेबाओं को 
अधिक मात्रा में नहीं खरीद पाता अमिकों की कार्यक्षमता में कृद्धि नहीं हों सकती 
और यह दुष्चक्र नद्दी हट सकता । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्य देशों की ठुलना में भारतीय श्रमिक की 
मज़दूरी कम हैं। यद्यपि द्वाल में द्राब्यक तथा वास्तविक मजदूरी मे वृद्धि हुई 
है किन्तु इसके साथ भारतीय श्रम की क्षमता में वैसी बूंद नहीं हुई है। 
श्रम-मंत्रालय के श्रम-कार्यालय द्वारा १६५६ मे फेक्ट्री की श्रजित आय सम्बन्धी 
प्रकाशित विवरण से निम्न रोचक निकर्ष निकलते दें :-- 

२--भारत में फैक्ट्री में काम करने वालो की कुल अर्जित आय (रेलवे 
वकशाप सम्मिलित नहीं है) १६४७ में १३७३ करोड़ र० थी जो १६५४ और 
१६५६ में बढ़कर क्रमशः २४५ करोड़ 5० २६६०५ करोड़ इ० दो गई। स्थायी 
उद्योगों में लगे तथा २०० ढ० प्रति भाद से कम पाने वाले व्यक्तियों की वार्षिक 
आय १६४७ में ७३७ रु० थी | १६५४५ और १६४६ में बढ़कर यद् ऋमशः १,१७४ 
रु० तथा १२१३ २० दो गई । 

२--१६४७ से १६५६ तक दस वर्षो मे भारतीय उद्योगों में मजदूरों की 
वार्षिक आय में मदृत्वपूर्ण वृद्धि हुई है । चमड़ा उद्योग में ४५ तथा सीमेन्द उद्योग 
में शृ्३% हुई है । सम्पूर्ण देश को ध्यान में रखते हुये कद्दा जा सकता दे कि प्रति 
मजदूर वार्षिक आय में ६३% की वृद्धि हुई हे । 

इ--भ्रम कार्योलय द्वारा प्रकाशित ऑकड़े वास्तविक आय अपवा रदइन- 
सहन के स्तर में कोई सुघार नहीं प्रकट करते। १६४७ से १६५६ के बौच में 
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अमिक वर्ज से सम्बन्धित मूल्यों में २१% की दद्धि हुई है तथा सामान्य मूल्य स्तर 
में ३२९ को वृद्धि हुई है जब कि औसत द्राव्यिक मजदूरी में ६३% की बृद्धि हुई 
है। इससे रहन-सहन के स्तर में होने वाली वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता 
है । यद्यपि द्वाव्यिक एवम्‌ वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हुई हे किन्तु भारतीय भ्रम 
की उत्पादकता में उस अनुपात में वृद्धि नद्दी हुई है। 

(४) जलवायु--श्रमिक की कार्यक्षमता में कमी दोने का एक महत्वपूर्ण 
कारण भारत की जलवायु है | वर्ष के अधिकांश भाग में म केबल औद्योगिक 
श्रमिकों को बरन्‌ सभी लोगों को श्राक्षस्य श्रीर शिथिलता घेरे रहती है। इससे 
कठिन परिश्रम का काम एक प्रकार से असंभव द्वो जाता है। ब्रिटिश तथा 
जापानी श्रमिक की अ्रपेज्ञाकत अधिक कार्यज्षमत्ता का एक कारण उन देशों की 
जलवायु भी है। भारत में भी विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों की कार्यक्षमता में जलवायु 
के अनुरूप ओतर है। 

(श) भारतीय उद्योगों द्वारा घटिया माल का उपयोग--भारतीय श्रमिक 
की कार्यक्षमता कम द्वोने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह मी है कि भारतीय 
डद्योग घटिया प्रकर के कच्चे माल का उपयोग करते हैं, कारलानों में पुरानी 
और पिठी द्ूटी मशीनें हैं, मिलों के नियोजन में दोप हैं और औद्योगिक सगठभ 
खराब है| इसका पूर्ण उत्तरदायित्व मिल-मालिको पर है। यदि वह अ्रच्छे भ्कार 
का कच्चा भाल दें और कारखानों में अच्छी मशीनें लगाये तो भारतीय अमिक 
की कार्यज्ञमता बढ़िगी और भ्रमिक के प्रति घण्टा उत्पादन की मात्रा भी पहले की 
अपेक्षा अधिक होगी। कारखानों में पुरानी मशीनों के स्थान पर आधुनिक 
मशोनों को लगा सकना वर्तमान में संभव नही दो सका क्योंकि (१) इसके लिए 
आवश्यक वित्त का अभाव है, (२) मशीनों इत्यादि ओर टेकनिकल सामान का 
उपलब्ध द्वो सकना कठिन है, (३) भारतीय मिल-मालिक आधुनिक मशीनों के 
लाभ से अ्रपरिचित हैं और (४) कारखानों के युक्तिकरण का अमिक्ों द्वारा विरोध 
किया जाता है। भारतीय अमरिक मशीनों के युक्तिकरण का ओर पुरानी पिसी 
मशीनों को बदलने का तीव विरोध करता दे | श्रमिकों का कइना है कि इससे 
बेरोजगारी होती है । भारतीय श्रमिक की कार्यक्षमता कम है क्योंकि कारखानों 
की मशोर्में पुरानी और घिसी-पिटी हैं इसलिए. जब श्रमिक इन मशीनों को बदलने 

का विरोध करता है तब वास्तव में दद अपनी कार्यक्षमता में सुधार को रोकता 
है। युक्तिकरण के अध्याय में बताया गया है कि मशोनो के युक्तिकरण से 
बेरोजगारी फैलना आवश्यक नहीं है, यदि बेरोजगारी फैलती है तो सभी बोगों 
को तरह अमिकों को भी प्रगति के लिए यह कष्ट केलना ही पड़ेगा ) यदि मशीनों 
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में सुधार होने से वेरोजगारो फैलती दे और श्रमिकों की कुछ क्षति होती है न्‍ तो 
दीर्ध काल में अमिक की कार्यक्षमता में दृद्धि होने से और अधिक पारिश्रमिक 
मिलने से यह दवानि लाभ में बदल जाती है । 


श्रमिक की कार्यक्षमता की कमी बहुत कुछ उसकी मानसिक स्थिति पर 
निर्भर करती है | कार्यक्षमता में कमी होने के सभी कारणों में प्रमुख यह है कि 
भारतीय श्रमिक विलास प्रिय है और उसमें अनुशासन का अभाव द्वोता है | जत्र 
तक श्रमिक अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझता ,और जब तक मिल-मालिक के 
और झपने द्वितों को समान नहीं समझता तब तक बढ अपनी पूर्ण योग्यता एवम 
झमता से कार्य नहीं करता है। उत्पादन शक्ति रखते हुए भी अ्रपनी कार्यक्षमता 
में कमी बनाये रद्दता है | यद्ट दुर्भाग्य की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 
श्रमिकों की विचार धारा में पहले की अपेक्षा और बुराई आ गई है। श्रमिकों ने 
कारखानों में “काम घीरे करने? की नीति अपना ली है जिसका श्रथ यद्द है कि 
कार्य करने के लिए निर्धारित समय में श्रमिक उचित परिश्रम करने के स्थान पर 
कार्य अ्रत्यन्त घीरे-दीरे करके अपना समय नष्य करता दे। श्रमिक द्वारा काम 
धीरे-घीरे करो? नीति श्रपनाने का एक कारण मालिकों को अ्रपनी माँयें मानने के 
लिए मज़बूर करना है । परन्तु इस उद्देश्य के पूरे दोने के स्थान पर इसके विपरीत 
डस्पादम कम हो गया हे और इससे उसकी स्थिति और भी विगड गई है | 


भारतीय श्रमिक्रों मे अनुशासन के भ्रभाव को गत कुछ वर्षों में (१) 
उत्मादन के आधार पर नहीं बल्कि केवल उपस्थिति के आधार पर मेंइगाई मत्ता, 
ओनस इत्यादि देने से बढ़ावा मिला हे | मेंहगाई भचे को अमिक के रहन-सहन के 
व्यय में सम्मिलित कर दिया ग्रया है | अमिक चादे अपना काय॑ पूर्ण करे यान 
करे उसे मेदगाई भत्ता मूल्य के देशनॉँकों के अनुकूल श्रवश्य मिलता है । इस 
कारण श्रमिक अपने उत्पादन अथवा अपने कार्य की किंचित्‌ मात्र भी चिन्ता नहीं 
करता है। यदि मैंदगाई मक्ते को उत्पादन पर आधारित फर दिया जाता तो 
अमिक ऐसा नहीं करता । साथ दी निर्धारित मात्रा से अधिक उत्पादन करने पर 
अमिक का बोनस और मैहंगाई मत्ता बढ़ता और उत्पादन बढ़वा; (२) इन्डस्ट्रियल 
डिस्प्यूयटस एक्ट के पास दोने के पहिले तक ओऔद्योगिक रगड़ों पर सममौते ओर 
पन्‍्चनिर्ण॑य प्रणाली के अन्तर्गत उद्योग अथवा कारखाने के मालिक को अपने 
कर्मचारी को निकालने का अधिकार नहीं था, चाहे कर्मचारी श्रकुशल हो या 
काम लापरवाद्दी से करदा हुआ पावा गया हो । ऐसे मामलों में नौकरी से अलग 
ऋरने का निर्णय सममौता बोडे, श्रम न्यायालय, या औद्योगिक न्यायालय करते 


मजदूर की कार्यक्षमता डेण्ह 


थे | इसके परिणाम स्वरूप कार्यक्षमता को क्षति पहुँची है और श्रमिक के प्रति 
घस्टे उत्पादन की मात्रा गिरी है। हि 
दोष दूर करने के उपाय--भारत में श्रमिकों की कार्यक्षमता की स्पिति 
बहुत जिगड़ चुकी है और इसको सुधारने के लिए सरकार को, मिल-मालिकों और 
श्रमिक नेताओं को बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। यदि इस 
दिशा में पूरी शक्ति से प्रयत्न नहीं किया गया और केबल आ्रांशिक प्रयत्त किए 
गये तो समस्या सुलकने की संभ/वना कम है। भारतीय श्रमिक की कार्यक्षमता 
बढ़ सझुती है। इसके लिए. यह आवश्यक है कि (१) महंगाई भा, बोनस 
इत्यादि उत्मादन के आधार पर दिए जायें। यह आवश्यक है कि श्रमिक का 
न्यूनतम पारिश्रमिक और उसके कार्य की मात्रा निश्चित कर दिए. जाँय | श्रमिकों 
के लिये एक न्यूनतम पारिश्रभिक इस शर्त पर निश्चित कर दी जञाय कि वह एक 
निश्चित मात्रा में कार्य करे | इसके उपरान्त पारिश्रमिक में वृत्षि हो सकती है पर 
वृद्चि का अनुगणन ऐसे सूत्र के आधार पर होगा मिसमें रहने सहन की लागत 
और श्रमिक की उत्पादकता दोनों द्वी ब्रातों का बिचार सम्मिलित हो। इससे 
अमिकों के द्वित की रक्षा यदि रहन सहन के ब्यय में बृद्धि दो गई तो द्वोगी 
और साथ ही साथ यदि उनकी उत्पाइकवा घट जायगी तो मिल मालिकों का भी 
हित उपेक्षित न हो सकेगा, (२) काम धोरे करो? नीति को औद्योगिक मंगड़े के 
अन्तर्गत समझना चादिए.। यदि अ्रमिक “काम धीरे करो? नीति अपनाएँ तो ऐसी 
व्यवस्था दोनी चाहिए कि मिल-मालिक सममकौता बोड्ड दत्यादि के द्वारा अपनी 
शिकायत दूर करा सके, (३) यदि श्रमिक अच्छी प्रकार कार्य न करें ओर निर्धा- 
रित मात्रा में उत्पादन न करें तो उद्योगर्पात अथवा मिल-सालिक को उन्हे निकालने 
का अधिकार दिया जाना चाहिए, (४) आलस्य, उत्तरदावित्व को टालने की 
भाषना ओर अनुशासन के अमाव को दूर करने के लिए. सरकार को ओर श्रमिक 
नेताओं आदि को निरन्तर प्रचार कार्य करते रहना चादर | यदि उसका ध्यान 
बारम्बार इस दृश्य की ओर आकर्षित किया जञायगा कि उसकी कार्यवाही से वह 
डद्योग नष्ट हो सकता है जिस पर उठकी समृद्धि निर्मर करती है तो अवश्य 
ही श्रसिक की स्थिति मे सुधार होगा और उसका दृष्टिकोण बदलेगा। यद्यपि 
यद्द कार्य बहुत धीरे-धीरे होगा परन्तु दीघकाल मे अमिक्र की कार्यक्षमता 
बढ़ाने में इसका भहुत अधिक श्रमाव पड़ेगा, (५) श्रमिक की उत्पादन 
शक्ति का अध्ययन करने के लिए और उसको ग्रोत्साइन देने के ब्रिटिश 
प्रोडक्टिविटी कौंसिल के समान एक विशेष संगठन भारत में भी स्थायित 
करना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ के उत्पादन शक्ति का अध्ययन करने 


३१० मास्तीय अर्थशाज्न की समस्याएँ 


बाले दल ने बम्बई सूती मिल उद्योग में जो कार्य किया है उससे भारतीय 
सूती उद्योग का उत्पादन बढ़ने की संभावना है | इस दल ने सुकाव दिया है कि 
कारखानों में समी कार्य आधुनिक रीति से किया जाय और वर्तमान स्थिति का 
अंमीर अ्ययन करने के बाद उद्योग के संगठन को योजना बनाई जाय। 
आद्योगिक कार्यक्षमता में वृद्धि करमे के लिए आवश्यक झुकाव देने को विभिन्न 
उद्योगों में तत्सम्बन्धी अध्ययन की ज्यवस्था की जानी चाहिए । 


अध्याय ३१ 
ऑद्योगिक सम्बंध 

औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने, श्रमिकों की श्रार्थिक स्थिति को सुधारने और 
देश को आर्थिक दृष्टि से समद्रशाली बनाने के लिये औदोगिक शांति का अ्रत्यन्त 
महत्व है। यदि इडतालें द्वोती हैं, मिलों-कारखानों में तालाबन्दी की जाती है 
और औद्योगिक शांति भंग की जाती है वो उत्पादन घटने लगता है, उत्तादन 
व्यय में वृद्धि होने लगती दे और आय कम हो जाने से अमिकों को अनेक 
कठिनाइयों का सामना क रना पड़ता है । बाजार में वस्तुओं की पूर्ति नियमित रूप 
से न होने या उनकी पूर्ति मे किसी प्रकार की बाधा आ जाने से उपमोक्ताशओं 
को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। औद्योगिक क्षेत्र में अशांति होने 
सम्पूर्ण देश की शांति भंग दो जाती है और इससे किसी को लाम नहीं होता | 
पुजीवादी व्यवस्था में तालाबंदी का होना श्रावश्यक नदीं है। यदि उचित ध्यान 
रखा जाय और व्यवस्था ठीक द्वो तो इन बाधाओं को पूरी तरद समास न भी 

किया जा सके तो कम से कम दाला अवश्य जा सकता है। 
आधुनिक प्रवृत्तियाँ--भारत के श्रौद्योगिक छत में शांति बनाये रखना 
सदैव सभव नहीं रहा दे । द्वितीय विश्व युद्ध के काल में औद्योगिक भंगड़ों की 
संख्य( श्रीर इन भगड़ो के कारण नध्य हुए कार्य के दिनों को संख्या काफी कम 
रही है | आँकड़ों से प्रकट होता है कि १६४२ में जम कि युद्र अपनी चरम सीमा 
पर था दृडताल एवम्‌ तालाबन्रियों से केवल २३ लाख कार्य के दिन नष्ट हुए. 
१६४४ में यद् संख्या बढ़कर ३४ लाख दिन और १६४५ में ४१ लाख दिन हो 
गई। यह संख्या फिर भी अपेल्याकृत कम रही; इसको अत्यधिक नहीं कहा जा 
सकता है । युद्ध के समय औद्योगिक सम्बन्ध काफ़ी अच्छे रहे क्योकि (१) भ्रमिक 
ने सरकार को लड़ाई में सहयोग देने का बचन दिया और व यह नहीं चाइते 
ये ऊझ्लि उत्तादन में किसी प्रकार की बाधा पड़े और युद्ध का सफल संचालन कर 
सकने में किसी प्रकार की बाघा पड़े। (२) उठ समय वस्वुश्नों के भाव में तथा 
रहन-सहन के व्यय में दृद्धि की समस्या उसन्न महीं हुईं थी। इसी समस्या से ही 
बाद में औद्योगिक कगड़े उत्पन्न हुए। १६ अगस्त १६३६ को समाप्त होमेवाले 
सप्दाद को आधार मानते हुए १६४१-४२ और बाद के चार वर्षों भें सामान्य 
मूल्य के देशनांक क्रमशः १३७००, १७१०, १२६५ २४४९ और २४४६ रहे ! 
अस्तुओं के मूल्यों में बृद्धि हो गई थी परन्तु इसी समय बेनन में मी आंशिक वूद्दि 


श्श्र भारतीय अर्थशार्ध की समस्वाएँ 


हो गई थी | इससे मालिक तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध विशेष खरात्र नहीं हुए; 
(३) युद्ध के समय भारतीय प्रतिरक्षा नियम की घारा ८१-ए लागू थी जिसके 
अनुसार औद्योगिक कगडों का निपटार करने के लिए सरकार को संकट कालीन 
अधिकार दिये गये थे। सरकार अशांति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाद्दी करने को 
स्वतंत्र थी | 
परन्तु युद्ध के समाप्त द्ोते ही, ओर विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्त होने के * 
पश्चात श्ोौद्योगिक कंगडो की संख्या बढ़ी और उत्पादन मे कमी थ्रा गई। १६४६ 
और १६४७ में क्रमशः १ करोड २७ लाख ओर १ करोड़ ६८ लाख कार्य के दिन 
नष्ट हो गये जब कि १६४५ में केवल ४१ लाख कार्य के दिन नष्ट हुए | औद्योगिक 
झगड़ों मे इतना दृद्धि द्ोने का कारण यह था कि (आ) स्वतन्त्रता प्राप्त दोने के 
पश्चात्‌ अधिक के दिल भें नई आशाएँ जगी थीं। श्रमिक अपनी श्रार्थिक स्थिति 
को सुधारमा चाइते थे और इसी के परिणाम स्वरूप हड़तालें हुईं।| सरकार की 
श्रम नीति ने भी जिसका उद्देश्य श्रमिकों का पारिश्रमिक बढ़ाना और काये की 
स्थिति भें सुधार कश्ना था, इसमें काफी योगदान दिया, (ज) युद काल की अपेक्षा 
चीजों के भाव में श्रधिक बृद्धि हुई | १६४५-४६ में थोक बिक्री के भाव का देशनाक 
२४४८ था परन्तु १६४६-४७ में बढ़ कर २७४८४ और शश४७-४८ में ३०७ हो 
गया । बस्तुओ्रों के मूह्यो में तो वृद्धि हुई परन्तु वेतन अथवा पारिश्रमिक में इसी 
अनुपात में वृद्धि नहीं हुईं। इससे अमिक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना 
पढ़ा | परिणामस्वरूप अ्रभ्िकों ने वेतन अथवा पारिश्रधिक बढ़वाने के लिए दड़तालें 
कीं; (स) भारतीय प्रतिरक्षा नियम के लागू न रहने से श्रमिकों ने एक छूट का 
अनुभव किया | अत्र श्रमिकों की इच्छा भी युद्ध के समय की तरह कठोर परिश्रम 
करके उत्पादन बढ़ाने की नहीं रही थी । 

स्थिति क्राफो गभीर रूप धारण करती गई और १६४७ के दिसम्बर में 
भारत सरकार को औद्योगिक शांति सममौता कराने के लिए हस्तज्ञेप करना 
पड़ा | इससे भारत में औद्योगिक सम्बन्ध सुघारने मे काफी सद्दायवा मिली। 
श्रमिक्र के आत्दोलब और सरकार के इत्ताक्षेप करने से पारिश्रमिक में बूद्धि हुई; 
मैंइगाई भत्ता, बोनस और लामभांश में श्रप्तिजों के भाग में भी बृद्धि हुई | यह कहा 
गया कि द्रव्य में श्रमिक का पारिश्रमिक बढ़ने से श्रमिक का वास्तविक पारिश्रमिक 
नहीं बढ़ा और यदि रुपये को क्रय शक्ति को दृष्टि से देखा जाय तो शात द्वोगा कि 
श्रमिकों की स्थिति युद्ध से पूवै के वर्षों की अपेक्षा कहीं अविक बिगड़ गई | इस 
तक भे इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया “है कि मूल्य बढ़ जाने से केवल श्रमिक 
को है नहीं बल्कि सभी वर्यो की जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । 
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प्रश्न यद नहीं है कि अ्मिक को कठिनाइयों का खामना करना पड़ा या नहीं; 
वास्तव में विचारणीय बात यह दै कि क्या श्रमिकों को समाज के अन्य लोगो की 
अपेज्ा अधिक कष्ट सहने पड़े ! यद्रप्रि भ्रमिकों के कुछ बर्ग ने अधिक वेतन 
अथवा पारिश्रमिक की माँग करते हुए आन्दोलन जारी रखा परन्तु जहाँ सक 
पूरे श्रमिक बर्ग का प्रश्न है वह रुच्ुष्ट रहा और इड्तालों को संख्या भी घट 
गई | मिल मालिकों ने तालाबन्दी घोषित नही की क्योंकि पारिश्रमिक में वृद्धि होने 
के साथ ही उत्पादित माल के मूल्य में भी वृद्धि हुई ओर बाजार विक्रेता के 
अनुकूल दृढ़ होने के कारण मिल-मालिकों को अधिक हानि नहीं उठानी पडी | 
इसके साथ दही औद्योगिक झगड़े सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत झगड़े सुलमानेवाली 
संस्था क्रश: अधिक प्रभावशाली बनाई गई झौर सममौते तथा अनिवार्य 
पंचनिर्णय के द्वारा अनेक होने वाले औद्योगिक सगडों को जो अवश्य उसन्न 
होते रोक लिया ग्रया । १६५० में कुल नष्ट हुए अ्म-दिमों की संख्या १रघ८ा १३ 
लाख हो गई परन्तु इसका कारण सर्वत्र ऋौद्योमिक सम्बन्धा का बिगड़ना नहीं 
बल्कि सूती मिल उद्योग की लम्बी इडताल थी।| कुल नष्द हुए १२८८१ लाख 
दिनों मे से १३ लाख दिन अकेले सती उद्योग मे ही नष्ट हुए । श्रोद्योगिक धममौते 
के पश्चात्‌ से मारत में औद्योगिक शांत अधिक भम नहीं हुई है और उक्त 
तालिका के श्रनुसार नष्ट हुये श्रम-दिनों की सख्या घटकर १६५१ में श्र लाख, 
१६४२ में ३३४ लाख, १६५३ में ३३'८ लाख और १६४४ में ३७'२ लास हो 
गई । १६५४६ में ६६६ लाख अम् दिन नष्ट हुये | औद्योगिक ऋगड। की सख्वा 
१,२०३ तथा उनसे सम्बन्धित श्रमिक्रों की संख्या ७१५,१३० थी । १६५७ में ६४ 
लाख भ्रमदिन नष्ट हुये तथा औद्योगिक मूगडों की सख्या २,०५६ तथा उनसे 
सम्बन्धित अमझों की संख्या १,०१८,६२५ थी । नष्ट हुये ६४ लाख श्रम-दिनों में 
सूती वच्च उद्योग में १५, लाख दिन, कोयला तथा अन्य खदान जद्योगों में लगभग 
१० लाख, रोपण तथा जूट उद्योग में लगभग ५ लाख श्रम दिन नष्ट हुये । 
कानूनी व्यवस्था--एक जनतंत्रवादी देश में जहाँ उद्योग स्वदंत्र है 
अपनो माँग के अछुसार उचित वेवन अथवा पारिश्रमिक म मिलने पर श्रमिक 
को अन्‍य उपाय असफल रदने के परचात्‌ श्रत ये हृडत्ताल करने का श्रधिकार है 
और यदि मालिक “श्रमिकों के कार्यो से सन्‍्दुष्ट नहीं हो तो उसे भी ताल्लाबन्दो 
घोषित करने का पूर्ण अधिकार है। यद्यपि जनतंत्री शासन व्यवस्था में यह 
अधिकार निहित हैं फिर भी बिना सार्वजनिक द्वित पर विचार किये इन अधिकारी 
का प्रयोग नहों करना चाहिये | हड़ताल होने से या दालाबन्दी घोषित की जाने 
से उपमोक्ता को भी अनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़तो हें। श्रमिक तथा मिल 
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आलिकीं द्वारा क्रशः इड़ताल और तालाजन्दी के अपने मूलभूत अधिकारों के 
अयोग के धति जनता ओर सरकार उदासीन नहीं रह सकते। उचित रीति से 
सममौता वार्ता चलाने और एक दूसरे की कठिनाइयों को समझते हुए औद्योगिक 
ऋणड़े को सुलकाना सदैव संभव द। औद्योगिक मंग्डड़े सम्बन्धी कानून का 
उद्देश्य यह है कि रंगड़ा होने पर मालिकों तथा कर्मचारियों के बीच सममौता 
करने के लिए. साधन खोजा जाय | इस कानून में विभिन्न परिस्थितियों के 
अनुकूल मिन्न-मिन्न साधनों की व्यवस्था की गई है और किसी भी औद्योगिक 
मगढ़े मे समझोते तथा पचनिर्णंय मे जितना समय लगना चाहिए उसकी अवधि 
ओऔ निश्चित कर दी गयी है। इसमें मामले पर विचार करने की पूर्ण विधि विस्तार 
से दी गई है। भारत तथा संसार के अनेक देशों में यह देता गया है कि कार्य 
की अस्पष्ट रूपरेखा के कारण भ्रप्त उ्तन्न हो जाता और इस्से औद्योगिक मतभेद 
हो जाता है। श्रम कानून का यह उद्देश्य है कि इस धकार के भ्रमों को उत्पन्न 
दमे से रोका जाय और यदि अ्रम उत्पन्न हो गया दै तो उसे दूर किया जाय | 
१६२६ का भारतीय व्यापारिक विग्नह कानून--इस काचून में साव॑- 
जनिक उपयोगिता की सेवाश्रों तथा अन्य उद्योगों के लिए प्रथक व्यवस्था की गई 
थी । सार्वजनिक उपयोगिता सेवायें जैसे रेलदे डाक तथा तार, बिजली और जक्त 
पूर्ति बिमाय के कर्मचारियों तथा भगियों इत्यादि की इड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाया 
ग्यया था । ये कर्मचारी मालिक को १४ दिन पूर्व नोटिस देने के पश्चात्‌ ही इडताल 
कर सकते थे । श्रन्य उद्यांगो में इड़ताल अथवा तालाबन्दी को घोषित किया जा 
सकता था परन्तु इन रगडों को सुलमकाने के लिए. एक निश्चित साधन नियुक्त 
किया गया था। औद्योगिक रूगड़ो के सम्बन्ध में तद्थ ज्नौँंच समिति और सममोता 
'परिषद्‌ नियुक्त करने की भी व्यवस्था की गई थी | जाँच समिति में एक या एक 
से अधिक निष्पक्ष व्यक्ति रखे जायैंगे।यह समिति मामले की जाँच करने के 
पश्चात्‌ अपनी रिपोर्ट निथुक्त करने वाली सरकार के सामने प्रस्दुत करेगी। 
सममोता परिषद्‌ इस बात का प्रयत्न करेगी कि दोनों पक्ष साथ बैठकर झपने 
अतमेदों को दूर करके सममौता कर लें ! समक्तौता न दो सकने पर मामले की 
रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी जाती थी। इस कानूत में अनिवाय पंचनिर्णय की 
व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अ्रनुसार सरकार ने केबल यही म्यत्न किया 
कि दोनों पक्ष एक दूसरे के ओर अधिक निकट आ जाएँ ओर मांमले तथा उस 
मगड़े के कारणों को जनता को बतावे जिससे सममौता करने के लिए जनता को 
राय का मी बल प्राप्त हो | जनइ्ित की सुस्छा के लिए कायूनत की हृष्टि में वे 
इड़तालें और तालाबन्दियाँ गैर ऋनूती थो (क) जिनका उद्देश्य उद्योग के अन्दर 
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आड़े का प्रखार करने के अतिरिक्त कुछ और भी दो या (ख) जिनका उद्देश्य 
जनता पर अनेक कठिनाइयाँ लादकर सरकार को विशेष कार्यवाह्टी करने को 
मजबूर करना हो) हे 

यह कानून उपयुक्त सिद्ध नहीं हुआ। श्रौद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करने 
के लिए, यह पर्याप्त नहीं था क्योंकि (१) समझौता अधिकारी श्रथवा कगड़े का 
शीघ्र मिपदारा करने वाली अन्य संस्थाओं के स्थान पर तदर्थ सार्वजनिक जाँच 
को झधिक महत्व दिया गया और (२) स्थाई ओ्रीद्योगिक न्यायालय की स्थापना के 
लए कुछ व्यवस्था नद्ीीं की गई। 

बम्धई में १६३४, १६३८ और १६४६ मे औद्योगिक विग्रह कानून वमाकर 
उक्त कानून के दोषों को कुछ सीमा तक दूर कर दिया गया। इन कामूनों के 
अन्तर्गत मालिकों द्वाग श्रमिक संधों को मान्यता दी जाने की व्यवस्था की गई 
थी। इन कानूनों में कगड़ों को सुलभम्काने की पूरी विधि ओर निश्चित अवधि दी 
गई थी। केषल सावंजनिक जाँच करने की अपेक्षा समझौते और कगड़ा सुलमाने 
पर अधिकुमहत्व दिया गया ) इस बात का विशेष ध्यान रखा ग्रया कि कार्य की 
शर्तें ध्रस्पष्ट और अनिश्चित न हो क्‍योंकि इससे झगड़े उत्पन्न होते हैं ) इसके 
लिए यह व्यवस्था को गई कि सममौते की शर्ते शोर स्थायी समारयें लिखित और 
रजिस्टर्ड हो । अन्य प्रभावशाली साधनों के साथ द्वी स्थायी औद्योगिक न्यायालय 
का विकास हुआ है। पहले के काजूनों में न्याय का मानना अनिवार्य नहींथा 
परन्तु इडताल अथवा ताले-बन्दी से पूर्व सम्पूर्ण मामले शांतिपूर्ण उपाय से 
सुलमाने के लिए प्रस्तुत करने आवश्यक ये | परन्तु बस्बई के १६४६ के कानून में 
पंचनिर्णय के लिए मामला प्रस्तुत करना अनिवाय कर दिया गया और अपील 
करने के लिए एक अदालत की व्यवस्था की गई | वास्तव में बम्बई ले इन 
कानूनों का बनाकर भविष्य में अखिल भारतीय पैमाने पर अ्रधिक उपयुक्त काबून 
बनाने के लिए मार्ग दर्शाया | 

भारदीय अतिरक्षा नियम के अन्तर्गत कार्यवाही-पहले कहा जा 
चुका है कि युद्ध काल में औद्योगिक रगडों को इल करने के लिए सरकार ने 
सद्भट कालीन अ्रधिकार प्राप्त कर लिये थे। मरतीय प्रतिरक्षा नियम की धारा ८१ 
(९) के अन्तगेत, जो जनवरी १६४२ में लागू की गयी थी, यह व्यवस्था की गई 
थी कि ब्रिटिश मारत की प्रतिरक्षा के लिए, सार्वजनिक मुरक्षा के लिये; शांति और 
व्यवस्था बनाये रखने के लिये युद्ध का कार्य ठीक प्रकार से चलाने के लिये 


समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक सामान की पूर्ति जारी रखने के लिये सामान्य 
अथवा विशेष आदेश द्वारा चेन्द्रीय वरकार त्तालाइन्दी तथा इड़ताल पर रोक 
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लगा सकती है और ओद्योगिक कगडों को समझौते या अदालती कार्यवाही के 
लिये मेज सकती है और अदालत के निर्ण॑य को लागू कर सकती है। इस कानून 
में यइ्ट भी व्यवस्था की गई थी कि हडताल अथवा तालबन्दी की पहले से सूचना 
दी जाय | समस्त की कार्यवाही की अवधि में हडताल अथवा सालेबन्दी पर 
रोक लगा दी गई थी। क्योंकि सरकार को अदालती निर्णय अनिवाय रूप से लागू 
कर देने का अधिकार प्राप्त था इसलिये हम कह सकते हैं कि इस नियम के द्वारा 
पंचनिर्णय थअनिवाय कर दिया शया था। 

१६४७ का औद्योगिक विश्रह कामूचन--फरवरी १६४७ में केन्द्रीय सरकार 
ने औद्योगिक विग्रह कानून स्वीकृत किया। इस कानून ने बम्बई के अलुभव 
का लाभ उठाकर १६२६ के ओद्योगिक विम्नह कानून के कुछ दोषो को वृर 
कर दिया। इस कानूत में कार्य समिति, समझौता अधिकारी, समझौता बोर्ड और 
जाँच-अदालव नियुक्त करने की व्यवस्था है। इनके अतिरिक्त इस कायम में 
अस्थायी औद्योगिक न्यायालय स्थापित करने को व्यवस्था की गई है जिसमे उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश होंगे । इस कानून में परस्पर समझौता करने पर अधिक 
महत्व दिया गया है । पहले कानून में केवल जॉच कार्य को दी महत्व दिया या 
था। कार्य समितियां का कार्य परस्पर बातचीत करके मालिक तथा कर्मचारी के 
बीच का मतमेत दूर करने और सममौता पदाधिकारियों तथा समझौता बोडों का 
कार्य दोनों पत्षा में उमक्तौडा कराना है | परन्तु यदि यह प्रयत्न सफ़ल न हो तो 
मामले को औद्योगिक स्थायालय में प्रस्दुत करने की व्यवस्था की गई है | सरकार 
को इन न्यायालयों का न्याय पूर्ण या आंशिक रूप मे लागू करने का ग्रधिकार 
प्राप्त है । इस ध्रकार इस कानून में भी अनिवार्य पंचनिर्॑य की व्यवस्था है | 

१६५१ में औद्योगिक विम्रइ (संशोधन) अ्रध्यादेश जारी करके इस कानून 
की कुछ कमियो को दूर कर दिया गया | इस अध्यादेश के द्वारा वे औद्योगिक 
इकशाइयाँ भी ऋदालती कार्यवाही के क्षेत्र मे झा ग ई जिनमे अत्र तक कोई झगड़ा 
नहीं हुआ था परन्‍्द भविष्य मे होने की समावना थी | भविष्य मे एक द्वी बात पर 
अन्य श्रौद्योगिक इकाइयों मे कगडा न होने देने के लिए यह अध्यादेश अ्रावश्यक 
उभक्ता गया । १६४० के ओ्रोद्योगिक वविश्नरद (अम अपील न्यायालय) कानून से 
श्रम अपील न्यायालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई है जिसमें जिमिन्नों 
औद्योगिक पच न्यायालयों, औद्योगिक अदालवों, वेतन परिपदों इत्यादि के फैक्ले 
पर की गई अपीलों की सुनवाई होगी | श्रम अपील न्यायालय के डिसी अदालव 
फैसले अथवा निश्चय के विरुद्ध की गई अपीलों पर विचार करने का अधिकार ड्दे 
परख्ु इसकी दो शर्ते हैं : (१) फ़ेसले अथया निश्चय मे कोई विशेव कानूनी पंच 
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हो या (२) उसका संवन्‍्ध वेवन, बोनस, छंटनो इत्यादि से हो। विभिन्न राज्यों में 
ओद्योगिक स्यायालयों द्वारा परस्पर विरोधी फैसले दिये जाने के कारण जिससे देश 
में ओधोमिक सबनन्‍्व अधिक जरिल दोते जाते थे अम अपील न्यायालय स्पापित 
करने की आवश्यकवा अगुमव दुई | इसके साथ ही अपील करने के लिए कोई 
; अवस्था न होने के कारण बढ ओऔद्योगिक अदालतें उदार मनिरंकुश शासक की 
सरहद शआ्आचरण करने लगी थीं। दस ग्कार की निरंकुशता ओर स्वच्छुन्दता जन- 
सत्री शासन प्रणाली रु अनुकूल नहीं है। मूल कानूत को ३३ वीं धारा में यह 
अयवस्था की मई थी कि सममौते के लिए किसी मी झगड़े के विचाराधोन द्वोने के 
काल में कोई मालिक सममोता अधिकारी, बोड अयवा पंचन्यायालय की लिखित 
अनुमति प्राप्त किये ज्िना न किसो कमचारी को दण्ड दे सकता है और न 
निकाल समता है; साथ ही मामला अस्दुत होने के टीक पहले की मौकरी की 
द्वालच मे बह क्रिसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सक्रता है| इस घारा की 
अ्यवस्थाओं को घारा ३३ (ए) जोड़कर ओर बढ़ा दिया गया है। घारा ३३ (०) में 
यह व्यवस्था की गई है कि यदि मालिक धारा को मेंग करता है तो उससे पीड़ित 
कर्मचारी विधिततत लिखित रूप में अपनी शिकायत उस पंच अदालत के सामने 
पेश कर सकता है जिसमें मामला विंचाराघोन है | व६ पचश्रदालव उस शिकायत 
पर उसी रूप में विचार करेगी जैसे वह कानून की व्यवस्था के अनुसार पच 
अदालत में पेश क्षिया गया औद्योगिक रूगडा हो | इस संशोधन के अनुसार 
वीड़ित कर्मचारी को मामले के प्रिचाराधोन होने के काल में नौकरी की हालत में 
परिवर्तन, छट्नी, दएड इत्यादि के मासलों को सीधे पंचन्यायालय में विचारा्थ 
अ्रस्तुत कर सकने का अधिकार प्राप्त है | इससे पंचन्यायालय में प्रस्तुत दोनेबाले 
ऋंगड़ों की सख्या भी अधिक बढ़ने से बंच जायगी और निर्णय भी शीघ्र हो जायगा । 
श्री बी० ची० गिरि का दृष्टिकोण --भारत के श्रम-मंत्री श्रीगिरि ने 
झबदहूबर १६५४२ में नैनीवाल में हुए. मारतोय अ्रम-सम्मेलन के १२ वें अधिवेशन 
में, फ़रवरी १६४३ में नई दिल्‍ली में हुए राज्य अम-मंत्री सम्मेलन में और अनेक 
सावेजनिक भाषणों में बराबर इस बात पर जोर दिया है कि औद्योगिक मगढ़ों 
को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अनिवाय प्रचनिर्णय के द्वारा नहीं बल्कि परस्पर 
कममोता करके स्वेच्छिकत एंजनिाश मे हलता करना चाहिए। इस योजना के 
अम्तर्गंत सावजनिक उपयोग सेवाओं के संबन्ध में अनिवार्य पचमिर्णय लासू 
रहेगा परसू्तु अन्य सस्थाओं था उद्योगों मे समझौता अथवा स्वेब्छिक पच- 
निर्णय लागू रदेगा | परन्तु सकठ्काल में और वेन्द्रीय सरकार से पहले विचार 
बिमर्श कर लेने के बाद राज्य सरकारों को श्रौद्योगिक मामला अनिवार्य पँच- 
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निशुय के लिए सौपने का अधिकार होगा | श्री गिरि का मत था कि श्रम अपील 
न्यायालय को समाप्त कर दिया जाय क्योंकि कगढ़ों को आपस में सुलमा लेने 
के पश्चात्‌ इस न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। भरी गिरि दाग 
सुकाई गई योजना के अन्तर्गत मालिकों तथा कर्मचारियों के बीच के सभी 
ऊऋंगढ़ों पर स्वेच्छा से समझौता करना होगा। समझौता वार्ता के संबन्ध में 
मंगड़े से संबन्धित कोई भी पन्न सममौता अधिकारी की सद्दायता लेने को स्वतंत्र 
द्वोगा और दुसरे पक्ष को यई स्वीकार करना पड़ेगा । यदि इध प्रकार की समकौता 
बात्तां श्रसफल द्वो जाती हे और दोनों पतक्त भामल को पंचनिर्णय के लिए सौंपने 
को अस्ठुत हों तो पंचो का निर्णय दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। यदि पंच 
परस्पर सहमत नहीं हो तो मभूगडे से संबन्धित पार्टियाँ एक निर्णायक छाँट 
सकती हैं. जिसका फैसला दोनो पक्ञों को मास्य होगा। यदि दोनों पार्टियों में 
निर्णायक छाँटने के प्रश्न पर मतभेद दो तो बढ दोनों एक राय से सामला पंच 
झदालत फ्रो सौंप सकते हैं| समकोते की इन विभिन्न स्थितियों के लिए. अवधि 
निश्चित होगी। राज्य सरकारें केवल संकट काल में केन्द्रीय सरकार की 
स्वीकृति सेकर गैर सावंजनिक उपयोग के उद्योगों के मामलों को अनियार्य पच- 
निर्णय के लिए सौंप सकती हैं। परस्व॒ यह अधिकार श्रन्य उद्योगों पर लागू नहीं 
होगा | गिरि-योजना के श्रन्तर्गत श्रमिक समितियाँ, समभोता भ्रविकारी, सममौता 
बोर्ड, श्रौद्योगिक स्वायालंय और पच अदालत पूर्वत्‌ रहेंगी परन्तु भम अपील- 
न्यागालय खत्स हो जायगा । 


इससे दो मुख्य प्रश्न उठते हैं; (१) क्‍या श्रनिवार्य पंचनिर्ंय हो या 
स्वेड्छिक पंचनिर्शय और (२) क्या अम अपील न्यायालय रहना चाहिए या नहीं? 

अनिवार्य पंचनिर्सय--यह कहा जाता है कि अनिवाय पंचनियंय 
औद्योगिक क्षेत्र मे शान्ति बनाए रखने में सद्दायक नहीं है | स्थायी तौर पर 
शान्ति तभी रद्द सकती है जब परस्पर और स्वैच्छिक सभौते किये जायें | यह भी 
बताया गया है कि अनिवार्य पंचनिर्णय से औद्योगिक मगड़ों को प्रोत्साइन मिल्ला 
है और भारत में इससे श्रमिक संघ कमजोर हो गए हैं। “अमिक संघ की व्यवस्था 
पर इससे कुठाराबात होता है| अ्रम्िऊ संघ के सदस्यों में एकता निजी स्वार्थ का 
ही परिणाम है ! यदि श्रमिकों की समम्ध में यह आ जाय कि एकता के सत्र में 
बैंध जाने से द्वी उनके स्वायं की सिद्धि दो सकती है तो उनके संयुक्त होने के लिये 
अन्य किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रह जाती | अनिवार्य पंचनिर्शंय उनको 
इस बात के लिये कोई कारण नहीं उपस्थित करता कि उनमें इस अकार की 
एकता द्वो” | अनिवार्य॑ पंचनिर्णय, श्रार्थिक व्यवस्था को एक ऐसी कठोरता 
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प्रदान करता है जिससे अन्वर्राम्ट्रीय बाजार में बिकने वाली वस्छुओं के लिये 
बहुत कठिनाई उपस्थित हो जाती है । 
परन्तु अनिवारय पंचुनिर्णय का समर्थन भी किया गया है। कह्दा गया ह्ढै 
कि आधिक दृष्टि से कम विकसित देश में श्रौद्योगिक झगड़ों के कारण यदि 
उत्पादन झुक जाता हैं तो इससे राष्ट्र के हितों की क्षनि होने की संभावना है| 
उत्पादन में ग्रियवद रोकने के लिए और परिणामतः राष्ट्रीय आय कम न होने 
देने के लिए अनिवार्य पंचनिर्णय को लागू किया जाना चाहिए | पंचनिर्णय की 
सफलता के लिए. यद्द आवश्यक है कि (१) मालिकों तथा श्रमिकों के कुशल 
संगठन हों और (२) रुमकौते की कार्यवाही में उत्तरदायित्व सममने वाले 
अनुभवी नेताओं को माग लेने दिया जाय । चूँकि भारत में श्रमिक संगठन अरब 
भी बहुत कमजोर हैं, और समझौते तथा पंचनिर्ण॑य के लिए निष्पक्ष व्यक्तियों का 
अभाव है हयलिए यह संभव है कि स्वैच्छिक पंचनिर्णय से सन्तोष॒जनक परिणाम 
न निकले । 
इन सब बातो को ध्यान में रखकर हम इस परिणाम पर पहुँचते है कि 
यथ्यपि सावेजनिक उपयोग के उद्योगों के लिए. अनिवार्य पंचनिर्णंय आवश्यक ऐ 
ओर संकट काल में भी यह लामदायक साधन सिद हो सकता दै परन्तु झ्रौद्योगिक 
मंगड़ों को सुकुकाने का यह स्म्तोपजनक ढंग्र नहीं है। इस्से प्रायः श्रीद्योगिक 
भगड़े उत्पन्न द्ोते रइते हैं, अमिक संगठन कमजोर होते जाते हैं और देश की 
झाधिक व्यवस्था कठोर द्ोने लगती हे । 
परन्तु भ्री ग्रिर का अप्रील न्यायालय को समासत कर देने का सुझाव 
पूर्णतया सत्य नहीं है | देश के विभिन्न मांगों में समान भ्रम स्थिति उत्पन्न करने 
में अपील न्यायालय विशेष सद्दायक रहा दे | वेतन, बोनस, काय की स्थिति 
इत्यादि प्रश्नों पर अपील स्यायालय के फैसलों से औद्योगिक पंच अदालतों को 
काफ़ी लाभ पहुँचा है ) इसमें कुछ समन्देह नद्दीं कि परस्पर समझोता करके या 
स्वेब्छिक पंचनर्णुय द्वारा मामला तय करके ऐसी स्थितिआा सकती दे कि मविष्य 
में अपीक्ष न्यायालय की आवश्यकता न रदे परन्तु जब तक औद्योगिक पच- 
अदालत हैं तब तक देश के विभिन्न भागो में श्रम सम्बन्धी समान स्थिति लाने 
और विभिन्न उद्योगों मे भी एकरूपता लाने के लिए अपील न्यायालयों को समात्त 
न किया जाय |, 
१६४६ का ओद्योगिक विश्नह कानून--एक बिल अमिकों के सम्बन्ध 
विषयक संसद में १६५० में रखा गया, पर उस पर कार्यवादी नहीं हो सकी, 
क्योंकि मिल मालिकों और श्रमिकों के नेताओं मे उसका बहुत विरोध किया | 


झ्रु० भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


4६५४ के सितम्बर में पुनर्प॑रीत्षित रूप में एक विधेयक १६४७ के औद्योगिक 
विग्रह कानून का संशोधन करने के लिये लोक समा मं प्रस्तुत किया गया और 
१६४६ में श्रौद्योगिक विग्रह ( संशोधन तथा विभिन्न शर्तों के साथ ) कानून पास 
जकिया गया । यद बड़े हुर्भाग्य की बात है कि इस कानून में ओ गिरि के विचारों 
को चहुत द्वी सीमित मात्रा में सम्मिलित किया गया है। ऐसा लगता है कि 
उसमे औद्योगिक मगड़ां में विल्तार होगा और सममौता कठिन होगा।| इस 
काडून के मुख्य घ्रविधान, जो कि अम्बई के १६४७ के कानून के अनुरूप हैं, 
पनिम्त हैं २-- 

(१) श्रसिक्रों की परिभाषा विंस्तुत कर दो गई है, और अब ओऔद्योगिक 
कर्मचारी तथा देख रेख करने वाले पदाधिकारी भी जिनका वेतन ५००) सात्तिक 
से अविऋ नहीं है श्रमिकों के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिये गये हैं। क्योंकि बहुत 
से इस प्रकार का कार्य करने बालों को गोपनीय और संगठन सम्बन्धी कार्य दिया 
“गया है शोर वे श्रम्मित्रों की अ्रपेक्षा मालिक्रो के हो विशेष ग्ग हैं, इससे यह भय 
है कि मालिकों को नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा | 

(२) १६४० के ओद्योगिक विग्नह (अपील न्यायालय) कानून का प्रत्यानयन 
कर दिया गया है और श्रमिक्री के अपील स्यायालय को समाप्त कर दिया गया है । 
इस न्यायालय के कारण देश के विभिन्न माय मे श्रमिक्रों की स्थिति मे समानता 
आ गई थो और इसने अनेकों ऐसे ज्ञामदायक सामान्य नियस बना दिये ये 
जिनके विखन्‍्डस से मविष्य में गंभोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा! 
इससे हम केवल एक द्टी अच्छाई की आशा कर सकते ह कि श्रपील न्यायालय फे 
अभाव में सम्मबतः मालिकों और भ्मिकों को स्थिति की वास्तविकता पर बिचार 
करने को प्रेरणा मिल | 
+ (३) इस कानून के अनुसार तीम प्रकार के मौलिक न्यायालय बनेंगे। 
ईद) श्रम न्यायालय, (ब) औद्योगिक न्यायालय और (स) राष्ट्रीय न्यायालय । श्रम 
न्यायालयों को ऐसे औद्योगिक रगड़ों के निंणय करने का अधिकार है जो मालिकों 
की ऐसो ग्शाओं के सम्बन्ध में उत्पन्न हुये हैं जिनका ऑऔचित्य तथा नियमानुकू- 
लता संदिग्ध है ओर जो स्थायी आशाश्रों के अन्तर्गत हैं तथा कर्मंब्रारियों को 
निकाले जाने के सम्बन्ध में झर इडताल अथवा तालाइन्दी के सम्बन्ध में हैं| 
ओऔद्योगिक न्यायालय ऐसे फरगड़ों का निर्णय करेगा जो कि पारिश्रमिक, कार्य के 
चन्टे, बोनस, युक्तिकरण अर छटनी ऊ सम्बन्ध में हैं | राष्ट्रीय न्यायालय ऐसे 
मगड़ों का निर्द करेगा जो कि सरकार के मत में ऐसे मामले हैं मिनकी राष्ट्रीय 
हष्टिकोण से म्रद्दचा है, अथव्रा ऐसे मामले ह जिसका सम्बन्ध एक से अधिक 
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दाज्यों से है । इन तीन न्यायालयों के निर्यय पर अपील करने का कोई अवसर 
जहीं है इसलिये इसके कर्मचारियों की नियुक्ति में उनकी योग्यता पर विशेष ध्यान 
दिया गया हैं| यहाँ यह बता देना आवश्यक होगा कि राष्ट्रीय न्यायालय अपील 
न्यायालय का स्थानापन्न नहीं है ) 

(४) यद कानून स्थायी श्राशाओं के सम्बन्ध में आपत्तिजनक परिवर्तेन 
करता है! मालिकों की किन्‍्हीं विशेष मामलों में कार्य करने की स्थिति के सम्बन्ध 
में बिना उन श्रमिक्रों को, जिनसे इसका सम्बन्ध है, २१ दिन पूर्व अपने विचारों 
की सूचना दिये परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। यह फादूत और्य ग्रिक 
रोजगार (स्थायी आज्ञाओं) कानून का संशोधन करता है और प्रमाण पत्र देने 
बाले विशेष पदाधिकारी को त्तया अन्य अधिकारियों को इस बात का अ्रधिकार 
प्रदान करता है कि वे प्रमाण पत्र देने के पूर्व स्थायी आशाशओं को युक्तिसंगतता 
सथा न्याय पूर्णता पर विचार कर लें। पह्चलि केबल मालिक को ही स्थायी 
आशाओं में परिवर्तेव करने के लिये अविदन देने का अधिकार प्राप्त या । यह 
कानृत श्रमिकों को भो मालिकों के द्वी समान प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी को 


स्थायी आज] में परिवर्तेन कराने के लिये श्रावेदन देने का अधिकार प्रदान 
करता है। 


(५) मालिकों के साथ एक विशेष रियायत की गई है, जिसे इम रियायत 
के स्थान पर यदि न्याय का प्रदर्शन कहें तो अधिक उपयुक्त होगा। इसके 


* अन्तर्गत मालिक को किसी कर्मचारी को, जब कि रूगड़ा.निर्ययार्थ विचाराधीन 


हो, इस मंगड़े से असम्बद्ध किसी दुराचार के लिये निकाल देने अथवा सज्ञा देने 
का अधिकार प्राप्त दे । ऐसी स्थिति में मालिक को अमियुक्त अमिक को एक 
मास का पारिभ्रमिक देना पड़ेगा ओर अपनी आज्ञा फे जिये अधिकारियों की 
३72 लेनी होगी | इससे कारखानों में अनुशासन ठीक रइने की आशा की 
जाती दे। 

इस कानून का सबसे बढ़ा दोष यह है कि सरकार को औद्योगिक निर्य॑यो 
को परिवर्तित कर देने का अधिकार दे दिया गया है। बढ़ी कठिनाइयों के 
पश्मात्‌ मालिकों और अ्रमिकों के पारस्परिक विरोधी द्वितों पर समझौता हो पाता 
है और यदि ऐसे सममकौतों को बदल देने का अधिकार सरकार को प्राप्त है तो 
इससे मामलों के और अधिक उलक जाने का मय है। कानून में ऐसा प्रचन्ध है 
के सरकार को परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं को संसद के समकझ १५ दिन की 
अवधि तक के लिये रकखा जाय जिसके भीतर प्रस्ताव द्वारा संसद उसे स्वीकार 


करे अथवा अस्वीकार कर दे, इससे स्थिति के सुवए की आशा नहीं की जा 
श्र 
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सकती । वास्तविक बात तो यह है क्रि यह जानते हुये कि सरकार को अपने 
इच्छानुकूल निर्णय बदल देने का अधिकार प्राप्त है कगड़ा जिन पक्षों के बीचा 
है वे अपनी बात पूरी-पूरी ब्यक्त न करेंगे और जल्दी समझौता न करेंगे | कानून 
की अच्छी बात यू है कि अब कगड़े में पढ़े हुये दोनों पक्षों को इस बात की 
स्वतंत्रता है कि वे किसी समझौते के मि्य पर हस्ताक्षर कर सकते हैं | इस 
भंगड़े को किसी पंच निर्णायक को फैसला करने के लिये सौंप सकते हैं | इस 
प्रबन्ध के झतिरिक्त यद्द कानून गिरी द्वारा प्रस्तावित संयुक्त रूप से समकौता 
करने की योजना को कोई स्थान नहीं देता। यदि गिरी के अ्रमिस्ताव इसमे 
सम्मिल्लित कर लिये गये होते तो श्रमिक और मालिक के दियों को बिना कोई 
दानि पहुँचाये ही पारस्परिक तममौते की मुविधा कुछ अधिक ही सम्भव 
हुई द्वोत्ती । 
औद्योगिक अनुशासन संहिता (2०0७)--१६५४७ में भारतीय श्रम 
काज्फे नस की स्थायी अम-समिति ने ओ्रौद्योगिक अ्रतुशासन सहिता? झ्पनाई जिसे 
फमचारियों तथा नियोक्ताओं के संघों ने भी स्वीकार किया | इससे भारत में 
औद्योगिक सम्भन्धों के सुधारने की श्राशा की जाती दे । इसके अनुसार कर्मचारी' 
तथा नियोक्ता भविष्य मे द्वोने वाले कगडों को पारस्परिक पत्र-ध्यवद्दार, सममोता 
तथा अपनी इच्छा से बीच-बचाव करवा फे इल करने के लिये बाध्य हैं । इसके 
अन्तर्त श्रमिक तथा नियोक्ता (धीरे काम करो? की चाल, तालाबन्दी, बिना, 
नोडिस के हड़ताल, धमकी तथा अनुशासन द्ीनता के अन्य रूप (जो प्रायम+ 
ओद्योगिक रूगड़ों के कारण होते हैं) को नद्वीं अपनायेंगे । 
मार्के की बात तो यह है कि संहिता में इन्हें लागू करने तथा इसके परिणाम 
आगकने की व्यवरथा भी हे | १६५८ में केन्द्र में लागू करने तथा आँकने के लिये 
एक छोटी झंस्था का निर्माण क्या गया | यह संस्था विभिन्न समूद्दों से अशतः 
या न लागू होने, निर्शय, अधिनियम तथा समभौता आदि के दोबपूर्ण ढंग से या 
देर से लागू द्ोने के उुग्बन्ध मे विवरण एकत्र करेगी। सघ के श्रम मेत्रालय ने राज्य 
सरकारों से २० फरवरी १६४८ तक तथा भविष्य म॒ प्रतिमाह की दस तारीख 
तक प्रश्नावलि के उत्तर के रूप में सूचना देने की प्रार्थना की थी। अच्छे 
ओद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखने की दिशा में यइ एक प्रभावपूर्ण कदम दै। 
अधिनियम पास करने तथा संद्विता स्वीकार करना ही काफी नहीं है। भविष्य में 
इसके अनुसार काम होने के लिये यह आवश्यक दे कि उसके लागू करने तथा 
लागू भ होने के कारणों पर कठोर दृष्टि रखी जाय [ 
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भारत में श्रमिक आन्दोलन बहुत पुराना नही है। यद्यपि २० वीं शताब्दी 
के आरम्म में भारत में ट्रेड यूनियन थीं परन्तु उनका कायक्षेत्र बहुत सीमित था 
और वह उम्र कार्यों को नहीं करती थीं जिनकी एक ट्रेड यूनियन से अपेक्षा की 
जाती है। मारत में इनका विकास बहुत धीरे-घीरे हुआ और जो कुछ प्रगति हुई 
भी दे बह अनेक कारों से सन्‍्तोषजनक नहीं कद्दी जा सकती श्रमिकों में किसी 
समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए रुंगठित होने की मावना होने के लिए यह 
आवश्यक दे कि उन्हें इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता प्रतीत दो । श्८ वीं 
सदी में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति हुई और उसके पश्चात्‌ कुछ देशों में उसकी 
पुनरावृत्ति हुई | परन्तु भारत ने श्र तक इस प्रकार की औद्योगिक क्रान्ति का 
अनुभव नहीं किया है। यदि श्रौद्योगिक क्रान्वि हुई होती तो उससे अ्रमिकों के संगठन 
की श्रावश्यकवा उद्यन्न हो जाती और एक श्रमिक संगठन बन जाता। औदोगिक 
क्रान्ति से अनेक समस्याएँ उसन्न हो जाती जिनकी पूर्ति के लिए श्रमिक्रो का 
संगठित होना आवश्यक द्वो जाता । भारत के औद्योधिक विकास से कुछ समस्याएँ 
उत्न्न हुई हैं परन्ठु यह सम्रस्याएँ उत्तनी तोमर नहीं हैं जितनी श्रौद्योगिक ऋ्रान्धि 
होने पर होती | 
अनेक कारणों से भारत में अमिक श्रान्दोलन का विकास नहीं दो पाया है; 
(१) यद्द पहले कद्दा जा चुका है कि भारत की अधिकतर श्रमिक जनता निरक्षर 
है श्रौर उसका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी हे | अमिक भाग्य पर विश्वास करता है झोर 
यहे मानता है कि स्व॒र्य प्रदत्त करके बह अपनी स्थिति नहीं सुधार कर सकता है । 
इस भावना से प्रेरित होने के कारण वह अपना सम्पूर्ण कार्य भगवान के भरोसे 
छोड़ देता दै। यदि श्रमिक शिक्षित द्ोता तो उसे अपनी स्थिति सुधारने की आव- 
श्यकवा हतीत शेती और उसे यह छत हो जाता कि स्वयं प्रयत्य करके वह अपनी 
*- प्थिति कोबहुन सीमा तक सुधार सकता है । ऐसा अनुभव कर वद्द इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए अपने अन्य अमिक साथियों को सगठित कर सकता था । यदि 
भारतीय श्रमिक भी पाश्चात्य देशों के श्रमिकों को तरह मौतिकवादी होता तो बह 
निरक्षर होते हुए भी संगठित हे सकता था परन्तु मारत में निरक्षरता और भाग्य- 
बाद के कारण ही शाज तक अमिक का प्रभावशाली संगठन नहीं हे पाया है । 
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अमिक श्रान्दोलन चम्बन्यी अनेक कार्यवाहियों के झोते हुए भी भारतीय श्रमिक की कार्यवाहियों के शेते हुए भी भारतीय श्रमिक की 


कह जाम जा ऑद गिर मे भावना कम नहीं हो पाई है । 
दी) माया का ऑय रिक  लल आारजञानों पट दी दिल गई केवल कारखानों पर ही निर्भर नहीं है। 
चीच-बीच में बह गांव जाता रहता है और फ़िर काम करने कारखानों_में आ जाता 
है | समान दलितों की पू्ति के लिए. संगठित होने में उनके स्थान परिवर्तन की 
प्रवृत्ति सत्र से बड़ी बाधक रही है। इधर कुछ वर्षों से स्थिति में कुछ परिवतन 
हुआ है और शुद्ध औद्योगिक श्रमिक के एक वर्ग का उद्मव द्वो रद्या है। 

(३) भ्रमिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि हुई है परन्दु इसके साथ ही रहन-सहन 
के ज्यय में भी वृद्धि हुईं है | श्रमिक अ्रतीत को तरह अन्र भी ट्रेड यूनियन के लि९ 
थोड़ा सा चन्दा देने के लिए प्रस्तुत नहीं होता है। यदि उसे संगठन का लाभ 
मालूम शेना दो ट्रेड यूनियन की सदस्यता फे लिए. आवश्यक चन्दा देने से वह 
पीछे नहीं इटता | 

(४) ३ ३ जे अर के समन न वि फल परबर पतन 
देशों के उद्योगपतियों की तरह ट्रेड यूनियनों का विरोध कर: र यह अनुभव 
करते हैं कि ट्रेड यूनियन उनकी ग्रविद्वन्द्ी शक्ति है । यदि उद्योगपति कुछ और 
विचारपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते तो इस आन्दोलन की बहुत प्रगति हो ययी द्दोती। 
इधर कुछ वर्षों से उद्योगपत्तियों ने औद्योगिक मंगड़ों के निपयारे के लिए भर 
उद्योग में शांति बनाये रखने के लिए ट्रेड यूनियनों का महत्व सममा दे । 

(७) वर्तमान में भारतीय श्रमिक संघों पर स्वयं श्रमिकों का नहीं बल्कि_ 
मे दबा मो बे कि थे ज पाक कल लोगों का नियंत्रण है। यदि ट्रेड यूनियनों का नेतृत्व स्वर्य श्रमिकों के हाथ 
मे जब पक आस दम पर कल आज मत तो बद्द अ्रम्रिक्रों के ह्वित में ट्रेड यूनियनों का संगठन करने का महत्व 
सम रुकते और इससे अमिक आन्दोलन तेजी से बढ़ सकता था। परन्तु नेतृत्व 
'झ्वर्य अमिको के हाथ में नहीं हे और बादरी लोग ट्रेड यूनियनों का उपयोग अपने 
राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति में करते हैं। उनकी दृष्टि में श्रमिकों की स्थिति में 
सुधार करना ग्रौण विषय दोता है। इसीलिए श्रमिक सोचते हैं कि द्रेड यूनियनों 
का संगठन करने से विशेष लाभ नहीं है। भारतीय ट्रेड यूनियन संगठव में यह 
दोष होने से ट्रेड यूनियनों का कार्यक्षेत्र विकसित नहीं हो पाया है और अ्रमिकों में 
शिक्षा-प्रखार और स्वास्थ्य संगन्धी कोई कार्यवाह्दी नहीं की जा सकी है। भारतीय 
ट्रेड यूनियनें अधिकतर संधर्षशील प्रदृ॒त्ति की हैं । यह एक प्रकार से हड़ताल करने 
की श्र मालिक या सरकार के विरुद्ध झ्रान्दोलन करने की एजेन्सी के रूप में कार्य 

करती हैं| इस नीति के कारण भारतीय ट्रेड यूनियनों का कार्यक्षेत्र बहुत संकीर्ण 


हो गया है ( 
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१६५५-५६ में (जिस अ्रयतन वर्ष के आँकड़े प्राप्त हैं) मारत में ७८८६ 
अ्मिक संघ थे जिनके सदस्यों की संख्या २२३ लाख थी | निम्न तालिका से यह 
स्पष्य होगा कि १६५२-घ३ से रजिस्टड श्रम-सघ तथा उनकी सदस्य संख्या में 
स्पोस दृद्धि हुई है | संथो के इस विकाठ के द्वोते हुए भी रजिस्टर किये हुये भमिक 
पंधों के कुल सदस्यों की संख्या उद्योगों में काय॑ करने वाले श्रमिकों की कुल 
संख्या का अंश मात्र ही है| 

रजिस्टर्ड अ्म-संघ तथा उनकी सदस्य-सख्या 





दर 


वर्ष अ्मसघ का संख्या सदस्यों की कुल उंख्या 


कक मल 


६ कि 
रजिस्टर्ड सूचना देने वाले 
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कानूनी व्यवस्था 

ट्रेड यूनियन सम्बन्धी कानून बनाने का उद्देश्य ट्रेड यूनियन की व्याख्या 
करना, उसके कर्तंव्यों और उत्तरदाथित्व को निश्चित करना और ट्रेड'ः यूनियन 
सम्बन्धी उचित कायवाद्दी के सम्बन्ध में उनकी रक्षा करना है। कामून यद्द 
निश्चित करता दै कि उद्योगपति ट्रेड यूनियन को सान्यता देंगे और ट्रेड यूनियन 
सम्बन्धी उचित कार्यवाही करने पर किसी अदालत में उन पर मुकदमा नहीं 
चलाया जायगा । ऐसा कानून न होने पर उचित कार्यवाही भी अन्य अर्थी मे 

अमैध घोषित की जा सकती है । 
(६२६ का भारतीय ट्रेड यूनियन कामून--ह६२६ के भारतीय ट्रेड 
” यूनियन कानून में १६२८, १६४२ और १६४७ में संशोधन किया यया । भारतीय 
ट्रेड यूनियर्ने इसी कानून द्वारा सचालित होती हैं! १६२६ के कानून के अन्तर्गत 
ट्रेंड यूनियन की यह परिभाषा दी गई है कि कोई भी संगठन चादे अस्थायी दो 
या स्थायी यदि श्रमिक और उद्योगपति या मालिक और कर्मचारियों के बीच अथवा 
कर्मचारियों के बीच पारस्परिक उचित सम्बन्ध बनाये रखने के लिए बनाया गया 


के 
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दो, या वाशिज्य-ब्यापार करने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने के लिए. बनाया गया दो 
या दो या दो से अ्रधिक संघो का संगठन हो तो उसको भी ट्रेड यूनियन डी कहा 
जायगा। इस प्रकार ट्रेड यूनियन की ओणी में अमिकों और सालिकों दोनों के 
संगठन सम्मिलित कर लिये गये हैं। इसमें यह ज्यवस्था की गई द्वै कि किसी 
यूनियन के ७ या उससे अधिक सदस्य कानून के अन्तर्गत नियुक्त रजिस्द्रार के 
पास यूनियन की रजिस्ट्री कराने के लिए आवेदन पत्र भेज सकते हैं| परन्तु इसके 
लिए यह आवश्यक है कि यूनियनें निर्धारित शर्तें पूरी करती द्वों। यह भी ब्यवस्था 
की गई है कि रजिस्टर्ड यूनियन के पदाधिकारियों में से आराघे बास्तब में उस उद्योग 
के कर्मचारी हों जिसके अमिकों की यद्द यूनियन हैं| इससे बादरी व्यक्तियों को 
ट्रेड यूनियन संगठन में काफी स्थान मिल जाता हे । यदि यूनियन के काथून 
सम्मत उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किये गये समझौते के सम्बन्ध में झगड़ा दो 
सो यह कानून यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्पों की फौजदारी के दावे से 
मुरक्षा करता है | इसके साथ ही यदि मालिक अमिकों के मगड़े के बारे में कोई 
कार्य किया गया है श्रोर शिकायत केवल यह्द है कि इस श्रकार के कार्य से अन्य 
अमिक द्वारा काम छोड़ दिये जाने की सम्भावना है या यह व्यापार में अथवा 
किन्हीं लोगों की नियुक्ति में इस्तक्षेप करना दै तो इस कानून की वजह से यूनियन 
के पदाधिकारियों और सदस्यों वर दीवानी मुकदमा भी नहीं घलाथा जा सकता है। 
इस कानून द्वाग रहिस्टर्ड ट्रेंड यूनियन के कोष पर प्रवित्रन्ध लगाया 
गया हे। इस कोध का केवल उन्हीं कार्यों में उपयोग किया जा सकता है जिनका 
कानून में बिवरण दिया गया है परन्तु एक प्रथक्‌ कोप का निर्माण करने की 
अनुमति दे कर यूनियन के सदस्यों के नागरिक एवम्‌ राजनीतिक हितों की भी 
रक्त की गई है । प्रत्येक ग्रेड युनियन को प्रतिवर्ष अपना द्विखाड छपे फार्मों' में 
अरकर रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करना पड़ता हे॥ इसके साथ दी आय-वब्यय 
का आाड्डिट किया हुआ विवरण भी भेजना पड़ता है ) यदि मान्यता ग्राप्तद्रेड 
थूनियन के (१) झ्रधिकतर सदस्य अनियमित इड़ताल में भाग लें, (२) यूनियन 
का कार्यकारिणी अनियमित इड़ताल की उलाइ दे, उस्से सहयोग करे या उसे 
भड़काए, या (३) यूनियन का अधिकारी गलत वक्तब्य प्रकाशित कराए, तो 
कानून के अनुसार ये कार्यवादियाँ अनुचित समकी जाँयगी और इसके लिए 
दण्डस्वरूप यूनियन की मान्यता वारस ले लेन की व्यवस्था की गई द्वै। दूसरी 
ओर यदि उद्योगपति या मालिक (अ) अपने श्रमिकों के ट्रेंड यूनियन सगाठित 
करने के अधिकारों में इस्तत्तेष करे या पारस्परिक सद्दायता एवम्‌ सुरक्षा के उद्देश्य 
से की जाने वाली कार्यत्रादी में गड़बड़ी पेदा करे, (इ)किसी ट्रेड यूनियन के 
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नने या उसके प्रशासन में हस्ताक्षेत करे, (स) किसी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन 
के अधिकारी को ट्रेंड यूनियन का अधिकारों होने के कारण नौकरी से निकाल दे 
या उसके साथ मेद-मात्र को नीति बरते, और अमिकों को कानून के अन्तर्गत चलने 
वाली किसी जाँच इत्यादि कार्यवाही में गवाही देने पर या' आगेप लगाने पर 
निकाल दे, या (द) मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ समझौता बार्ता करने से 
इन्कार कर दे या कानून में दी गई सुविधाओं को देने से इन्कार कर दे तो 
उद्योगपति अ्रथवा मालिक की यह कार्यवाही कानून की दृष्टि में ग्रनुचित समझी 
जायगी। अनुचित कार्यवाही के लिए उस पर एक हजार रुपया जुर्माना करने की 
व्यवस्था की गई है । 
इस कानून से यदथपि ट्रेड यूनियनों को मान्यता मिली और उनको कानूनी 
आधार दिया गया किए भी इससे भारत में ट्रेड यूनियन संगठन का विकास 
करने का उद्देश्य पूर्ण म हो सका | इध्षमें अनेक दोप हैं: (१) इस कानून के 
अनुसार ट्रेंड यूनियन केवल मजदूरों के संगठनों तक ही सोमित नहीं है, जैशा कि 
होना चाहिए था, परस्तु टसमें मालिकों और उद्योगपतियों “के संगठन भी शामिल 
किये गये हैं| इससे अनावश्यक गड़बड़ी पैदा हो जाती है; (२) कानून के श्रनु- 
सार ट्रेंड यूनियन का रजिस्ट्रेशश करता अनिवार्य नहों है।इस काबून में उन 
यूनियनों को मारतीय दण्ड जिधान के अन्तर्गत फ़ौजदारी के मुकदमे से छूट नहीं 
दी गई है जिनकी रजिस्ट्र/ नहीं हुई है, इससे ट्रेड यूनियन संगठन कमजोर पढ़ 
जाता है; और (३) कानूत के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन के सामान्य कोष और 
राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, निर्मित कोष में अवैज्ञानिक सम्बन्ध 
स्थापित किया गया है | सामान्य कोप से व्यय करने के लिए अत्यन्त संकीर्स 
ज्यवस्था की गई है ! 
आचरण-संहिता (००१४८ ०त ००प्रवेण०0-यद्यपि मारत में श्रम संघों 
की बाहुलवता हे तथा विभिन्न संग्रो (१८ ८४४०॥७) के सामंजस्य सद्दित कास 
करने की कोई झ्राशा नहीं है किर मी मई, १६५४८ में नैनीताल में भारतीय-भ्रम- 
काफ्ेस्स में भाग लेने वाले क्रम संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा अपनाये गये 
आचरण संहिता से आशा का संचार होता है) हा 
इस संहिता के अनुछार /() क्रिसी उद्योग अ्रथवा इकाई के कर्मचारी 
को अपनी इच्छा की यूनियन का सदस्य बनने की स्वतन्त्रता होगी। इठ संबंध 
में कोई दबाव नहीं डला जायगा। (7) यूनियन की दोहरी सदस्यता नहीं शोगी। 
ब्तिनिधि्यूनियनों के सम्बन्ध में यद तय किया गया कि उपर्थुक्त नियम की और 
परीक्षा की जाय । (0) श्रम-चंघों के प्रजात॑त्रीय ढंग पर कार्य करने को स्वीकार 


श्स्द भारतीय अ्रथशासत्र की समस्याएँ: 


किया जाय तथा आदर की दृष्टि से देखा जाय। (9) ट्रेंड यूनियन के 
पदाधिकारियों तथा प्रशासकीय निकायों के चुनाव नियम्रित ठथा प्रजातंत्रीय ढंग 
पर होने चाहिये | (४) भ्रमिकों की अज्ञातता और पिछंडेपन का कोई संगठन 
फायदा नहीं उठायेगा | कोई संगठन अनावश्यक माँगे नहीं पेश करेगा । (5) दर 
एक संघ जातीयवा व प्रान्तीयता से दूर रहेगा । तथा (छत) श्रम संघी के बीच 
कोई हिसा, दबाव, घमकी तथा व्यक्तिगत बदनामी आदि नहीं होगी |” यह रच 
बड़े दही अच्छे अस्‍स्ताव हैं किन्तु इनकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि 
ट्रेडनयूनियन उन्हें कहाँ तक अपनाती हैं । 
श्रम संघों को सान्‍्यता भ्रदान करने के सम्बन्ध भें अभी ठक कोई वेन्द्रीय 
अधिनियम नहीं है। मारतीय-भरम-काफ़ेन्स ने! ट्रेड यूनियन के मान्यता देने के 
सम्बन्ध में निम्ब कसौठियाँ प्रस्तावित की । “() जहाँ एक से अधिक यूमियन हो 
वहाँ मान्यता प्राप्त करने वाली यूनियन रजिस्ट्री के बाद कम से कम एक वर्ष 
तक काम करती रही हो किन्तु जहाँ एक ही यूनियन दो वहीं यह शर्त लागू नहीं 
द्ोगी । (0) सस्थान के कम से कम १५% श्रमिक उसके सदस्य हों । (9) किसी 
स्थानीय क्षेत्र में एक यूनियन को किसी उद्योग का प्रतिनिधि यूनियन भाना जा 
सकता है बशरतें कि क्षेत्र में उद्योग के २५३६ श्रमिक उसके सदस्य हो | (४) यूनियन 
को मान्यता मिलने पर, दोवर्ष तक स्थिति में कोई सुधार नहीं होना चाहिये । 
(५) जब किसी उद्योग श्रथवा संस्थान में अनेक यूनियन हों ती खबसे अधिक 
सदस्य-संख्या बाली यूनियन को मान्यता देनी चाहिये। (४7) किसी क्षेत्र में 
किसी उद्योग की प्रतिनिधि यूनियन को देश भर के सरस्यानों के श्रमिर्त्रों का प्रति- 
निधित्व करने का अधिकार है | किन्तु यदि किसी संस्थान के श्रमिकों की यूनियन 
में उसके ५०१८ श्रमिक सदस्य दे तो उसे केवल स्थानीय ट्वित के मामलों पर काय- 
वाही करने का श्षघिकार होना चादिये। (ए॥) प्रतिनिधित्व का रूप निर्णय करने 
के लिये छानबीन करने के ढंग को और अधिक पर्याप्त कर देना चादिये। जब 
इस सम्बन्ध में वैभागिक छान-बीन के परिणाम दलों को मान्य न हों तो केन्द्रीय 
श्रम संघ के प्रतिनिधियों से निर्मित एक समिति को इस प्रश्न की जाँच कर इसे 
इल करना चांहिये | इस कार्य के लिये केन्द्रीय श्रम संगठन विभिन्न मांगों के लिये 
आवश्यक धन और व्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। यदि इससे काम नही द्ोता तो 
प्रश्न का निर्णय न्यायालय के सुपुर्द कर देना चाहिये। (शा) सिर्फ वे 
यूनियन मान्यता पा सकेगी जो औद्योगिक अनुशासन संद्दविता को मानेगी। 
(59) उन अम्र-संघों के सम्बन्ध में जो श्रम के चार केन्द्रीय संगठनों से 
सम्बन्धित नहीं है, इस प्रकार अलग से विचार करना चाहिये 7 यह कसौदियाँ 


ट्रेंड यूनियन श्र 


विस्तृत तथा सुविचारित हैं| यदि इनका अठ॒सरण किया गया तो द्रेड यूनियनो 
को नींच दृढ़ हो जायेंगी | प्राप्त अनुभव के आधार पर वे इस विषय पर अधि- 
नियम बनाने का आधार भी बन सकती हैं। 
भविष्य की योजना--वर्तमान में भारतीय श्रमिक आन्दोलन में कुछ 
आधारभूत दोष हैं ओर स्थिति सुघारने के लिए इन दोषों को दूर करना बहुत 
आवश्यक दे | इस समय एक ही उद्योग में एक दी ज्षेत्र से अनेक ट्रेड यूनियनें 
हैं| बहुत अधिक ट्रेड यूनियन होने से श्रमिक का पक्ष कमजोर पड़ जाता है और 
श्रमिक के अधिकारों की रक्त में मी बाघायें आ जाती हैं | इसलिए ट्रेड यूनियनों 
के संगठन को संगठित करने ओर इनको एकता के सूत्र में बाँधने की अत्यन्त 
आवश्यकता है । यह आवश्यक है कि एक ज्ेत्र में स्थित किसी मुख्य उद्योग में 
अभिको का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल एक मे अ्रधिक ट्रेड यूनियन न दो । 
यदि शक जेत्र के विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले सभी अमिकी का प्रतिनिश्ित्य 
करने के लिए एक ट्रेड यूनियन द्वोती तो सर्वोत्तम होता । परन्तु यह संभव नहीं है 
क्योंकि कभी-कभी विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों की समसयाएँ मिन्न 
दोती हैं। साथ ही विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले अ्मिक एकता के सूत्र में 
नहीं बंध पाते ई जब्न कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन की सफलत्ता इनकी एकात्मकत्ता 
बर निर्भर करती है। भारत के ट्रेड यूनियन संगठन में दूसरा बढ़ा दोष यद्द है 
कि यह अपनी सम्पूर्य शक्ति प्रायः इड़तान में और मालिकों से सामूहिक माँग 
करने भें लगा देते हैं | चहुत कम ऐसी यूनियनें हैं जिन्होंने अपने कार्यत्तेत्र को 
व्यापक बनाया दै। इसमें कुछ सन्देद्द नहीं कि सामूहिक रूप से माँग करना और 
हड़ताल करना ट्रेड यूनियनों का महत्वपूर्ण कार्य है परन्तु इसके साथ ही अन्य 
कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं दे । भारत में ट्रेड यूनियन का कार्यक्रम और विस्तृत 
करने की आवश्यकता है। इसमें वयस्कों को शिक्षा, सहकारी-श्रान्दोलन का 
“गठन, जनसेवा कार्य इत्यादि मी सम्मिलित किये ज्ञाने चाहिये | इससे ट्रेड 
यूनियनों की उपयोगिता बढ़ जायगी। 
ट्रेड यूनियन आन्दोलन का एक बहुत बड़ा दोष केन्द्रीय संगठनों का 
बाहुल्य है। कुल १४२१ यूनियनों में से आई० एन० टी०७ यू० सी, ए० आई० 
टी० यू० सी० हिन्द मजदूर सभा और यूनाइटेड टी० यू७ सी» से संयोजित 
यूनियनों की संखुणा क्रमशः ६१७, ५४८५ ११६, और २३७ और उनके सदस्यों की 
संख्या केमश: ६०७२ लाख, ४२३ लाख, २००४ लाख, और १९६ लाख १६५६ 
के झन्त में थी। इन केन्द्रीय संगठनों को एक शक्तिशाली संस्था में संगठित 
करना उम्भव है। इसमें संदेइ नहीं कि इन केन्द्रीय संगठनों के राजनीविक- 


३३० भारतीय अ्थंशास्र की समस्याएँ 


उद्देश्यों में बहुत अधिक अ्रेतर है परन्तु जहाँ तक श्रमिकों की स्थिति में मुधार 
करने और अमिक्रों के वास्तविक हितों की रक्षा करने का प्रश्न है इनका आधार- 
व्यूत आर्थिक कार्यक्रम समान दै | यदि यह केन्द्रीय संगठन एक में मिल जाँय तो 
अमिक के हितों को बरतंमान की श्रपेज्ञा कहीं अच्छे रूप में रक्षा की जा सक्रती 
है। यदि इन संगठनों को आरंभ में पूर्णतया एक में मिला देना संभव न हो तो 
कम से कम समान द्वितो की कुछ समस्याओं को इल करने के लिए इनमे परस्पर 
सहयोग तो दो दी सकता दै | इससे स्थिति में सुधार होगा और भविष्य में इन 
संगठनों का एकीकरण करने के लिए मार्ग खुल जायगा । 


अध्याय रेदे 


रेल यातायात 


भारतीय रेलों ने उल्लेखनीय प्रगति की दै। १८५३ में भारतीय रेलवे 
लाइन की लम्बाई केवल २० मील थी, १६०० में यह २४,७५२ मील हुई और 
१६४१-४२ में इसका प्रसार ३४,११६ मील और १६५६-२७ में ३४,७४४ भील 
दो गया, जिसमें ३४,२६१ मील सरकारी प्रतनन्ध के अ्रन्तर्गंत था। १६०० में 
आरतोय रेलों से १७ करोड़ ५० लाख यात्रियों ने यात्रा की, ४ करोड़ ३० लाख 
टन सामान ढोया गया | १६५६-४७ में यात्रियों की संख्या १३८ करोड़ ३० लाख 
और ढोये जाने वाले माल की मात्रा १२ करोड़ ५० लाख दन हो गई । १६ अग्रैल 
१६५३ को भारतीय रेलों ने अपनी उपयोगी सेवाओं के १०० व पूरे किये। टीक 
२०० वर्ध पूर्व १६ अप्रेव १८४३ को प्रथम भारतीय रेल ने बम्बई शहर से थाने 
चक २१३ मील की दूरी तथ की थी ) यद्यपि रेलवे संगठन में कुछ थुटियाँ हैं और 
कुछ दरप भी हैं परन्‍्ठु फ़िर भी जिए गति से उसने प्रगति की है उसे पर भारतीय 
रेलवे गब॑ कर सकती है। 
सुझुय विशेषताएँ--भारतीय रेलवे के विकास में कुछ उल्लेखनीय विशेष- 
ताएँ हैं। (१) भारत मे रेल का कार्य निजी उद्योग के रूप में प्रारम्भ किया सया। 
'रेल-उद्योग करने वालो को सरकार ने कुछ सुविधाएँ दीं जैसे इन्हें भूमि मुफ्त दी 
गई और पूंजी की वसूली की गारन्दी दी गई | इससे रेलवे निर्माण के ब्यय में 
चूद्धि हुई और सारे देश को इसका भार वहन करना पड़ा। ऐसे समय में जन्र 
रेलों का निर्माण करने के लिए उद्योगपति पूंजी लगाने को प्रस्तुत नहीं ये यह सुविधायें 
देना सभवतः अत्यन्त आवश्यक था परन्तु यदि इस ओर किचित्‌ सावधानी से 
कार्य लिया जाता ता इनका काझी कम भी किया जा सकता था । रेलों का प्रबन्ध 
निजी डलद्योगपतियों के द्वाथ में होने से इसकी काफ़ी आलोचना की गई है। 
आलोचर्का ने प्रबन्धको द्वारा पक्षपात किये जाने और कच्चे माल के निर्यात सथा 
तैयार माल के आयात के भाडे में रियायतें देने की शिकायतें कीं, क्योंकि बन्दर- 
गाहदों से देश के अन्दर सामान लाने और अन्दरगाहों तक खामान पहुँचाने के 
लिए रेल के भाडे की दर अन्य दरों की अ्रपेज्ञा कम रखी गई थी | एकवर्थ समित्ति 
(80ए०ा7४) (०प्राप्र/06७) ने सुककाव दिया कि राष्ट्रीय हित में रेल के निजी 
उद्योग को क्रमशः राज्य को अपने हाथ में ले लेना चाहिए | इस दिशा में १६२५७ 
मे प्रथम प्रयास किया गया। सरकार ने ईस्ट इण्डिया और जी, आई. पी, रेलवे 


इ३२ भारतीय श्रथशासत्र की समस्याएँ 


को अपने अधिकार में ले लिया परन्तु इस प्रक्रिया को पूरा होने में २० वर्ष लगे 
और जहाँ तक ब्रिटिश भारत का सम्बन्ध है १६४४ में निजी उद्योग समाप्त कर 
राज्य ने इसको पूर्णठया अपने अधिकार में ले लिया । १६४० मरे संघीय वित्तीय 
एकौकरण के पश्चात्‌ भूतपूर्व रियासदों की रेलों को मी मारव-तरकार ने अपने 
हाथ में ले लिया और अब रेलवे एकमान्न राजकीय उद्योग घन चुका है। 

रेल उद्योग निजी उद्योगपतियों के हाथ मे द्वोने की अपेज्ञा सरकार के द्वाथ 
में होने से अनेक लाभ हैं-- (अ) इससे साधनों की अनावश्यक हानि और विभिन्न 
रेलवे-प्रबन्धों में प्रतियोगिता सम्राप्त द्वो जाती है । (थब) राजकीय उद्योग होने के 
कारण देश के औद्योगिक और कृषि साधनों के बिकास के महत्व को दृष्टि में रखते 
हुए रेल के माड़े की उचित दर निश्चित की जा सकती है और (स) इस उद्योग 


से जो लाभ द्वोगा व केन्द्रीय धन कोष में जमा हो सकता है। कप 
(२) दो विश्वयुद्धों के कारण, १६३० की ग्याधिक मंदी और १६४७ में 


देश के विभाजन से रेलों पर बहुत भार पड़ा है और उतका परस्पर सस्बन्ध भी 
विजिछुन्न हो गया | सुद्द के कारण रेलों की कार्यक्षरता पर अधिक ध्यान नहीं 
दिया गया, पुराने कल्-पुर्जी इत्यादि को नहीं बदला गया और नई मशीनें लगाने 
की योजना स्थगित कर दी गई | द्वितीए जिश्वयुद्ध के समय ८ प्रतिशत मीठर-गेज 
के इज्नन, १५ प्रतिशत मीटर-गेज के बैगन, ४ हजार मील लम्बी पटरियाँ और 
४० लाख स्लिपर भारतीय रेलों से लेकर मध्यपूर्वा देशों को भेजे गये । युद्ध के 
समग  रेलों के सामान का और पर्टारियों का ग्रत्य घिक उपयोग किया गया, उनको 
न बदला जा सका और न नया सामान ल्वगाया जा सका | इससे रेलों की कार्य- 
क्षमता घट गई। देश का विभाजन हो जाने से रेलों का कुछ सामान पाहिध्वान 
के भाग में चला गया ओर शरणार्थियों को लाने-पहुँचाने के कार्य में रेलों पर 
और अधिक भार पड़ा गत कुछ वर्षों मे रेलो पर आवश्यकता से अधिक भार 
कुछ कम किया गया है, पुराने सामान को बदला गया हे और सामान की मात्रा 
बद्माई गई है परन्ठ इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना शेष है । 

(३) अतीत में इनों, बावलरों, डिब्बों इत्यादि के लिए भारतीय रेलो 
को शायात पर निर्भर करना पड़ता था | इससे देश का बहुत-सा घन विदेश 
चला जाता या और देश को विदेशी विनिमय साधनों को ग्रम्मीर छवि शोती थो। 
परन्तु इधर कुछ वर्षों से स्थिति में सुधार हुआ है और अब देश में ही इ्नन, 
डिब्बे इत्यादि बनने लगे हैं। भारतीय कारखानों में डिब्बों का उत्पादम बढ 
रहा है और रेलवे की आवश्यकता की अधिकाधिक पूति की जा रही है | बिच- 
रन के इल्नन बनाने के कारखाने में इज्न के लगमग ७० प्रतिशत कल पुर्जो 
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का उत्पादन किया जाती और केबल ३० प्रतिशत का आयाव करना पढ़ता ड्ै। 
४) भाख में अनेक रेलें थी पज5 युनर्वर्गी-कस्ण योजना लागू करके 
इनकी ७ चषेत्रों में सुगठित किया गया है । ण्कीकरय से पद्ििले भारत में २४ 
अल्लदे थीं जिनमें से २९ सरकार के अधिकार पे थीं। रेलवे बोर्ड की जाँच क्रने 
$ लिये नियुक्त समिति (१६४०) की सिफारिश पर भारत सरकार ने भारतीय 
ऐैलों को ६ च्लेत्रों में संगठित करने का छद्वान्त स्वीकार कर लिया । दक्षिणी रेलवे 
का १४ अप्रैल १६३६३ पर्विमी और केलदीय रेलवे का ५ नवमार १६४१ को 
ओर शेष तीन उरी, उत्तरी पूर्वोंचर और पूर्वी रेखवे का १४ अप्रैल १६४२ को 
उद्घादन इँश्ा । पहली अ्रग॒स्त १६४३. से सातवें क्षेत्र का निर्माण पूर्वी रेलवे को 
दो चेत्रों में विभाजित करके किया गया: (शे पूर्वी रेलवे जिसमें पुरानी ई० 
व्राह० आर० का मुगलसराय वक का भाग ( सियालदद डिविजन को लेकर ) 
सम्मिलित थी, और (२) दद्विशी पूर्व रेलवे जिसमें सम्पूर्ण बी" एन० झार० 
सम्मिलित थी। ईत प्रकार मास्तीय रेलवे को निम्न पोते च्षे़ों में विभाजित 
कर दिया गया। 

(१) दबियी रेलबें->इसों एम० एल्ड एुछ० एम०) एपे० ब्राई० और 

औैकूर राज्य रेलवे सम्मिलित दे । 

९) पश्चिमी रैलवे--इसमें भूतपूर्व बी० बी० सी० आई") दौराष्टू, 
राजस्थान वया जैपुए रेलवे और जोधपुर रेलवे का कुछ भाग सम्मिलित कर दिया 
गया है। 

(३) केन्द्रीय रेलवे--इसमें जी० आई० पी०) एऐेन९ एड० सिन्ध्या 


ह्दै। 
(४) उच्तरी रेलबें--इसमें ई० पी० जोधपुर और बीकानेर रेलवे, ३० 
आई० आर के इलाहाबाद, लखनऊ और मुरादाबाद डिंपीजन और बौ० बी० 


(६) उत्तरी पूर्वी रेवे-ईवर्म 7 टी० एलड आयाम रेलवे, ईै० श्राई० 
आए का कुछ भांग और बी० बी० एल्ड सी० आ्राई० रेखवे की फवेहगढ़ फषेत्र 


(») ए्ी रेज्वे--इसमें चुरानी ईै० आई० का मुगलसाय तक का भाग 
और छिपालदह डिंवीजन सम्मिलित है। 

७ चेत्रों का वर्गकस्ण इंत प्रकार दुआ दे कि जिसमें विभिन्न च्षेत्रों का 
कार्य कम व्यय के साथ चलाया जा सके और विभिन्न चेत्रों में यातायात की 
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उचित सुविधा प्राप्त हो । विभिन्न ज्षेत्रों के रेल पथो का विस्तार २३३१ मील से 
लगाकर (जो कि पूर्वी रेलवे का है) ६३३६ मौल तक है। (जो कि उत्तरी रेलवे का 
है) इस बात का ध्यान रखा गया दे कि कर्मचारियों और अन्य सामान को एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर कम से कम इठाना यडे और वेवल ईस्ट इंडिया और 
बी० बी० एन्ड सी० श्राई० रेलवे को छोड़कर जद्ाँ तक सम्मव है वर्तमान रेलवे . 
व्यवस्था को बिना छिन्न भिन्न किए एक या दृसरे भाग में सम्मिलित कर 


लिया जाए। ई 
रेलवे के पुनरवगंकिरण योजना की श्रालोचना की गई है। कद्दा गया है 


कि (श्र) पुनर्वर्गीकरण से एक रेलवे के कर्मचारियों को दूसरी रेलवे में परिवर्तित 
किया गया, उनमें अनेक को नौकरी से अलग कर दिया गया, (बच) इससे कम से 
कम दो रेलवे--ईघ्ट इन्डियन और बी० बी० एन्ड ० सी० द्ाई० रेलवे--तोड़ी गई 
जिससे अनेक जटिल समस्याएँ उतन्न दवा गई, और (स) इससे भारतीय व्यापार 
एवम्‌ उद्योग को भ्रनेक कठिनाइयाँ हुई हैं। रेलबे के पुनर्वर्गकिरण जैसे बढ़े 
परिवर्तन में थोड़ा-बहुत सम्बन्ध बिच्छेद होना और कुछ कर्मचारियों को नौकरी 
से अलग कर दिया जाना अनिवार्य था। उससे बचा नहीं जा सकता था। परन्तु 
इतने से ही पुनर्व्ग किरण की योजना अवाछनीप्र और अनुपयुक्त सिद्ध नहीं होती 
क्योंकि इस योजना के लागू हो जाने से जो लाभ होंगे बद इसमे दोनेवाली 
हानियों की अपेज्ञा कही अधिक हैं | यह भी कोई तक नहीं, जैसा कि कुछ समि- 
तियों ने मुक्ाव दिया था, कि यह योजना पाँच वर्ष बाद लागू की जाय श्र 
सरकार को इस समय इसे स्थगित कर देना चाहिए था| यदि पुनर्व्गकिर्ण की 
नीति स्वीकार कर ली गई है तो इसे जितना शीघ्र लागू किया जाय उतना ही 
अच्छा है | इस योजना के लागू करने से तीन निश्चित लाभ हैं ! -(क) इससे 
बह सभी लाभ प्राप्त हो सकेंगे जो प्रन्‍न्ध व्यवस्था कड़े पेमाने पर संगठित 
करने से दोते हैं | (ख) इससे एक ही काम अनेक बार करने से छुटकारा मिल 
जापगा और हानिकारक प्रतियोगिता भी नहीं दो सकेगी और (ग) इससे रेलवे 
की आर्थिक स्थिति दृढ़ होगो और का छे स्वर में सुधार किया जा सकेगा । इस 
व्यवस्था के पश्चात्‌ रेल के माड़े और किराये की दर, यात्रियों की मुविधाश्रों, 
मजदूरों के वेतन और सुविधाओं इत्यादि के सम्बन्ध में सारे देश में समान नीति 
लागू की जा सक्ेगो | यह कोई छोटी सफलता नहीं 

(२) भारतीय रेलवे की कार्यज्ञमता अभी भी बहुत नीचे स्तर की हैं। युद 
आरंम होने के पूर्व की कार्यक्षमता के स्तर तक भी अमी भारतीय रेलवें नदी 
पहुँच सकी दे । इस बात का प्रमाण माल के डिब्दों का चक्कर लगाकर अपने 
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स्थान १२ पहुँचने में दस अथवा स्यारई दिन के समय का लगना है जे कि युद्ध 
के पूरब केवल नौ दिन लगते ये । रेल के जमाने के अ्माव के अति कार्य 
प्रबन्ध में देर लगना भी मोल क्‌ एक स्पान में दूसरे स्थान ते देर से पहुँचने 
का प्रधान कांस्य है। समय की पाजन्दी तथा माल के डिब्बों के प्रपोग सूचक 
शक बहुत नीचे स्तर पर है। छोटी लाईन की स्थिति और भी बिगड़ी हुई है। 


भारतीय रेलवे में कोयले का व्यय मी बईर्त अधिक है। वर्तमान समय मे 
१०४ लाख वन कोयला ३०३ करोड़ रुपये की लोग का प्रयोग में आता ह्ै। 
रेलवे फ्पूल जॉच्च कमेटी ने बिंभिन्न उपायों द्वार २०% बचत करते का सुमोर्वे 


या था । यर्दि यह सम्भव हो सका तो रेलवे को प्रति बंधे ६ करोड़ रुपये की 
बचत श्रगले पाँच वर्षो कहूँ सम्भव हो सकेगी । इसके अतिरिक्त अन्य प्ितब्यायता के 


रेलवे की वित्त व्यवस्था--एवर्ष समिति के सुकाव पर श्ध्र्४ मे 
रलवे की वि व्यवस्था केन्द्रीय सरकार की छामान्य वित्त व्यवस्था से मित्र कर 
दी गई । १६२४ के पृथककस्ण समझौते में यद व्यवध्ा की गई थी कि रेलवे में 
लगी हुई पू.जी पर ब्याज के साथ द्वी व्यवताय मे छगी पूँजी का के प्रातशत, 
अतिरिक्त लाभौश का छे भोग और रेलवे के सुर्रद्ध कोप में हे करोड़ पपवा 
जमा कर देने के बॉर्द बचे अत्यधिक अतिरसिकि लामाँश की ३ मांग राजस्व के 
नाम में जमा करेगी । महत्वपूर्ण रेलों की हानि का भार क्रेल्दीय सरकार वहन 
करेगी | रेलवे के सुरक्षित कीप में से सामान्य राजस्व दिया जायगा और यदि 
आवश्यकता पढ़ी तो हटके के लिये पूँ जी और रेलवे की झरर्पिक घथति की 
दृढ़ बनाने के लिए मी इसमें के घन लिया जायगा रेलवे के धातान को बदलने 
ओर नया सामान मेंगाने के लि० १ अप्रैल १६२४ से इन किट के लिए एक मित्र 
सुरक्षित कोप बनाया गया है। केंद्रोय सरकार की सामान्य वि व्यवस्था से 
रेलवे की बिच व्यवस्था वो भिन्न करने के दो लाभ हुये है: (अ) अतीत में 
सामास्य वित्त को कठिनाइयों और अनिश्चितता पर ही रेलवे का भविष्य जिम 
करता था । इस कीएए बई पहले से ही अपने विकास की योजना लर्माण मई 
कर पाते ये । अरमान है कि पृथककस्ण समझोते के अगुशर ट्वेत्त व्यवस्था थकई 
कर देने से रेलवे की हिपति अधिक सुरक्षित हो जायगी और इसके प्रधार करने 
के लिये तथा इसमें सुधार करने के लिए निर्शिचत घने राशि प्राप्त हो जञायगी। 
(ब) अचीद में यह निश्चित नहीं था कि केन्द्रीय राजस्व को रेलवे से कितनी श्र 


छ्३६ भारतीय अथशासत्र की समस्याएं 


होगी परन्तु प्रथकंकरण सममौते के अनुसार इतके अन्तर्गत घव राशि निश्चित 
कर दी गई दे। 

पृथक्करण सममौते में संशोधन किया गया जो १ अप्रैल, १६५० से लागू 
हुआ | इस संशोधन के अनुसार (१) जनता को रेलवे का दिस्तेदार माना गया 
हैऔरजो ऋण लीगई पूजी रेलवे में लगाई गई दैडस पर सरकार को , 
(प्र्थात्‌ जनता को) ४ प्रतिशठ का निश्चित रूपसे लॉम मिलेगा ।यद्द धन 
रेलवे की आय मे से केन्द्रीय सरकार को दिया जाता है। पहले १६२४ के समझौते 
के ग्रनुसार सामान्य राजस्व में दी जाने वाली धन राशि की कोई निश्चित 
निर्धारित मांत्रा नहीं थी पर इस संशोधन से यह निश्चित कर दिया गया कि 
रेलवे में जो कुछ एंजी लगी है उसक्रा एक निर्धारित प्रतिशत सामात्य राजस्व में 
दिया जायगा | (२) सममोते में रेलवे विकास कोष स्थापित करने की व्यवस्था 
की गई हे। इस कोप से (श्र) नई रेलवे लाइनों का निर्माण करने में वित्तीय 
सहायता दी जाप्गी। इन नई लाइनों से आय होना आवश्यक नहीं है, (ब) 
यात्रियों की छुपिधा के लिए व्यय किया जायगा और (स) भ्रम कल्याण कार्य 
इत्यादि में ब्यय किया जायगा । (३) समभौते के संशोधन के अनुसार 
प्रथम पाँच वर्षों में रेलवे के टूट-फूट कोष में कम से कम १४ करोड़ 
रुपया संग्रइ किया जाना चाहिए और शेप अतिरिक्त आय से एक ऐसे कोप का 
निर्माण किया जाना चादिए जिससे श्रार्थिक सन्तुलम रखा जाय।॥ रेलवे का 
सामान अ्रधिक महँगा होने के कारण १६५७ के प्रथक्षरण समझौते के पश्चात्‌ से 
टूट-क्ूट के कोष में ३० करोड़ रुपये की नियत घनराशि सम्रद्द कर दी गई दे । 

पुराने समझौते में सामान्य राजस्व के अन्तर्गत जमा की जानेवाली धन- 
राशि निश्चित नहीं थी परन्तु नये समकौते में यह रकम निश्चित कर दी गई दै। 
इससे रेलवे का योजनाबद्ध विकास किया जा सकता है, सुरक्षित कोप का निर्माण 
किया जा सकता है और पुनर्वास तथा प्रसार का कार्यक्रम कार्यानिविद किया जा 
सकता है। दूट-फूट के कोष में प्रति वर्ध जमा की जाने वाली घनराशि में इस 
आधार पर बृद्धि कर दी गई है कि कल पुर्जों, मशोन, इज्धन इत्यादि बदलने के 
व्यय का मूल व्यय से और उपयोग में लाई जाने वाली सम्पत्ति के जीवन काल से 
कोई सम्बन्ध नहीं है । अब तक इन्दीं दो आधारों पर द्वट-फूठ के कोप में योगदान 
निर्धारित किया जाता था। नये समझौते के अनुसार ब्यय का भार बढ़ाने का 
उद्देश्य रेलवे को अत्यधिक पूली संग्रह करने से गेकमा है। विकास कोष की 
स्थापना के समय यह बात मान ली गई है कि भविष्य में रेलवे का विकास केवल 
व्यवसायिक दृष्टिकोश से सोमित नहीं रखा जा सकता है। देश के आर्थिक विकास 
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मे रेलवे को जितका राष्ट्रीकरण दिया जा चुका है एक मदत्वपूर्ण और निश्चित 
योगदान देना है) 
स्वतन्त्रवा मिलने के पश्चात्‌ रेलवे की वित्तीय प्थिति में निरन्तर सुधार 
छुआ दे। वास्तविक गाय जो कि शहश्यन८६ में ४२३४ करोड़ रुपये थी 
, १६४१-५२ में बढ़कर ६१०७५, फरोड़ रुपया हो गई है और १६४८-४६ के वजद के 
अनुप्तार ७६"६२ करोड़ रेपया अनुमान किया गया है। १६५१-४२ में सामान्य 
आप के प्रति ३३९४१ करोड़ रुपया दिया गया था और १६५८-४६ में ४६५४८ 
करोड़ रुपयों के दिये जाने का श्रनुमाव किया गया है जब कि १६४८-४६ में 
केबल ७०३४ करोड़ रुपये ही दिये गये ये | इतने पर भी रेलवे की अतिरिक आय 
जो कि १६४८४६ में १६'६८ करोड़ रुपये थी १६५१-४२ में बढुकर २८३४ 
करोड़ दपये और १६५८-१६ के बजट अनुभान के अनुसार २७'३४ करोड़ रुपये 
मानी गई हैं। यह सारी रकम विकाठ कोप में जमा कर दी गई दै जब कि 
१६४८-४६ में केबल १० करोड़ रुपये ही इस कोप में जगा किये गये ये | रेलवे की 
वित्त त्थिति में इस सुधार का कारण यह है कि (१) यात्रियों की संख्या में और 
माल के यातायात में वृद्धि हुई है श्रौर (२) रेलवे के किराये तथा भाड़े में भी 
यूद्रि हुई है। देश के श्रौद्योगिक विकार में दृद्धि शेत्रे से और श्राधिक कारोबार 
>ढाने से रेलों द्वारा यातायात भी बढ़ा दे। वास्तव में रेलें नढ़ते यातायात 
की साँग पूरी कर सकते में असमर्थ रही हैं, यातायात बढ़ने के साथ ही रेल का 
किराया मी बढ़ा है। २६४८-४६ में रेलवे को वाज्ियों से ८४ करोड़ दपयों और 
श६५१-पर में १०६८८ करोड़ उफयों को ग्राय हुईं। श्ष्ध्रदल8 के बजट भें 
लगाये हुए श्रतुमान के अनुसार यह झ्राय १२४.७३ करोड़ र० होगी | इसी प्रकार 
माल होने से आय जो कि १६४८-४६ में १०८-२६ करोड़ रुपये थी, १६५१-५९ में 
बढ़कर १५४६-७६ करोड़ रुपये हो गई और १६५८७६ में अनुमान है कि २५०५० 
करोड रुपये हो ज्ञायगी । 
रेल से यातायात कम होने का यास्‍्तविक कारण १६५१-४२ और १६५५-५६ 
के बीच यह था कि १६४८ से रेल के किराये में और माड़े में अत्यधिक वरकद्धि 
_.हुई है। युद्ध के तज्त पश्चात्‌ रेल के किराये और माड़े में इतनी बुद्धि नहीं हुई 
7 जिधका यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता परन्तु १६४३ में रेल के किराये तथा 
भड़े में पर्यास इृद्धि दो जाने से यात्रियों और माल से होनेवाली आय कम हो गई | 


रद 
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यात्रियों से होनेवाली आय माल दोने का आय 

(६ करोड़ रुपयों में ) ( करोड रुपयों में ) 
श्द्ड्प-४6 3 श्ग्द्द रह 
रह ४६-३० ६२६ १३०३७ 
१६४०-११ ह्छ्पाड श्ड३ ०१ 
१६५३,१-४२ श्ण्ध्ष्प्य १५६*७६ 
शध्प्रपर १००'डेथ श्डछ १२ 
१६५३-५४ २००१०० श्डज एप 
३६४४-३४ श्ग्श्द्र इपपावु६ 
३६४५-५६ १०७ ७३ श्ष्प्णौ रद 
4६४६-५७ ११६३३ २०३६६ 
१६५७-४८ (संशोधित) १२०६० २३१०० 
३६४८-४६ (बजट) १२४७१ २५००३० 





पिछले तीन वर्षो मे यात्रियों तथा माल के याठ्रयात में औद्योगिक 
विकात के कारण वृद्धि होने से स्थिति में उन्नति हुई है। 

रैलवे के किराये और भाड़े की दर सम्बन्धी नीति--रेलों के किराये- 
और माड़े का उद्योग, कृषि, व्यापार ओर वाणिज्य के विकास में और स्वयं रेलो 
को वित्तीय स्थिति को दृढ़ बनाने में बहुत महत्य है। यदि भाड़या अधिक होगा तो 
उससे उत्पादन ब्यय पर प्रभाव पड़ेगा और उत्पादन व्यय में वृद्धि होगी। इससे 
देश फे औद्योगीकरण को प्रोत्साइन नहीं मिलेगा । इसके विपरीत यदि भाड़े की 
दर निश्चित करने में त्रुटि २६ गई है तो उससे उद्योगों के स्थाननिर्धारण पर और 
ओऔद्योगीकरण के ढाचे पर छुरा प्रभाव पढ़ता है। रेल का किराया और भाड़ा 
अधिक द्ोने से यातायात की धोत्साइन नहीं मिलता दे, यावायाव रेलों के द्वारा 
न द्वोकर अन्य साधनों से द्ोता है जिल्मे रेलवे को क्षति पहुँचती है। यदि माड़ा 
कम है तो इसमे औद्योगिक तथा कृषिक विकार में अवश्य सद्यायता मिलेगी, 
परनठु यदि इससे रेलवे को हानि पहुँचती है और वह अपना ब्यय पूरा करने के 
पश्चात्‌ उचित लाभ नहीं उठ सुकदी है तो यह व्यादसाधिक एिद्वान्वों केअतिकूल तथा 
अनुचित है। इस लिए रेल के कराये तथा भाड़े की दुर सम्बन्धी नीति ऐसी दोनी 
चाहिए. जिससे रेलवे के दित में और उद्योग तथा कृषि के द्ितों में सन्‍्ठुलन 
स्थापित किया जा सके और जिससे देश में प्रात्त साधनों के आधार पर देश का 
कृषि पथा औद्योगिक विकास पूर्र तीज़ता से किया जा सके, पंचवर्षाय योजनों में 
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निर्धारित लद्बंय पूरे किये जा सकें ओर रेलवे को वित्ताय स्थिति पर्यात ख॒ुहृद़ रखी 
जा सके । हे 

१६४८ से पहले भारत में रेलवे के किराये तथा भाड़े की दरें इसके 

अनुकूल नहीं थों और उसको कड़ो आलोचना की गई है 

(१) भारतीय रेलवे में किराये तथा भाड़े का दर निर्धारित करते समय दूरी 

का ध्यान नहीं रखा रया । इससे लम्बी यात्रा करने वालों को या काफी दूर 
सामान भेजने वालों को बहुत अधिक भाड़ा देना पढ़ता था॥ इससे माल की 
खपत के लिए बाजार की स्थिति तथा अन्य कारणों के अनुकूल रइते हुए भी 
सद्योगों को कच्चे माल के खोतों से दूर स्थापित करने को प्रोत्शाइन न मिला । 
उद्योग के लिए रेलों के माड़े की दर कुछ कम थी, साथ द्वी विशेष स्टेशनों के 
बीच रियायतें मी दी गई थीं परन्तु इससे व्यापार और उद्योगों को विशेष लाभ 
नई हुआ | 

(२) भारत से कच्चे माल को विदेशों को निर्यात और विदेशी माल के 
आयात को सस्ता करने के लिए, रेलवे ने देश के किसी भाग से बन्दरगाहों तक 
और बन्दरगाहों से देश के अन्य उपयोग के केन्द्रों तक का किराया कम रखा | 
भारत में विदेशी सरकार की इस चरुटिपूर्ण नीति से भारतीय उद्योग को ज्ञवि 
पहुँची और विदेशी उद्योगों को अधिक प्रोस्साहन मिला | 

(३) भारतीय रेलवे के कुछ भागों में किराये की दरें मीलों के आधार पर 
निश्चित की गई" और ब्लाक रेट की प्रणाली अपनाई गई श्रर्थात्‌ एक रेल द्वारा 
कम दूरी तक माल दोने पर भरात मील अधिक किराया बल किया गया | इसका 
लर्देश्य यह था कि माल कुछ दूर ढोने के बाद दूसरी रेल से न ढोया जाय अल्कि 
लम्पी यात्राश्रों में उसी रेल का उपयोग करें | इसके परिणामध्यरूप ब्लाक-रेट 
नीति से बचने के लिए सामान को आवश्यकता से अधिक दूर तक ले जाना 
पड़ता था | इससे लागत बढ़ती थी और यातायात के साधनों पर भी अनुचित 
मार पढ़ता या । 

(४) एक ही सामान के लिए विभिन्न रेलों की विभिन्न दरें थीं। इससे 
व्यापारियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पडा | इसके अतिरिक्त विभिश्न 
सामनों के भाड़े की दरों में मी काफी अतर था ) 

र९अय में रेल के क्रिराये तथा भाड़े की दगे की कुछ च्रुट्ियाँ दूर कर दी 
गईं । किराया प्रति मील की दर से निर्धारित किया गया, साथ ही अनाज, दाल, 
आय और बीज इत्यादि की दरें निश्चित कर दी गई | इसके लिए सर्वप्रथम दूसरे 
समृदह की रेलो--आसाम, ईस्ट इन्डिया, जी० आई० पी० और ओ० टी० रेलवे-- 


डे 
बड० भारतीय अथशाज्न की समस्याएँ 


में दर निश्वित की गई और वत्पश्चात्‌ पहले समूह की रेलों में | दोनो समूहों में 
"इस अतर का कारण यह था कि दूसरे समूह की रेलों की दरें पहले समूह की रेलों 
की अपेक्षा पहले से ही कम थीं और यदि दोनों समूह की रेलों की दरें एक साथ 
बढ़ा दी जातीं तो इससे अधिक कठिनाई होती है । 
रेल के किसये तथा भाड़े की दरों में इस प्रारभ्मिक परिवततन के पूरे हो 
जाने के बाद १ अ्रप्रेल १६५२ को कुछ और परिवर्तन किये गये । दूरी के आधार 
पर किराये की दर निर्धारित करने की नीति त्याग दी गई । शेष दरों का प्रमाणी- 
करण हुआ और इस ग्रक्रिया में उनमें वृद्धि की गई | छोदे और इस्पात उद्योग 
के लिए. निश्चित विशेष दर्रो को खत्म करके नई संशोधित दरें लागू की गई जो 
स्टैन्ड्ड तटकर की दर से कम रखी गईं। दक्षिण को चीनी के यातायात की 
परियायती दरें खत्म कर दी गई | कोयले के भाड़े में ३० प्रतिशत की बृद्धि कर दी 
गई और यह कट्दा गया कि पहले की दर व्यय से बहुत कम थी। १६५४-४६ के 
अजट में माड़े की दरों में अन्य परिवर्तन किये गये। अन्न तथा खाद का प्रति 
गाड़ी भाड़ा कम कर दिया गया तथा विभिन्न श्रेणियों का यात्रियों के लिये 
किराया ६०० मौल से अधिक दूरी के लिये कम कर दिया गया शर प्रथम ३०० 
मील की यात्रा का किराया बढ़ा दियां गया पर ३०१ से ६०० मील की दूरी के 
किराये में कोई परिवर्तन नहीं किया यया । 
इससे रेलबें को अनावश्यक हामि उठानी पड़ी जब कि रेलों द्वारा कुल 
जितने सामान का यातायात द्वोता है उसका ४० प्रतिशत कोयला होता है । यद 
सुझाव दिया गया कि कोयले के भाडे की दर अधिक होने से रेलवे को लाभ 
होगा इससे रेलवे के द्वितों की रक्षा डोगी । 
शेलबे भाड़ा पर जाँच कम्तेटी--जो कमेटी जून १६४७४ में नियुक्त की 
गई थी उसने १६४८ के आरम्म में सरकार को अपनी रिपोर्ट दी । सरकार के 
विचाराघीन दोने के कारण अभी तक वह कार्यान्वित नहीं की गई है | कमेटी 
यह छिफ्ररिश की है कि किराये क्री दरे विम्मतर श्रेणी से उच्चतम थोणी शक 
वृद्धिसान श्राघार पर दोनी चाहिये। इस विचार को कार्यान्विव करने के लिये कमेटी 
इस निष्क पर पहुँची कि सबसे सरल ओर संतोषप्रद ढंग आधार रूप में एक दर 
निश्चित करना और अन्य दरें इसी पर के प्रतिशत वृद्धि के आधार पर नियत 
करना होगा ] इसके लिये कमेटी ने एक सामान्य दर जो कि मान दण्ड होया 
नियत किया दे जिसे (2953 00 :४(० 9 ब्ग १०० दर कहा जायगा | कमेटी 
मे बर्तमान वर्ग ६ को सबसे अधिक सुविधाजनक स्मान्य (४०८७0 और अन्य 
चर्गों को इसके ऊपर तथा नीचे भाना है। इसी अ्रकार गाड़ी भर माल की दरे 
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भी १०० के नये वर्ग के आधार पर प्रतिशत अंकों में व्यक्त किये गये हैं ) प्रत्येक 
वर्ग कितने प्रतिशत होगा व्यक्त कर दिया गया दे | प्रत्येक वस्तु के लिये ग्राडी- 
भर माल के आधार पर वर्गकिरण किया जाना चाहिये और साथ ही साथ छोटी 
माताओं (8078(॥9) का भी वर्गीकरण होना आवश्यक हे | कमेटी ने छोटी मात्रा 
में माल की दरों भें गाड़ी भर माल की दरों की अपेज्ञा १५ से लगाकर ३६ प्रति- 
शत वृद्धि करने की अनुमति दी है ।? 

कमेटी ने यह मत दिया था कि (६) सीमा कर रद्द कर दिये जाने चाहिये 
पर नये दरों के बनाते समय इस घात को विचाराघोन रखना चाहिये, (7) थोड़ी 
दूरी के लिये अतिरिक्त भाढ़ा बयूलना अनुचित समम्ता जाना चाहिये; (8) घाद 
सम्बन्धी श्र स्थानान्तवरण सम्बन्धी बयूली बन्दी कर दी जानी चाहिये। 
(।ए) भाडा वसूलने की न्यूनतम दूरी र, मील तक बढ़ा दी जानी चाहिये और 
चाहे माल एक रेल श्रपवा कई रेलों द्वारा ले जाया जाय एक द्वी बार उसकी बुकिंग 
होनी चाहिये; (०) माल याडियों द्वारा भेजे जाने के लिये न्यूनतम वजन २० सेर 
होना चाहिये; और (४६) जो १६० १२ आ० प्रति याद माल पर न्यूनतम 
सम्मिलित बसूली की जातो दे बन्द कर दी जानी चाहिये । 

कमेटी ने यद्द मी सिपारिश का है कि ३०० मील की दुरी की प्रथम सीढ़ी 
को भाड़े की दर नियत करने के लिये चार मार्ग में चाट देना चाहिये; जैसे १ से 
२५ मील तक, २६ से ७४५ मोल त्तक; ७६ से १५० मील वक; और १५१ से 
३०० मील तक । स्पष्ट रूप से उसने यह सिपारिश की है कि “कर्मचारियों की 
यह निश्चित नीति होनी चाहिये कि जदाँ तक सम्भव हो सके योड़ी थोड़ी दूरी 
के लिये रेल का प्रयोग न किया आय बरन्‌ अन्य परिवद्दन के साधनों का उसके 
स्थान प्रयोग बढ़े )! 

इस बात की विचाराधीन रखते हुये कि (१) दरे लम्बी दूरी तक लेजाने 
बाले माल्न पर सार स्वरूप न हो, (२) उनमें सीमा सम्बन्धी तथा अन्य सम्बन्धों में 
जो बयूली की जाती दै वम्मिलित हो; (३) आय और ब्यय के बीच जो ३०० 
करोड़ रुपयों का व्यवधान है उनसे पूरा हो जाय । कमेटी ने निम्न दरों के लागू 
किये जाने की किपारिश की है :-- 


मील-- अतिमील ग्रतिमन पाइयो की इकाई में दरे 
२ से२३ पक बट ३-६० 
२६ से ७०३, तक पड श्इ० 
७६ से १७० तक 55 र२० 


१९१५ से ३०० तक न... हज 


क््ध्र मारतीय अथंशास्त्र की समसस्‍्याएँ 


मील-- प्रतिमील प्रतिमन पाइयो की इकाई से दरे 
३०१ से ०० त्तक्क >ड # प्जू 
प्र०१ से ८०० तक लिर ७० 
प्ू०१ से १२०० तक 2 ०-६० 
१२०१५ से आगे तक लिन ०.४० 


कमेटी की सिपारिशें () रेलवे की भाडे की दरों को सरल और सुगम * 
चना देगी और इस प्रकार उनकी अनेकों जटिलितायें और अर्संगतायें दूर द्वो 
जायैंगी; (४) उनसे रेलके की श्राय मे दृद्धि होगो जिएकी बहुत आवश्यकता है; 
(0) रेलवे को इसमें आवश्यक सुविधा प्रास होगी और सड़क द्वारा छोटी दूरी 
क परिवहन को प्रोत्ताइन मिलेगा । परस्तु उद्योगो को उल्तादन लागत पर रेल 
के किराये का अ्रस्यधिक और अनुचित भार पड़ेगा । वर्तमान मूद्रा स्फ्रीति की 
दशः में इससे हानि होगी ! बाइर भेजे जाने वाले माल के सम्बन्ध में तो किराये 
की बढ़ी हुई दरें भारतीय माल की विदेशी बाजारों में स्पर्धा शक्ति क्षीण कर देगी 
जरुसे विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के और मी अधिक बढ़ जाने का भय होगा । 

जनवरी १६४ मेंयात्रियों के लिए भारदीय रेलों में प्रति मीज् किराये की 
समान दर निश्चित की गई । परन्तु कुछ रेलों में किराये की दर कम थी | उसे 
भी अन्य रेखों की किराये की दर के समान दी कर दिया गया । १६५१ में रेल का 
किराया २० से २५ प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया । 

£६५५-५६ के बजट ये किराये का दरें निम्न अकार निश्चित की गई है 
पाई आत मोल म्रदि यात्री 
“ क्झपग मज्ना इगहुपप० मील ३०६ मील और 











इससे ग्धिक 
एयर कम्डीशन श्रेणी श्ड ड््ड डर 
अ्थम श्रेणी श्प श्द्‌ 54 
द्वितीय श्रेणी (मेल/एक्सप्रेस).. ११ द्ग्र ६३ 
#.. ?. (साथाग्ण) ध्द ६ ष्पर 
जितीय श्रेशी (मेल/एवसप्रेस) च्द्ध दर पथ 
5३ 3८%  (साधारशे) अकाल 





रेलो का पुन; सयठन करने से रेल के #िराये तथा दाडे में जो शुबाष्ट 
किया जा सका उससे (१) रेल का किराया निर्धारित करने का आधार सरल दो 
गया, (२) रेल की दरों में जो अब्यवस्था फैनी हुई थो बह दूर दो गई, और (३) 
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रेलवे का विकास कर पकने के लिए अधिक घन भी प्राप्त हुआ | रेल के किराये 
के सम्बन्ध में यद कहा जाता है कि सुधार करने से किराये और माड़े में कुछ 
वृद्धि कर दी गई है | इस्से उद्योगों का उत्पादन व्यय बढ़ा है श्र यात्रियों तथा 
सामान के यातायात से प्राप्त शोनेवाली आय घटी है ॥ 
रेलों की कार्य प्रणाली में दोप-फेडरेशन शफ इन्डियन' चेम्बस 
आफ काम ऐड इन्डस्ट्री ने अपने स्मारक पत्र में भारतीय रेलवे कार्य प्रणाली 
के अनेकों दोषों ऑर भुडियों की ओर ध्यान आशक्ृष्ड कराया था, जैसे गाड़ी के 
डिब््रों का ने मिलना, बहुत दिनों तक माल के यातायात में प्रतिबन्ध का लगाना, 
यातायात में अधिक समय लगना, थोडे सामान के यातायात की सुविधा में 
अभाव, माल के डिब्दों की माँग करने और प्राप्त करने में समग्र का लम्पा 
व्यवधान, कुछ जंकशनों में लाइनों का थ्रभाव, बड़ी शोर छोटी लाइनों में परस्पर 
अदला बदली की सुविधाशो का श्रमाव, कुछ रास्तों में लाइनों का श्रमाव, मार्ग 
में माल का चोरी होना और खो जाना या चोरी हुए माल की हानि निश्चित 
करने में अधिक देर लगना, और कर्मचारियों को कार्यज्ञमवा में सामान्यतः अमाव 
इत्यादि | इस सम्बन्ध में मुख्य समस्या तो यह दे कि कृषि और उद्योगो की 
आवश्यकता के श्रनुसार रेलवे की सुविधा कम है ! इस देश में झार्पिक व्यवस्या 
विकासोस्मुख है, यहाँ कृषि एवं उद्योगों के उत्पादन में निरन्तर शुद्धि हो रही है 
और वर्तमान यातायात सुविधारयें पूर्णरपेण अपर्याप्त हैं | फेडरेशन से इस सम्बन्ध 
में निम्न सिफारिश की है | 
(१) रेलवे के विस्तार और सुवार के लिए ४०० करोड़ रुपयों का प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में नियत करना अपर्याप्त था और कम से कम १०० करोड़ 
झयये प्रति वर्ष और अधिक नियत करना चाहिये था | इस प्रकार द्वितीय योजना 
के अन्तर्गत १४८० करोड़ रुपये व्यय किये जाने की माँग रेलवे बोर्ड ने की थी 
जिसे योजना आयोग ने घट्य कर ११२५ करोड़ झुपये कर दिया है। यह धन 
भारतीय रेलवे की श्रावश्यकता के अनुसार पर्याप्त न होगा | 
(२) प्रथम योजना में रेलवे के चर्तमान सामान की मरम्मत पर अधिक 
जोर दिया गया था जो गत बीस वर्षों से बदले भी नहीं गये | यद्यपि यद बहुत 
आवश्यक है, फिर भो अब अधिक ध्यान रेलवे के विस्वार पर दिए जाना 
चाहिये । विश्वार इतना दोना चाहिये कि न केवल यावात्रात की आवश्यकतायें 
ही पूर्ण हो सके, बरन्‌ मविष्य में बढ़ी हुई आवश्यकता को मो पूरा कर लेने को 
पर्याप्त शक्ति द्वो। यद्यपि द्वितीय योजना में अधिक जार विध्वार पर दिया गया है 
फिर भी यह अर्याप्त है | 


श्ष४ भारतीय अथशाज्लन की समस्‍्याएँ 


(३) रेलने के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए | देश के 
ओऔद्योगीकरण में प्रोत्वाइन देने के लिये आवश्यक हे कि रेल द्वारा यातायात की 
सुविधा सस्ती दो | इसके लिए यद्द आवश्यक है कि रेलवे का चालू व्यय. कम 
दो | भारतीय रेलबे की वुल किराये भाड़े से प्राप्त आय १६४८ को २१३ करोड़ 
रुपयों से बढ़ुकर ४०७“४८ करोड़ रुपये १६५८-५६ के बजट में अनुमान की गई 
हैं| कुल व्यय १७३ करोड़ से बढ़कर २६८६४ करोड रुउये हो गया दे | इससे 
यह पता लगता है कि बढ़ी हुई आय का ग्यधिकाश ब्यय की बृद्धि में प्रयुक्त हुआ 

है और यह सम्भव है कि क्राया और भाड़ा घटाया जा सके । 

« (४) माल के यातायात में सुबिधा प्रदान करने के लिए ऐसे अस्थायी: 
उपायों से कार्य लेना चाहिए जैसे मुकामा घाट, आगरा और सोचरमती और 
अन्य स्थानों १र मशीनों द्वारा माल को स्थानान्तरित करना, कन्वेयर प्रयालो का 
प्रयोग करमा और मुगलसराय वाल्ठेयर, माम्लपुर आदि जक्शनों पर माल की 
गाड़ियों की अद्ला-बदली की गति में तत्रता लाना क्योंकि इन स्थानों पर बड़ी 
भीड़ रइसी है । जिन रास्तों पर लाइनों के ग्रभाव के कारण कठिनाई हो जाती. 
है वहाँ अधिक लाइनों का खेलना और विशेष प्रकार के माल के डिब्बों की 
संख्या बढ़ाना । 

(५) व्यापारियों को मार्ग में माल के चोरी द्वो जाने श्रौर खो जाने श्रौर 

बहुत देर में हानि म्लिने के कारण बहुत कठिनाई उठानीं पढ़ती है । रेलवे 
ध्यवस्था फो इस प्रकार की सी हुई चोरियों के रोकने और रेलवे कर्मचारियों की- 
असावधानी और चरिन्रईमता के कारण गाड़ी में माल के जाने की रोक थाम 
के लिये विशेष प्रयन्ञशील होना श्रावश्यक है । द्ानि जल्दी चुकाने के उपायों को 
भी सोचना आवश्यक होगा । विभाग का विकेन्द्रीय करण करना, कुल माल फे 
खो जाने पर हानि तुरन्त चुकाना, इस दशा पर कि यदि एक वर्ष के भीतर ही 
भीतर माल मिल गया तो पाया हुआ इजां रेलवे को वापिस दे देवें | ऐसी कल मस 
एडवाइसरी कमेटी की स्थापाना कश्ना ज्सिके सदस्य उन उद्योगों और ब्यापारो 
के प्रतिनर्धि हो जो क्लम्स विभाग के कम्चारी से सम्बन्धत दै श्रादि कुछ ऐसे 
डपाय हैं जिनके प्रयोग भे लाने से रेलवे के दोध मिट सकते हैं । 

रेलवे के कमचारी इस बात का प्रयज्ष कर रहे हैं कि रेल के कार्य ग्रशाली 
की क्षमता बढ़ जाय और सुविषायें मी बढ़ जाँय, माल की सधी चोरियों और 

उनके खोने पर रोक थाम करने के लिए, रेलवे करपशन इनक्वारी कमेंटी कौ 
नियुक्ति की गई देजो शीघ्र द्वी अपनी रिपोर्ट सरकार के समज्न उपस्थित करने 
वाली दे । रेलवे के चालू व्यय घर रोक थाम में राद्ायता करने के लिये 


रेल बाताबाद श्ड्ण 


और रेलवे का विकास करने के लिए, विकास में वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग करने के 
लिये दया बड़ी-बड़ी योजनाओं को कार्यानिवित करने के लिये, जिन्हें पंचवर्षीय 
योजना के अन्तर्गत रेलवे को पूर्ण करना है, रेलवे बोड्ड की सदस्य संख्या चार के 
स्थान पर पाँच कर दी गई है | 
ओजमना के अन्तर्गत--अथम पंचवर्षीय योजना में ४०० करोड रुपये के 
ब्यय का प्रस्ताव रेलवे के नये सामान के क्रय करने तथा युराने की मरस्मत के 
के लिये किया गया था । वास्तव में यह आशा की जाती है कि प्रथम योजना के 
समास होने तक लगभग ४३२ करोड़ दपया व्यय हो जायगा। गन्त्रयानादि और 
और सर्वाग सयंत्र पर ब्यय प्रस्तावित धन से बहुत अधिक हो गया है। गन्त्रया- 
नादिपर झधिक व्यय होने के कारण यात्रा और हुलाई १६४३-५४ और १६५४ ४५, 
के बीच साढ़े आठ प्रतिशत बढ गई और आशा को जातो है कि योजना के 
अग्तिम वर्ष में नो प्रतिशत बढ़ जायेगी । प्रथम योजना के श्रारम्भ के समय 
रेलदे के पास ८२०६ इन्जन, १६२२५ यात्रियों के डिब्बे और २२२४४१ माल के 
डिब्बे थे। इनमें से २११२ इन्जन, ७०११ यात्रियों के डिब्बे और ३६४८४ माल 
के डिब्बे पुराने थे। प्रथम योजना में १०३८ इन्जनों और २४६७४ यात्रियों के डिब्बे 
और ४६१४३ माल के डिब्बो के क्रय करने का प्रबन्ध किया गया था | वास्तव में 
उपर्युक्त सख्या से कुछ अ्रधिक इनजन और माल के डिब्बे और कुछ कम यात्रियों 
के ।डब्बे प्रथम योजना के अन्तर्गत क्रय किए जा सकेंगे । इतनी अधिक मरम्मत 
ओर नये सामान के क्र4. किए जाने के यरचात्‌ भी भारतीय रेलबे का ध्ामान 
बहुत पुराना और पुराने दंग का है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में 
६१६२ इन्जन, २३७७६ यात्रियों के डिब्बे और २६६०४६ माल के डिब्बे काम मे 
आते हुये ्वोंगे जिनमें से र८घश३े इन्जन और ६३०५ यात्रियों के डिब्बे और 
४६५६८ माल के डिन्बे बहुत युराने घिसे हुये होंगे और उनके स्थान पर नये लाने 
आवश्यक होंगे । इससे यह पता लगता है कि रेलवे के विस्तार की इतनी 
अ्रावश्यकता होते हुये भी उनकी भरम्मत और उनके स्थान पर नये सामान लाने 
की जरूरत बहुत बढ़ी दे । | 
द्वितीय योजना के अन्तगत्त ११२५ करोड़ रुपया भारतोय रेलवे पर व्यय 
किया जायग्रा जिसमे से ७३६० करोड़ सामान्य आब में से, २२५ करोढ़ रेलवे के 
अबक्षरण कोष से, १५० करोड़ रेलवे की आय से प्राप्त द्वोगा। रेलवे बोड के 
१४८० करोड़ रुपये के व्यय किये जाने के प्रस्ताव के स्थान पर ११२५ रु० का 
ब्यय किया जायगा | 
द्वितीय योजना में ३६०७ मील के रंकाय के छुगने किये जाने का, २६५ 


ब४६ भारतीय ब्र्थशासखत्र की समस्याएँ 


छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर देने का, लगभग ८९६ मील तक 
बिजली पहुँचाने, १२६३ भील तक पीडज्वाल्स सुविधा देने का, ८४र मील नई 
लाइन बिछाने, २००० मील लाइन की मरम्मत करवाने और २रघ८ इन्मनों को 
कैय करने तथा ११३६७ यात्रियों के डिब्वों और १०७,२४७ माल के डिब्बों को 
कऊय करने का आयोजन किया गया है। 

भारतीय रेलबे १२ करोड़ टन माल के ढोने के स्थान पर १६४४-४६ में 
१६ करोड़ ५० लाख टन माल ढोयेगी और इस प्रकार ५० लाख ठन माल के 
ढांबे जानें की कमी रद्द जायेगी । यदि द्वतीय योजना के श्रन्त तक जो ६ करोड़ 
र लाख टन माल के ढोये जाने की झ्रावश्यकना बढ़ जायेगी उसका विचार क्रिया 
जाय तो इम कद्द सकते हैं क्रि १६६०-६१ तक श्र करोड ८ लाख टन फे ढोये 
जाने की श्रावश्यक्ता द्ोगी । ऐसा भय दे कि जितना घन रेलवे के बिकास 
के लिये मियत कर दिया गया है उसके प्रयोग से रेलवे इतना माल न ढो सके 
ओर जिन मुप्रिधाशों के प्रदान करने का इरादा किया गया है वे आ्रावश्यकता से 
१०% गन्त्रयानादि के सम्बन्ध में और ४% अपनी शक्ति के सम्बन्ध में कम कर 
देनी पडे । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर योजना आयोग के मतानुसार 
(मई १६५४८) “जो कार्यक्रम ११२५ करोड़ रुपयों के व्यय क्रा बनाया गया था 
उसमे अब मूल्प्रो में बृद्धि दो जाने के कारण १०० करोड रुपयों के और भ्रधिक 
व्यप्र होने का अनुमान किया गया दै। इस समय ११२५ करोड़ रुपयों की मात्रा 
बढाई जा नहीं सकती | इसलिये रेलवे को योजना के अस्‍्वर्गत कुछ विकास 
योजनाथों को स्थगित करना पढ़ेगा | विदेशी विनिमय की कठिनाइयॉ भी इसका 
एक कारण द्ोगी । जिन विकास योजनाओं को स्थगित करने का दरादा है दे 
(१) तम्बाशम विलूपुरम ज्षेत्र तथा क्लकते के अन्तर्गत सियालदा क्षेत्र में बिजली 
पहुँचाने की योजना; (२) मीटर गेज कोच फैक्ट्री (३); इन्टीगरल कोच फैक्ट्रो के 
प्रसाधन विभाग तथा (४) गुना ओर उब्जैन के बीच नई रेल के लाइन बिछाने 
की योजनायें हैं ।! 

“अपने ध्येय को पूरा कर लेने के प्रश्न का जहाँ सक सम्बन्ध है यह श्राशा 
की जाती द्वे कि १६६०-६१ तक रेलवे ४२० लाख टन साल ढोकर अतिरिक्त 
आय प्राप्त कर सकेगी । पर क्या यह आय पर्यास होगी । निश्चित रूप से कहा 
नहीं जां सकता | विदेशी विनिमय तथा अन्य कठिसाइयों के कारण विक्रास 
योजनाओं के कार्यान्वित करने में ढील देने के कारण ढुलाई की मात्रा योजना के 
अआत्तिम वर्ण तक आरम्भ में किये गये अनुमान से जो कि ६१० लाख टन था कम 


रेल यातायात श्ड्छ 


दी जायगी पर दो सकता दे कि ४२० लाख टन से अधिक हो । कुछ भी हो योजना 
मे की गई रेल द्वारा माल ढोने को मात्रा के अनुमान में कुछ परिवर्तन तो अवश्य 
ही होगा । जहाँ तक यात्रियों के ढोने के ध्येय से सम्बन्ध है--अर्थात्‌ ३,प्रतिशत 
प्रति बर्ष की वृद्धि--बह सम्मवत: पूरी हो जायगी | श्ध्य+-५६ की अपेक्षा 
३६५६-५७ में रेल के यात्रियों में म्रतिशत वृद्धि ६९७ हुई थी। अगर यहददी रही तो 
रेल में भीड़ की समस्‍या और मी अधिक खराब हो जायगी ।!” 

द्वितीय योजना में भारतीय रेलवे की माल ढोने श्रौर यात्रियों के आाने- 
जाने की शक्ति में वृद्धि की व्यवस्था की गई है। परन्तु वृद्धि देश की आवश्यकता 
से बहुत कम सम्मव द्वो सकेगी । केवल सरकार को ही नहीं वरन्‌ जनता को भा 
अधिक मात्रा में यातायात की सुविधा की आवश्यकता पड़ेगी । प्रथम योजना में 
भी जनता को यातायात की सुविधा में कमी का अनुभव हुआ था। द्वितीय 
यजना में तो हिषति और मी खराब दोगी। रेलवे के सम्बन्ध में यही सर्व प्रधान 
अलोचना है। विदेशी व्रिनिमय्र की कठिनाइयों तथा मूल्यों में दृद्धि होने पर भी 
थोजना में रेज्नवे के विस्तार के प्रति ध्यान अधिक रखना चाहिये था और व्यय 
के लिये अधिक घन नियत्र करना चाहिये था । 


अध्याय २५ 
सड़क यातायात 


भारत में सडकों का बहुत अमाव है | १६०० में सड़कों की लग्बाई कुल 
३,७६,००० मील थी और १६५२ में २,५६,००० मील थी। अथम योजना के 
झनन्‍्त वक कुल सड़को की लम्बाई बढ़कर ३१६,००० मील दो गई जिसमें से 
१२१,००० मील पक्‍की सडक थी । इनमें से केवल $ भाग पक्की सड़क हैं और 
शेप कच्ची । एक ऐसे देश में जिसका ज्षेत्रल १,१३६,००० वर्ग मील है, जिसकी 
जनसख्या लगभग ३५ करोड ७० लाख है श्रौर जिसके उद्योग तथा क्ृपरि का 
काफी विकास हो चुका है २६६,००० मील सड़कें बहुत कम हैं । भारत में प्रत्ति 
बर्गे मीक्ष में बहुत दी कम सड़कें ई, अन्य देशा की तुलना में यद्ट स्थिति अत्यन्त 
शोचनीय है। भारत के ग्रद्वि वर्ग मोल ज्षेत्रफल में सड़कों की लम्बाई ०'२ है 
जब कि इन्गलैएड में २०, वेलजियम में ३-३, क्रात में २४ ओर अमरीका में 
श्द््द्दै। 
इसमे कुछ सम्देद नद्दी कि देश के आाधिक विकास में सडकों का विशेष 
मद्त्व दै। सड़कें होने से ही ग्रामों से कड्चा माल और कृषि उत्पादन कारजानों, 
कस्बों और नगरों तक पहुँचाया जाता दे और बन्द॒स्याहों तथा कारखानों से माल 
ग्रामों तक भेजा जाता हे। देश के विभिन्न भागों के व्यक्तियों के लिए सड्के 
याधायात॒ की सुविधा प्रदान करदी हैं | सडकों की सुविधा से द्वी ब्याक्ति एक दूसरे 
से सम्पकक स्थापित कर सकते हैं। वत्तमात काल में परस्पर सम्पक्े स्थापित करने 
के लिए यात्रायाव के द्वुवगामी साधनों की ओर झच्छी उडकों की आत्यन्त श्राव- 
श्एकता है। रेलों तथा विमाना की सुदह्दायता से देश के बड़े-बड़े मंगरों और 
व्यापारी केन्द्रों से सम्पक स्थापित किया जा सकता है परन्तु देश के दूर-दूर 
के स्थानों तक पहुँचने के लिए और उनका लाभ उठा सकने के लिए श्रच्छी 
सडकों का होना अत्यन्त आवश्यक है। युद्ध के समय यदि सडक अच्छी हैं तो 
सेना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जाया जा सकता हे, युद्ध- 
सामग्री आवश्यक स्थानों तक पहुँचाई जा सकती है और इस प्रकार देश की शरन्नु 
के आक्रमण से रक्षा की जा सकती दे। वास्तव में भारत की कुछ प्राचीन बड़ी 
सड़कें इसी उद्देश्य से बनाई गई थीं। यदि देश में अच्छी सड़कों का आल जिछा 
द्दो मा शांतिकाल में तथा युद्ध के समय दर स्थिति में विशेष महत्व 
हीता दे । 


सडक यातायात शेडह, 


अतीत में दिल्‍ली से कलकता, कलकत्ते से मद्रास, मद्रास से बम्बई और 
अम्बई से दिल्‍ली को मिलाने वाली चार बड़ी सड़कों के चारें ओर छोटी बडी 
सडकों का जाल फैला हुआ था। इन चार बड़ी सड़कों को बारहों माल कार्य में 
नहीं लाया जा सकता है| पुल न होने के कारण और टूट-फूद तथा सामान्यतया 
स्थिति खराब होने से इन सडकों का शरसात में उपयोग नहीं किया जा सकता 
है। इन बढ़ी सड़कों को देश के ग्रा्मों से मिलाने वाली प्रदेशीय सड़कों तथा 
अन्य छोटी-छोटी सड़कों की स्थिति ओर भी खराब दे ? 

देश की आज सब्रसे बढ़ी आवश्यकता यह है कि सड़के बढ़ाई जायें। 
राष्ट्रीय सड़क वर्तमान समय की भाँति फेवल पूर्ब से पश्चिम तक के ज्षेत्र में ही 
न फैलें वरन्‌ इनका प्रसार उत्तर से दक्षिण तक भी किया जाय । इसके साथ हो 
इन सड़कों को और प्रदेशीय तथा अन्य छोटी सड़कों को सभी शऋठश्ं में कार्य 
में लाने योग्य बनाने की आवश्यकता है। मोटर यातायात के लिए भी कुछ 
सड़कों का हना आवश्यक दे। इसके लिए सढ़कों के सोड़ सुगम द्वोने चाहियें, 
जहाँ से सड़क निकाली जाय वह भूमि पक्की होनी चादिए और सड़कों को कंकर 
तथा डामर या सिमेंट के प्रयोग से पक्का बनाना चाहिए । इन सड़कों की सतह 
को चिकना होना चाहिये | इसके साथ हो बैलगाड़ियों तथा यात्तायात के झन्य 
साधनों के लिए भी ऐसी सड़के होनी चाहियें जो मोटर की सड़क की माँति अधिक 
व्ययशील तो न हों परन्ठु ऐसी द्वों जिनको वर्ष भर प्रयोग में लाया जा सकता 
है। यह बहुत ऋावश्यक है क्लि सड़कों के निर्माण को मुसम्बद् योजना निर्माण 
की जाय जिसमें बड़ी राष्ट्रीय सडकों, प्रदेशीय सड़कों और प्रामों इत्यादि को 
प्रमेलाने वाली छोटी-छोटी सड़कों को विशेष महत्व दिया जाय । 

भारत में सड़कों के विकास की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है, इसके 
कई कारण हैं :--(१) सरकार ने और स्थानीय संस्थाओं ने सड़कों के विकास 
का महत्व नहीं समझा | नगर पालिकाओं और जिला बोडों की देख-रेख में अनेक 
सड़के हैं परत इन संस्थाओं मे सडकों के विकास की ग्रोर उचित ध्यान नहीं 
दिया । प्रदेशीय तथा केन्द्रीय सरकारों ने भी अन्य विकार कार्यों को इसकी अपेक्षा 
प्राथमिकता दी है। इधर कुछ वर्षों से ही सड़कों के विकास की श्रवश्यकता 
ओर इसके महत्व की ओर केन्द्रीय वथा राज्य सरकारों का ध्यान गया है और 
दोनों सरकारों ने इसके लिए योजनाएँ बनाई हैं, (२) सडकों के निर्माण के लिए 
आवश्यक बहुत प्रकार के सामान और मशीनों का मारत में अमाव है और 
इनका आयात करने के लिए इमें विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है। अब मारत 
में सिमेंट तथा सड़क-निर्याण के अन्य सासानों का उत्पादन दोने लगा है साथ 


३५० भारतीय अ्रथंशासत्र की समस्याएँ 


ही छड़क कूटनेवाले, भाप से चलनेवाले इञ्जनों तथा डिजिल इज्ननों का भी भारत 
भे उष्पादन आरम्म दो गया है परन्दु फिर भी एसफाल्ट के लिए विदेशों पर ही 
निर्भर करना पडता दहै। श्राशा है कि पेट्रोल शोधशालाओ का निर्माण पूरा दो 
जाने पर देश की आवश्पकता पूर्ण करने के लिए एसफाल्ट प्राप्त हो जायगा; 
(३) देश मे वित्त का अभाव है| नगर पालिकाशों और जिला बोडों की देख-रेख 
भेजो सड़क हैं वह वित्त के अमाव के कारण अच्छी दशा मे नहीं रह पाती । 
राज्य सरकारो के पास विकास के लिए कोष है परन्तु उनका उपयोग सडकों के 
निर्माण में कम और श्रन्य कार्यों में अधिक किया गया है। यही स्थिति केन्द्रीय 
सरबार की भी है। 
सड़क कोप--सडक विकास समिति (१६२७) की सिफारिश पर श्६२६ में 
सडक विकास कोप स्थापित किया गया और प्रति गैलन पेट्रोल पर कर ४ आने 
से बढ़ाकर ६ आने कर दिया गया जिसमे से प्रति गैलन दो आना सड़क विकास 
कोप में जमा किया गया । बाद मे पेट्रोल पर अतिरिक्त कर लगाकर सडक विकास 
कोष में दो आने की जगह ढाई आना जमा किया गया ! परन्तु छुर्भाग्पवश सड़क 
विकास कोष के घन का डचित उपयोग नहीं किया गया है | सड़क विकास कोष 
स्थापित हो जाने के बाद राज्य सरकारों ने अन्तर-राज्य तथा भ्रन्तर-जिला सड़कों 
के विकास में स्वयं अपने बजट से व्यय क्रम कर दिया | इसके साथ ही ग्रामों को 
मिलाने वाली छोटी छोटी सडकों को अपने भाग्य पर छोड दिया गया। इस 
प्रकार सडक विकास कोष निर्माण का उद्देश्य ही व्यर्थ हो गया। सड़कों का 
विकास करने के लिए उपलब्ध साधनों में ग्पनी ओर से सद्यायता देने को अपेक्षा 
राज्य सरकारों ने अपने व्यय में कटौती कर दी । 
भारत सरकार ने सडक विकास कोप के घन को व्यय करने में कुछ 
प्रतिबन्ध लगा दिये | सरकार ने यह व्यवस्था की कि (१) इस कोष का घन सड़कों 
के निर्माण तथा सुधार मे और पुलो के निर्माण तथा सुधार में ध्यय किया जाय 
परन्तु इस कोष का वर्तमान सड़कों की सरस्मत और देखभाल में उपयोग नहीं 
किया जा सकता है, और (२) सडक विकास कोष में राज्य के योगदान का कम 
से कम २४ प्रतिशत छोटी-छोटी सड़कों में ब्यय किया जाय और उन सड़कों पर 
२५ प्रतिशत से अधिक व्यय न किया जाय जो रेल मार्ग की अ्रतियोगी हैं । यद्ध 
सब्र द्वीते हुए भी यद्ट र॒त्य है क्लि सड़क विकास कोष से प्राप्त होने वाला धन 
आवश्यक्ता से कम है और १६५०-५१ के अंत वक २० करोड़ रुपये के व्यय की 
योजनाओं को स्वीकृति अ्रदान की जा चुकी थी और १७ करोड़ रुपया व्यय क्रिया 
जा चुका था। १६५१-५२ से दिसम्बर १६४४ तक २७ करोड़ रुपये के व्यय की 
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योजमाश्रों को स्वीकृति दी जा चुकी थी और मार्च १६४५ तक लगमग १२ करोड़ 
रुपया उनके कार्यान्वित करने में व्यय किया जा घुका था | 

सरकार अपनी वर्तमान आय में से सड़कों के निर्माण में पर्यास व्यय नहीं 
कर सकती है साथ ही इस कार्य के लिए सड़कों का उपयोग करने बालो पर 
लगाए गये करों से मी पर्याप्त आय नहीं होती है। इसलिए यह आवश्यक है 
कि सड़को के निर्माए के लिए ऋण लिया जाय। यह खोचना जिल्कुल निरथंक 
है कि सड़कों पर व्यय किये जाने वाले रुपयों से प्रत्यक्ष रूप में ऐसी आय नहीं 
होती है जिससे इस काये के लिए उपलब्ध ऋण का ब्याज घुकाया जा सके, 
इसलिए यह व्यय अनुलादक है और इसको नहीं करना चाहिए । यह समय है 
कि सड़कों के विकास से प्रत्यक्ष रूप में कोई आय न दो परन्तु इससे निरसन्देह 
देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ती है और साथ दी जनता की कर देने की शक्ति में 
वृद्धि होती है। भारतीय सड़क एक्म यातायात संघ ने कुछ वर्ष पहले एक जाँच 
की जिसमे पता चला कि एक विशेष क्षेत्र में सडक का विकास करने से १२९ लाख 
रुपये का वार्षिक ज्ञाम हुआ जब कि सढ़क निर्माण में तथा उसकी देखभाल में 
केबल ४) लाख रुपया वार्षिक व्यय किया गया। इससे स्पष्ट है कि सड़कों पर 
व्यय किये गये प्रति १०० दंपयों पर जनता को २७७ रुपये का लाभ होता है। 
सड़कों के विकास से जनता समृद्धिशालों बनती है, सरकार की आय मे बृद्धि होती 
है, इसलिए ऋण लेकर सड़कों पर निर्माण करने में किसी प्रकार की श्रार्पात्त 
नहीं होनी चाहिए | 

नागपुर योजना--१६४३ में विभिन्न राज्यों के मुख्य इक्कीनियरों को 
नागपुर में एक बैठक हुई और देश की न्यूनतम आवश्यकताओं को श्यान में 
रफते हुए एक सड़क निर्माण-योजना निर्माण की गई | इस योजना का विशेष 
महत्व है क्योंकि टसके पश्चात भारतु में सडकों के निर्माण की सभी योजनाओं 
पर इसका प्रभाव पडा है। नागपुर योजना में सड़कों का चार ओेणियों में विभक्त 
किया गया है :--(१) राष्ट्रीय सड़के, (२) गज्प की सडक, (३) जिलों की बड़ी 
छोटी सड़के और (४) ग्रामों की सडके | योजना में इन चार प्रकार की सडको 
का १० वर्ष के अन्दर सुनियोजित और सुसम्बद आधार पर विकास करने का 
सुझाव दिया गया था जिससे पक्की सड़कों की लम्बाई लगमंग ६६,४०० मोल 
से १,२२,००० मील तक ओर अन्य सड़कों की लम्बाई १,१२,००० से २,०७,५०० 
मील तक बढ़ाई जय सके । इसके साथ ही योजना में वर्तमान सड़क्षों में सुधार 
करने का भी सुकाव दिया गया । नागपुर योजना का उद्देश्य यह था कि विकसित 
कृषि क्षेत्र का कोई भी प्राम मुख्य सड़क से ५ मील से अधिक दूर न पढ़े और कोई 
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मी गाँव चादे कहीं दो सड़क से २० मील से ग्धिक दूर न पड़े | इस योजना के 
अनुसार युद्ध पूर्व के मूल्यों में ५० प्रतिशत वृद्धि के आधार पर निर्माण-कार्य में 
३७२ करोड़ रुपया लगेगा जिसमें से ६६.५ करोड़ रुया राष्ट्रीय सड़कों पर और 
३०५.५ करोड झुपया अन्य सड़कों पर व्यय किया जायगा | यदि मूल्य युद्ध पू्य के 
स्नर से २०० प्रतिशत बढ़े मान लिये जायें जिसमे ब्यय का अनुमान वर्तमान 
समय के मूल्य के अधिक निकद आ सके तो, जैसा कि योजना-श्रायोंग ने बताया 
है, नागपुर योजना को कार्यान्द्रित करने में कुल ७४४ करोड़ रुपया ब्यय द्वीमा 
जिसमे से १३३ करोड़ स्यया राष्ट्रीय सड़कों के लिए और ६११ करोड़ रुपया 
अन्य सहृका पर ब्यय किया जायगा। 

रेल मार्ग से सम्बन्ध--मारत में सड़कें श्रपर्यात होने और सड़कों की 
'हिषति दोप पूर्य द्ोते हुए मी १६३० के आसपास सड़क यातायात से रेलवे को 
गहसी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा | मिली बस उर्थिसों को ओर रेल की 
अपेक्षा अधिक यात्री आकर्षित हुए जिसमें ग्रधिकतर कम श्राव वाले ब्यक्ति थे | 
इसके साथ ही इल्के खामान को लाने खेजाने के लिए, मी मोटरों को मुविधाजनक 
समा गया । मोटर यातायात प्रायः और सुगमता से हो जाता दे इससे रेल को 
गदइरी हानि उटानी पड़ी। अनेक रेलवे जाँच समितियों ने रेलवे तथा सक्धक याता- 
यात की प्रतियोगिता पर विचार किया श्र रेलवे को सड़क की प्रतियोगिता से 
रक्ता करने के अनक सुझाव दिए.॥ रेलवे ने सस्ते बरापसी टिकटों के रूप में रियायत 
देनी शुरू कर दी, कुछ विशेष समय के लिये टिकट दिये, अ्रच्छी स्विस और 
कम किराये की व्यवस्था की । परन्तु इससे प्रतियोगिता का जोर कम नहीं हुआ 
और यह आशंका की जाने लगी कि सड़क यातायात से रेलवे को गदरी ज्ञति 
पहुँचेगी । 

रेलवे के द्वितों की रक्षा करने के लिए, सरकार ने अनेक उपायों का ग्राश्रय 
लिया और १६३६ में मोटर गाड़ी कानून लागू किय्रा गया जिसमें यद्द व्यवस्था 
की गई कि समी मोटथ्रों तथा बसों के लिए, लाइसेन्स लिया जाय । कानून में बसों 
को रखने तथा अधिक यात्री न बैंठाने और बसों की चाल इत्यादि प्र नियंत्रण 
की शर्ते! माननी अनिवार्य कर दी गई ] बसों का बीमा आवश्यह कर दिया 
गया | इस कानून से यात्रियों के द्वितों की रक्षा के साथ ही हानिकारक श्रति- 
शोगिता को सेकने का प्रयत्न कश्के रेलवे के ट्वितों की रक्ता की भी व्यवस्था की 
गई । परन्तु सढ़क यातायात की ओर से अ्रतियोगिवा प्रचलिव रह्दी और १६४६ 
में इस प्रतियोगिता को रोकने के लिए एक त्रिदलीय संगठन का निर्माण करने 
की नीति अपनाथी गई । इस संगठन में भोटर मालिकों, राज्य सरकार और रेलवे 
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के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई | परन्तु इस योजना को आशा के अनुकूल 
सफलता नहीं मिली | बाद में मारत सरकार ने सड़क यातायात कार्पोरेशन कानून 
(१६४८) लागू किया जिसके स्थान पर १६५० में एक और व्यापक कानून लायू 
किया गया ! 
वर्तमान में रेल और सडक की प्रतियोगिता समाप्त हो गई है क्योंकि 
(१) यावायाव का अमाव है और वर््ेमान समय में रेल और मोटर यातायाव 
को साथ साथ कार्य करके लाभ उठाने का काफ़ी अवसर है; (२) कुछ तो सरकार 
के प्रतिबन्धों के कारण और कुछ मोटरों के त्था उनके विभिन्न-कल-पुर्जो के 
मूल्य अधिक होने से सड़क यावायात का व्यय बढ़ गया हे; और (३) अनेक 
राज्यों में यातायात का राष्ट्रीकरण कर देने से रेलवे तथा रोडबेज में अधिक 
उचित सम्बन्ध स्थापित द्वो गया है । 
राज्य द्वारा सचालित सड़क यावायात के जेवर निश्चित हैं और मोटर 
यात्रियों तथा सामान को उसी क्षेत्र ऊे अन्दर लाती ले जाती हैं। इस बात पर 
महत्व दिया गया है कि यातायात इस प्रकार संचालित किया जाय जिससे रेल- 
सड़क यातायात का सुख्म्बद्ध विकास हो । यातायात इस प्रकार नियोगित्त हो कि 
यात्रियों तथा सामान को रेलवे केन्द्रों तक पहुँचाया जाय जहाँ से आगे का 
यततायात रेलवें सेमालेगी। जद्ाँ तक्त रोडवेज का सम्बन्ध है यात्रियों को दी 
जानेवाली सुविधाएँ, बढ़ी हैं, अधिक मोड-भाड़ पर नियंत्रण रखा गया है और 
गाड़ियाँ श्रच्छी दशा में रखी गई हैं। 
यह योजना १६४६ में बम्बई सेंग्रारम्स की गई ओर १६४८ से १६५० 
सक दाई वर्ष में यातायात के मार्यों की संख्या ८ से ४६५ तक बढ़ गई । आरम्भ 
में २४० मोल तक यातायात की व्यवस्था थी । १६५० में यह व्यवस्था १५,०१६ 
मोल तक फैल गई और १६४८ से १६४० तक क्रमशः कु १,०८,७७२ और 
२,६१६,२४७ मील के बीच यातायात किया गपा। इसके बाद के ब्यों में इस 
दिशा में प्रगति धीमी रद्दी दै परन्तु समी दृशष्टिकोशों से रोडवेज ने उन्नति को है । 
उत्तर प्रदेश में १६४७-४८ में ३१ सरकारी रोडवेज सर्विस चालू हुई जो श्दभ३- 
४६ में ३३२७ दो गई | यह यातायात व्यवस्था ६,००० मील तक फैली हुई है। 
' यह ब्रतुमान लगाया यया हे कि कुल १०,०५० मील के त्षेत्र में यात्रियों के 
यावायात्त का राष्ट्रीरूण करने में २,३०० तेसों को आवश्यकता दोगी । द्विवीय 
योजना के अन्तर्गेंत इस यातायात सुविधा का विस्वार ६६६४ मील दो जायगा 
आर उसमें १६०० बसे होंगी । 
बम्बई में राजकोय रोडवेज ने ८ से ६ पाई प्रति मोल किराया बतूल 
श्र 


र्श्ड मारतीय अथशास्त्र की समत्याएँ 


क्या | इसमे पहले इस क्षेत्र में किराये की यही'द्र वसूली गई थी, परन्तु गुजरात 
में मोगर-मालिकों ने रेलवे की प्रतियोगिता में किराया कम वसूला था। बम्बई में 
यद्यपि किराया कम नहीं किया गया है परन्तु रोडवेज की सविस में निम्सन्देह 
काफी सुधार हुआ दे और जनता को राष्ट्राकरण से पहले की अपेक्षा अधिक 
सुविधाएँ प्रदान की गई हैं | जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है रोडवेज का 
अपर तथा लोगर क्लास का किराया अ्क्‍्ट्ूवर १६५२ में क्रमशः ६ पाई और ७१ 
पाई से बद्वाकर १०२ पाई और ८ पाई अति माल कर दिया गया। किराये में 
बूह्धि करने का उद्देश्य मोटर शत्यादि के कंल-पुजों तथा अन्य सामानों की बढ़ी 
मूल्य, वो पूर्ण करना था । परन्व चूँकि केन्द्रीय कारखाने स्थावित कर देने से 
मरम्न्त इत्यादि में पहले की अपेक्षा कम ब्यय करना पड़ता है इसलिए १६५३ में 
कराये में कमी कर दी गई | थ्रश किराये की दर अपर क्लास के लिए १०३ पाई 
प्रति मोह्य से घटाकर ६ पाई प्रति मील कर दी गई और लोथर बलास के लिए 
किराये का दर ८ पाई से घटाकर ७) पाई कर दी गई | अबवूबर १६५२ से पहले 
किराये की यही दर थी। लोश्र क्लास का क्राया अब्र भी रेल के तीसरे दर्जे 
के किराये से अ्रधिक ई। रेल में तीसरे दर्जे का १५० मील का क्राया यदि 
डाकग।ड़ी या एक्सप्रेस से सफर किया जाय तो ६७ पाई प्रति मील है और यदि 
सामान्य गाड़ी से रुफर क्या जाय दो दर ५३ पाई प्रति भील है परन्तु आशा की 
जाती ई कि भविष्य में शेडवेज किराया और घटायेंग।। 
शज्कीय रोडवेज प्रणाली खन्‍्तोपषजनक रीत से चल रही है परन्त (१) 
गाड़ियो को रतने तथा मस्मत इत्यादि करने का व्यय अधिक है और रोडबेज 
को उतना लाभ नहीं द्वोता है जितना की आशा थी। (२) अभी कुछ दिशाओं 
में वादियों को और शअ्रधिक सुविधाएँ अदान की जा सकती है । परन्तु इसको कुछ 
रुन्दरेह नहीं क रोडब्ज़ ने सड़क यातायात की अवस्था मे काफी सुधार किया है 
और भाग्त में रोडवेज यातायात व्यवस्था का असर करने के लिप कोई बाघा 
नहीं है । 
निज्नी उद्योग की कठिनाइयाँ--भारत के सड़क यातायात के विकास 
में अनेक कारणों से बाधायें पहुँची हैं : ( १ ) माटर गाड़ियों को बहुत अधिक 
कर देना पड़ता है जिससे ब्यक्तियों की इस काय को करने की शक्ति द्ृट जाती 
है। मोटर गाड्डी कर जाँच कमेटी ने यद् बात कही थी कि भारत में मोटर 
गाड़ियों का अयोग करने वाले ब्यक्तियों पर संसार भर में स् से अधिक कर 
लगाया जाता है। इसी रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक लारी पर प्रति वर्ष कुल कर 
मद्गास में ६,०७७ रुपये, बम्बई में ५,००० थपये से लगा कर ४,२४८ ४० तक 


सडक यातायात रेप, 


और श्रन्य राज्यों में श्रोदतत कर लगमंग ५,१३४ र० था। इस कमेदी से यह भी 
अनुमान लगाया था कि माल ढोने वाली लागियाँ केन्द्रीय और स्वदेशीय राज्यों 
को जितना कर देती हैं, (स्थानीय करों को छोड़ कर) यदि वे २० हजार भील 
से अधिक यात्रा करती दों तो वह रेल द्वाण प्रति ट्म प्रति मील हुलाई के 
औसत किराये से सो प्रतिशत अ्रधिक था । पिछले तीन वर्षों में लारियों पर यह 
भार वास्तव में अनेकों राज्यों मे और श्रधिक बढ़ा दी है | 


(२) प्रादेशिक सरकारा ने सड़कों पर बहुत कम घन व्यय किया है और 
झनकी देख-रेख मा ठोे नहीं होता । इससे व्यक्तियों को बस चलाने के कार्य में 
बड़ी कठिनाई पड़ती है । “मोदर गाडी कर जाँच कमेटो ने पदा लगाया था कि 
'क? राज्यों को १६४६ में रजिस्टर की हुईं मोटर गाड़ियों और बस्तुओं से प्रास 
२३९२६ करोड़ धपप्रों के लगभग थी जब कि सड़की की मरम्मत पर केवल ११९७ 
करोड़ रुपया व्यय किया गया था जा कि वयूल किये हुये कर के आधे से भा कम 
है | यह स्थिति बड़ी विचित्र है कि सडक यातायात पर कर इतना अविक है कि 
यात्रियों और माल ढोने में उनका अयोग करने में भ्राघा पड़ती है, पर फिर भी 
मोटर गाड़ियों से वसूल हुये कर के धन का पूरा प्रयोग सड़कों के बनाने में नही 
किया जाता ।! सड़क की ठोक मरम्मत न होने से सडक यातायात के व्यय मे 
भी बृद्धि दो जाता हे। कमेटी ने अनुमान लगाया था कवि एक बस साधारण 
खराब और बहुत खराब सड़कों पर एक वर्ष में ३६००० मील चलाते में व्यय 
अच्छी छड़क में चलाने भें व्यय की अपेज्ञा २६०० रु० अधिक होगा। 

(३) १६३६ में मोटर गाडी एक्ट ने उन लो यात्रार्थों पर जो उस समय 
बस्बई और कलकत्ते, बस्बई और देहलो, अंबर और पेशावर और बम्बई छर मद्रास 
आदि के बीच प्रचलित थी प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। इस एक्द की योजना है कि 
सडक यातायाव को राष्यों के छोटे-छोटे क्षेत्रों में दी सर्ममत कर दिया ज'य जिससे 
कि कोई मोटर राज्य की एक सीमा से दूसरी सीमा तक बिना अनेकों यातायात 
अधिकारियों की आरा के न जा सके । ऐसी श्ञज्ञा बहुत हो कम दी जाती है । ऐसी 
स्थिति में अन्तर अदेशीय यप्तायात की कोई सम्भावना ही नहीं हो सकती ? मोटर 
गाड़ियो के चलाये जाने के क़ेत्र को सीमित करने के अतिरिक्त ज़ेत्रों के कर्मचा- 
रियों को यह अधिकार भी प्रदान किया हुआ है कि वे अपनी इच्छा के अनुसार 

विभिन्र क्षेत्रों में चलाई जाने बाली मोटर बसों की संख्या भी सपमित कर सकते 
हैं। मोटर गाड़ी एक्ट ने छोटे-छोटे क्षेत्रो म॒ अनेकों अधिकारियों को बनाकर 
सड़क के यातायात को छ॒डे-छु टे म'गो में विभाजित करके वथा प्रतिबन्ध लगा 


शेश्रद भारतीय अर्थशासत्र की समस्याएँ 


कर निहित स्वाथ का अवसर प्रदान कर दिया है ) इसके परिणाम स्वरूप सड़क 
यातायात के वैश।निक दंग पर विकास में बाघा पड़ी है। 

(४) जिस प्रकार सडक यातायात का राष्ट्रीयकरण विभिन्न राज्य द्वारा 
किया गया है उससे राष्ट्रीयकरए की योजना के अन्तर्गत अधिक मदत्वशाली 
योजनाओं पर जो घन व्यय किया जाना चह्ठिये था बही नहीं रोका गया वरन्‌ 
ब्वॉक्तियों को यह कार्य करने में बढ़ी भारी बाधा भी पहुँची है। इस दोष को 
रोकने के लिये योजना आयोग ने १६५३ में प्रादेशिक राज्यों से अपनी-अपनी 
लाइसेंस देने की नीति को सुधारने को आशा दा थी क्योंकि वह व्यक्तियों को 
सड़क यातायात का कार्य करना आरम्म करने में बहुत बाघक थी परन्तु ऐसा 
प्रतीत होता दे कि प्रादेशिक राज्यों ने इस आशा को अनसुनी कर दिया है क्‍योंकि 
कि इनके सड़क यातायात के राष्ट्रीयररण के कार्य-क्रम में कोई परिवतेन नहीं 
दिखाई देता । अपनी झाशा को मनवा सकने के लिये योजना झायोग को अ्रपनी 
आशा निश्चित शब्दों मे निश्चित निर्देशों सहित भेजनी चादिये थी। स्थिति के 
अपने अन्तिम परीक्षण भे योजना-आयोग केन्द्रीय मन्त्रालय के सहयोग से इस 
परिणाम पर पहुँचा है कि द्वितीय योजना में माल ओर यात्रियों के सम्पन्ध में 
कुछ सिद्धान्तों का अनुसरण आवश्यक दे। 

माल की छढुल्लाई के रुस्पनन्ध में यह सिद्धान्त निम्न हैं ३-- 

$.. सड़क द्वारा ढोने वाली संस्थाओं के राष्ट्रीकरण की कोई योजना 
१६६१ तक अथांत्‌ द्वितीय योजना के अन्‍्त तक नहीं सोचो जानो चाहिये | 

२. १६३६ के मोटरगाड़ी एक्ट के अनुसार कम से कम तीन वर्ष के 
लिये ऐसी सह्थाग्रों को ओ पनप सकती हैं परमिट स्वतन्त्रता पूर्वक देना 
चाहिये | मोदरगाड़ी एक्ट के अन्तर्गत अधिक से अधिक पाँच वर्ष तक का 
परमिट देकर प्रोत्ताइन देना चाहिये। 

यात्रियों के यातायात के लिये निम्न सिद्धान्तों की विफारिश की गई है-- 

(१) जो प्रादेशिक राज्य यात्रियों के यावायात सेवा संस्याशओ्रों का राष्ट्रीय- 
करण करना चाहें उन्हें योजना आयोग के समक्ष क्रमिकरकार्य-कम बनाकर विचार 
करने के लिये रखना चाड्यि जिससे वद कार्यक्रम को योजना में सम्मिलित कर 
सके | इस कार्य-क्रम को उन्हें १६६०-६१ तक जिन क्षेत्रों में राष्ट्रीकरण करना 
है उसका शिश्चितत रूड से विचचरुए दिया जाता चाहिये ॥इतआा विचार आोर८ठ 
दारा तभी हो सकता है जबकि शर्तें प्रादेशिक राज्यों द्वारा स्वीकार कर ली जायेँ। 

(२) राष्ट्रीकरण योजना के बाइर की सड़कों पर/यातायात के लिये 


छा 


सड़क यातायात श्च्७ 


परमिट कमर से कम तीन वर्षों के लिये १६३६ के मोटर गाड़ी एक्ट के अनुसार 
दिया जाय ) 

(३) उन क्षेत्रों में जो स्वीकृत राष्ट्रीयकरण योजना के अन्तर्गत आते हैं 
परमिट अधिक से अधिक समय तक के लिये, जो कि विस्तार के काय-करम के 
अन्तगंत मौथ्रगाड़ी एक्ट की सीमा के अन्दर दी है, दिये जाने चाहिये । 

(४) जहाँ पर सरकार के सहयोग की सम्भावना है एक त्रिदलीय संस्था 
स्थापित की जानी चाहिये जिसमें प्र।देशिक सरकारें, रेलवे और इस फाय मे 
संलग्न व्यक्ति सम्मिलित हों । 

(9) उन क्षेत्रों में जिन्हे पूर्णतया व्यक्तिगत लोगों के अधिकार में छो 
दिया जाय प्रतिस्रर्धा दल्लो को विशेष भोत्साइन दिया जाना चाहिये। 

राज्यों में सडकों के विकास में बाधा डालने वाली अनेक कठिनाइयों में 
से एक तो निर्देशन करने वाले उपयुक्त कर्मचारियों का अ्रभाव है जिनका कार्य 
मोटर द्वारा परिवहन की व्यवस्था पर ध्यान देना, सड़को के नियोजित विकास 
की अपेक्षा विशेष हो | १६५८ के थ्रारम्म में भारत सरकार ने एक कमेटी इस 
मामले की जाँच करने के लिये श्री० एम० आर० मसानी की अध्यक्षता में नियुक्त 
की थी। सरकार ने १६४८ के आारम्म में एक अन्तर-राज्य यातायात्त श्रायोग 
की भी नियुक्ति की थी जिसको मोटरगाड़ों ( संशोधित ) एक्ट की ६३ ए घारा के 
असुसार नियन्त्रण तथा निर्देशन के सम्बन्ध में बहुत विस्तृत अधिकार प्राप्त हे 
और फभिससे यह श्राशा की जाती है कि (४) वह परिवहन की गाड़ियों के संचालन 
तथा उनके विकास सम्बन्धी योजनाओं को सैयार करे और श्रपनी योजनाओं में 
माल लादने वाली गाडियों का जो कि श्रन्तर्राज्यों में यह कार्य कर रही हे विशेष 
ध्यान खख्ें, (२) इस उम्बन्ध में जो कुछ मी मगड़े अथवा मतभेद उसन्न हो उन 
सब्र को निबटॉ्ये और उन पर निर्णय लें; (३) और दो अथवा दो से अधिक 
राज्यों में पड़ने वाले मार्गों पर मोटर गाड़ी चलाने, नये परमिद देने, पुरानों को 
फिर से चालू करने तथा रद्द करने के सम्बन्ध से राज्य विशेष के यातायात शिकारी 
को अथवा ज्षेत्र विशेष के यातायात अधिकारी को निर्देश दे |? इस आयोग से 
आशा की जाती दे कि यद्द अन्तर राज्य यावायात की सुविधाओं का प्रभावशाली 
रूप से विकास करने में सफल होगा । 

योजना के अन्वर्गत--जब्र कि प्रथम पेचरर्धीय योजना आरंम हुई भारत 
में ६७५४६ मील पक्की सड़के और १५१००७ मील कच्चो सड़के थी | योजना के 
अन्तर्गत पद्िले ११० करोड़ रुपया ब्यय करने के लिये रवखा गया था जो कि 
बाद में बढ़ाकर १३४ करोड़ रुपया कर दिया गया जिसमें से प्रथम योजना काल 


श्भ्द मारतीय अथशाखत्र की उमसस्‍्याएँ 


में लगभग १३४६ करोड़ रुपये धास्तव में खर्च कर दिये गये थे | इसके परिणाम 
स्वरूप २४००० मील नयी भूम के समठल सडक, और ४४००० मील नीची सडके 
बनघाई गई और इस प्रकार सड़कों की लम्बाई १२१००० मील पक्की और 
१६५००० मील कच्ची अर्थात्‌ कुल ३१६००० मोल हो गई जब्न कि नागपुर योजना 
का ध्येय केबल १२३००० मील पक्का तथा २०८००० मील कच्ची श्रर्थात्‌ कुल 
३३१००० मील सड़कों का ही था । 
इसके अ्रतिरिक्त अनेकों सड़कों के बीच के व्यवधानों को मिलाने तथा 
चुलों फे बनाने की भी व्यवस्था की गई थी॥ “पहली अप्रेल १६४७ को जब कि 
भारत सरकार ने र)।जपथ कट्टी जाने बाली सडकों के विक्रास तथा बनाये रखने का 
वित्ताय दायित्व अपने ऊपर लिया उस समय लम्धी लम्बी दूरो तक सड़कों के 
व्यवधान पड़े हुये थे तथा मुख्य-पुख्य स्थानों पर अनेकों सड़कों पर पुल नहीं ये । 
प्रथम योजना क आरम्भ तक ११० माल सड़के दो सडकों के बीच के व्यवधान 
को जाडन के लिये तथा तःम बडे-बडे पुल बनवाये गये ओर १००० मील 
सड़कों का मरम्मत करवाई गई | प्रथम योजना काल के आरम्भ में ही केस्टीय 
सरकार ने सड़कों के विक्रास तथा सुधार का कार्य क्रम आरम्म क्या जिसके 
अन्तर्गत १२५० मील ब॑त्व की यार सड़कों तथा ७५ बड़े-बड़े पुलों का बनवाना 
त्तया ६००० माल सडकों की मरम्मत करवाना सम्मि लत था। इसमें से योजना 
काल में ६४० मील बीच की गायत्र सडके दथा ४० पुल तथा २५०० मील 
घुरानो सडकों की मरम्मत पूरी हो जाने की आशा की गई थी | योजना फ्रे खत्म 
हाते-होते ६३६ मील बच की ग्रायत्र सडके, २० बड़े-बड़े पुल और ४००० मील 
चुरानी सडकों की मरम्मत हो पाई थी | इस प्रकार इम देखते हैं कि जितनी 
बीच की गायत्र सडकों के बनवाने का ध्येय बनाया गया था बह लग भग पूरा 
हो गया और वर्तमान राजपर्थों की मरम्मत का काम सोची हुई मात्रा से लगभग 
छुगना कर लिया गया। योजना में २७.८० करोड़ झुपये राजपथों पर व्यय के 
लिये नियव किये गये ये जिसमें से २७४२ करोड़ झुपये व्यय कर दिये गये | 
प्रथम योजना में सडकों द्वारा शातायात पर १२) करोड़ रुपये ब्यय किये 
गये | राज्यों ने ३००० मोटर गा।ड़याँ और बढ़ाई जिससे कुल मोटर गाह़ियों की 
सख्या जो सरकार की झआ।र से थाठायात की सेवा में लगी हुई थी ११००० दो 
गई | प्रथम योजना के अन्त वक मोटर द्वारा जनता की यातायात सेवा का 
२५४ सरकारी विभाग द्वारा किया जाने लगा था। माल परिवद्दन व्यक्तिगत 
एजेन्सियों के दी अधिकार में रद्दा । 
द्वितीय योजना में (सड़कों के विकास के लिये) २४६ करो रुपयों के 
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ड्यय की व्यवध्था की गई है जिसमें से ८९ करोड़ दपये केन्द्रीय सरकार द्वारा 
और १६४ करोड़ रुपये राज्यों द्वारा व्यय किया जायगा । यह रकम केन्द्रीय सड़क 
कोष से प्राप्त होने वाले १५ करोड़ रुपयों के अतिरिक्त है। द्वितीय योजना के पूरे 
होने पर यह आ्रशा की जातो है कि पत्रकी सड़के अढरर १४३,००० मील ओर 
कच्ची सड़कें २५,००० मील श्रर्थात्‌ कुल योग ३७८;००० मील हो जायगा ! 
यह मात्रा मागपुर योजना से कहीं अधिक है । 

द्वितीय योजना का कार्यक्रम वहिली योजना दी की तरह बड़े-पड़े पु लों का 
मिर्माण तथा बड़े-बड़े सजयथों का मिल्ना देने वालो सड़कों के निर्माए का और 
पुरानी सड़कों को मरम्मत का हो है । इ6 योजना के अस्तर्गत आरंभ किये हुये 
निर्माण कार्य पर कुल व्यय लगमग ८छ'पू करोड़ रुपये का है। यह वज्यय निम्न 
अकार का है। 

प्रथम योजना के अ्रपूर्ण निर्माण कार्य पर 


जिसमे वनिद्दाल टनल सम्मिलित है-- ३००... करोड़ दपया 
बड़े-बड़े राज पथ्थों को मिलाने वाली 

सड़कों पर (६०० मौल) १०५ हि 
बड़े-बड़े पुलों के निर्माण पर (६०) २०१० 
छोटे-छोटे पुलों ऊ निर्माण पर धूल का 
पुरानी सड़कों को मरम्मत पर ० ही 
सड़कों के (१२ फीट से २२ फीट) चौड़ी 

कराने पर (३००० मील) ११० ० 

छुल द्छ्प ० 


द्विवीप योजना! काल में वास्तविक उश्य लगसग ५४४ करोड़ रुपये का अनु- 
मानित फ़िया गया है । राष्ट्रीय राज्यपथो के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने कुछ 
महत्वशाल सड़कों का निर्माण प्रथम योजना में कस्वाना आरभम कर दियाया। 
चह कार्य इस याजना में भचलित रदेगा और लगभग ६ करोड़ रुपया इस पर 
व्यय दो जआायगा | कुल मिला कर केवल १४० मील नई सड़क बनाई जायेंगी 
और लगमग ५०० मील सड़ऊों को उच्चस्त्न कर दिया जायगा। 

द्विचाय योजना में १३३ करोड़ रुपयों की राज्यों की सड़ऊ यातायात संबन्धी 
विकास काय-कर्मो के लिये व्यवस्था की गई हैं । १६४७० के रोड ट्रान्यपोर्ट कारपोरेशन 
अजंट के ब्न्वर्गंव राज्य सरकारों को कारपोरेशन स्थापित करने की छलाइ दी गई 
है और रेलवे योजना के अन्वर्गत १० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है कि 
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रेलवे इन कारपोरेशनों में सम्मिलित हों । इसके श्रतिरिक्त यातायात मन्त्रालय की 
योजना में देइली द्रान्सपोर्ट सरविस के लिये एक ३ करोड़ रुपये का कार्य-क्रम 
भी स्वीकृत कर लिया गया है| इस प्रकार सरकारी सड़क यातायात्र पर कुल 
विनियोग छितीम योजना में १७ करोड़ रुपयो के लग मग होता है ।7 

१६५६-५७ में कुल सड़कों के काये क्रम पर व्यय ४२९७१ करोड़ रुपया था 
ओर १६४७-५८ के लिये संशोधित अ्रनुमान ४४२२ करोड रुपयों का है इस 
प्रकार प्रथम तीन व्षों से कुल व्यय १२६"२६ करोड़ रुपया होता है । बचे हुये 
दो बर्षो' के लिये ११६८६ करोड़ रुपया रह जायगा । अन्तिम दो वर्षों के 
लिये बजट में इस रकम की व्यवस्था सम्भव हो सकेगी इसमे सदेह मालम पड़ता 
है । इसके श्रतिरिक्त लोहे की कमी के कारण पुलों के निर्माण में बाधा पड़ने का 
भय भी है। इसलिये हम यह कह सकते हैं कि योजना के विकास कार्य-क्रम में 
कुछ कमी अ्रवश्य ही आवेगी | 


अशध्याय ३९ 
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भारतीय यावाबाव अभी अपनी प्रारम्मिक अवस्था में है। द्वितीय मदायुदध 
के पूर्व भारत के पास ३२,५०० जी० आ्रार० टी० (आस रजिस्टर्ड बनेज) के जलयान 
थे। प्रथम योजना के आरम्म में भाग्त के पाए ३,६०७०७ जी» आर० टी० के 
जलयान थे जिनमे से २,१७,२०९ जी० आर० टी० भारतीय तदों पर और 
१,७३,३०५ जी० थ्रार० टो० के जलयान विदेश में व्यापार कार्य में व्यस्त थे | 
प्रथम योजना के अन्त में कुल इनेज ४,८०,००० जी० श्रार० टी० था जिसमें से 
२,४०,००० जी० झ्रार० टी० तटीय व्यापार नथा समीपवर्ती देशों से व्यापार का 
था और २४०००० जी० आर० टी० दूर विदेशी व्यापार का । लायड के जलयान 
के रजिस्टर के अनुसार ३० जून, १६५७ को समस्त संसार का कुल थनेज १,१०२ 
करोड जी० श्रार० थो० था जबकि १६५५ के अ्रन्त में १,००६ फरोड जी० झार० 
टो० ही था। इस प्रकार भारत का कुल यनेज ससार के यनेज के ३५ से कुछ 
अधिक था जब कि भारत का विदेशी व्यापार संसार के कुल ध्यापार का ३५ से 
अधिक था। अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों के द्वारा मारतीय जलयान भारत के समुद्री 
व्यापार का केबल ५०% व्यापार कर पाते हैं | इसका यह श्रथ है कि मारतीय 
जल यातायात के विकास में श्रमी बहुत लग्बा मार्ग पूर्ण करना दे । 

भारत के लिए, जिसका समुद्री तट ४,१६० भील (अण्डमन द्वीप सम्मिलिद 
करके) तक विस्तृत हुआ है और जो बहुत बड़ी मात्रा में श्रन्तर्रा्टीय व्यापार कर 
सकता दे वास्तव में जलयान का बहुत अधिक महत्व है। यदि इमारे पास अपने 
जलयान हों तो भारतीय उद्योग का यातायात व्यय कम हो जायगा ओर विदेशी 
बाजारों में उसकी प्रतियोगिता शक्ति में दृद्धि हो जायगो | यदि सामान का भार- 
ठीय जलयानों के द्वारा यातायात किया जाय तो इस उतनी विदेशी विनिभय मुद्रा 
बचा सकते हैं जिसको अन्यथा इन जलयानों में व्यय करना पड़ता है। इसके: 
साथ ह्वी भारत को अपने समुद्रतटीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिये और युद्ध के 
समय अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली जल सेवा की आवश्य- 
कता है। संक८ के समय ब्यापारों जलयान प्रतिरक्षा की दूसरी पंक्ति का कार्य 
देते हें | यह सहायक सेना के रूप में ही सहायक नहीं दोते बल्कि इनसे नौ-सेना 
को शिक्षा दी ज्ञा सकती दै और युद्ध के समय आवश्यक सामान समुद्र पर पहुँचाने 
के लिए इनकी अत्यन्त आवश्यकता पढ़ सकती है। 
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मुख्य विशेषताएँ---भारतीय जल यातायात के विकास की कुछ उल्ले- 
खनौय विशेषताएँ हैं :--- 

(१) भारत में अंग्रेजी शासन के समय भारतीय जलयानों को ब्रिविश 
तथा विदेशी जलयानों की कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा और उसे 
विकास करने का अवसर हीं नद्वीं दिया गया | १६२० के लगभग अनेक जलयान 
कम्पनियाँ बनी परन्तु प्रतियोगिता का ध्षामना न कर सकने के फलस्वरूप 
अष्ट हो गई | इन कम्पनियों के नष्ट द्ोने में विदेशी जलयान कम्पनियों की 
भाडे की दर सम्बन्धी नीति का भी बहुत योगदान रहा है। इन विदेश्गी कम्पनियों 
ने भारतीय कम्पनियों से प्रतियोगिता के कारण भाडे की दर घटा दी श्रौर जम्र 
यह कम्पनियाँ बन्द हो गई सत्र भी भाडे की दर मे पुनः वृद्धिकर ली । इसके साथ 
इन कंपनिया ने यह व्यवध्था की कि यदि किसी व्यापारी ने एक निश्चित समय 
त्तक नियामत रूप से इनके जलयानों के द्वारा द्वी सामान भेजा और मैंगाया तो 
उस झबधि भें यइ जितना भाड़ा देगा उसका एक अंश उसे वापिस कर दिया 
जायमा | इन विदेशी कपनियों की प्रतियोगिता का केवल सिंधिया स्टीम नेबी- 
शेशन कम्पनी ही ठाम्नना कर सकी । विदेशी कम्पनियों ने इसे नध्ट करने की भ्रनक 
बार चेप्ठा की परन्तु बह सफल नहीं हो सके। इससे सिंधिया कम्पनी को भारी 
क्षति छठानी पडी | सिधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के दृढ़ रहने पर १६२४ में 
एक समझौता हुआ शिसके अनुसार इसे ७५ हजार टन सामान प्रतिदर्ष ले जाने 
की अनुमति दी गई। भारतीय जलयान कम्पनियों के नष्ट हो जाने का एक 
कारण यह था कि दिदेशी कंपनियों की प्रतियोगिता शक्ति बहुत बढी-चढ़ी थी 
आर दूसरा कारण यह था कि भारतीय कम्पनियों के पास वित्त की उपयुक्त 
व्यवस्था नहीं थी और इनका कुल व्यय भी बहुत अधिक था | थोड़े बहुत परि- 
बर्तन के साथ यह प्रतियोगिता स्वतन्त्रता मिलने तक चलती रद्दी और स्वतन्त्रता 
मिलने से भारतीय जल यातायात का भारन के तटीय व्यापार में महत्व बढ़ गया 
है और साथ दी विदेशी व्यापार मे भी एक सीमा ठक इसने श्रपना विशेष स्थान 
बना लिया है । 

(२) ब्रिटिश शासनकाल में सरकार ने भारतीय जल यातायात को कुछ 
भी सहायता नहीं दी ओर स्वतन्त्र व्यापार नीति का बद्दाना लेकर मारतीय 
उद्योग को टाल दिया गया और अपने लिए स्वयं मार्ग बनाने को छोड़ दिया 
गया | इसका यह परिणाम हुआ ऊ्रि इस अवधि में भारतीय जल यातायात ने 
विशेष प्रगति नहीं की | स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात्‌ भारत सरकार ने इस ओर 
ध्यान दिया है । भारत सरकार ने जलयान उद्योग को ऋण तथा झन्प आर्थिक 
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सद्ायता दी । सरकार ने जलयान निर्माताओं से जिस मूल्य पर जलयान क्रय किए 
भारतीय जलयान कम्पनो की उससे कस मूल्प पर वेचे और अन्तर को अपने 
कोप से दिया । लाइसेन्स की प्रथा लागू करके १६४८ में भारत के तटीय व्यापार 
पर नियत्रण स्थापित किया गया और १६३० में तठीय व्यापार केवल मारतीए 
जलूयाना के लिये सुरक्षित कर दिया ग्रया । इसके फलस्वरूप भारतीय समुद्र तट 
पर १६४८ में जितने टना के जलयान व्यापार करते ये उसमें ५३ प्रतिशत की 
आदर हो गई और १६४२-५३ तक व्यावार में १०० प्रतिशत की वृद्धि हुई | एक 
जल यावाय[त बोर्ड स्थापित किया गया दे जिसका कार्य जल यावायात के कार्य 
का संचालन करना है| सरकार की सद्ाययता प्राप्त करके अब भारतोप कम्पनियाँ 
'बिश्व जल यावायाव सम्मेलन की सदस्य हैं । 

१६४७ में मारत सरकार ने प्रस्ताव रखा कि तीन जल यातायात कार्पो- 
रेशन बनाये जाएं, प्रत्यक्ष के पास १० करोड़ रुपये को पूँजी हो और तीनों 
कार्पोरेशन त्तीन सागों से व्यापार इत्यादद करें। परन्तु १६४४, तक मार्च १६५० 
में १० करोड़ रुपये की अधिकृत पूँ जी का केवल एक कार्पोरेशन, पूर्वी कार्पोरेशन 
लिमिटेड, स्थावित किया जा सका था। सरकार ने दो करोड रुपये की नियमित 
पूंजी का केवल ई भाग दिया और शेष पूंजी मैनेजिंग एजेन्टों ने लगाई | जून 
२६४६ में दूसरे कार्पोरेशन (पश्चिमी शिपिंग कार्पोरेशन) की स्थापना हुई। यह 
पूर्ण रूप से राज्य के अधिकार में है | 

प्रधम पंचयर्पीय योजना के ग्रन्तर्गत ईस्टर्न शिपिग कार्पोरेशन से आगामी 
पाँच वर्षो के श्रन्दर यद अआाशा की जाती थी कि ४०,००० ज्ी० शझ्रार० टी० व्यापार 
और अधिक कर सकेगा | परन्ठु बह केंत्रल २१,६०० जी० आार० टी० व्यापार 
अथम तीन वर्षों में बढ़ा पाया । सरकार ने जलयाम उद्योग को और अधिक वित्तीय 
तथा अन्य प्रकार की रुह/यता दी है। इसलिये यह आशा करना स्वथा युक्ति 
संगत होगा कि कुछ समय में भारतीय जल यात्तायात उन्नति की चरम सीमा पर 
पहुँच जायगा। तु 

(३) प्रारम्म में देश-विदेश व्यापार से भारतीय जवयानों ने भी माग 

लिया । परन्चु उनमें से अधिकतर छोटे ये और आधिकवर सेलिग चेखिल, टग्स, 
चारजेज, कोसटर्स इत्यादि ये | अवीत में एक सत्रसे बड़ी कठिनाई यद्द थी कि देश 
मे जलयान उद्योग नही था जिससे जज्ञयानों का व्यय श्रव्यघिक हो गयी था | 
अब विशाजापइ्म्‌ में जजयान कारखाना है। यह जुत १६४१ में स्थारित्त किया 
गया था | यद आशा को जाती थी कि २,१६,००० जी० आर० टो० में से जो कि 
अथम योजना के प्रथम तीन वर्षों में प्राप्त कर लेना चाॉइए था इिन्दुस्तान 
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शिपयार्ड १ लाख जी० आर० टो० की पूर्ति करेगा। परन्तु शिपयार्ड की उन्नति 
बडी घीमी रही है और प्रथम तीन वर्षी मे दद्द केवल ३५८०४ जी० आर० टी० दी 
की पूर्ति करने में समर्थ हो सका है। भारतीय जल यातायात कम्पनियों को 
बिशाखापद्टम्‌ शिपिद्ञ यार्ड से श्रधिकराधिक संख्या में जलयान के पाने की आशा 
बी जा सकती है | इससे सबसे कठिनाई जलयान के विभिन्न कल-पुर्जों की प्राप्ति 
में कठिनाई है जिन्हे विदेशों से मैंगाना पडता है | जैमे ही यह कठिनाई दूर हां 
जायगी श्रौर शिपयार्ड की उत्पादन शक्ति मे बृद्धि हो जायमी, मारताय जलवानों 
के टनेज के विस्वार में वास्तविक सद्दावता पहुँच सकेयी । 

(४) भासस्तीय जल यावायात के विकास में सत्से बडी कठिनाई यद्द है कि 
हमारे देश में जलयानों को बन्दरगाद की उचित सुविधायें नहीं मिल पाती हैं। 
भारत के पाँच बड़े बन्दरगाहो, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, क्चछ और विशाखापइ्टम 
मे पेट्रोल, जलयान में जलानेवाला कोयला इत्यादि को छोडकर केवल दो करोड 
टन सामान प्रतिद्ष उतारा लादा जा सकता है। १६४६-४० में येद्राल' तथा 
जलयान में जलने वाले कोयले को सम्मिलित करके इन बन्दरशाहो में दो करोड़ 
टन सामान लादा झऊतारा गया। प्रथम योजना के अन्तर्गत विक्रास के कारण 
माल लादने उतारने की शक्ति चढ़कर दो करोड़ पचास लाख टन द्वो गई हे । 
बन्दरगादों पर यथाशक्ति कार्य हो रहा दै। जलयानों को बहुत देर तक प्रतीक्षा 
करनी पड़ती है | माल डॉक मे पड़ा रद्दता है इसके पूर्व कि लादा जा सके | यह 
प्रश्ताव किया गया है कि बन्‍्द्रयाद की सुविधाओं का विस्तार किया जाथ और 
काण्डला और मंगलौोर के दो नये बन्दरगाद बनाये जा रहे हैं । बन्दरगाहों पर 
आवश्यक सामान, आकाशदीप तथा अन्य सुविधायें ब्रढाई जा रही हैं | 

पुनर्निर्माण नीति उपसमिति--पुन्निर्माण नीति उपसमिति (१६४७) ने 
भारतीय जल यातायात की पूर्णतया जाँच की और निम्नलिखित सिफारिश की :-- 

(१) भारत को प्रति वर्ध १ करोड़ टन सामान लाने ले जाने के लिये 
और ३० लाख यात्रियों को से जाने के लिये छोठे जलयानों को छोड़कर २० लाख 
इन के जलयानों की द्ावश्यकता दोगी। 

(२) इमारा उद्देश्य है कि १६५७ तक मारत के तटीय व्यापार का १००७ 
अतिशत, सारत-बर्मा लंका तथा अन्य पड़ोसी देश से ब्यापार का ७४ प्रतिशत, 
दूर देशों से भारत के व्यापार का ५० प्रतिशत और घंरी राष्ट्रों द्वारा किये जाने 
वाले व्यापार का ३० प्रतिशत सेमाला जाय 

(३) भारत सरकार की नीति का उद्देश्य मारतीय जल यातायात का 
प्रसार होना चाहिए. और दरों में कमी ओर दृद्धि द्ोने से इसकी रक्षा की जानी: 
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चाहिए | इन उद्देश्या को पूरा करने के लिए जल यातायान बोर्ड को पूरे श्रधिकार 
देने चाहिएँ। 
पुननिर्माण नीति उपसमिति ने जो लक्ष्य निर्धारित किये थे भारतीय जल 
यातायाव का स्तर वहाँ तक नहीं पहुँच पाया दे । यह निजी उद्योग तथा भारत 
सरकार के लिए अत्यन्त खेद की बात है । वर्तमान में भारतीय जल यातायात का 
टनेज केवल ५ लाख टन है जन्र कि समिति ने २० लाख गन का सुस्ताव दिया 
था | भारतीय जलयान कुल विदेशी व्यापार का केबल ५ प्रतिशत पूरा करते हैं 
जब कि समिति ने सुझाव दिया था कि भारतीय जलयानों को अपने कुल विदेशी 
व्यापार का ७० ग्रतिशत स्थ॒र्य करना चाहिये । केवल तटीय व्यापार के सम्बन्ध 
में सप्रिति की अभिलापा पूर्ण हुई है । 
भारतीय जल यातायात के प्रसार एवम्‌ संगठन के सम्धन्ध में सरकार को 
परामर्श देने के लिये जल यातायात के मालिकों की परामशंदान्री समिति की 
३६४२ के मध्य में एक ग्रैठक हुई । समिति ने अनेक झुकाव दिये ) समिति ने 
सुझाव दिया है कि भारत में जलयानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये परन्तु 
पंचवर्षोय योजना में इस कार्य के लिए जितने धन की व्यवस्था की गई है बह 
अपर्थाप्त दे । सरकार को अधिक से अधिक ३ प्रतिशत वाषिक ब्याज पर भारतीय 
जलयान कम्पनियों को ऋण देना चादिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिठसे 
पूंजी सरलता से चुकाई जा सके | समिति ने यह भी सुक्ाव दिये कि (१) पुराने 
जलयानों के स्थान पर नये जलयानों को खरीदने के लिए जो लाभांश जमा किया 
गया है उस पर झ्राय कर न लगाया जाय, (२) भारतीय जलयानों में जलने 
वाले तेल पर चुज्ञी न लगाई जाय और (३) जलयानों का सामान बेचने वाले 
स्टोरों पर बिकी-कर न लगाया जाय | 
यह भी सुझाव दिया गया है कि तटीय व्यापार करनेवाला जलयान बेढ़ा 
सन्तुलित झेना चाहिये। इसमें विभिन्न आकार प्रकार के जलयान द्वोने चादिये 
जो तटीय व्यापार की विशेष वस्तुओं जैसे नमक, कोयला और तेल लाने ले जाने 
के उपयुक्त हों ) कुछ लोगो का विचार है कि नमक और कोयला ले जाने के 
लिए ६,००० से ८,००० डी० डच्छू० टी० के जलयान झ्रधिक उपयुक्त होते हैं 
ओर खाद्यान्न की सामग्री इत्यादि का यातावात करने फे लिए छोटे आकार के 
जलयानों का प्रयोग किया जा सकता है। 
इस समिति ने बताया कि भारतीय बन्दरगाहों में सामान ल्ञादने और 
उतारने की अच्छी व्यवस्था नहीं दे। विशेषह्तर कोयला लादने के लिए बर्चों 
(जलयान खट्टे दोने का स्थान) का अभाव है और कुछ दृटी-फूटी स्थिति में हैं 
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आर उससे कार्य अच्छी प्रकार नहीं लिया जा सकता है! समिति ने सुकाव 
दिया कि बन्दरगाई मे माल लादने और उतारने इत्यादि का कार्य तीव्र गति से 
करने के लिए मशीनें लगाने की और वर्तमान सामान को और बढ़ाने की 
आवश्यकता है । 

पंचवर्षीय योजना के अन्त्गत--प्रथम पचवर्षीय योजना में भारतीय 
जलयानों की सुख्या बढ़ाने पर ओर बन्दर्गादो इत्यादि की सुविधाएँ बढ़ाने पर 
जोर दिया गया था। योजना में कहा ग्रया था कि तथीय व्यापार में जो घुराने 
और घिरे-पिटे जलयान प्रयुक्त [किये जा रदे हैं जलयान कम्पनियों को उन्हें बदलने 
में सह्दायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने विशाखापटनम में जलयानों के निर्माण 
हेतु रुपया लगाया है। आशा की जाती दे कि पचवर्षोय योजनाकाल में ही 
विशाखापट्ठम के कारखाने से कुल १ लाख जी० आर० टा० के जलयान प्राप्त 
किये जा सकेंगे। इनमे से ६० हजार जी० और० थी० के जलयानों से पुराने 
घिसे-पिटे जलयानों को बदला जायगा गौर शेप जलयान विशेष कर तटीय व्यापार 
मे प्रयुक्त किये जायेंगे । विशाखापठनम कारखाने “से जलयान कम्पनियों के द्वाथ 
जलय/न उचित मुल्यो पर वेचे जायेंगे | यदि निर्माण ब्यय मे और जिक्री मूल्य में 
कुछ अन्तर रहेगा ता उसके लिए सरकार जलयापमर निर्माण उद्योग को ग्रार्थिक 
सद्यायता देगी | इस प्रकार जलयान निर्माण कार्य का प्रसार करने का विशाखा- 
पदनम कारखाने के विकास से गहरा सम्बन्ध है जिससे विशाखापद्रनम की उत्पादन 
शक्ति का पूर्ण उपशोग किया जा सके। योजना के अनुसार तटीय व्यापार को 
सुरक्षित बनाए रखने के लिए कम से कम ३ लाख जी० झ्रार० टी० के जलयानों 
का दोना अत्यन्त आवश्यक है। इसमें यह व्यवत्था की गई यी कि पाँच वर्ष के 
अन्दर भारतीय जलयान कम्पनियों को ४ करोड़ रुपया ऋण दिया जायगा और 
जलयान कम्पनियों अपने साधनों से शेप २करोड़ रुपया एकत्रित करेंगी । अनुमान 
था कि इस ६ करांड़ रुपये से भारतीय जलयान कम्पनियों के पास पर्यासि जज्ञयान 
शो जयेंग | पचवर्षीय योजना के अन्दर्गत विदेशी व्यापार के लिए १,००,००९ 
डी० डब्लू० टी० के जलयानों की ओर आवश्यकदा सममी गई थी जिसमें ईस्टर्न 
शिपिग कार्पोरेशन के लिए झ्रावश्यक ६० इजार डी० डब्लू० टी० के जलयानों 
को सम्मिलित नहीं किया गया था जिसके लिए सरकाए ने अपने भाग के ४*४ 
करोड़ रपये की व्यवस्था कर दी थी । 

प्रथम योजना में १६५४-४६ तक ६ लाख जी० श्रार० टी० तक जलयानों 
के बद्धाने का विचार किया गया था। पर वास्तव में यंजना काल के श्रन्त तक 
बुल ४,५०,००० जी० आर० टी० का कार्य किया जा सका | जो ध्येय ६,००,०००- 


जल यावायात र६७ 


ज्ी० आर० टी० का सोचा गया यथा बढ तो तभी पूरा हो सका जब कि योजना 
काल में दी मैंगाये हुये जद्यज प्रासद हो सके । 


जल यावायात उद्योग के सम्बन्ध में जो प्रथम योजना के अल्तर्गत व्यवस्था 
की गई है उसकी लोगों मे निम्न ग्रालोचना की है; (३) उन १६४६ तक 
६,००,००० जी० आर० टी० के जलयानों की वृद्ध पुननिर्माण नीठि-उपसर्मिति की 


सिफारिश की तुलना में बहुत कम है। उमिति ने सिफारिश की थी कि १६४५ ते 


२० लाख टन के जलयान हो जाने चाहिएँ परन्‍्ठु इस काय में अनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा है। बित के सत्य ही श्रावश्यक तामान का आभात्र दे 
ओर व्यवद्धास्क दृष्टि से पचवर्षाय योजना सर्मिति के कार्यक्रम को अपनों लग 
नही बना सकती थी। योजना में व्यावहारिक इष्यिकोण के थ्राधार पर दी 
[नर्धारित किये हैं। (२) मासतीय जलयान समिति ने सुरताव दिया है कि तस्‍कार 
तटीव एवम्‌ विदेशी व्यापार में जा सपया व्यय करेगी वह जलाना और अन्य 
सामान के बढ़े हुए मूल्यों को देखते हुए बहुत कम है । पचवर्षाय योजना में जी 
लक्ष्य नर्धारित किया गया है उसको पूरा करने में मा कहीं अधिक रूपया लगेगा; 
(३) सरकार ऋण दी गई पुँजा पर कितना ब्यात बसूल रद्दी है आर ऋण के 
साथ जो शर्ते लगी हैं उनसे ऋण लेना उद्योग के लिए झसुधिधाजनक द्वों गया 
है। उद्याग को यह ऋण मेँदगा पड़ता है ' यह सुर्काव दिया गया है कि सरकार 
को २० वर्ष के लिए ऋण देना चाहिए और पहले ५ वर्षों में उस पर कुछ ब्याज 
नहीं लेना चाहिए | छठे बर्ष से ३ प्रतिशत बार्पिक ब्याज वसल किया जा सकता 
है और इसी समय से ऋण ली गई पूजी भी किश्तों में छुकानी श्रारम्म हो जायगी; 
(.) योजना की अन्य सुविधाश की कुछ चर्चा नहीं की गई है, जैसे जलयान में 
जलने वाले तेल पर से चुद्ढी इृदाना, जलतान सामान के स्टोर पर से विक्रोन्‍्कर 
इृदाना और आय-कर पर स्थायत देना । जल यातायात उद्यग ने इन सुविधाओं 
की भाँग की है। इनक बिना भारतीय जल यातायात की तेजी मे प्रगति नदी की 
जा सकती है । 
द्वितीय योजना में यह प्रस्ताव किया गया है कि ६० इजार जी० आर० 
टी० के घिसे-पिटे जलयानों को निकाल कर ३० लाख जी० श्रार० टी० के जल- 
यानों की दृद्धि की जाय | इछ ग्रकार दूसरी योजना के अन्त ते कुल य्नेज ६ 
लाख जी० थ्ार० टी० हो जाना चादिए, | योजना का ध्वेय है (१) व्यय ब्यापार 
की आवश्यकताओं को रेलवे द्वारा प्रात माल ओर यात्रियों को मात्रा को ध्यान में 
रखते हुए पूर्ण करना; (२) मास्त के विदेशी व्यापार का आधिक से अधिक भांग 


क्ध्द भारतीय ब्र्थशासत्र की समस्याएँ 


भारतीय जलपानों के लिए प्राप्त करना; (३) टैकों का बेड़ा पैययार करते के लिए. 
केन्द्र स्थापित करना | 
नीचे लिखे निश्चित ध्येय को पूरा कर लेने के पश्चात्‌ मारत का १२ से 
१५ प्रहिशत समुद्रपार देशों से व्यापार और आस-पास के देशों से व्यापार का 
३.०; भारतीय जलयानों के माग में झ्ञा जायगा जब कि वर्तमान में इन व्यापारों 
का केवल ५ श्रौर ४० प्रतिशत उनऊे भाग में हैं । 
जो० रण टी० 











योजना के. प्रथम योजना द्वितीय योजना 
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प्रथम योजना में १६९४ करोड़ रुपया जल यातायात के लिये नियत किया 
गया था । बाद में यह घन बढ़ा कर २६३ करोड़ रुपया कर दिया गया। योजना 
काल में वास्तविक व्यय १८.७१ करोड़ रुपये किया गया । द्विवीय योजना में जल 
यातायात के बिकास के लिये ४४ करोड़ २० कौ व्यवस्था की गई है | जल 
बातायात के विकास फे लिये ४५ करोड़ रुपयों के व्यय की व्यवध्था यत्रपि की 
गई है फिर भी क्योकि पिछली ये।जना का ८ करोड़ रुपया बचा हुआ है इसलिये 
केवल ३७ करोड़ रुपया द्दी इस योजना में विकास कार्यों के लिये प्राप्त द्ोगा | 

योजना आयोग के द्वितीय पंचवर्षाय योजना के कार्यो वा यानी सफलता 
के मत के अनुसार (मई १६५८) जित्तने व्यय की द्वितीय योजना में व्यवस्था की 
गई है उसका व्यय तो हो दी छुका हे और उसके फलस्वरूप जो जल यातायात 
का काये द्वोगा (टनेज मिलेगा) वह लगमग १८०००० जी० आर» टी० होगा 
जबकि योजना का ध्येय ६०,००० जी० आर० टी० टनेज प्राप्त करने का था, 
जिसमें ६०००० जी० आर० यी० टनेज पुराने जद्यजों के स्थान पर नये प्रयोग 
में ल श्राने के कारण प्राप्त द्ोने वाला था। अपने ध्येय को पूरा कर सकने के 
लिये लगमग ४५ करोड़ रुपयों की और आवश्यकता द्वोगी । 


जल यातायात इ्द६ 


बन्द्रगाह---प्रष्म योजना की रूपरेखा जब उपस्थित की गई थी उसके 
बन्द्रगादों के बिंकास अथवा सुधार का कोई स्थान नहीं था। दस अमाव 
की पूर्ति की सहत्ता समझी गर और जब योजना की संशोधित रूपरेखा बनाई गई 
तो उसमें ३३ करोड़ रुपयो की व्यवस्था की गई थी। बाद में यद मात्रा बढ़ा कर 
३६१६ करोड़ कर दी गई थी। चुँकि बन्दरगाद्दों के सुधार का कार्यक्रम देर से 
आरम्म हुआ, इसलिये योजना-काल में ब्यय की मात्रा केवल २७७७ करोड़ 
रुपयों की हो पाई । कुछ मी हो यह विकास कार्यक्रम जो आरम्भ किया गया बड़े 
मसदृत्य का था। काण्डला के नये बन्दरगाह के बनवाने के अतिरिक्त जिंस पर 
३२"१ करोड़ रुपयों को व्यवस्था की जा चुकी थी, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य 
योजनाएँ बम्बई और कलकचा में थी जिनझे लिये योजना में ११५ तथा ८ करोढ़ 
रुपयों की व्यवस्था क्रमशः की गई थी। योजना के अन्त तक काराडइला पर ८५ 
करोड़ झपये बम्बई पर ११ करोड़, और कलकत्ता पर ३५ करोड़ रुपये उप्य किये 
जा चुके ये । 
+८ुख्य मुख्य बन्दरगाहों की क्षमता प्रथम योजना काल में २०० करोड टम 
से बढ़ कर २५० करोड़ टन दो गई। १६४०-४१ में कुल माल जो इन मुख्य 
बन्द्रगाहों द्वारा उतारा श्रथवा चढ़ाया गया १८००२ करोड़ ठन था जिसमें ११२०५. 
करोड़ टन आयात का माल और ६७७ करोड़ दन नियांद का माल सम्मिलित 
था | १६५५-४६ में अनुमान दे कि उतारे और चढ़ाये जाने बाले कुल माल की 
मात्रा २२० करोड़ टन थी जिसमें १३० करोड़ थने आयात श्रीर ६० टन निर्यात 
का माल था।? 
लगमग २२६ छोटे-छोटे बन्दरगाद २६०० मील के तट पर फैले हुये हूँ 
जिनमें १६० बन्दरगाहों से माल आता-जाता दे। १६४१-५२ में इन बन्दरगादों 
द्वार ३७६ करोड़ टन माल उठाया गया, और १६५४ तक यद मात्रा बढ़ कर 
४१*५४ करोड़ दन हो गई | प्रथम योजना में इन छोटे-छोटे बन्द्रगाहों के विकास 
कार्यक्रम में मद्रास, सौराष्ट्र, बम्बई, उड़ीखा आदि मुख्य स्पान सम्मिलित किये 
गये ये | कुल व्यव जो किया गया था वह २ कराड़ रुपयों से कुछ दो कम था। 
द्वितीय योजना का खाधारण ध्येय है क्रि प्रथम योजना में जो काये आरम्भ 
) किया जा चुका है उसे पूण कर दिया जाय और सर्व सुविधाओं का प्रचन्ध करके 
डॉकों को आधुनिक रूप प्रदान कर दिया जाय ताकि देश के आर्थिक और 
औद्योगिक विकास के कारण जो आवश्यकतायें हों पूर्ण की जा सके | ४० करोड़ 
झुपये को व्यवस्था बड़े-बड़े बन्दस्गाहों के सुबार कार्य-क्रम के लिये को जा चुकी 
दे।जो निर्माण काये आरम्म छिये जायेंगे, मिनमे प्रथम योजना के अबूरे कार्यो 
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को पूर्ण करने का कार्य भी सम्मिलित होगा, उनमें लगभग ७७ करोड रुपया 
व्यय दोगा | योजना में व्यवस्थित ४० करोड़ रुपये के अतिरिक्त कुछ धन बन्देर- 
गाद्दों के अपने निजी कोषों से भी प्रास देगा । योजना में निर्धारित धन सरकार 
की श्रोर से काएडला में लगाया जायग्ा और पोर्ट ट्रस्ट की सहायता के लिये 
दिया जायगा। वत्भान॑ रियायती ऋण की पोर्ट द्रल्ट के लिये सुविधा दूसरी 
योजना काल में भी रदेगी। दित्ीय पंचवर्षीय योजना के बड़े-बढ़े बन्द गाहों के 
घुघार के 'कार्यक्रम में कलकत्ते मे १६६ करोड रुपया व्यय किये जाने बाली, 
बम्बई में २६९३ करोड रुपया व्यय किये जाने बाली, कोचीन में ४”० करोड रुपया 
व्यय किये जाने वाली और कारडला में १४० करोड रुपया व्यय किये जाने 
वाली, योजनाएँ हैं। ४ 

भारत में लगभग १५७ छोटे अन्दरगाह हैं जिनमें से श८्म विशेष महत्थ 
के हैं। उनका सुधार अत्यन्त आवश्यक है | प्रथम योजना में छोठे-छीटे बन्दरगाहों 
के सुधार की योजनाएँ सम्मिलित की गई थीं जिमकाछुल व्यय २"४१ करोड़ रुपया 
मियत था, इसमें से १ करोड़ केन्द्रीय कोफ से प्रात्त होना था और शेष बन्दरगाहों 
के कर्मचारियों को अपनी झोर से एकब्रित करना था। द्वितीय योजना में छोटे- 
छोटे बन्दर्गाहों के खुधार के लिए ५ करोड़ रुपया नियत किया गया है | 


च्यध्याय ३७ 
हवाई यातायात 


वर्तमान युग में देश के औद्योगिक,आर्थिक और अन्य कार्यों का मूलाधार 
“गति है और यातायात के मूलाधार हैं यात्रियों एवम्‌ सामान का तीद्र गति से 
यातायात कर सकने वाले साधन । भारत जैसे विशाल देश में हवाई यातायात का 
विशेष महत्व है | विमानों द्वारा यात्रा करने से समय की बहुल बचत द्वोती है, 
अनेक असुविधाओं से बचा जा उकता है; व्यापारी, सरकारी कर्मचारी तथा अन्य 
लोग बड़ी कुशलता से काये कर सकते हैं, अपने कारखानों से सम्पर्क रख सकते 
हैं, दूर-दूर स्थित कार्यालयों से सम्बन्ध बना रह सकता है और नियंत्रण के साथ 
ही साथ उनका अच्छी प्रकार निरीक्षण किया जा सकता है। संकटकाल मे, बाढ़ 
अथवा भूकम्प के समय हवाई यातायात का महत्व और भी अश्रघिक हो जाता है। 
इसके अतिरिक्त शांतिकाल में नागरिक उद्युयन के कर्मचारी जो झहुभव प्राप्त 
करते हैं उसका युद्ध के समय सहुपयोग क्रिया,जा सकता है | द्वित्तीय विश्वयुद्ध के 
समय और देश विमाजन के पश्चात्‌ मारत की हवाई कम्पनियों मे यात्रियों तथा 
सामान का यात्तायात करने में, निरीक्षण करने में श्रौर सरकार के निर्देश पर 
शरणार्थियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में प्रशंसनीय कार्य किया | 
हवाई घातायाव का यथासंभव विकास करने की अत्यन्त आवश्यकता है; इस 
सम्बन्ध में दो मत नहीं दो सकते हैं । 

विकास--यह खेद का विषय है कि मारद में इवाई यातायात अभी 
अपनी प्ारम्मिक अवत्या में है। यद्यपि भारत में १६११ से द्वी बिसानों का उपयोग 
आरम्भ हो गया था और प्रथम विश्वमुद्ध के समय इस दिशा में कुछ प्रगति भी 
की गई थी परन्तु मारवोय इवाई यत्तायात में द्वितीप विश्वयुद्ध के समय और 
उसके पश्चात्‌ ही विशेष प्रगति की जा सकी | भारत के हवाई यातायाह, के 
विकास में कुछ उल्लेखनीय बातें हुई हैं; (१) १६२७ में भामरिक उद्युयव विभाग 
स्वापित किया गया और १६२८ में दिल्ली, कलकत्ता, अम्बई और कराँची में 
“फलाइईंग वलब” खेले गये | वमान-चालकों और टेकनीशियनों के शक्षण की 
ब्यवस्था की गई और इम्पीरियल श्यरवेज सर्विस का १६२६ में दिल्‍ली तक 
प्रसार करने का प्रबन्ध किया गया | सारत में हवाई यातायात के विकास का 
यही प्रारंभकाल था; (२) १६३२ में टाटा एयरवेज लिमिटेड ने इलाहाबाद, 


इछर मारतीय अरथशात्र की समस्याएँ 


कलकत्ता और कोलम्बों के मध्य इबाई यातायात आरंभ किया और तत्परचात्‌ 
कराँची श्रौर मद्रास तक इसका प्रसार कर दिया। देश के कुछ मार्गों पर इश्डियन 
नेशनल एयरवेज ने मी यातायाव कार्य शुरू कर दिया; (२) १६३८ में एम्पायर 
एयरमेल योजना लागू की गई जो सुद्ध प्रारम्म होने पर स्थगित कर दी गईं परन्त 
सत्मश्चात्‌ बहुत सीमित पैमाने पर इसे फिर लागू किया गया; (४) १६४६ में कुछ 
मुस्ंगठित विश्वासनीय निनी व्यवसायिक संस्थाओं को आवश्यक सरकारी सहायता 
देकर देश के अन्दर तथा विदेश से हवाई याठायात की सुविधा का विकार 
एवम्‌ प्रसार करने को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने एक सतिश्चित 
डद्युयन नीति निर्धारित की | १६४६ में इदाई यातायात लाइसेंसिंग बोर्ड स्थापित 
किया गया | यद्ध निश्चित किया गया कि लाइसेन्स देते समय बोडे हन बातों पर 
पर बिचार करेगा : (झा) कम्पनी की विच स्थिति, (ज्) कार्यक्षमता का उचित 
स्तर, (9) यातायात की माँग और (द) जनता कीं थ्रावश्यकता के अनुकूल कम्पनी 
की हवाई यातायात का विकास कर सकने को क्षमा | बोर्ड को लाइसन्स-प्रास 
कम्पनियों क किराये तथा भाड़े की अधिकतम तथा न्यूनतम दर निर्धारित करने 
को अधिकार दिया गया। बोर्ड ने अपने कार्यकाल में अ्रनेक कम्पनियों को 
लाइसेन्स दिये | इसका परिणाम यह हुआ कि इयाई यातायात में बहुत सी 
कम्पनियों चालू हो जाने से बसिलित! गा गई ओऔर इनमें परस्पर हानिकारक 
अतियोगिता चलने लगी | इससे कम्पनियों को क्षति मी उठानी पड़ो; (५) मारत 
सरकार ने टाद्य के सहयोग से विदेशी इवाई यातायात के लिए एयर इश्डिया 
इन्टरने शनल की स्थापना की | टाटा के साथ यद्ट समझौता किया गया कि इस 

नई कम्मनी में ४६ प्रतिशत शेयर सरकार लेग्री जो ४१ प्रतिशत तक बढ़ाये जा 
सकते हैं, इसके अतिरिक्त ४ वर्ष तक यदि घाया हुआ तो इस घाटे की भी 

सरकार पूर्ण करेगी । 

हवाई यातायात जाँच समिति (१६५२)--हबाई यातायात जाँच समिति 

ने, नो राजाध्यक्ष कमेटी के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, मारतीय इवाई कम्पनियों 

की स्थिति और उनकी समस्याओं की पूर्ण जाँच की और इस परिणाम पर पहुँची 

कि इवाई यातायात लाइसेन्सिंग बोर्ड ने अपना कार्य सन्‍्तोष-जनक रीति से नहीं 

किया और बिना किसी प्रकार का भेद किये कम्पनियों को लाइसेन्स दिये, जिसका 

परिणाम यद्द हुआ कि दो धंर्ध के अन्दर १५१ कम्पनियों को लाइन्सेस मिल गये 

जब कि संपूर्ण कार्य केबल चार कम्पनियाँ अच्छी प्रकार चला सकती थीं | इतनी 

अधिक कम्पनियाँ होने से उन्हें हानि उठानी पड़ी, इसके साथ ही इवाई कम्पनियों 

ने उवकँत्य से कार्य मही किया ओर कम्पनी के सन्नठन इत्यादि में बहुत अधिक 


इबाई यादायाद इछ३ 


रुपया व्यय किया जब कि यातायात की स्थिति को देखते हुए यह उचित नहीं 
था। कम्पनियों का उसादस व्यय भी पेट्रोल के मूल्य १ रुपया १४शआना प्रति गैलन 
(१६४६) से बढ़कर १६४६ में र रुपया ६ श्राना प्रति गैलन हो जाने से, चढ़ गया 

समिति इवाई कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थी । समिति का मत 
था कि इवाई यातायात के क्षेत्र में समय के अनुकूल परिवर्तनशील नी/त की और 
साहस-पू्ंक नयी योजना कार्यान्वित करने की थ्रावश्यकता ढे परन्तु यदि हवाई 
कम्पनियों को सरकार अपने अधिकार में ले लेगी तो इसकी संभावना कम हो 
जायगी | इस कारण सम्रिति ने सिफारिश की कि वर्तमान कम्पनियों का चार 
कम्पनियों मे एकीकरण किया जाय और बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली तथा द्वेदराघाद 
में उनके अड्डे स्थापित हों। इसमे हामिकारक फ्रत्ियोगिता कम हो जायग) और 
कम्पनियों में कार्य का वितरण भी वैज्ञानिक तथा ज्षेत्रीय आधार पर क्रिया जा 
सकेगा । समिति ने सुझाव दिया कि उड़ान के घण्टों में कमी करने के लिए 
बर्तमान कम्पनियों की मार्गों को निर्धारित कर दिया जाय, विमानों की सख्या घंटा 
दी जाय, अतिरिक्त कर्मचारियों को छुटनी की जाव, श्लौर हवाई यातायात के 
संचालन-ब्यय, उचित लामांश और विमानों का प्रयोग करनेवाले यात्रियों की 
व्यय शक्ति पर विचार करके किराये तथा माड़े की दर में बृद्धि की जाय | समित्ति 
ने सिफारशि' की कि स्टैन्डड-ब्यय के आधार पर हवाई कम्पनियों को सरकार 
आर्थिक सड्ायता दे ! 

राष्ट्रीयकरस--इवाई कंपनियाँ स्वेच्छा से एकीकरण के लिए प्रस्वुत 
नहीं हुई' जैसी कि हवाई यातायात जाँच समिति को आशा थी। हवाई यातायात 
में अ्व्यवस्था के कारण कम्पनियों की भारी छ्ति उठानीं पड़ी और उनकी स्थिति 
डॉँवाडोल दोने लगी। यद्यपि जाँच समिति ने राष्ट्रीयकरण के विदद्ध अपनी राय 
प्रकट की थी परन्तु हुथाई कम्पनियों की बिगढ़ती दशा को देखते हुए सरकार ने 
राष्ट्रीय करण करने का निश्चय किया | यह तक किया गया कि (१) राष्ट्रीयकरण 
हो जाने से उड़ान में जो समय व्यर्थ नष्ट होता है वह कम हो जायगा, एक ही 
कार्य अनेक बार नहीं करना पडेगा और दवानि मी कम हो जायगी; (२) राष्ट्रीयकरण 
से संयुक्त प्रबन्ध होने से हयाई यातायात की कार्यक्षमत्ता बढ़ेगी और (३) नागरिक 
उदयन का अच्छा सल्नठन किया जा सकेगा जिससे युद्ध जैसे संकट काल में विमान 
चालकों, टेकनीशियनों इत्यादि के अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा । 

इवाई कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के लिये संसद ने १६५३ का इवाई 
यावायात का्मेरेशन कानून पास किया दे जिसके अन्वर्गव १ अगस्त १६४३ को 
दो कार्पोरेशन स्थापित किये गये जिनमें से एक देश के अश्रन्दर के दवाई यातायात 


श्ठ्ड मारतीय अथशाश्र की समस्याएँ 


और दूसरा विदेशी यातायात सर्वितो का अबन्ध करेगा | मुआवजे के सम्बन्ध में 
बहुत विवाद चला | यह कद्दा गया कि मुआवजा मूल मूल्य में से द्ृट-फूट का 
व्यय घटाकर नहीं यरन्‌ विमानों, विमान के अतिरिक्त कल-पुत्नों इत्यादि के वर्तमान 
बाजार-भाव के आ्राघार पर दिया जाय। अनुमान था क्रि मुआवजे के वर्तमान 
आपार पर डेकोटा विभाव लगभग ५०,००० झुपये में लिया जा सकता है जब कि 
उसका बाजार-भाव तीन लाख रुपया है, और स्काई मास्टर विमान ४ से ६ लाख 
रुपये में लिया जा सकता है जबकि बाजार में उत्तकी वर्तमान कीमत ३० लाख 
रुपया है । कानून में 'बुडविल? के लिए, कंपनियों द्वारा कर्मचारियों की शिक्षा में 
आर नवीन मार्ग खोलने इत्यादि मे ब्यय किए गए धन का डचित मुआयजा देने 
की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी | परन्तु यदि इन सब के लिए मुञ्रावजा दिया 
ज्ञाय तो व्यय बहुत बढ़ जायगा और राष्ट्रीयकरण से हवाई यातायात में सुधार 
करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं है सकेगा। साथ दी राष्ट्रीयकरण से डत घाटे की 
पूति नहीं की जा सकेगी जिससे वर्तमान कपनियाँ पीड़ित हैं । 

मुझावजे की समस्या १६५७ मे ६*०१ करोड़ रुपयां देकर सदा के लिये 
निश्चित कर दी गई । जहाँ तक राष्ट्रोयकरण के परिणामस्वरूप बेकारो का प्रसव 
था; यह निश्चित कर लिया गया कि वे सब कर्मचारी जो ३० जून १६४२ के पूर्य 
कम्पानयों द्वारा नियुक्त किये गये थे उनकी बदशी कारपोरेशन में कर दी गई और 
इस बात का पूर्ण प्रथस्न किया जा रहा है कि कर्मचारियों को पुनंब्यवस्था और 
विस्तार के कार्य-कम में खपा लिया जाय | 

बर्तेमान स्थिति---१६५३ के आरम्भ में भारत में ६ इवाई कपनियाँ थीं 
जिनके पास २१० कराड़ रुपये की अधिकृत पंजी और दट-फूट के कोष में ३ करोड़ 
रुपये स कुछ कम थे | इन कम्पनियों के विभान कुल २८,००० मील के क्षेत्र में 
चलते थे | जून १६४२ के अन्त तक भारत में ६७७ रजिस्टर्ड विभान थे, जिनमें 
२०३ विमानों को वास्यता के प्रमाश-त्र दिये जा चुके थे। हवाई अड्डों पर कार्य 
करने वाले लाइसेन्स-प्राप्त विमान चालकां की संख्या ५५७ थी तथा ए लाइस्लेन्स 
ग्राप्त चालकों को संख्या ५६२, ए-१ के लाइसेंस-प्राप्त विमान चालकों की संख्या 
१६, और बी, लाइसेन्स प्राप्त विमान चालकों की संख्या ४२६ थी। इससे पहले 
यप की घुलना में इल्घीनियरों तथा (१ लाइसेन्स-प्राप्त विसान चालकों की 
राख्या मे बद्धि हुई परन्तु ए--१ चालकों और बी. लाइसेन्स प्राप्पस चालको की 
सख्या घटी । 

१६५४२ और ४३ में हवाई यात्रा की स्थिति में अवनति होती रही और , 
यात्रियोंकी संख्याओर यातायात के साल को मात्रा में कमी) आईं जिसके कारण १६५३ 


हवाई यातायात, * घे७५, 


जे यात्रियों की संख्या घटकर ४००४ लाख और ढुलाई के माल फी मात्रा घट कर 
प४'प लाख पौंढः दो गई जबकि यह संख्या १६४२ में क्रमशः ४'३े लाख एवं 
२६००४ लाख पौंड थी । इसका कारण कुछ तो जनता के पास धन की कर्मी और 
कुछे भारतीय इवाई सर्विस की दुरव्यबस्था थी [यद्यपि डाक की सात्रा १६४२ में 
बंढूंकर ८४ लाख पोंड और १६५३ में ८८ लाख पौंड हो गई फिर भी यात्रियों 
और यातायात के माल की कमी का घाटा इससे पूर्ण न द्वो सका । ड़ 
भारत में हवाई कम्पनियों के कार्य के असंतोषजनक दोने के अनेक कारय 
६; (१) हवाई कम्पनियों के कार्य-संचालन का व्यय बहुत श्रधिक है। इसमें 
विमानों में प्रयुक्त द्वोनेवाले पेट्रोल और विमानों की देख-रेख इत्यादि का व्यय 
सम्मिलित है। कुल संचालन व्यय का ५० प्रतिशत पेट्रोल, विमान के कल्ल-पुर्जों 
और स्टोर में व्यय होता है ओर ४० प्रतिशत पारिश्रमिक्ष तथा वेतन में । भम 
न्यायालय के निर्णय के अ्रनुसार पारिश्रमिक और वेतन अधिक निर्धारित किये गये 
हैं और पेट्रोल, स्टार इत्यादि के व्यय में वृद्धि इबाई कम्पनियों की शक्ति के बाइर 
है | संचालन व्यय अ्रधिक दोने का एक कारण तो सरकार की नीति का दोष है 
ओर कुछ दोप उन परिध्थितियों का है जिन पर हवाई कंपनियों का कोई नियंत्रण 
नद्दी और इसके लिए कम्पनियों को दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता है; (२) 
इबाई कम्पनियों की सज्या बात्ायाव को देखते हुए आवश्यकता से अधिक है, 
इस कारण किसी भी कम्पनी को पर्यात् कार्य नहीं प्राप्त होता । इस दोष 
के लिए हबाई यातायात लाइसेन्सिंग बोर्ड उत्तरदायी है। बोर्ड ने अनेक 
कम्पनियों को उद्योग चालू करने की अनुमति दी ओर आवश्यकता का 
, ध्यान रखे बिना विमानों की संख्या बढ़ाने दी; (३) कम्पनियों की कार्यक्षमता 
को देखते हुए कार्य पर्यात नहीं दे परन्तु यह व्यवसाय ऐसा है जिसमें कुछ विमान 
चालकों, इज्नीनयरों और टेकनीशियनों को नियुक्त करना पड़ता है। इसके 
फलस्वरूप कम्पनियों को आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों का भार वहन करना 
पड़ता है; (४) फ़िराये ओर भाड़े की जो न्यूनतम थौर श्रधिकतम दरें सरकार ने 
सिश्चित कर दी है वह पर्यास नहीं है । प्रति यात्रो से प्रत्येक मील के लिए अधिक 
से श्रधिक ४ आना किराया बदल किया जा सकता है परन्तु रात में चलनेवाली 
डाक सर्विस के लिए किराये को दर २३ आना पति मील है। यह किराया भार- 
तीव बायुवान कम्पनी ऊ व्यय से बहुत कम है | यदि एक विमान पूर्ण वर्ष में 
१५४०० घण्टे चलाया जाय सो प्रति घण्टे का स्टेन्डडे ज्यय ४८६ रुपया होता है। 
इसलिए प्रत्येक खीय का प्रति मील का किराया विमान की ७ प्रतिशत जगइ भरने 











झ्छ६ भारतीय अर्थशास्र की समस्याएँ: 
बालिका ने० १ 
अनुसूचित __ अउुसूचितभारदीयइवई सेवाओं केआंकड़े हवाई सेवाओं के आंकड़े 
बे. किसीलों | यातियों । माल को 
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के ग्ाघार पर ४३ आना होना चाहिए | चूँकि किराया कम हे इसलिए हवाई 
कम्पनियों को हानि होना स्वामाविक ही है। 


राष्ट्रीयकरण के पशचात्‌ हवाई सेवाओ की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है? 
उड़ने का विस्तार १६५४४ को श्ष्ट करोड़ मी० से बढ़कर १६५७ में २३३४ करोड़ 
मील हो गया ॥ भेल त्तथा यातियों की सख्या सी बढ़ी है । मेल की मात्रा १६:४ 
में १०६७ करीड़ पींड थी जो कि १६५७ में बढ़ कर १२६“४ करोड़ पौंड दो गई 
और यात्रियों की संख्या जो कि श्धरप४ में ४३१५६५ थी बढ़ कर १६४७ में 


इवाई यातायात ब्छछ 


प६४००० हो गई। लादने वाले माल की मात्रा १६४६ में ६६२३ करोड़ पौंड 
यी जो कि १६४७ में थोड़ा घट गई और ८४०६ करोड़ पौड हो गई। 
इस उन्नति का ओेशतः कारण आपसी विनाशकारी प्रतिद्वन्द्रिता का समाप्त 
हो जाना तथा कुशलवा संगठन रहा है जो कि कारपोरेशन की व्यवस्था के कारण 
संभव हो सका है, और श्शतः औद्योगिक और आराथिक विकाश रहा है जिसके 


कारण हवाई सेवाओं की अधिक माँग की गई हैं । 


दोनों एयर कारपोरेशनों ने बहुत दी सन्‍्तोपषजनक उन्नति की है| उन्होंने 
कार्य-क्षेत्र बढ़ाया है और जनता को बहुत सी सुविधायें प्रदान की हैं। “ये कारपोशन 
अपनी वायुयान संबन्धी कार्यों के एकीकरण तथा उनके कुशल संगठन में व्यस्त रहे 
हैं | इण्डियन एशर लाइन्स श्रपने ६३ इवाई जद्वाजों, ६७ डकोटा, ११ बाइकिग,. 
६ स्काई मास्टर और ८५ हेरौन्स के द्वारा देश के प्रमुख केन्द्रों को सम्बन्धित करते 
हूँ श्रौर उसके हथाई मागों का विस्तार १६,६८४ मील है। दि एयर इण्डिया 
इन्टरनशनल अपने कायुयानों द्वारा जिसमें ५ सुपर कान्सठेलेशन्स, ३े कान्सटेलेशन्स 
भ्ौर १ डकोटा है १४ देशों तक अपने कार्यों को प्रसारित किये हुये है| उसके 
हृथाई मार्ग का विस्तार २३,४८३ मील है 2? 


इण्डियन एश्र लाइन्स कारपोरेशन का कुल कायं-क्षेत्र तीम भागों में 
विभाजित कर दिया गया है। अत्येक भाग एक मैनेजर के अधिकार में है श्रौर 
बम्बई, कलकत्ता और देइली के किसी न किसी अड्डे से नियंत्रित होगा ! आाई० 
ए० सो० को निरन्तर धाद्य हो रहा है। १६५४-५७ में इस घाठे की रकम ६०१५ 
लाख रुपया, १६४४-४६ में ११६"४० लाख र० और १६४६-४७ में १०प८-४७६ 
झुथया थी। परन्तु इसके विपरीव एयर इन्डिया इन्टरनेशनल को निरन्तर लाभ 
होता रद्या दै। श्राई० ए० सी० के झडे का कारण अंशतः कर्मेचारियों को 
अत्यधिक सख्या का होना है तथा अंंशत३ सेवा की अत्यधिक लागत और वे 
कठिनाइयाँ है, जो इसे उन प्राइवेट कम्पनियों से मिली थी जिन्हें इसने ले 
लिया था। 


हवाई भाड़ा--अपनी झषधिक स्थिति को सुधारने के लिये तथा द्वानि 
बचाने के लिये ए० आई० सी० ने शअ्रपने भाड़े को दर में वृद्धि की घोषणा १७ 
जूत, १६४८ से एशर द्वान्सपो्ट काउन्सिल की सलाइ के अनुसार की | किसी-किसी 
मार्ग के भाड़े में दृद्धि २०; हुई है और झन बम्बई से कलकते का किराया बजाय 
२२० रु० के २४२ रू० हो गया है। इस माड़े की वृद्धि से ए० आई० सी० को 
३० लाख झुपये वार्षिक अतिरिक्त आय होगी। इससे इवाई सेवा पर लगाये 


इष्८ भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


टेकस के कारण तथा पेट्रोल पर लगाये टेक्स तथा अन्य टेक्सों के कारण हवाई 
सेवा की लागत में दृद्धि का प्रभाव धटाया जा सकेग[-- 

ए० आई० सी० के लिये एश्र द्रान्लपो्ट काउन्सिल ने दवाई भाड़ें में 
बृद्धि की सिपारिश की और निम्न दर्रो का सुकाव दिया + 


मील प्रति मील प्रति यात्री भाड़ा 
आना पाई में 

श्स ३० तक कं 9---६७०-५ 
३१ से १०० तक पर ०-+प--० 
१०३ ये २०० तक धड ०-+४--६ 
२०१ से ५०० तक हर ०० डबनन्द्‌ 
३०१ से ६०० तक न ०--४--३ 
६०० से ऊपर ५ ७---४--० 


काउन्सिल की ठिफारिश का शभ्राधार--“श्रार्थिक दृष्टिकोण से श्रधिकतस 
संख्या में यात्रियों को अधिक काम में आने वाले मार्यों की सेवा का प्रयोग करने 
का प्रोस्साइन देना था ताकि कम प्रयोग में लाये जाने वाले मार्गों से होने वाले 
घाटे के कारण जो सेवा की लागत और आय में अन्तर होता था बह न रहे और 
हथाई यात्रा के लाभो के कारण लोगों के मन मे हवाई यात्रा करने की इच्छा 
स्थायी रूप से उत्पन्न हो जाय 7?” अधिक अच्छा होता यदि सरकार टेक्सों की 
मात्रा कम्र करके उनकी सद्यायता करती ओर कारपोरेशन अपना खर्च कम करने 
का प्रयत्न करते। हवाई यात्षा के भाड़े के बढ़ जाने से उसकी सर्वप्रियता के घट 
जाने का मय है। एयर ट्रास्सपो्य काउन्सिल की अल्पर्सस्यक रिपोर्ट ने भी यद 
संकेत किया है कि, “मारत में हवाई यात्रा की ऊँची दरों के कारण हवाई यात्रा 
के प्रति आकर्षण के नष्द होने कां भय हे ओर इस बात को आशका है कि 
लोग बहुत बडी मात्रा में इवाई जद्दाजों द्वारा यात्रा के स्थान पर रेल द्वारा यात्रा 
करना अधिक पसन्द करने लगेंगे॥”? 

औओजना के अन्तर्गत--प्रथम योजना के अन्तर्गत बायुवान कारपोरेशन 
के निर्मित ६'३ कराड़ रुपया का व्यय नियत किया गया था । पर वास्तव में 
प्रथम योजना में १४९४ करोड़ रुपया व्यय किया गया था जिसमें ६ करोंड़ रुपयों 
की रकम एयर क्राफ्ट खरीदने के लिये सम्मिलित थी। झुछ धन की मात्रा भूमि 
पर यातादाद के साधन खरीदने, वर्तमान दफ्वरों के सुधार तथा नये दफ्वरों के 
खोलने पर भी ब्यय की गई थी। 


हवाई यातायात ३७६ 


द्वितीय योजना में ३००३ करोड़ रूपये व्यय किये जाने की व्यवस्था को गई 
है जिसमें से १६ करोड़ रुपया तो इन्डियन एथर लाइन्स कारपोरेशन पर और 
१४"४ करोड एयर इन्डिया इन्टरमेशनल पर व्यय किया जायगा। व्यय के मुख्य 
ऑषकनिनहैं।ा 2-5 स्ज्ष्स्इ निम्न हैं +-- 











करोड़ रुपये में 
मुश्नावजे का चुकाना प्श्ड 
एश्रर क्राफटो का क्रय रच रेड 
इन्डियन एअर लाइन्स के कार्य में हानि छ०्० 
इन्डियन एश्वर लाइन्स के दफ्तर और कर्मचारियों के आवास ढ्पू० 
एश्र इन्डिया इन्टरनेशनल के कारखाने का विस्तार १६५ 
इस्डियन ए.्र लाइन्स के आवश्यक सामान ०च० 
एश्चर इन्डिया इन्टरनेशनल के ऋणपत्रों का चुकाना ०्ष्ग्श 

कुल ३०४३ 





इन्डियन ए.श्रर लाइन्स के बेड़े को आधुनिक बनाने के निमित्त व्यय का 
प्रबन्ध किया जा रहा है । कारपोरेशन ने ५ वाई काउन्टों के क्रय करने के लिए 
प्रथम योजना में दी श्रार्डर दे. रक्खा था और आशा की जाती है कि १६५७ के 
अध्य तक वे आ जायेंगे और अन्य जहाजों के ऋष करने के लिये श्रार्डर दिये 
जाने के सम्बन्ब में छानबीन की जा रददी है। इन्डिया इन्टरनेशनल के लिए यह 
व्यवस्था की गई है कि कुछ टर्यों-पराय या जेट एश्र क्राफ्ट बढ़ी हुई माँग को पूर्ण 
करने के लिये तथा अतिरिक्त सेवा के लिये क्रय किए जायें। हवाई सेवाओं के 
विस्तार के कार्यक्रम को निश्चित करते समय अनेकों बातो का ध्यान मे रखना 
आवश्यक होगा जैसे कि क्र किये जाने वाले एथरक्राफ्टों के प्रकार, उनको 
चल्लाने का व्यय, किरावे-भाड़े की दर, संगठन की कुशलता, द्वानि रोकने की 
सम्भावना, सेवाओं की सुरक्षा, और देश के सभी भागों को कुशल हवाई सेवा 
द्वारा एक दूसरे से सम्बन्धित कर देने की आवश्यकता इत्यादि । 


अध्याय रे८ 
यातायात का परस्पर सम्बन्ध ओर नियोजन 


भारतीय यात्यायाव ब्यवस्था में सुसम्बन्ध स्थापित करने और उसका 
नियोजन करने की दृष्टि से यावायात की समी प्रकार की सुविधाओं का प्रसार 
होना चाहिए, यातायात के विभिन्न साधनों में होने बाली ग्रभुचित प्रतियोगिता 
को रोकना चाहिए. और उपभोक्ता के लिए यातावातठ के व्यय को कम किया 
जाना चाहिए। 

भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि देश की आवश्यकताओं को 
देखते हुए यातायात के वर्तमान साधन पूर्णतया श्रपर्याप्त हैं। यदि प्रति व्यक्ति 
को प्रास यातायात की सुविधा की मारत के बराबर क्षेत्रल और जनसंख्या वाले 
अस्य देशों से तुलना की जाय तो शान द्ोगा की भारतीयों को श्रन्य देशों के 
नागरिकों की अ्रपेक्षा घरातायात की बहुत कम सुविधा प्राप्त हैं। यदि रेलवे और 
इवाई भार्य की लग्बाई दूनी कर दी जाम और जलयानों की माल ढोने की शक्ति 
को चार गुना बढ़ा दिया जाय तब भी इसे बहुत ग्रधिक नहीं कहा जा सकता है, 
हाँ इससे देश की आवश्यकता अवश्य पूर्य हो सकती है। 

किसी भी देश के यातायात की सुविधा में बृद्धि का उसके ओय्ोगिक 
और आर्थिक विकास से निकट सम्बन्ध होता है। देश के झार्थिक विकास के 
लिए यह आवश्यक है कि उसमें यातामात की सुविधा पर्याप्त हो, सस्ती हो और 
यातायात की गति तचीम्र हो | उद्योगों के लिए यातायात व्यय उत्पादन का 
महत्वपूर्ण अंग है इसलिए उद्योगों का ब्यय घटाने के लिए. यातायात का ब्यय 
घटाने की अत्यन्त आवश्यकता है । यातायात ब्यय कम्म होने से उद्योगों की 
प्रतियोगिता शक्ति बढ़ेगी और माल का उपभोग भी बढ़ेगा । किसी भी देश की 
प्रयति में उसके यातायात की व्यवस्था, रेलवे, खड़कों और दृवाई जाओ तथा 
जलवान कम्पनियों की किराया श्व॑ भाडा नीति और उसमें विभिन्न प्रकार के 
सामानों के यातायात की सुविधा का विशेष योग होता हैं । यदि यातायात्त नीति 
दोपपूर्ण है वो उद्योगों का स्थानीकरण भी दोपपूर्ण होगा । यातायात पर फेवल 
उदोगों का विकास निर्भर नहीं करता है किन्ठ औद्योगिक विकास के प्रकार पर 
भी यातायाव का प्रकार और उसका विकास निरभेर करता है । 

पंचवर्षोय योजना में बताया गया दे कि आगामी कुछ वर्षों में देश में 


यातायात का परत्पर सम्पन्ध ओर नियोजन श्ष्पर्‌ 


खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ने से श्रौर सिन्द्री में रखायनिक खाद का अधिक उत्पादन 
दोने से इन वस्तुओं का आयात कम करना पड़ेगा, जिसके कारण बन्दरगादों से 
इन वस्त॒श्रों को देश के विभिन्न भागों मे पहुँचाने के लिए यातायात की कम 
आवश्यकता होगी और ऐसी स्थिति में देश के अन्दर हुए उत्पादन को नियत 
स्थानों तक पहुँचाने के लिए यातायात का व्यवस्था में देद्धि करनी पड़ेगी । दूसरी 
ओर राजमंगपुर के ठिमेंट फे कारखाने से जिउने ६६४२ के आरम्म से उत्पादन 
आग्म्म कर दिया है थौर विजयवाडा में स्थित आन्प्र सिमेंट कम्पनी के प्रसार से 
उपमोग के केन्द्रों में ही उत्पादन व्यवस्था का असार होने के फलस्वरूप यातायात 
की सुतिधा की माँग कम हो जायगी ! खाधारएतया योजना को कार्यान्वित करने 
का प्रभाव यह द्ोगा कि यातायात की सुविधाश्रं को बढ़ाने की माँग बढ़ेगी। 
इसलिए यह आवश्यक है कि (अं) यातायात की सुविधा का प्रसार किया जाय, 
(बी) वादायाव की छुविधाओं को बढ़ाने के कारणों का पता लगाया जाय ओर 
(स) यातायात की अन्य व्यवस्था करके वतमान व्यवस्था पर पड़े अनुचित भार 
को कम किया जाय। 

भारत में वास्तविक कठिनाई यह है कि पंचवर्षीय योजना के होते हुए भी 
विकास की गति बहुत धीमी है । पंचवर्षोय योजना के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ 
भी यावायात की सुविधाएँ देश की आवश्यकता को देखते हुए कम ही रहेंगी। 
यातायात की सुविधा में तीत गति से प्रगति न होने के अनेक कारण हैं; 

(१)विच का अभाव है, इस कारण अधिक सड़को का निर्माण करने में, 
अधिक रेलवे लाइन बिछाने में और रेलवे के लिए अधिक रोलिय स्टाक क्रय करने 
में, सड़को के लिए मोटर तथा बस क्रय करने में और विमान त्था जलयानों को 
क्रय करमे में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केवल प्रसार योजना 
की माँग पूर्ण करने के लिए ही नहीं किन्तु पतेमान में चालू गाड़ियो, बसों और 
शलयानों को बदलने के लिए, जो कि प्रायः बेकार हो चुके हैं, श्रधिक गाड़ियों, 
असों और जलयानों की आवश्यकता दै। इसलिए इमें अपने सभी उपलब्ध वित्त 
उाघनों का यातायात्र की बतंमान स्थिति के सुधार में और उसके असार में 
सुसम्बद्ध उपाय से व्यद करना चादिए.) दूसरी कठिनाई यह है कि यातायात 
के साधनों के लिए आवश्यक सामग्री के मूल्य बहुत बढ़े हुए हैं। यदि वित्त 
आवश्यकता पूण भी हो जाय तब भी उससे इतनी अधिक मूल्यों पर सभी आ्राव- 
शयक सामग्री नहीं क्रय की जा सकती। वित्त अभाव और सामानो का अधिक 
मूल्य दोने के कारण भारत में यावायाद की सुविधा के प्रसार में बाघा उत्तन्न हो 
जाती है। 


इ्पर भारतीय अर्थशात््र की समस्याएँ 


(२) उड़क बनाने ओर रेलवे लाइन बिछाने के लिए. आवश्यक सामान 
का अभाव है | इसके साथ दी मोररों, रेलों के डिब्बों, इजनों, जलयानों, विमानों 
और इनके श्रलय कल थुर्जों तथा स्टोर का भी बहुत भ्भाव है इनमें से अधि- 
काश के लिए मारत को विदेशों से आयात पर भिभेर करना पढ़ता है| इधर 
कुछ वर्षों से भारत में इज्नों, जलयानों इत्यादि के उत्पादन में बृद्धि हुई है परनन्‍्त 
अभी बहुत लम्बा मार्ग तय करना है । भारतीय यातायात के विकास की समस्या 
का (अ) सड़क अथवा रेल के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का उत्पादन 
करनेवाले उद्योगों के विकास से और (ब) मोटर तथा जलयानों का निर्माण 
करनेवाले उद्योगों के विकास से गहरा सम्बन्ध है। उदयागों के धीरे-धीरे विकास 
होने से यातायात की सुविधा की प्रगति भी सौमित हो गई है। 

(३) कुशल कारीयरों, इजीनियरो, विमान चालको इत्यादि का बहुत 
अभाव है, यातायाव की व्यवस्था का विकास करने के लिए इनका ऋभाष नहीं 
होना चाहिए | इसलिए इनकी रुख्या को बहुत श्रधिक बढ़ाने की थ्रावश्यकता 
है। सरकार ने कारीगरी की शिज्ञा के लिए वशेष व्यवस्था की है श्नौर यातायात 
की सुविधाओं का प्रसार उसी गति से द्ोगा जिस गति से कारीगरों और श्रन्य 
कुशल कर्मचारियों के अभाव को पूर्ति होगी । 

यातायात में सुसम्बन्ध स्थापित करने की नीति का उद्देश्य है कि उपभोक्ता 
को यातायात में कम से कस ब्यय करना पड़े | इसका तकसंगत परिणाम यह 
निकला कि हमें यातायात के उन सभी छाघनों को समाप्त कर नये साधनों का 
उपयोग करना पड़ेगा जो उपयुक्त नहीं हैं; समय की माँग पूर्ण नहीं कर सकते 
हैं और पुराने हैं । उपभोक्ता के लिए. सड़क यातायात रेलवे की श्रपेक्षा अधिक 
सस्ता और सुविधाजनक है क्‍योंकि सड़कों से आउठपास के सभी क्षेत्र लाभ उठा 
सकते हैं झौर रेलवे स्टेशन तक माल ले जामे और वहा से लाने में जो श्रनावश्यक 
ब्यय होता है उसकी बचत द्वो जाती हे | इसका तात्पययँ यह हैं कि सड़क यातायात 
के प्रसार और विकात से या तो' रेल यातायात बन्द हो जायगा या उसका के 
संक़ुचित हो जायगा । यदि सोटर, ट्रक और बसे बैलगराड़ियों से अधिक बचत 
वाले और तीवगति चल सकने वाले साधन हैं तो इसका तात्पय॑ हे कि नगरों 
और करों में वैलगाड़ियों का अस्तित्व ही रद जायगा | यदि भाष से चलनेवाले 
जत्हयान इग॒ से चलने वाल्ते जलयानो से अधिक बचत वाज़े हैं, तो दवा 
मे चलने वाले जलयानों की ग्रावश्यकता हीं नहीं रह जाती | परन्तु ब्यबदारिक 
क्षेत्र में इस प्रकार का तीन परिवर्तेत न तो संसव है और न इसकी सलाद दी जा 
सकवी है क्‍योंकि (१) पूँजी इस समय ऐसे साधनों में लगी हुई है जो आधुनिक 
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साधनों की हलना में कुशल साघन नहीं कहे जा सकते | यदि इन साधनों को 
बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय या इनका कायज्षेन्र संकुचित कर दिया जाय तो 
इसके परिणामध्वरूप राष्ट्र को ग्रहरी क्षति पहुँचेगी | ऐसी स्थिति में यातायात के 
घुराने साधनों के स्थाम पर नये साधनों का उपयोग करना एक धीमी प्रक्रिया है । 
इसमें काफ़ी अधिक समय लगेगा | यातायाव के कुशल और उपयुक्त साधनों का 
घीरे-घीरे उपयोग बढ़ाया जायगा और अ्रकुशल तथा अ्ेज्ञाकृत कम उपयुक्त 
साथनों को धीरे धीरे हटाया जायगा। यह प्रक्रिया दब तक प्रचलित रहेगी जब 
तक उद्देश्य पूरा नहीं हो बाता; (२) भारत में कुछ समय तक दवा से चलने बाले 
जलयानों और बैल्गाड़िया का उपयोग करना पड़ेगा श्रन्यथा यातायात की माँग 
और उसकी पूर्ति का अन्तर श्र बढ़ता जायगा। भारत में वातायात की कुल 
व्यवस्था ऐसी है कि इस अ्मी काफ़ी समय तक अरकुशल और पुराने साधनों को 
समाप्त मद्दी कर सकते | 

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए. इस दिशा में सर्वोत्तम नीति यह दोगी 
कि बतंभान के यातायात के साधनों को प्रचलित रखा जाय श्रौर (श्र) कार्य को 
झुनियोजित करके, कुछ साधनों के अत्यधिक कार्य भार को इल्फा करके और 
अनैक साधनों की उपयुक्त शक्ति का उपयोग करके यातायात की वतंमान व्यवस्था 
का छुझ्पयोग बचाया जाय; (व) यातायात से विभिन्न साधनों की परस्पर अनुचित 
प्रतियोगिता को रोका जाय, साथ ही एक दी प्रकार के साधन की विभिन्न इकाइयों 
की अनुचित प्रतियोगिता को समाप्त किया जाय; और (स) रेलने, सड़क, जल 
यातायात तथा इवाई कंपनियों को उचित लाभ के साथ ही साथ उपभोक्ताश्रों के 
लिये यातायात सस्ता किया जाय । 

बतंमान में रोडवेज और रेलवे, रेलवे और जल यात्तायात और रेलवे 
तथा वायु यातायात में तीव्र प्रतियोगिता नहीं हे | यातायात के सभी साधमों का 
अभाव है और सभी साधनों के कार्यक्षेत्र पर्याप्त हैं इसलिए छुछ अपवादों को 
छोड़कर ध्यापार इथियाने के लिए. इनमें कोई प्रतियोगिता नहीं है। इसके साथ 
ही विभिन्न साधनों का किराया इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि पत्तियोगिता 
नहीं हो सकती हे | सरकारी बसें यतंसान में बम्बई तथा उत्तर प्रदेश में सिन्न- 
भिन्न किराया चसूलती हैं | बम्मनई का किराया ८ से ६ पाई प्रति मीज़ है और 
उत्तर प्रदेश का ७३ से ६ पाई प्रति मील है, जब कि रेल की तीसरी भेणी का 
किराया साधारण या डाक गाड़ी से १५६० मील तक क्रमशः ५ और ६३ पाई 
अतिमील है। वायुयान का किराया प्रायः ४ आना प्रेति मील है और रात की 
डाक सर्विस से किराया रऊ आना प्रति मील है। जब कि रेलवे की अथम- 
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औंणी का किराया रह से २६ आना प्रति मील है| बसों और रेलों में कुछ ज्षेत्रों 
में ऋवश्य प्रतियोगिता चलती है पर बड़े पैमाने पर कोई अनुचित प्रतियोगिता 
नहीं है | वायुयान से यात्रा अभी अवश्य कुछ महंगी है और रेलवे यात्रा से 
कुछ अधिक भयप्रद भी है । कुछ उच्च श्रेणी के यात्रियों के अतिरिक्त वाद 
यात्तायात से रेलवे को कुछ द्वानि नहीं दे परन्तु भविष्य में लेसे-जेसे सड़क ओर 
यायु यातायात अधिक सस्ता और कम भयप्रद दोथा जागगा वैसे-वैसे रेलवे से 
प्रतियोगिता भी बढ़ती जायगी | 
भारत के कुछ भागों में जलयानों द्वारा तद्यीय यातायात में और रेलवे 
यात्तायात में अ्रतियोगिता चलती है और देश के विमानों की तटीय ब्याप्रार में 
जलयागों से प्रतियोगिता चलती है परन्तु तटीय जलयान व्यापार को नियमित कर 
देने से यह प्रतियोगिता कम दी गई है। भविष्य में पुनः प्रतियोगिता बढ़ने की 
सम्भावना है, परन्तु इनमे अनुचित प्रतियोगिता बढ़ने का कोई कारण नहीं है । 
भविष्य में रेलवे लाइन से समकोश बनाती हुई उड़कों का निर्मास करके और 
सड़कों के प्रसार की ऐसी योजना बनाकर कि उनसे रिमिन्न बन्दरगादों में जल 
यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके यातायात के विभिन्न साधनों के 
बीच उचित सम्बन्ध स्थापित कर सकने की पूर्ण सम्भावना है ! रेलवे तथा जल 
यातायात के बीच उचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक योजना बनाई गई 
है जिसमें व्यवस्था की गई है कि मेंगलौर बन्दर से रेल सम्बन्ध चिकामगलुर होते 
हुए, मद्गास से सम्बन्धित किया जाय | 
यदि यातायात के सभी साधनों का राष्ट्रीकरण किया जाय तो इनमे 
परस्पर उचित सम्बन्ध स्थापित कर सकना सुगम हो जायगा | थंदि सभी साधनों 
की स्वामी सरकार हो और वही इनकः चलाये तो सड़कों को जोड़ने और एक 
स्थान पर कई प्रकार के यातायात उपलब्ध होने इत्यादि में व्यर्थ रुपया नहीं 
लगाना पड़ेगा | निजी उद्योग होने पर ऐसा झावश्यक द्वो जाता है । सरकार ने 
सड़क याताधात का एक सीमित ज्षेत्र में राष्ट्रीयक रण किया है जिसके कारण इन 
ज्ेन्नों में रोडवेज ओर रेलबे के मध्य कोई अनुचित प्रतियोगिता नहीं है । राष्ट्रीय- 
करण किये हुये सडक यातायात से रेलवे को सहायता मिलती है। यह सड़के 
विभिव क्षेत्रों को रेलवे मार्ग से सम्बन्धित करती हैं। सड़क यातायात को निश्चित 
चेन्र में एक विशेष दूरी तक सीमित करके और रोडवेज सर्विस को उन सड़कों 
पर चालू करके जद्दाँ रेलवे यातायात की सुविधा नहीं दयद परिणाम निकला 
है। रेलों से यात्रियों की सुविधा का प्रन्‍न्य बढ़ा दे और छिराये में भी इद्धि हुई 
है और इससे दोनों में अनुचित ग्रतियोग्रिता की द्वानियों को समाप्त कर दिया ग्रया 
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है। यद्यपि राष्ट्रीकण कर देने से अनुचित प्रतियोगिता तो समात॒ की जा सकती 
है परन्तु यह व्यवस्था समी स्थितियों में सुविधाजनक सिद्ध नहीं हो सकती।॥ 
मारतीय रेलों और वायुयान कम्पनियों का कुछ थोड़े छोटे मार्गों' को छोड़कर 
पूरी तरह राष्ट्रीय किया जा चुका हे और उड़क यातायात का बहुत खा भाग 
भी राज्य सरकारें ले चुकी हैं, परन्तु कुछ ज्षेत्रों में सड़क यातायात और पूरा जल 
यातायात अभी निजी उद्योगपतियों के हाथ में हे । यातायात के सभी साधनों का 
राष्ट्रकरण करना सम्मव नहीं है क्योंकि (१) आवश्यक कर्मचारियों का अभाव 
है और (२) हानि होने का डर है । यह हानि विशेषकर जल यातायात में अधिक 
हो सकती है क्योंकि इसका पूर्ण विकास नहीं हो सका है और उसमे विदेशी 
जलयान कम्पनियों की कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है| यह कहना 
अनुचित न द्वोगा कि राष्ट्रीरण से हानिकारक प्रतियोगिता की समस्या सुलमाई 
जा सकती है | इसके साथ ही इससे एकाथिकार के दोष भी उत्पन्नहों सकते हैं जैसे 
डपभोक्ता के द्वितों की उपेक्ा, कार्य ब्यव में बृद्धि और श्रकुशल कार्य । यदि 
द्वानिकारक प्रत्रियोगिता को समाप्त करने से नई समस्याएं उत्पन्न हो जायें तो इस 
व्यवस्था को उपयुक्त नहीं कहा जा सकता | 
यातायात का पूर्ण राष्ट्रीररषण न हो सकने पर भी यातायात के विभिन्‍न 

साधनों में निम्नलिखित उपायों से परस्पर उचित सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता 
३/--(१) कानत द्वारा प्रत्येक प्रकार के यातायात के कार्यक्षेत्र को निर्धारित करके, 
विभिन्‍न साधनों के श्रधिकतम और न्यूनतम किराये की दर निश्चित करके और 
विभिन्‍न साधनों द्वारा यात्रियों को दी जानेवाली न्यूनतम सुविधाओं और सामान 
के यातायात की सुविधाश्रों को निश्चित करके; (२) यातायात के बिभिन्‍न साधनों 
के कार्य के निरीक्षण के लिए और उनमें उचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिये 
केन्द्रीय यातायात परिषद्‌ स्थापित करके | यातायात की व्यवस्था में परिस्थितियों 
के अनुसार शीघ्र परिवर्तन हो जाता दै इसलिये यावायात्र के विभिन्‍न साधनों के 
तथा उपभोक्ताओं के हितों की केवल कानून द्वारा ह्वी रक्षा की जा सकती है) 
इससे किराये की दरों में घट्ने-बढ़ने की सम्मावना समाप्त हो सकती है और जनता 
को असुविधा हो सकती है परन्ठ यह कठिनाइयाँ पर्याप्त अधिकार दिये जाने पर 
आर सम्तोषजनक रीति से काय कर सकने के लिए व्यापक छ्ोत्र दैने पर राज्य 
यातायात्र परिषद्‌ दूर कर सकती है | 

£ प्रथम पंचवर्षीय योजना में ५४७ करोड़ रुपया यातायात और संचार 
विभाग के लिये नियठ किया गया था। यह घन योजना के कुल व्यय का २३“६४ 
था | द्वितीय योजना के अन्तर्गत १३८७५, करोड़ रुपया, जो कि कुल योजना के 
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ब्यय का र८ ६९ है, यातायात और संचार विमाग पर व्यय करने के लिये नियत 
किया गया है। इस १३८५ करोड़ रुपये में से रेलवे, सड़क, सड़क यातायात, 
बन्दरगाहों, जल यातायात और इचाई यातायात पर ऋमशः ६०० करोड़ ( कुल 
ब्यय का श््'द८ ), २४६ करोड़ (५-१५ ), १७ करोड़ ( ०४१ ), ४५ करोड़ 
( ०.६३ ), ४८ करोड़ ( १०% ) और ४३ करोड़ (०६%) व्यय किया जायगा | 
प्रथम योजना के अन्तर्गत ५५७ करोड़ रुपये के कुल व्यय में से इन्हों शीपकों पर 
ब्रमश २६८ करोड़ ( ११४५ ), १३० करोड़ ( ४५% ), १२ करोड़ ( ०५५ ), 
३४ करोड ( १"४ ), २६ करोड़ ( ११५ ) और २४ करोड़ रुपया ( १7०१४) व्यय 
किया गया था। इन शथ्रांकज़ों से शात होता है कि कुल व्यय का प्रतिशत व्यय 
रेलवे पर बढ़ा दिया गया है और अन्य साधनों पर कुछ घटा दिया गया दे | 








र६४१-४६ मे 
की हयात | भयुगानित | टिक घोय 
रेलबे--- 
(१) पैसेन्जर गाड़ियाँ (मील दस की में)। ६५ श्ब्द श्र 
(२) ग्गज् जो ज्ञादा गया(दरसु लाख यनों मे) ६१ १२० श्ध्र 


सड़क-- 
(१) राष्ट्रीय राजपथ (हजार मीलों में) 


श्र.३ श्रद्द रैरे८ 
(२) सरफेश्ड रोड्स (हजार मीलों मे) 








६७ श्०७ १२५ 
जहाज-- 
(१) तटीय और पडोसी से सम्बन्धित 

बैन्करों को सम्मिलित करते हुये 

(लाख जी. थार, थी.) सर श्र भरे 
(२) समुद्र पार ट्रैम्प टनेज को सम्मिलित 

करते हुये (लाख जी. आर. थी.) डे शत र 


बन्दरगाहू-- 


सेवा बरने की शक्ति (दस लास टनों में) | २० २७०, | ३२५ 


ऊपर दिये गये आँकड़ों से यह ज्ञात होता है कि द्वितीय योजना के अन्त- 
गत सर्वतोन्मुखी विकास का प्रयस्न क्या जायगा | १६४४-४६ की तलमा में 
सब से अरधिव प्रत्तिशत वृद्धि १६६५-६१ मे समुद्र पार की जल यातायात के सम्धन्ध 





यातायात का परस्पर सम्बन्ध और नियोजन इघ७ 


में की जायगी | जल यातायात के सम्बन्ध में ६८३४, रेलवे में १५४, तटीय जल 
यातायात में ३४५ और बन्दरगाहों पर माल उतारने चढ़ाने की शक्ति में ३०५४ 
की इृद्ि की जायगी । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय यातायात सम्बन्ध में यह था कि 
यथासम्मव गत १७ वर्षों से अत्यधिक कार्य में आने वाले प्रकाधनों को बदल कर 
नया कर दिया जाय । रेलवे के सम्बन्ध में यह कार्य बहुत कठिन था।जल 
बातायात, बन्दरग़ाहों, प्रकाशस्तम्मों, वायु बावायात आदि के सम्बन्ध में भी इस 
कार्य के लिए बहुत बड़ी धनराशि नियत करन! आवश्यक थी। प्रथम योजना 
काल में क्योंकि कृषि और उद्योगों की उत्त्ति में बृद्धि हो मई थी इसलिये याता- 
यात की सुविधा के अमाव का अनुभव विशेषकर योजना के दीखरे वर्ष से दोने 
लगा था । इस स्थिति का सम्मालने के लिये अतिरिक्त घन का अनुमान रेलवे, 
सड़कों, जन यात्तायात, नदियों श्रौर वायु वातायात के लिये किया गया और 
इनके विकास के क्वार्य-क्रम म भी बृद्धि की राई । रेलवे के ग़त्रयानादि के क्रय का 
का्य-क्रम बढ़ाया गया और उन ज्षेत्रों में लाइमें बढ़।ने के लिये विशेष प्रयत्न किया 
गया जहाँ रेल यातायात की माँग अधिक यी । एक अन्तर्विभागीय अन्वेषण वर्स 
द्वारा यातायात के सभी साधनों के पारस्परिक विकास सम्बन्धी प्रश्न पर और 
मुख्यतः सडक यातायात के विकास सम्बन्धी प्रश्न पर जो बढ़ती हुई माँग के 
दविसात से बहुत दिनों से पिछुडा हुआ था विचार किया गया । सड़क यातायात 
के व्यक्तिगठ भाग में विकास सखन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये उपाय 
किये गए. और लाइसेन्स देने की नीति को अधिक उदार बनाया गया । भारतीय 
जल यातायात्र की सहायता के उपाय भी किये गये | 
यद्यपि प्रसाधनों के नवीनतम करने करे कार्य श्री शेप हैं किए भी द्वितीय 
योजना मे देश फे यात/यात साधनों के समुचित विक्रास की (विशेष कर रेलवे 
की जिसके द्वारा खदा से अधिकतम्त यातायात की मुबिधा प्रदान की गई हैं) 
व्यवस्था की जा रही है। रेलवे के विकास के कार्य-क्रम का देश के औद्योगिक 
विकास के साथ विशेषक्षर बड़े-बड़े उद्योगों, जैस स्थात, कोयला, सिमेंट आदि, के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखना आवश्यक द्वोगा । द्वितोग योजना विभिन्न यातायात 
के साधनों के बीच पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करने का भी प्रयत्त करती दे। 
सड़क यातायात की सुविधा में जो सरकार द्वारा प्रदान की जा रही द रेलवे द्वारा 
अधिकाधिक सइ्योग प्रास करने की व्यवस्था की जा रही दै। रेलदे और तटीय 
जज्न यातायात तथा रेलवे और नदी द्वारा यावायाव के सामंजस्य पर और भी 
विशेष ध्यान दिया गया है। इस प्रकार द्वितीय योजन के अन्तगेठ मुझ्या मुख्य 


श्र्ष्प भारतीय अर्थशास्र की समस्याए 


यातायात साधनों और उनके पारस्परिक खामंजस्थ के अ्रधिकतम विकास की 
ओर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि भत्येक अपने-अपने ज्षेत्र के कार्य को अच्छे 
से अच्छे दक्ञ से पूर्ण कर सके | इस स्थिति का निष्कर्ष यद है कि आगामी पाँच 
वर्षों में सभी प्रकार के यासाथात साधनों की माँग बहुत अधिक बढ़ेगी, इसलिये 
यह प्रस्ताव किया ग्रया है कि प्रतिवर्ष यातायात और संचार के विकास के कार्य- 
क्रस पर विचार किया जाये ताकि जहाँ कहीं आवश्यक हो ऐसे उपायों को अप- 
साया जाय जिनसे यातायात की कठिनाइयों के कारण योजना के अन्य कोई 
कार्य-क्रम में बाघा न पढ़े । 


अध्याय ३र्ष 
प्रधम पंचवर्षीय योजना 
नियोजन का तालय यह है कि देश के उपलब्ध साधनों का नियमबद्द 

रूप से उपयोग किया जाय और इस दिशा में प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया जाय 
मिससे उद्पादन बढ़े, राष्ट्रीय लामाश बढ़े, रोजगार श्रौर सामाजिक कल्याण में 
वृद्धि हो | इसके लिये यह आवश्यक है कि उपलब्ध साधनों की सावधानी से 
जाँच परख की जाय और राष्ट्रीय उत्पादन और आय में निर्धारित बृद्धि करने के 
लिये इन साधनों के उपयोग की गति को भी नियोजित क्रिया जाय। भारत की 
प्रथम पंचवर्षीय योजना १६५१-५२ में लागू हुई और १६४४-४६ तक पूरी हो 
गई। इस योजना पर ५ वर्ष में २,०६९ करोढ़ रुपया व्यय करने की व्यवस्था की 
गई थी । व्यय की मात्रा निर्धारित करने में योजना आयोग ने इन बातों पर विचार 
किया कि (१) विकास की एक ऐसी ग्रक्रिश का संमारंभ क्रिया जाय जिसके 
आधार पर भविष्य में और घड़ी योजनाओं को कर्यान्वित किया जा सके; (२) 
विकास कार्यक्रम को कार्यास्वित करने के लिए. देश को कुल कितने खाघन उप- 
लब्ध द्वो सकते हैं; (३) विकास की गति और निजो तथा सरकारी क्षेत्र के भ्रन्तगंत 
साधनों की आवश्यकता के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित हो, (४) योजना लागू 
होने के यू केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा आरम्म की गई विकास योजनाओं 

को पूरा किया जाय और (५) युद्ध तथा देश विभाजन से देश की अ्रव्यवस्थित 
आधिक व्यवस्था को सुनियोजित आधार प्रदान किया जाय । 

भारत की थार्थिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनसंख्या में 

प्रतिबंध १३ प्रतिशत की दृद्ि होती दै। इस तथ्य पर और देश के सभी उपलब्ध 

साधनों पर विचार करने के पश्चात्‌ योजना आयोग ने यह ब्यवस्था की हे कि 

१६७७ तक वर्षों में प्रति व्यक्ति कीआय दूनी हो जाय। भारत की अपेक्षा 

अधिक विकसित देश में प्रति व्यक्ति कौ आय दूनी करने में कम समय लगेगा 

परन्तु भारत जैसे पिछड़े देश में इसमें अनिव्रार्यवः अधिक समय लगेगा क्योंकि 

देश में साधेनों की कमी है, ठेकनिकल कुशलता का अभाष है और संगठन की 

स्थिति कमजोर है। मारत में प्रति ब्यक्ति आय दूनी करने के लिए. अनेक पंचवर्षोय 

योजनाओं की आवश्यकता पड़ेगी | सबसे महत्यपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार 

ने इस दिशा में कार्यू आरम्म कर दिया है।समय के खाथ कार्य की यति भी 

जोर पकड़ती जायगी | 


३६० भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ 


पूंजी निर्मास की गति--योजना आयोग ने यइट माना है कि आधारभूत 
"वर्ष १६४०-४१ में मारत की राष्ट्रीय आय ६,००० करोड़ रुपया थी और कुल 
राष्ट्रीय आय का औसत्तन ४ प्रतिशत बचत्त की जाती थी । इसका तात्पर्य यह ह्दे 
कि १६५०-४१ में सारी जनता की कुल बचत ४५० करोड़ रुपया थी । यदि्‌ 
१६५१-४९ और १६५५-५६ के बीच प्रति वर्ष २० प्रतिशत अतिरिक्त आय पूनी 
निर्माण में लगा दी जाय, अर्थात मशीन इत्यादि और काफी समय तक चलने 
वाले सामानों पर रूपया लगाया जाय तो पंचवर्षीय योजना के झठ तक भारत 
की राष्ट्रीय आय १०,००० करोढ़ रुपये तक बढ़ जायगो और बचत की दर भी 
8ड़े प्रतिशत धाषिक हो जायगी। १६५५-५६ में इस प्रकार कुल ६७५ करोड़ 
रुपया राष्ट्रीय वचत होगी | योजना ग्रायोग ने बताया है कि इसके बाद १६६७- 
धंक् में समाप्त छोने वाले १२ वर्षों में केवल २० प्रतिशत नहीं बल्कि ४० प्रतिशत 
अतिरिक्त राष्ट्रीय आय अ्तिवप पूँजी निर्माण में लगाई जानी चाहिये । यदि यह 
प्रक्रिया जारी रदती हे तो १६७७ तक प्रति व्यक्ति की आय (ए&/ ००9॥७ ॥00- 
पा०) दो गुनी हो बायगी। 
आथमिकता का क्रम--राष्ट्रीय आय में उक्त-लिखित दृदि करने के लिए. 
प्रतिब्यक्ति की आय दोगुनी करने के लिए संशोधित योजना में २,रेध६ करोड़ 
झपया विक्राप्त योजनाओं में व्यय करने का निश्चय किया गया । योजना में 
भारतीय आर्थिक व्यवस्था को सरकारी सथा निजी उद्योग क्षेत्र में विभाजित किया 
गया है । सरकारी क्षेत्र में वह उद्योग सम्मिलित हैं जिनका मालिक स्त्रं सरकार 
है, जिन पर केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा इन सरकारों के श्राधीन अधिकारियों 
का नियंत्रण है | निजी उद्योग चेत्र में वद उद्योग, वाणिज्य और व्यापार शामिल 
हैं जिनके मालिक उद्योगपति हैं, जिन पर उनका नियंत्रण है और जिनका संचा- 
लन स्वयं इन्हीं उद्योगपतियों द्वारा होता है । इन दोनों उच्चोग क्ेंचों की समस्याएँ 
प्रायः समान ई ओर दोनों को भेरियों में स्पष्ट विशेषताओं के आधार पर बिभक्त 
नहीं किया जा सकता हे। परन्तु सुविधा की दृष्टि से पंचवर्षाय योजना में इन 
दोनों उद्योग क्षेत्रों पर प्रयक्क रूप से बिचार किया गया है | सरकारी उद्योग क्षेत्र 
के लिए कुल लागत की मात्रा नि ॥रत कर ली गई है और इस क्षेत्र की वित्तीय 
आवश्यकता सरकार पूरी करती दे रन्तु निजी उद्योग क्षेत्र के निर्धारित 
लक्ष्य के सम्रन्ध में निश्चित रूप से कुछ न कह कर केवल सामान्य लक्ष्य बता 
दिया गया और इस लक्ष्य की पूर्ति तथा ग्रावश्यक वि छुय्ने के लिए भी उद्योग 
क्षेत्र को स्वतंत्र छोड़ दिया गया | सरकारी उद्योग क्षेत्र में लक्ष्य को पूति सरकार 
का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व दै पसन्द यददी बात निजी उद्योग क्षेत्र में लागू नहीं दोवी 
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है क्योंकि निजी उद्योग क्षेत्र में सरकार अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करती 
और कारोबार के परिणामों का निरीक्षण करती रहती है | इसके मूल में यह 
विचार निद्ित है कि यदि निजी उद्योग क्षेत्र निर्धारित लक्ष्यों की पूति नहीं कर 
पाता है और उसकी प्रगति श्रपेक्षित गति नहीं हो पाती है तो सरकारी उद्योग का 
कार्य क्षेत्र बढ़ जायगा श्रौर सरकार इन निजो उद्याग छेत्र की विभिन्न इकाइयों 
का कार्य भार घीरे-धीरे स्वयं प्रहण कर लेगी | कुछ समय तक सरकारी ओर 
निमी क्षेत्र दोनों दी रहेंगे। 
पंचवर्षीय योजना के प्रारप में जो जुलाई १६४१ में प्रकाशित किया गया 
था और स्वर्य पंचवर्षीय योजना में जो दिसम्बर १६४३ में संसद के सामने प्रस्तुत 
की गई थी कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई है और इसके बाद यातायात 
तथा संचार, समाज सेवा कार्य और उद्योग को रखा गया दै। पंचवर्षीय योजना 
की यदि योजना के प्रादप से तुलना की जाय तो पता चलेगा कि योजना के 
अंतिम रूप में उद्योग के महत्व को कुछ आधिक बढ़ा दिया गया है पर इससे 
योजमा का प्राथमिकता क्रम नहीं बदलता है। योजना के अतिम रूप में कृपि, 
सिंचाई और परिजली की लागव कुल लागत का ४रे"९ प्रतिशत रखी गई, याता- 
यांत तथा संचार की लागत २३६ प्रतिशत, समाज सेवा कार्यों पर ब्यय को 
शागत २२६ प्रतिशत और उद्योग की लागत केउल ७६ प्रतिशत रखी गई थी। 
योजना आयोग ने कृषि को अधिक महत्त्व प्रदान करने के कारणों पर प्रकाश 
डाला है | आयोग का मत दे कि खाद्यान्न और कच्चे माल के उत्पादन में पर्यात् 
बृद्धि न दवोने से उद्योगों के तोत्र विक्रास की संभावना नहीं है | सबसे पहले यह 
आवश्यक है कि आर्थिक स्थिति के मूल को इढ़ किया जाय, ऋषि क्षेत्र में पर्याप्त 
अतिरिक्त खाद्यान्न तथा कच्चा माल पैदा किया जाय ओर अन्य ज्षेत्रों का कार्य 
आगे बढ़ाने में उसक्का उपयोग किया जाव। इती उद्देश्य के कारण कृषि को 
प्राथमिकता प्रदान की गई है। संशोधित योजना में यद्यपि कुल व्यय बढ़ाकर 
२३५४६ करोड़ रुपया कर दिया गया फिर मी प्राथमिकता के क्रम में कोई विशेष 
परिवर्तित नहीं किया गया हे | 
जहाँ तक श्रौद्योगिक क्षेत्र का सम्बन्ध है प्राप्मिकता निर्धारित करते 
समय इन बातों पर विचार किया गया है कि (१) जुट और प्लाईबुड जैसे उद्योगों 
(एः०तप०८० 80005 वणतेपछा7०8) की वर्तमान उत्पादन शक्ति का पूरा 
उपयोग किया जाय और उपभोग की बस्व॒ओ्नों का उसादन करनेवाले उद्योगों, 
जैसे सूती कपड़ा, चीनी, साबुन और वनस्पति उद्योगों की भी वर्तमान उत्पादन 
शक्ति का पूरा उपयोग किया जाय, (२) लोहा और इस्पात, एल्यूमोनियम, 
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मेंट रसायमिक खाद, मारी रसायनिक, मशीनों के औजारों इत्यादि उद्योगों की 
उत्पादन शक्ति बढ़ाई जाय, (३) उन ओोद्योगिक इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा 
किया जाय जिन पर काफ़ी पूंजी लगाई जाबुकों हे और (४) जिप्सम से 
गन्धक, विशेष प्रकार के रेशम का उत्पादन करने के लिए श्रावश्वक सामग्री, 
और अ्रलोंह घातश्ों के ठुकड़ों का उत्तादन करने के लिये नये कारलाने 
स्थापित किये जायें जिससे बड़े और अ्रत्यन्त महत्व के उद्येगों के लिए आवश्यक 
कच्चे माल की पूर्ति की जा सके। प्राथमिकता का यद क्रम यद्द प्रकट करता है। 
कि उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग किया जायगा श्र किसी भी उद्योम के प्रति 
उदासीनता नहीं अपनायी जायगी। राज्य अनेक कारखाने स्थापित कर सकते हैं 
परन्तु कृषि के विपरीत संद्योगों का विकास पूर्ण तया निजी उद्योग क्षेत्र के हार्थों में 
छोड़ दिया गया दे | कृषि तो सरकारी उद्योग ज्षेत्र के अन्तर्गत आता है। पंच- 
वर्षीय योजना में ४३ उद्योगों के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और यह अनुमान 
लगाया गया था कि इन लक्ष्यों की प्रात्ति के लिए पॉच बष में कुल २३३ करोड़ 
रुपया व्यय करना पड़ेगा | इसके साथ ही कारखानों के आधुनिक्षीकरण में और 
मशीनों को बदलते में १५० करोड़ रुपया और व्यय होगा। यदि इसमें चालू पेजी 
की रकम भी जोड़ दी जाय तो पता चलेगा कि पाँच वर्ष भें क्दल उद्योग ही की 
विश्तीय आवश्यकता ७०७ करोड़ यपये के बराबर होगी। इस विसीय श्रावश्यकता 
फी पूर्ति सरकार नहीं करेगी | इसके लिए निजी उद्योगों को स्वयं प्रयत्न करता 
पड़ेगा । 

वित्र-योजना को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 
वित्तीय ग्ावश्यकता पूरी करने में किसी प्रकार की बाघा न पड़े | कृषि तथा श्रौधो- 
गिक साधनों का विकास करने के लिए बहुत बड़ी माना में पूंजी लगाने को 
आवश्यकता दे। यदि यद्द पूंजी देश के श्रन्दर दी प्राप्त नद्दों होती तो इसके लिए 
इमे विदेशी खोतों की सहायता लेनी पड़ेगी । मारत की पंचवर्षीय योजना केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारों की वत्तमान आय में से बचत, भारतीय रेलवें की आय में से 
बचत, ऋण तथा जनता की बचत और विदेशी एूजी पर निर्भर करती दे | योजना 
के ब्यय की पूर्ति करने के लिए. भारत के पौर्ड पावने, विदेशी सद्दायता और ऋण 
पर भी पूरा विचार कर जिया गया हे | इन सारे साधनों का उपयोग कर लेने के 
बाद भो कुछ कभी रद्द जाती है जिसकी पूर्ति के लिए यह आशा की जाती है कि 
अतिरिक्त कर लगाकर या स्वदेशी बाजार से अधिक मात्रा में ऋण लेकर इस 
कमी को पूरा किया जायगा परन्तु यदि ऐसा रुभव नदी सका तो पंचवर्षीय 
थोजना की लागत में इतनो रकम वी कमी कर दो जायगी । 
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योजना की कुल लागत २,०६६ करोड़ रुपया थी ; सरकारी त्तथा निजी 
बचत से पाँच वर्ष में १,२५८ करोड़ रुपया प्राप्त होगा जबकि इन्हीं खोतों से 
योजना के मूल वर्षा १६५०-५१ में २२२ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। १,२४८ करोड़ 
रुपये की उपलब्ध राशि में से ७४० करोड़ रुपये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और 
रैलवे बजट की श्रतिरिक्त आय से प्राप्त दोंगे और ५१८ करोड़ रुपया निजी बचद 
से | सेशोधित योजना में बजट से प्राप्त आय में और व्यक्तिगत बचत में विशेष 
परिवर्तन नहीं हुआ है जो कि आशा की जाती है कि ७४३ और ५१८ करोड़ रुग्ये 
क्रमशः होगी । बढ़ी हुई लागत अधिकांश घाडे के अर्थ प्रबन्धन द्वारा पूरी की 
जायगी जैसा कि कमी की मात्रा में ६८४ करोड़ रुपया बढ़कर हो जाने से प्रतीत 
होता है। यद आशा की जाती हैं कि पौरद पावने से प्राप्ति को बिचाराधीन रखते 
हुये यद कमी ७०१ करोड़ रुसये की रह जायगी। 
योजना को अ्रतिम रूप देने के पहले मारत को पिदेशों से सहायता और 
ऋण के १५६ करोड़ रुपया मिला था | योजना आयोग ने इसे भी सम्मिलित कर 
लिया। योजना में यह व्यवध्या भी की गई थी कि घादे का बजेठ बढ़ाकर २६० 
करोड़ रुपयों की और पूर्ति की जाय | इसके बाद भी ३६४ करोड़ रुपयों की पूर्ति 
शेष्र रह जाती है । यह बहुत संमव है कि यह कमी ओर अधिक हो यदि राज्य 
तथा निजी बचत की स्थिति आ्राशा के अनुकूल न रही | 
यदि सारी स्थिति पर दृष्टि डाली जाय तो पता चलेगा कि सरकारी छोत्र 
में जो कुल २,०६६ करोड़ रुपये को लागत रखी गई है उसमे से दौधंकालिक व्यय 
(0०7४ &८9९००॥६४४६) केवल १,६०० से १,७०० करोड़ रुपये के बीच में 
होगा | यदि इसमें निज्ञी उद्योग क्षेत्र में लगायी गयी पूंजी को भी मिला लिया 
जाय (जिसमें उद्योग, वाणिज्य और व्यापार में लगी पूँज) भी सम्मिलित है) तो 
पाँच बय में खदेशी स्रोतों से ही दीवंकालिक व्यय की २,७०० से र,८घ०० करोड़ 
रुपये की राशि पूरी करनी पड़ेगी | यदि इसमें इसी अवधि में पीरड प्रावने की मद 
में से मिलने बासे २६० करोड़ रुपये (जो मारत में धादे की बजट व्यवस्था का 
आधार हैं) और अम्तर्रा््रीय बेक, अमेरिका, कमाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 
इस्पादि से प्रात्त १५६ करोड दया जोड़ा जाय तो कुछ खाधन ३,१५० से ३,२५ 
करोड़ रुपयों के बीच हो जाते हूँ | संशोधित रूप मे यह घनराशि ३३३०-३४३० 
करोड़ रुपया दो जायगी। 
आलोचना--पँचवर्षीय योजना में भारत के कृषि तथा औद्योगिक विकास 
के सम्बन्ध में बढ़ा आशावादी दृष्टिकोण अपनाया गया ! आँकड़ों के अभाव और 
सांधनों की कमी के कारण इससे अच्छी योजना तैयार करना संभव नहीं था। 
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योजना पूर्ण द्वोने पर राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगी, आय चढ़ेया और जनता अधिक 
धनवान और प्रसन्न दो सकेगी, मारत के आर्थिक विकास में जो कमियाँ हैं उन 
दूर किया जा सकेगा, खाद्यान्न मे देश निरन्तर स्वावलम्बी बबता जायगा और 
कुछ कच्चे मालो का जिनके लिये देश आयात पर निर्भर है, उत्पादन बढ़ेगा । 
योजना में वैज्ञानिक प्रगति ओर टेकनिकल शिक्षण की आवश्यकता को भी महत्व 
दिया गया दहै। इन पर उद्याग और कृषि की सफलता निर्मर करती है। वैज्ञानिक 
जाँच-परख, टेजनिकल शिक्षण इत्यादि के लिये भी योजना में विशेष व्यवस्था की 
गई है। कुछ समय बाद इसका प्रभाव प्रकड होगा ] 

यद आलोचना की गई है कि पाँच वर्षों में योजना को कार्यान्वित करने 
के लिए झ्ावश्यक बिच के सम्बन्ध में पंचवर्धीय योजना ने बहुत आशावादी दृष्टि- 
कोण अपनाया है और जनठा से बहुत थ्राशा की है| इस सम्बन्ध में यह कहां 
गया है कि (क) योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि ६ बर्षों में केन्द्रीय 
सरकार के बज्नट, राज्य सरकारों के बजट और रेलवे से क्रश; १६० करोड़ रुपया, 
४०८ करोड़ रुपया और १७० करोड़ रुपया अतिरिक्त प्राप्त द्वोगा परन्तु इस मात्रा 
में अतिरिक्त आय द्वोना संमत्र॒ नहीं है। जनता में श्रब और अधिक कर देने की 
क्षमता नहीं है और रेलवे तथा सरकारों की श्राय भी उतनी आ्रघक द्वोना संभव 
नहीं है जितनी की योजना में अपेज्ञा की गई है। इसका तात्पय॑ यह है कि 
पंचवर्षीय योजना अपने मूलरूप में कार्पान्वित नहों हों पयेगी और उसमे काट 
छाँट करनी पड़ेगी । (ख) योजना में यह माना दे कि १६५१ शोर १६५६ के बीच 
प्रति वर्ष अतिरिक्त आय का २० प्रतिशत पूँज। निर्माण में लगाया जायगा और 
१६५६ से १६६८ तक अतिरिक्त आय का ५० अतिशत इसमें लगाया जायगा | 
मारत जैसे मिर्धन देश में जहाँ को श्रधिकवर जनता की आय अपने जोबन निर्वाद 
के लिए ही प्र्यप्त नहीं है श्रतरिक्त आय का इतना अधिक अश एूँजी निर्माण 
में लगा सकने की झाशा करना बाघ्दविक स्थिति के अनुकूल नहीं है। यदि 
जमता की आय बढ़वी है तो बदइ उसको विनियोग में लगाने की अपेक्षा उपयोग 
में व्यय करना झ्रधिक पसन्द करेगी। यदि ऐसा होता है तो योजना आयोग 
की यह श्राशा कि १६५४६ तक कुल राष्ट्रीय आय १०,००० करोड़ रुपये त्तक 
बढ़ जायगी और १६७७ तक प्रति व्यक्ति की आय दूनी हो जायगी, पूरी नहीं दो 
सकती है। 

इन आलोचनाशों में कुछ सत्य अवश्य है परन्तु यद योजना का आधार 
भूत दोष नहीं दैं। किसी भी योजना की आलोचना में यह तक दिये जा 
सकते हैं। नियोजन के लिए यह आउश्यकीय हैं कि जनता त्याम करे। भारत 
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की प्रथम पंचवर्षीय योजना जूँ संबमतः अन्य योजनाओं की अपेक्षा कुछ अधिक 
त्याग करने की माँग की गई है। परन्तु इठ विधय में विभिन्न मत दो सकते हैं कि 
भारतीय जनता से किस सीमा तर्क त्याग करने की अमेज्षा की जाय और वह 
कितना त्याग कर सकने में समर्थ है। योजना में यह व्यवस्था की गई है कि 
१६५१-४६ के बीच प्रति बर्ष अतिरिक्त आय का २० प्रतिशत विनियोग में लगाया 
जाय जबकि १६४०-४१ में; जो योजना का प्रथम वर्ष था, केवल ५ प्रतिशत के 
विनियोग की व्यवस्था की गई थी । इसके बाद की योजनाओं में प्रतियपे अति- 
रिक्ति श्राव का २० प्रतिशत विनियोग में लगाने की आशा की जायगी। जहाँ 
तक इस पक्ु का सम्बन्ध ह योजना अभी पइला प्रयोग मात्र दै। यदि जनता 
योजना में निर्धारित अशुपात में रुपया नहीं लगा सकी तो कम मात्रा में लगायेगी 
परिणाम स्वरूप प्रात की गति भी चीमी हो जायगी | यद्दी बात अतिरिक्त श्राय 
के सम्बन्ध में भी लॉग, होती है। बिना सही सूचना के इस ज्षेत्र में उपयुक्त 
अनुपात निर्धास्त करना संमव नहीं है । जैसे-जैसे योजना लागू की जायगी और 
नए. अनुभव प्राप्त होंगे उसी के साथ साथ योजना] में आवश्यक परिवर्तन 
किए जायेंगे । 
पंचवर्षोय योजना के आलोचकों ने कुछ गंभीर तर्क भी दिये हैं। उनका 
कहना है कि; (१) योजना में उद्योग को अपेक्षा कृषि को अधिक महत्व दिया गया 
है। इसका कारण यद्द बताया गया है कि जो योजनाएँ बर्तमान में कार्यान्वित 
की जा रही हैं उन्हें पूरा किया जाय और भविष्य में देश के श्रौद्योगिक विकास 
के लिए सुदृढ़ शाधार स्थापित क्रिया जाय | ईस तक का मूल विचार यह है कि 
भारत का वर्तमान औद्योगिक विकास कृषि विकास के अलुरूप हुश्रा दै। परन्तु 
बशस्तव में स्थिति ऐसी नहीं है । भारतीय थति का ज्ञान रखने वाला कोई भी 
व्यक्ति यह जावता है कि भारत अं कच्चे माल और बिजली इत्यादि का वर्तमान 
मे जितना उत्पादन दोता है उससे देश का बहुत अधिक औद्योगिक विकास 
किया जा सकता है । योजना आयोग ने एक और बात की ओर ध्यान दिया। 
यह चहुत संभव दे कि जब ते हम भारत के भावी औद्योगिक विकास के लिए. 
खुद ग्राघार स्थापित करेँगे तत्र तक विश्व स्थिति में ऐसा परिवर्तन हो सकता है 
जिससे भारत का शद्योगिक विकास आज की अग्ेज्ञा अधिक कठिन दो जायगा | 
शेसी स्थिति में कृषि के विकास की क्या उपयोग किया जा सकेगा ! अत में इस 
सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हैकि योजना का उद्देश्य भारत की आर्मिक 
व्यवस्था की चुटियों को दूर करके देश का अधिक सम्दुलिंत विकास करना है। 
इस दिशा में सबसे बढ़ी कमी यह दै कि भारत में मशीनों के निर्माण करने वाले 
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उद्योग नहीं हैं, विद्युत, इंजीनि्बस्गि, केमिकल इत्यादि के उद्योग का अच्छी तरह 
विकार नहीं हो सका है इसलिए अधिक सन्तुलित ब्यवस्था बनाने के लिए. योजना 
को इस दिशा की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए था ओर इन उद्योगों का विकाख 
करने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। 

(२) योजना के अनुसार देश का औदयोशिक विकास निजी उथ्योगपत्ियों 
के हाथों मे सौंपा गया है | इसमे किसी प्रकार की हानि नहीं है क्योंकि अतीत में 
निजी उद्योगपतियों ने भारतीय उद्योगों का कुशलता पूर्वक विकास किया | परन्तु 
योजना के आलोचकों का मत है कि ओरीद्योगिक विकास अधिकांश रूप से निजी 
उद्योगपत्तियों के द्वाथों मे सीपने और उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करने फे साथ 
निजी उद्योग के पूर्ण उपयोग के लिए. पर्याप्त साधनो की व्यवस्था नहीं की गई 
है। भारतीय उद्योगपतियों का मत है कि थोजना में २१३ करोड़ रुपये की एूँणी 
का विनियोग करने की और १५० करोड़ रुपये की पूंजी दृट-फूट इत्यादि के लिए 
रखने की व्यवस्था की गई है | परन्त॒भह पूंजी उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य की 
पूर्ति के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है । इसके साथ ही यह बात ध्यान देने योग्य दे 
कि डबब्योग केवल बिच की ही आवश्यकता नहीं होती दे बल्कि इसके अतिरिक्त 
अनेक सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है, जैसे कर सम्बन्धी, छूट हृट-फूट 
इत्यादि के लिए झधिक पेजी ओर कुछ परिस्थितियों भे नंकद आर्थिक सद्वायता | 
यह खेद की बात है कि पंचवर्षोय योजना में इसके लिए कुछ व्यवस्था महों की 
गई है। इसके श्रभाव में निजी उद्योग देश के औद्योगिक विकास के अति अपने 
कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्याद नईीं कर सकता है । 

(३) प्रथम योजना का एक और गंभीर दोप यह है कि इसमें दीर्घकालीन 
यॉजनाश्रों पर विशेष जोर दिया गया है | इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि सुनियौ- 
नित आधिक व्यवस्था मे दीपकालिक योजनाओं पर विशेष जोर देना चाहिये + 
कुछ विदेशी राष्ट्रों में, जिसका सबसे उत्तम उदाहरण सोवियत रूस है, दीघकालिक 
योजनाओं को ही नियोजन का आधार बनाया गया। परन्तु भारत की स्थिति 
उससे भिन्न हे | भारत में दीर्धश्षलिक योजनाएँ अधिक दोनी चाहिये परन्तु साथ 
ही अ्रल्पकालिक योजनाथो पर विशेष जोर देना चाहिये था। इससे श्रति एकड़ 
उत्ादन में शीत्र वृद्धि की जा सकती थी और खाद्यान्न के सम्बन्ध में देश शीघ्र 
स्थावलम्बी बनाया जा सकेता था | इससे बह्मुंत सीमा तक भारत की बेरोजगारी 
की समस्‍या भी इल की जा सकती यी। 

दीर्धकालिक योजनाओं पर भ्रधिक जोर देने में एक और दानि यह दे कि 
बरढओं के उत्पादन में दीधंकाल के बाद बूद्धि होगी जबकि जनता की क्रय शर्क्ति 
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शीम्र द्वी बढ़ेगी । इससे मुद्रास्फीति का जोर और बढ़ जायगा । घुनियोजित ब्य- 
बच्था में कुछ शश तक मुद्रास्फीति और परिणाम स्वरूप अधिक कीमतें होना अनि- 
याये है परन्तु यदि नियोजन के द्वारा वस्तुओं को पूर्ति बढ़ती दे तो उससे मुद्रास्फीति 
का प्रभाव कम हो जाता है यदि पंचवर्षीय योजना में अल्पकालिक योजनाओं 
पर अधिक जोर दिया जाता तो ऐसा दोमा समव था| इसके अभाव में योजना 
केजायू होने से मुद्रास्फीति का जोर बढ़। है जिससे उपभोक्ताओं को हानि हुई है ) 
(४) योजना की सफलता विशेष कर उस संगठन की कार्यक्षमता पर 
निर्भर करती है जिस पर उसके कार्थान्वित करने का उत्तरदायित्व है। भारतीय 
अथम पंचवर्षीय योजना की यह सबसे बढ़ी कमी थी कि इसमें योजना को लागू 
करने के लिए किसी विशेष संगठन की व्यवस्था नहीं की गई। कुछ औद्योगिक 
और नदी घाटी योजनाओं को कार्यान्वित्त करने का कार्य स्वतन्त्र कार्पोरेशनों को 
सौंपा गया है। इन कार्पेरेशनों पर सरकार श्पना नियंत्रण रख सकने में विशेष 
समर्थ सिद्ध नहीं हुई है जिसके परिणाम स्वरूप जनता का भहुत सा रुपया नष्ट हो 
गया है, योजनाओं में ग्रायः संशोधन किया गया है और आशानुकूल उत्पादन भी 
अद्दी बढ़ा है। अन्य बहुत सी योजनाएँ राज्य सरकारों के अधिकार ज्षेत्रों में रखी 
गई हैं शोर राज्य सरकारें इनको लायू करने का कार्य जिला अधिकारियों को 
सौंप देती हैं । यह प्रबन्ध सन्‍्तोपजनक छिद्ध नहीं हो सका है। जिला अधिकारी 
अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कासण विकास योजनाओं के प्रति पर्याप्त ध्यान नहीं 
दे णते हैं। कुछ राज्य सरकारों द्वारा नियोजन अधिकारियों का कार्य विशेष सन्‍्तों- 
बजनक नहीं रद्दा हे । इसका परिणाम यह हुआ है कि योजना को उचित रीति 
से लागू नहीं किया गया हे और उचसे जितनी आशा की जाती थी उतना लाभ 
नहीं हो खका। इसके विपरीत जो कुछ अगति हुई है बह केवल कागजों तक ही 
सीमित है | यदि भारत सरकार आई० ए० एछ० की तरह भारतीय आर्थिक 
प्रशासन? (व कफिट्णाणाओेंट 50श०६) के अन्तर्गत उपबुक्त कर्मचारी 
नियुक्त करती और इस प्रकार योजना को कार्यान्वित करने के लिये विशेष संगठन 
को जन्म दिया जाता तो इस दिशा में अधिक प्रगति की जा सकती थी। इससे 
कार्योल्रयों इत्यादि पर सरकारी ज्यय में अवश्य वृद्धि होती परन्ठ वह उ्यय व्यर्थ 
नहीं जाता उससे पंचवर्षोय योजना की उपयोगिता बढ़ सकती थी | 
इन दोषों के होते हुये भी इसमें सन्देह नहीं कि भारत की प्रथम पंचवर्षोय 
योजना देश के आर्थिक विकास के सम्बन्ध में एक अयँसनीय प्रयत्न था । आरम्भ 
में तो अवश्य ही योजना की सफलता कम होती ) परन्द यह देश के कृषि उद्योग, 
उस्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय की बृद्धि करने के प्रयलत का आरम्म दी था। 


श्ध््प भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ: 


सफलता की प्रगति 
योजना श्यायोग द्वारा मई १६४७ में मरकाशित प्रथम पश्चतर्षीय योजना 
के पुनर्वाज्षर के श्रनुतार सम्पूर्ण पाँच वर्षों में किया नया व्यय २०१२४ करोड़ 
रु० हुआ ( जबकि सशोवित लक्ष्य २३७७,७ करोड़ रु० था ) | इसमें से १२७७,३ 
करोड़ ४० वजद से प्राप्त आय थी तथा २०३२ करोड़ रु० विदेशी सहायता से 
प्राप्त हुये | इस प्रकार लगभग ३६६ करोड़ रु० कस व्यय हुये | पदले पाँच वर्षो 
में राज्य सरकारों ने ८६६७३ करोड़ झ० तथा केन्द्रीय सरकार ने १११४६ 
करोड़ रु० का व्यय किया । 
चेकि १६४५-५६ की वास्तविक रुंख्यायें पता नहीं है श्रतएवं यह उम्मव 
है कि योजना का कुल व्यय २०१३ करोड़ र० के वजाय १६६० करोड़ रु० हो 
जाय | प्रारम्भ भें २६० करोड ४० के छोटे के अर्थ प्रबन्धन की व्यवस्था थी। 
बास्तव में यद ४२० करोड़ रु० हुआ | इसके फलस्वरूप भारतीय अर्थ व्यवस्था 
पर काफ़ी भार पढ़ा | 
योजना मे राष्ट्रीय श्राय के ५४ के विनियोग फो बढ़ा कर ७७ वक करने 
का उद्देश्य था तथा पाँच वर्षों में ३२५००-३६०० करोड़ र० के बिनियोग क' 
लदप था| सरकारी ज्षेत्र में लममग १४५०१ करोड झ० का विनियोग हुआ जब 
कि निजी चेत्र में १६०० करोड़ रू० का विनियोग हुआ | इस प्रकार पाँच वष् 
की अवधि में ३,०० करोड़ रझ० बविनियोग हुआ | १६४०-४१ की बलना रे 
योजना के अन्त तक विनियोग का स्तर लगभग दूना हो चुका था | 
कुछ कार्यों में प्रथम योजना की प्रगति और सफलता निस्सन्देह आश्चय 
जनक रही है | खाद्यान्न इंजन और दुती कपड़ों के सम्बन्ध में १६५४-४६ * 
उत्पादन सोचे हुये १६४४-४६ के ध्येय से कहीं आगे बढ़ गथा। अभोविया 
सल्फेद, तटीय जलयात्रा और सीमेणट के सम्बन्ध मे यद्यवि उत्पादन १६५४७४६ 
अनुमानित ध्येय से कम ही रहा फिर भी काफ़ी दृद्धि हुई है। कुछ द्वी कार्य ऐए 
रहे हैं जिनमें ग्राशा के विपरीत बहुत कम बृद्धि हुई हे और उनमें १६५५-५६ तर 
भी सोचे हुये ध्येय तक दृद्धि न दो | इसलिये इस निर्णय पर पहुँचना कि पचवर्षी 
योजना ने अर्थ व्यवस्था पर अनावश्यक भार डाले बिना संतोषधद प्रशति की हे 
युक्ति सगत द्ोगा 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना इ्ग्र्‌ 


[द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह मान लिया गया है कि राष्ट्रीय बचत तथा 
धिनियोग में वृद्धि के कारण १६४४-४६ की राष्ट्रीय आय के ७०३% से १६६०-६१ 
में १०७% बढ़ जाने से, राष्ट्रीय आय में लगमग २५३ को वृद्धि दो जायगी 
अर्थात्‌ १६४३-४६ के १०,८०० करोड़ झूवयों से १६६०-३१ में अढ़कर रे ३ 
करोड़ रुपया हो जायगी । सबसे छधिक महत्वपूर्ण प्रशत इस सम्बन्ध में यह दे कि 
कया भारत इतने अधिक विनियोग का भार बईन कर सकता है १ योजना आयोग 
के श्रदुसार वहन कर सकता है जैसा कि प्रथम योजना का अ्रन्ञुभव तथा अन्य 
देशों का अनुभव बतलाता हैः 

“थम योजना रिपोर्ट में १६४६-३७ से ५०% बचत करने की सीमान्त दर 
मान ली गई थी और इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि 
१६६८-8६ तक देश की आर्थिक व्यवस्था में राष्ट्रीय आय की २०% विनियोग 
किया जायगा और आगे चंलकर इसी स्तर पर स्थायी हो जागगा | अब ऐसा 
आमास होता है कि यह अनुमान अत्यधिक है । जिन प्रचवों (970|९००७००७) 
हा श्रज्मगणन किया गया है उनके आधार पर विनियोग का गुणक (ए०नील- 
धए ७% से जो कि श६४४०४६ में था बढ़कर १६६०-६१ में ११४ द्वो जायगा; 
१६६५८६६ वक गुणक के १४% और १६७०-७१ तक १६% तक बढ़ जाने का 
अतुमान दे | उसके पश्चात्‌ गुणक स्थिर रहेगा और १६७४-७६ वक १७: तक बढ़ 
जायगा ( तालिका नं० १ के अनुसार )। १६% या १७४ राष्ट्रीय आय का विनि- 
दोग निर्संदेद ऊँची दर है पर पहुँच के बाइर नहीं है। पारचाल्य देशो में जिन्‍्दोंने 


अपना श्रौद्योगिक विकास पहिले आरम्भ किया था पूँजी निर्माण की दर १० और 
१५. प्रतिशत के बीच रही है। जापान में विनियोग की दर का १६१३-१६२र६ के 
बीच औसत १८६ और २० के बीच था। रूस में १४ और २० प्रतिशत की दर 
निरन्तर स्थिर रही है। उन देशों के आँकड़ों से जो ई० सी० ए.० एफ० ई० (९०४७०) 
ज्ञेत्र के अन्तर्गत आते है यइ पता लगता है कि १६४० से कुल पूँजी का निर्माण 
बर्मा में १० में २० प्रतिशत के बीच, जापान में २४ से ३े० प्रतिशत के बीच, लंका 
में १० से १३ प्रतिशत के बीच और फिलीपाइन्स में ७ से ८" प्रतिशत के बीच 
रहा है| भारत के सम्बन्ध में तुलनात्मक शक १० से ११ प्रतिशत हैं। कुछलैटिन 
श्रमरीकी देशों में इस सम्बन्ध के आँकड़े १५. और र६ प्रतिशत के बीच प्रायः रहे 
हूं | कमी कमी स्तर झुछ ऊँचा मी छुआ दै। पूर्वी योख्प के ऊुछ देशों में जैसे 
जैकोस्लोवेकिया और पोर्लेसड में पूँजी निर्माण की दर २० और २५ प्रतिशत के 
बीच रही है | नये िकासोन्पुख देशों में विनियोग की दर वर्तमान स्तर से निश्चय 
ही बढ़ाई जा सकती दहै--यदि उपयुक्त विनियोग नीति का अव॒सस्ण किया जाय 


६ 


झ्ग्र आरतीय अयथंशासत्र की समस्याएँ 


और यदि राज्य द्वारा विकास कार्यक्रम आरम्म किये जायें | इसलिये मारत के 
सम्बन्ध में यद धारणा बनाना कि प्रयत्न करने से बिनियोग की दर ऊपर बताये 
गये स्तर तक बढ़ाई जा सकती दे असंगत नहीं हो सकता”? | 

प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि देश में जीवन की आधारभृद 
वस्तुओं के उपभीग को घुनः उस स्तर पर ले आया जाय जिस पर वह महायुद्ध के 
पूर्व था । द्वितीप्र पंचवर्षीष योजना इस सम्बन्ध में एक पग आगे है और उसका 
लक्ष्य यह है कि योजना काल के अन्तर्गत कुल उपभोग की मात्रा में लगभग 
२०% और व्यक्ति डपमोग की मात्रा में १२ से १३ प्रतिशत की ब्रढ्वि हो। कुछ 
विशेष वस्ठुओं के प्रत्ति व्यक्ति उपभोग के झआकड़ों से 4इस बात का आभास मिलता 
है कि कितनी अधिक प्रगति का अनुम न लगाया गया है | पौष्यिक सलाइकार 
समिति (पराहातएणा 20श६०७ (०777९) ने यद्द अनुमान लगाबा था 
कि एक वयदुक के प्रतिदिन के सन्वुलित आहार में कम से कम १४ झौंस अन्न 
दोना चाहिये। १६५०-५० में प्रस्येक दयस्क प्रतिदिन १३ आँस अन्न का श्रौसत 
डउपमोग करवा था | किन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना के परिणाम स्वरूप १६५२-४४ 
में प्रतिब्यस्क प्रतिदिन अन्न के उपभोग की मात्रा बढ़कर १५ औंठ हो गई । परन्तु 
खने ओर दालों का उपभोग श्री भी निम्बतम आवश्यकताओं से कम है। यह 
अनुमान लगाया गया है कि प्रति व्यस्क को प्रतिदिन २३से ३ औस तक चने और 
दालों का उपभोग करना चाहिये | डिन्तु बढ़ती हुई जनसख्या और प्रति व्यक्ति की 
आय में इद्धि हो जाने के फलस्वरूप अन्न के उपभोग भे दृद्धि होगी अतणएब द्वितीय 
पंचवर्षीव योजना में देश के मं,तर खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न 
किया जाना चाहिये | “दूध, धी, मास, मछली, अडे, चर्बी, फल, तरकारियाँ और 
चीनी के उपभोग का वर्तमान स्तर निम्नतम आवश्यकताओं से बहुत कम हे। 
दित्तीय योजना में रइन-तद्न के अधिक ऊँचे स्तर की व्ययस्था करने के लिये 
पशु-पालन, मछली-उद्योग, मुर्गी पालन, तरकारियों की खेती और अन्य प्रकार कौ 
खाद्य सामग्री के उत्पादन पर विशेष ध्यान देना चाहिए” | द्वितीय मदायुद्ध के 
पूर्व भारत में प्रति ध्यस्क अति वर्ष के हिताब से १भ गज सूती कपड़े का उपभोग 
करता था और प्रथम पंचवर्षीय योजना के सम्राप्त दोने पर कपड़े के औसत 
उपभोग का बद्दी सदर पुन३ प्राप्त कर लिया गया द। सती कपड़े की जाँच समिति 
की सिफारिश को मानकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १६६० तक श्रदि 
व्यक्ति सती कपड़े के औसत डपमोग को १८ सज करने का लक्ष्य निर्धारित किया 
गया हे । 


प्लाथमिकता का क्रम--भपम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि, सिंचाई 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना डु०्रे 


और बिजली की शक्ति के विकास को प्रमुख महत्व दिया गया था ओर इन मर्दों 
पर योजना की कुल लागत की ४३"२% रकम व्यय करने का अनुमान था । इसके 
बिपरीत द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने उद्योगों को प्राथमिकता दी है। प्रथम पंचवर्षीय 
योजना के अन्तर्गत उद्योगों पर कुल लागत की ७'६% रकम व्यय के लिये निर्धा- 
ैत थी जबकि इस दूसरी योजना में ( जैसा कि तालिका २ में दिखाया गया दे) 
कुल लागत का श्राप ब्यय दोने का अनुमान लगाया गया है। प्र[यमिकता के 
क्रम में परिवर्तन करने के दो कारण हैं; (अर) कृषि, पिचाई श्र शक्ति (विद्युत) 
के ब्रिकास पर प्रथम पँचवर्षीय योजना में पहले ही से पर्याप्त ध्यान दिया गया है, 
और विकास की बतमान गति के द्वारा भी उन्हें पूर्ण रूप में विकसित किया जाना 
संभव है, अतणब उनसे पर कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, और 
(बे) अब यद अतमान किया जाने लगा दै कि देश के आधार भूत उद्योगों को 
बगैर विकसित किए हुए यदद संभव नहीं है कि भारत की राष्ट्रीय श्राय में एक ऊँचे 
स्तर तक वृद्धि की जा सके श्रधवा बेरोजगारी की समस्या का ही कोई इल खोजा 
जा सके | 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यद उद्देश्य दैकि देश की राष्ट्रीय राय में प्रति 














तालिका २ 
सरकारी क्षेत्र में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर कुल 
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च््ग्ड भारतीय अथंश्वाज््न की समस्‍्याएँ 


चर्च लगभग ५%६ की दूद्धि हो और इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिये पाँच वर्ष की 
अवधि भें कुल ६२०० करोढ़ रुपये का वास्तविक विनियोग (९८६ एप) 
करने की आवश्यकता द्वोगी, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत सूल रूप 
में वास्तविक विनियोग की रकम ३१०० केड़ दयये थी! झनुमान है कि हसमें 
से ३८०० करोड़ रुपये की रकम का विनियोग संरकारी क्षेत्र पर होगा, जिसकी 
व्यवस्था. सश्कार अपने वित्तीय साधनों से करेगी और शेष २,४०० फरोड़ रुपये 
निजी ज्षेत्र परव्यय होंगे, जो निजी विभनियोग द्वारा उपलब्ध होंगे। विकास सम्बन्धी 
ज्यय में ४८०० करोड़ रुपयों की कमी जो कि प्रस्तावित बास्तबिक विनियोग के 
कारण सरकारी क्षेत्र में आवश्यक होगा तालिका न॑ २ में दिया हुआ है | 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की आधारभूत नीति? यह है कि (श्र) इस्पात, 
यब्त्र निर्माण, खनिज-पदा्थ आदि के प्रमुख और आधारभूत उद्योगों पर यथासंभव 
अधिक से अ्रधिक धन विनियोग किया जाय और इसके विपरीत सामरन्‍्य उप्मोग 
में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं के उद्योगों पर यथासंभव कम से कम घन व्यय किया 
जाय; भर (ब) छोटे पैमाने के व घरेलू उद्योग-धंघो के विकास को प्रोत्साइन 
दिया जाय, चादे इस प्रयास मे बड़े पैमाने के उद्योगों की हानि ह्वी क्यों न हो। 

उद्योमों और सइनिज पर प्रस्तावित ८६० करोड़ रुपयों के ब्यय में से 
६६१७ करोड रुपयों के लगभग बडे और मध्य बर्य के उद्योगों पर, ७१ 
करोड़ रुपये खनिज के विकास पर और २०० करोड़ रुपये आ्रम्य तथा छोटे उद्योगों 
पर व्यय किया जायगा । उद्योगों में से लोहे और इस्पात उद्योग को उबसे अधिक 
भाग मिलेगा | अमुख विशेषता द्वितीय योजना की छोटे श्लीर कुटीर उद्योगों को 
आधमिकता देने की है, जिस पर २०० करोड़ रुपया व्यय करने के लिए. नियत 
किया गया है । 

ययपि द्विवीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों और खनिज पदार्थों को प्रमुसत 
रूप से प्राथमिकता दी गई हे, किन्ध कृषि, परिवहन और सामाजिक सेवाओं की 
उपेक्षा नहीं की गई है। अनुमान है कि शध्पप-४६ से १६६०-६१ तक द्वित्तीय 
योजना के अन्तर्गत खाद्यान्‍व का उत्पादन ६५० लाख से ७४० लाख टन, पई का 
डर लाख से ४५ लाख गाँठ, गन्‍ते का ५०८ लाख दन से ७०-६१ लाख टन, 
तिलइन का ५५ लाख से ७० लाख टन, चाय का ६४४ करोड़ से ७० करोड़ 
परौंड हो जायगा | णिंचाई की जाने वाली भूमि का ज़ेत्रफल ६७ करोड़ एकड़ दो 
जायगा | इसी प्रकार राष्ट्रीय विस्तार सेवत्मों और सामुदायिक योजनाओं के 
मण्डलों की संख्या ४०० से इ८०० और ६२२ से ११२० क्रमशः दो जायगी | 
प्वितीय योजना की विशेषता यद्द दे कि इसमें अनेकों कृषि उत्पत्ति की वस्त॒य्यें जैसे 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना इ्ग्प्‌ 


नारियल, सुपाड़ी, लाख, कालीमिच और वृषकफल आदि, जिनकी ओर प्रथम 
योजमा में ध्यान नहीं दिया गया था, इसमें सम्मिलित कर ली गई हैं और उनके 
विकास का ध्येय मिश्चित कर दिया गया है ) द्वितीय योजना में कृषि का विकास 
अधिक विस्तृत दंग पर होगा । 

जद्दाँ तक परिवहन से सम्बन्ध है भारतीय रेलो की यात्रियों तथा माल ले 
जाने की शक्ति बढ़ा दी जायगी। रेलपथ १० करोड़ ८० लाख मील से बढ़ाकर 
2२ यरोड़ ४० लाख मील और माल की ढुलाई १२ करोड से १६ करोड़ २० 
लाख हो जायगी। इसी काल में राष्ट्रीप सडक १२,६०० मील से १३,८०० 
मील और कच्ची लड़के १०७,००० मील से १२५,००० मील बढ़कर हो जायेंगी । 
तटीय ब्यापार में जलयानों द्वारा ब्नेज ३१९ लाख जी० आर० टी० से बढ़कर 
४-७ लाख जी० आर० टी० दो जायगा। भारतीय बन्दरगादों की माल चढ़ाने 
और उतारने की शक्ति २ करोड़ ५० लाख टन से बढ़कर ३ करोड़ २५ लाख 
टन दो जाथगी | 


तालिका २ से प्रकट होता है कि द्वितीय पचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत 
(श्र) दवाथ के करे श्रौर शक्तिच्ालित करवे से तैयार किये गए कपड़े, रासायनिक 
खादों, लोहे व इस्पात, एल्यूमीनियम और कोयले के उत्पादन में सभ्न से अधिक 
बृद्धि दोगी; (३) भारी रखायनों, धाठ के सामान, अअक, मेंगनीज, साइकिलों, 
सोने की मशीनों और बिजली के उत्पादन में अपेक्षाकृत कम वृद्धि की जायगी; और 
(व) मिल में तैयार होने चाले सूती कपड़ों, ऊनी सामान, चीमी, खब्ुन, जूतों और 
वनस्पति तेलो के उद्यादन में और भी कम बृद्धि द्वोगी | इस प्यास में चढ़ ध्यान 
रखा गया है कि आधारभूत और प्रमुख उद्योगों का यथासम्भव अधिक से अधिक 
विकास किया जाय और जहाँ तक श्रन्य उद्योगों का सम्बन्ध है, उनके उत्पादन के 
द्वारा आत्मनिर्भरता के अधिक से अधिक निकट पहुँचा जाय । 

रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता (राछ्ञ0॥०६ 9०(६॥४४)) 
«-द्वितीप्र पंचवर्षीय योजना का एक मूलभूत उद्देश्य यह भी है कि रोजगारी के 
पर्यात अवयर उद्न्न किए जायें । मारतीय ब्रथे व्यवस्था को इसी आवश्यकता के 
फलस्वरूप कृषि की अपेक्षाकृत उद्योगों पर अधिक बल दिया गया है | इस योजना 
को इतना अधिक जिस्तृत बनाने का आंशिक कारण यद है कि बेकारी की समस्या 
को इल करने का प्रयक्ष किया जाय | द्वितीए योजना काज़ में नये काम करने 
वालों की संख्या जो वर्तेम्यन संख्या में जुड़ जायगी लगमग १ करोड़ के श्रतुमान 
की गई है। यदि उसमें से ३८ लाख व्यक्तियों को, जो नगर की मजदूर संख्या में 
वृद्धि अनुमानित दे, शक कर लें तो जिवने मजदूर देद्ावों के ्षेत्र में बढ़ेंगे उनकी 


ऋ०६ भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ: 


संख्या ६६ लाख के लगभग आदी है | थदि एक करोड़ नये अमिकों की संख्या में 
बू३ लाख पहले के बेकारों की संख्या (२५ लाख मगरों की और र८ लाख आग्य 
तेत्र में) जोढ़ दी जाय वो कुल बेकारो को संख्या १६४६-६१ में लगभग १-४ करोड़ 
हो जायगी | इतने नये व्यक्तियों को काम करने का झवसर प्राप्त करवाना सम्मव 
नहीं है । कदाचिंत र० लाख व्यक्तियों के लिये द्वितीय योजना भें काम के नये 
अबसर दिये जा सकते हैं। फिठु रोजगारो के अतिशिक्ति अषसरों की केषल योजना* 
मान्न गढ़ लेने से तो समस्या दल नहीं को जा सकती । व्यापार और उद्योगों का 
प्रसार मात्र करके यह आशा करना कि उनके द्वारा अब अधिक व्यक्तियों की खपत 
अपने श्राप होने लगेगी व्यर्थ है | इस समय ऐसे झनेक व्यवसाय हैं मिनमें ऋाव- 
शयकत्ता से अधिक लोगों को खपा लिया गया है| इसका परिणाम यह होगा फ्ि 
जैसे-जैसे उन व्यवसायों मे काम की वृद्धि होगी, वैसे-नैसे पहले से ही अधिक संख्या 
में काम करने वाले व्यक्तिया पर काम का बोक अधिक होता जायगा झौर इस 
प्रकार उन व्यदसायों भे रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हो सकेगी । कुछ 
उद्योगों ओर ब्यापपरिक संस्थाओं में अभिनवीकरण की योजनाएँ. ल्लागू किये जाने 
की भी रुम्भावना है, (जसका फल यह होगा कि प्रसार किये गये उन उद्योगों में 
रोजगार के लिये ओर भी अ्रधिक कम संख्या में लोगों की खपत की जा सकेगी | 
योजना आयोग इन कठिनाइयों से मली भाँति परिचित है । “रोजगारी में अचु- 
मानित वृद्धि लाने के लिए वित्त और उपयुक्त नोति का अनुसरण करने की आव- 
श्यकवा तो दोगी द्टी, उसके साथ-साथ सुगठित सक्लटझन की भी व्यवस्था करनी 
पड़ेगी । बेकारी दूर करने के लिये छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों को विकसित करने पर 
अश्रधिक बल दिया गया है, किन्तु यई स्पष्ट हे कि सुब्यवस्थित प्रयत्नों के अभाष में 
इसका उस सीमा घक विकास और प्रसार नहीं हो सकता । काम करने के अवसर 
प्रदान करने का श्र्थ केवल नौकरियों की जगहें बढ़ा देना मात्र नहीं दै। यह 
जगदं के बढ़ा देने के प्रति जनता की प्रतिक्रिया पर निर्मर करता है | रोजगारी की 

व्यवस्था करने का यह भी अर्थ है कि भिन्न-भिन्न कर्मचारियों के लिए. जितने प्रशिक्षण 

की आवश्यकता दे उसे प्रदान करने की सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाय | यह 

अलुमान' लगाया गया है कि अनेक त्ेत्रों भे उत्पादन दृद्धि दोने के फलस्वरूप उसी 

अलु॒पात में थोड़ी या बहुत मात्रा में रोजग्रारी में भी इद्धि होगी | श्रतर॒व इस बात 

की ऋआपज़शुयकता दे कि झऋत्यधिक ऋमिनवीकरणश पर मियत्नणए किया छाए, । स्पा 

ही यह भी देखने की आवश्यकता है कि कहीं पहले से रोजगार प्रात लोगों की 


मजदूरी बढ़ जाने से उस वस्तु की माँग में कमी न ग्रा जाय और दस प्रकार बेकार 
लोगा को स्थति और भी न बिगड़ जाय 7? 


द्वितोय पंचवर्षीय योजना ०७ 


वित्त व्यवस्था --योजना की सफलता बित्त की प्राप्ति पर निर्मर है। 
भारत में सबसे बढ़ी कठिनाई यह है कि राष्ट्रीय बचत का स्तर राष्ट्रीय आय के 
अमुपात में बहुत कम दै | इसलिये विदेशी वित्तीय सद्दायता पर निर्मर रहना 
आपरश्यक हो जाता है। दितीय योजना के अनुसार विकास सम्बन्धी ४८०० करोड़ 
रुपयों के व्यय का प्रबन्ध त्तालिका ने ० ३ में जैसा दिखाया गया है क्या जायगा। 
बयमें से ८०० करोड़ रुपया केन्द्रीय और राज्य सरकारों की अतिरिक्त आय से, 
१२०० करोड़ रुपया सरकारी ऋण से, ४०० करोड़ रुपया अन्य बजट में व्यक्त 
आय खोलों से, ८०० करोड़ रुपया विदेशी सद्दायता से और १२०० करोड़ रुपया 
घाटे के बजट से प्राप्त किया जायग्रा । इससे ४०० करोड़ रुपयों की कमी पड़ेगी 
जितका प्रतरन्ध या तो नये करों से प्राप्त आय द्वारा अथवा अधिक घाटे के श्षर्थ 
प्रबन्ध द्वारा या अधिक विदेशी रुद्यायता द्वारा था द्वितीय योजना के पिस्तार को, 
कम करके किया जायगा । 
सरकारी ज्षेत्र में विकास योजनाथों का अर्थ प्रत्रस्ध एक दूसरे दृष्टिकोण से 
भी देखा जा सकता है| पाँच वर्षों की श्रयि में ४८०० करोड़ रुपयों के व्यय में से 
लगमग १००० करोड रुपयों का व्यय वो शिक्षा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक अन्वेषण और 
राष्ट्रीय विकास आदि पर चालू व्यय के रूप में होगा। इस प्रकार के व्यय से पेंजी 
का अत्यक्ष रूप से निर्माण नहीं होता और इसलिये विनियोजित व्यय नहीं माना 
जाता ऐसे क्षेत्रो पर व्यय चालू आय खोनों से यूरा किया जाता है। इसलिये 
चास्तबिक बिनियोग ३े८०० करोड रुपयों का है और इसका प्रबन्ध ऋण द्वारा 
किया जा सकता दै। विकासोन्मुख अर्थ व्यवस्था में जदाँ पर पूंजी निर्माण सम्बन्धी 
ब्यय उत्तरोत्तर बहता जाता है, वहाँ यह बांछनीय होगा फ्ि उसके एक अंश का 
प्रबन्ध कर से प्राप्त अतिरिक्त आय में से किया जाय। इस सिद्धान्त पर प्रथम 
योजना की रिपोर्ट में जोर दिया गया था और इस पर फिर जोर देना चाहिये] 
योजना के श्रर्थ प्रबन्ध की व्यवस्था में चालू आय में से केवल ८०० करोड़ रुपयों 
के प्रचन्ध की व्यवस्था की गई है जब कि चाल्लू व्यय के श्रनुसार १००० करोड़े 
रुपयों की आवश्यकता दै। रेलवे से प्राप्त १३० करोड़ रुपयों की आय की चालू 
आय का भाग समझना चाहिये | इसका अथ्थ यह दैकि कुल चालू आय से 
योजना के लिये प्राप्त विच्च ६५० करोड़ झपयों का हुआ जज कि चालू व्यय की 
मात्रा १५०० करोड़ रुपया अनुमान की गई दे । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 
सरकारी आय में कुछ मी बचत नहीं है जिसका प्रयोग ३८०० करोड़ रुपये के 
विनियोग के लिए किया जाय, वास्तव में ६० करोड़ रुपयों का घाटा है। दूसरे 
शब्दों में कुल ३८०० करोड़ पका जी निर्माण का अथ-प्रबन्ध व्यक्तिगत बचत द्वारा 
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ड्ष्प आरतीय अर्थशात्व की समस्वाएँ: 


ही करना सम्भव होया । यदि८०० करोड़ रुपयों की विदेशी वित्तीय सद्दायता को 
अलग कर दिया जाय वर्योकि यह विदेशों की बचत पर मिमंर है और २०० करोड़ 
रुपयों की सद्दायता पौणड पावले की बची हुई रूप से प्राप्त की जाय, तो देश की 
आर्थिक ब्यवस्था के अन्तर्गत चालू बचत को मात्रा जो कि सरकारी योजनाओं में 
विनियोजित को जायंगी, १८८५० करोड़ रुपयों के बराबर 5हरती है | यदि यह सान 
लिया जाय कि ४०० करोड़ रुपयों की कमी सरकारी बचत द्वारा पूरी करली जायगी 
वो व्यक्तिगत बचत की साज्ञा जो सरकारी त्षेत्र में स्थानान्तरित की जायगी बह 
२४७० फरोड़ रुपयों की होगी । 
तालिका नं० ३ 
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#क्या यह मान लेना युक्तियंगव न दोया कि २४४० करोड़ रुपयों तक की 
व्यक्तिगत बचत की रकम सरकार को विनियोग के लियेग्राप्त हो जाथगी ! इस संबंध 
में बाजार में ऋण लेने, छोटी मात्रा कौ बचत श्र घाटे के अर्थ प्रबन्ध में अन्तर 
बहुत साधारण महत्व की बात हे। ये सब व्र्वाक्तगद बध्चत वो अपनी ओर से 
अथवा मूल्य वी दुद्वि द्वारा बवश राजकीय कोष में पहुँचाने के दन्न हैं | ध्यक्ति- 
गत बचत की भाजा राजकीय कोष में कितनी और किस दक्ष से पहुंचती है जनता 
की अ्रपनी सम्पात्त को रोकड़, सरकारी ऋण पत्रों, तथा छोटी शात्रा वाले सेविय 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना ड्ग्ध 


सर्टीफरिकेड के रूप में या जमा घन के रूप में रखने को इच्छा पर निर्मेर रहता है | 
जब तक कुल बचव जो सरकारी कोष में यहुँचती दे पर्याप्त माना में रहधी है तत्र 
तक इस बात से लोग उदासोन रहते हैं कि बचत की रकम ऋण पत्र, छोटी मात्रा 
के रेविंग सर्टीककेट अथवा सरकारी मोट के रूप में है। ऐसी स्थिति में सबसे 
प्रमुख महत्ता की बात यह जानने में दे कि वया जनता की व्यक्तिगत बचत की 
मात्रा को हम व्यक्तिगत क्षेत्र की आवश्यकता से इतनी अधिक होने की आशा 
कर सकते है जितनी कि सरकारी क्षेत्र की आवश्यकता है। व्यक्तिगत बचत इस 
दृष्टिकोण से पर्याप्त तभी हो सकती है जब कि उपमोग पर आवश्यक नियंत्रण 
लगाया जाय | दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि ग्रत्वक्ष रूप से जितने ही कम 
श्नुधात में जनता की बचत सरकार को अ्रतिरिक्त करों की गाय के रूप में अथवा 
सरकारी श्रनुक्षमों के लामाश के रूप में होगी उतनी ही ग्रधिक आवश्यक ता ऐसे 
उपायो के प्रयोग में लाने की बढ़ती जायगी जिनसे उपभोग श्रादश्यक ससा से 
आगे न बढ़ेश | 
“केन्द्र और राज्यों के बजट खोतों से जो आय करो, ऋण, तथा अन्य 
उपायों से प्राप्त की जा सकतो है बद्ध लगमंग २४०० करोड़ रुपये की है। धादे के 
श्र प्रअन्ध द्वारा लगभग १५०० करोड़ रुपयों की और आय बढ़ाई जा सकती 
है | इस मात्रा में यदि ६०० करोड़ दपयों की विदेशी वित्तीय सहायता श्र जोड 
दी जाप वो कुल आय जो रुरकारी क्षेत्र में योजना के कार्यक्रम को कार्यास्त्रित 
करने के लिये प्राप्त होगी बह ४४०० करोड रुपया होती है | इससे ४०० करोड़ 
रुपयों की कमी रद्द जाती दे जिसके प्राप्त करने के विस्तृत उपायों को बाद में ढेँढ़ा 
जायगा | यह तो मान लिया गया है कि यह कमी देश के खोतों में वृद्धि द्वारा दी 
पूरी की जाथगी | घाटे के अर्थ प्रब्ध की सीमा को विधाराधीन रखते हुये जिसके 
बारे में ऊपर संकेत किया जा चुका है तथा इस बात को भी विचाराधीन रखते 
हुए कि जिस स्र्थ प्रभन्ध की योजना की रूपरेखा यहाँ बठाई गई है उसमें ऋण 
पर आवश्यकता से अधिक भरोसा किया गया है, इस कसी को पूरा करने का एक 
ही उपाय जिस पर निर्भर रहा जा सकता है वह करों का झआरोग, तथा सम्मावित 
सीमा तक सरकारी उपक्रमों का लाभांश है ।? 
द्वितीय योजना को इस बात का पूरा ज्ञान है कि १२०० करोड़ रुपयों के 
घाटे के थे प्रबन्ध किये जाने से मुद्रास्फीत की दशा उत्तन्न हो जायगी | योजना 
बनाने बालों ने ऐसी स्थिति से बचाव के ज्िये अनेक प्रतिबन्धों का निर्देश दिया 
है| उनके विचारानुसार :-- 
“सबसे अमुख संरक्षण का उपाय बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न एकत्रिव करके 


डह० भारतीय अ्र्थशात्र की समस्याएँ 


रख लेना द्वोया जिससे जब जब मुद्रास्फीति का प्रभाव जोर पकड़े तो उसका निरा- 
करण किया जा सके | जहाँ की झ्रार्थिक ब्यवस्था में तीवगदि से विकास का प्रयत्न 
किया जा रह्दा है वहाँ चाहे कितनी द्वी समझदारी से अर्थ प्रबन्ध क्यों न किया 
जाय मुद्रास्फीति का भय पूर्णतया मिटाया नहीं जा सकवा। सुद्रासफ्रीति से सबसे 
डत्तम बचाव काठंग मुद्रास्द्रीति न होने देना है परन्तु ऐसी नौति जिसमें 
अद्रास्फीति तो दो पर उसके दुष्प्रभावों से बच निकले कभी सफल नहीं हो 
सकती | इस सम्बन्ध में कुछ जोखिम तो उठानी ही पड़ेगी ] इस जोखिम से बचने 
का सबसे शअ्रधिक सफल उपाय ख़ाद्यान्नों के झौर अन्य आवश्यक बस्घुशो के 
भणडार पर अधिक्रार रखना है ताकि जब इनकी कमी पड़े तो बाजार में इनकी 
पृत्ि बढ़ा दी जाय | भारतीय आर्थिक व्यवस्था में अन्न और वस्र के मूल्यों का 
विशेष महत्व है और इनमें अधिक वृद्धि इर प्रकार से रोकना अत्यन्त आवश्यक है। 
जब तक इन वस्वुओं के मूल्य को युक्ति-संगत स्वर पर रक्खा जा सकेगा तब तक 
देश की अधिकांश जनसंख्या के जीवनस्तर की लागत निमन्रण में रहेगी। अन्य 
चस्तुओं के मूल्यों में दृद्धि अपेज्ञाकत कम महा की बात होगी यद्यपि व्यवस्था में 
किसी भी वस्तु के मूल्य में अत्यधिक वृद्ि होने से द्रव्य के अपेक्षाकृत कम शावश्यक 
उपयोग की वस्तुओो पर व्यय किये जाने का भय है। यदि ऐसा हो जाय तब उसे 
डीक करने का प्रयज्ञ करना आवश्यक होगा । मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचने का 
दूसरा उपाय विवेचनात्मक (वांडध्सफ्राप्/णट) परन्तु चुस्‍त ही करारोप 
के उपाय का श्रनुसरण कुछ वस्तुओं का आवश्यकता से थ्रधिक उपयोग दोने से 
बचाने के लिये और अत्यधिक लामभांश दया अनायास प्राप्त हुये लामांश को 
रोक देने क लिये (जिनका ऊ्नि घाटे के अर्थ प्रबन्ध में उत्पन्न हो जाना स्थाभा- 
विक ही है) श्रत्यन्व आवश्यक होगा | अन्त में, कन्द्रोल के उपाय का जिसमें 
राशनिंग तथा मात्रा नियत करना आदि सम्मिलित हंगे उपमोग के उचित सीमा 
से आगे जाने से रोकने के लिये तथा डुलंम वस्तुओं और कच्चे माल आदि के 
अयोग में मितच्यता लाने के लिये अयोग करना आवश्यक होगा | परन्तु अतीत 
का अनुभव बताता है कि आवश्यक प्रयोग की वस्तुओं पर कन्ट्रोल लम्बी रमया- 
वि के लिये विश्वस्‍्त उपाय सिद्ध नहीं होगे। इस कारण यह अनिवारय हो जाता 
है कि इसके अतिरिक्त अन्य बचाव के उपायों का प्रयोग पूर्ण रूप से किया जाय 
क्योंकि योजना के कार्य-क्रम में कमो करने की सम्भावना तो अत्यन्त कठिनाई में 
पड़ने पर ही करना उच्चित दोगा 8 

आलोचना--ट्वितीय पंचवर्षीय योजना की धारणा प्रथम योजना की 
अपेक्षा अविक व्यापक और सुदृढ़ है। जब्र यह योजना समास्त होगी तो प्रति 
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अ्युक्ति वी वास्तविक थ्ाय में अपेक्ाकृठ अधिक वृद्धि होगी और लोगों की श्रारथिक 
स्थिति में निश्चित रूप से सुघार होगा । द्वितीय योजना की निम्नलिखित प्रमुख 
विशेषताएँ हैं 
(३) इसके अन्तर्गत भौतिक (99८) नियोजन पर बल दिया गया 
« है, न कि वित्तीय (95004) नियोजन पर। इछका अर्थ यह है कि लक्ष्य 
मौतिक उत्पादन के रूप में निर्धारित किये गये है जैसे इतने लाख टन इस्पात, 
कोयला, सीमेन्ट श्रादि यौर फिर इन मिन्न-मिन्र वष्धुओ्रों के लक्ष्यों के लिये बिच 
को निर्धारण किया गया है। प्रथम पेचवर्षोद योजना के अन्तर्गत पर्यात्त दर से व्यय 
नहीं किया जा सका और वास्तविक रूप में विकास का क्रम मी नहीं लारी रद 
रुका, क्योकि वह वित्तीय नियोजन पर थ्राघारिंत थ।। भौतिक नियोजन में इस 
बात पर बल नहीं दिया जाता है कि झप्ुक योजना पर कितनी मात्रा में घन व्यय 
किया गया है, वस्न्‌ उसमें महत्वपूर्ण आात यह रहती है कि उस वस्तु के उत्पादन 
में कितमी सफलता प्राप्त हुई हे | इसका १रिशाम यह होता हे कि नियोजन में 
अधिक वास्तविकता आ जाती है | किस्तु मौतिक और वित्तीय लक्ष्यों में समन्वय 
स्पापित करने के लिये यह आवश्यक है कि निम्न विषयों पर विस्तृत और ययाय॑ 
सूचना प्राप्त को जाय ; (थ) मिलन भिन्न वस्तश्रों की प्रत्येक इकाई का उत्पादन 
करने मे क्षितनी मात्रा में कच्चे माल, शक्ति, भ्रम श्रादि की आवश्यकता होती हे, 
और (ब) भविष्य में इन जिभिन्न कच्चे मालों व श्रम आदि का क्यान्यप्रा मूल्य 
डोगा । अमाग्यवश भारत में इनसे सम्बन्धित सद्दी-सद्ी और विश्वसमोय सूचनाएँ: 
उपलब्ध नहीं हैं और इसोलिए यद्‌ श्राशंका उत्पन्न दोती है कि भौतिक नियोजन 
से समष्या इल द्वोने के स्थान पर कहीं और जटिल न हो जाय। “लोकतास्विक 
नियोजन के अन्तर्गत आर्थिक दैष्टि से पिछड़े हुये एक ऐसे देश मे जहाँ का 
शाहबयत्र आधिक नियोजन कौ थापश्यकंदाओं की (ूर्ति नहीं कर सकता और 
जहँ का प्रत्येक विभाग ओर प्रत्येक मन्त्रालय अपनी चलाई हुईं योजनाओं पर 
यथासंभव अधिकतस घन व्यय करने का अयर्न करता है, वित्तीय नियोजन के 
स्थान पर मौतिक नियोजन पर बल देने का अनिवाय॑ परिणाम यह होगा कि (क) 
अत्यधिक धन का श्रपम्यव होगा और (ख) अधिक मात्रा में सरकारी ब्यय के 
कारण मुद्रास्फोति की प्रवृतियों के उसन्न द्वोनें की संभावना है | प्रपम पंचवर्षीय 
योजना के अन्तर्मत वि मम्त्रालय ने यह्द सिद्धांत सामने रखा कि विशेष परिस्थि- 
तियों को छोड़ कर अन्य स्थितियों में किछी को भी दिर्धरित रकम से अधिक 
ज्यय करने वी स्वीकृति नहीं दो जानी चाहिये और इस अकार सरकारों व्यप पर 
कड़ा नियंत्रण स्पापित क्रिया गया । किन्तु जहाँ दक् भौविक नियोजन का तम्बन्ध 
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है, यह तके बिल्कुल निरथंक है | चूंकि द्वितीप्र पंचवर्षीय योजना का मूलभूत 
उद्देश्य दे कि निर्धारित किये गये भौतिक लक्ष्यों (798808) ६5९2०४) की पूर्ति 
की जाय, अतएब मिन्न/मिन्न विभागों और मन्त्रालयों को अपने निर्धारित वित्त से 
छुछ अधिक व्यय कर सकते की छूट प्रास द्वोगी। सरकारी व्यय में कमी करना 
अथवा योजना-केल के अन्तर्गत अनुमानित रकस का विनियोग न कर सकना 
यौजना का एक दोप है । किस्तु उससे भी बड़ा दोष यद दै कि घन का अपव्यय 
किया जाय शोर उसके फलस्वरूप सरकारी धन की द्वानि तो हो ही साथ ही साथ 
अनियम्त्रित त॒द्रास्फीति के दुष्परियामों का भी सामना करना पड़े? |” इससे यह 
प्रकट होता है कि वित्तीय नियोजन से सम्बद्ध खतरों और भूलों से बचने के लिये 
अत्य!धक सावधानी की आवश्यकता दे । हिन्तु इसमें कोई सन्देद नद्दीं कि वित्तीय 
नियोजन के स्थान पर भौतिक नियोजन पर बल दिये जाने झे द्वितीय पंचवर्षीय 
योगना में अधिक वास्तविकता आ गई है | 

(२) द्वितीय योजना ने प्रमुख रूप से औद्योगिक विकास पर बल दिया है। 
प्रथम पंचवर्धीय योजना के अन्तर्गत कृषि और शक्ति (बिजली) के विकास को 
प्राथमिकता दी गई थी । इस प्रकार द्वितीय योजना से देश का आर्थिक बिकाछ 
अधिक सुन्ठुलित हो जायगा | औद्योगीकरण पर इसलिए जोर दिया गया है कि 
(थ) प्रथम योजना के अन्तर्गत कृषि और रिचाई में पहले ही से काफी प्रमति हो 
शुकी है श्रौर इसीलिए उद्योगों पर ग्रधिक ध्यान देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि 
अथम योजना के अन्तर्यत जद्योगों की उपेज्ञा वी गई थी; (व) यदि हम ग्रमुख रूप 
से क्बल कृषि पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं तो यह सभव नहीं है कि तेजी 
से बढती हुईं जनसंख्या के साथ-साथ वेरोजगारी और आंशिक रोजगारीकी समस्या 
को हल किया जा सके ) श्रौद्योगिक विकास को प्राथमिकता देने का यह उद्देश्य 
है कि बरोजगारी और आंशिक रोजगारी की समस्या को हल करने में सद्ययवा 
मिले; और (उ) पहले की अपेक्षाकत यह ऋषिक स्पष्ट रूप से अनुभव किया जाने 
लगा हे कि देश की आर्थिक सम्पन्नता श्रन्तत्ः श्रौद्योगीकरण स्लरे सम्बन्ध 
रखती दै | 

(३) प्रथम पंचवर्षीय योजना की अपेक्षाकृत द्वितीय योजना के अन्तर्गत 
सामाजिक न्याय? पर अधिक ध्यान दिया गया है। प्रथम योजना का उद्देश्य यह 
था कि देश में महाघुद्ग के घूर्व दैनिक उपयोग की वरतुओं की जिस मात्रा में खपत 
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होती थी, उसी रुतर को फिर से ले आया जाय । द्वितीय योजना एक पग और 
श्रागे बढ़ गई और उसका लक्ष्य यद्ट दे कि उसके समाप्त द्ोने पर देश के कुल 
उपभोग में लगभग २०% और प्रति व्यक्ति के उपमोग में १२-१३ प्रतिशत की वृद्धि 
हो | यद्द संमव होगा या नहों, किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समास होने तक 
राष्ट्रीय आय की १०% राशि करों के रूप में ली जायगी, जबकि श्रमी तक करों के 
रूप में लो जाने वाली राशि इसकी ७% है और णइ निर्माण, सामाजिक कल्याण 
आदि पर अधिक रकम व्यय करने की व्यवस्था की गई दै क्‍योंकि इनके द्वारा 
भनिकों की अपेक्ता निर्धनों को अधिक लाभ होता है। इसी कारण ट्वितोय 
पंचवर्षीय योजना को प्रमतिशील कहा जा सकता है | 

निःसंदेइ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसे अनेक दोष हैं. जो इसे एकाज्नी 
और श्रति-श्राकांक्ी (०४९०-७०य०४०७७) बना देते हैं । सबसे पहले तो यही तर्क 
रखा जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों में द्वितोय योजना के लिए यह समय नहीं 
है कि वह पाँच बर्ष की ऋश्धि गे कुल ६,२०० करोड़ य्यण के वास्तविक बिनि- 
योग (॥6६ ॥9065(ए67४) का प्रवन्ध कर सके, या दूसरे शब्दों में यह कद्दा जा 
सकता हैं कि १६५४-४६ में राष्ट्रीय आय की जो ७"३% राष्ट्रीय बचत द्वोगी, उसे 
१६६०-६१ तक राष्ट्रीय आय की १०७% कर देना संभव नहीं होगा | इस घारणा 
का समर्थन कुछ ऐसे विदेशी राष्ट्रों के अनुभवों के दृष्दान्त देकर किया गया है जहाँ 
पर लोकतान्त्रिक श्राधार पर नियोजन हुआ है या द्वो रद्दा है | प्रो० बी* आर० 
जिनोय की यह घारण है कि “अपने पिछले वर्षों के और दूसरे जनतान्तिक देशो 
के आधार पर यद्द कह्दा जा सकता दे कि अभी कुछ समय तक यह झाशा करना 
वअयथ्थ दे कि विकास कार्य-क्रम के लिए. इतने अधिक वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे, 
जिनसे राष्ट्रीय आय में दाने वाली दृद्धि की दर छुगुनी द्वो जायगो) इस समय 
हमारे देश में राष्ट्रीय बचत की दर राष्ट्रीय आय की ७% या इससे भी कुछ कम 
दै | पिछले पाँच वर्षों के अन्तर्गत इसमें लगभग १% वृद्धि हुई है | यह अनुमान 
करना कि भावी पॉच वर्षों में वृद्धि की दर बहुत अधिक तेज हो जायगी, केवल 
बुराशा-मात्र है । सरकार ने यह नीति घोषित की है कि आय वितरण को अस- 
सानतताओ को यथासभव कम किया जायगा, जिसका परिणाम यह होगा कि सम्पूर्ण 
अचत की रकम में घटती दो जायगी ) चूंकि इमारे देश के अधिकांश ज्ोग मिस 
मात्रा में खाद्याज्न का उपयोग करते हैं, वह राष्ट्रीय औसत और पौष्टिक भोजन के 
निम्नततर स्तर से कम है, इसलिए यह अनुमान है कि दैनिक उपयोग के व्यय में 
जो वृद्धि होगी उसका ५०% तो खाद्यान्न पर ही व्यय कर दिया जायगा | परम्परा 
के आधार पर यह कहा जा सुकता है कि यद्यपि इघर कई वर्षों में पैदावार 
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अच्छी अवश्य हुई है, किन्ध किर मी संमावना है कि आगामी वर्षो" में फसलें 
बिल्कुल ही खराब होंगी था उनसे कम दैदाबार होगी। इन परिस्थितियों में यइ 
खझनुमान करना फ़ि मादी पाँल वर्षो में बचत की दर ८ प्रदिशत से ग्रधिक होगी 
उचित नहीं है। किन्तु इतके साथ ही बचत की दर में अनुमान से अधिक वृद्धि 
दोना भी बिल्कुल असंभव नहीं है | झतशद इस बात की झावश्यकता है कि बचत 
की उक्त दर से जिस मात्रा में जित्तीय साधन वास्तव में उपलब्ध दोगे, उन्हीं के ' 
अमुरूप योजना के आकार को बनाने के लिए उसमें सशोधन किए जाये और 
राध्ट्रीय आयब की अतुमामित वृद्धि के अनुसार ही विनियोग की रकम निर्धारित 
की जाय? |" 
यह तक दिया जा सकता है कि किसी भी योजना के अन्तर्गत अनुमानित 
व्यय की रकम स्वभावतः ही प्रयोगिक ([८४छम२७) रूप में निर्धारित की माती 
है शरीर यदि अनुमानित साधन उपलब्ध न हों तो योजना की लागत को उत्ी के 
अनुसार घटाया जा सकता है। किन्तु इस तक के विरोध में यूद कट्दा जा सकता 
है कि (अ) “इस प्रकार संशोधन करते से नियोजन भें गइ़घड़ी आजादी है। 
सबसे बड़ा दोष तो यह है कि असुमानित विनियोग और उतल्यादन के स्व॒र में बहुत 
अधिक कमी कर देने से सामान्व जनता में योजना के प्रति निराशा उतनन्‍न द्वी 
जाने की संभावना रहती है | यदि सरकार कृनिस रूप से विनिषोग को दर को 
लादने का थरयात करती हे, दो उसके फलस्वरूप निश्चिव रूप से भीषण  मुद्रास्फीति 
का उदय द्ोगा । आर्थिक नियम अत्यन्त कठोर होते हें और उनके लायू होने में 
सॉख्यिकों (5ल्‍/05प०७४७), अ्र॑-शास्तिपों या राजनीतिशों की सुविधा-असुविधा 
पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता | यदि कोई भूल की जाती है, तो उसके दुष्परिं- 
शाम इमें निश्चित रूप से भुगतने परडेंगे। इससे यह भनिध्कर्ष निकलता है कि 
अधिक से अधिक ययायंगादी होकर अधिकतम सावधानी बरतने की आवश्यकता 
है”, और (ब) “वास्तव में जितने साधन उपलब्ध हैं, उनकी छ्वमता से क्रधिक 
विकास कार्य-क्रम को बलपूर्वक मतिशील बनाने का अनिवार्य रूप से यह परिणाम 
होगा हि अनियंत्रित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी | एक ऐसे जनतान्विक देश में, जहाँ 
की अधिकांश जनता के पार जीविका-निर्वाद के केवल निम्नतम साधन हैं, वहाँ 
मुद्रास्फीति के परिणाम अत्यन्द मरयंकर होंगे और संभव है कि उनसे समाज का 
वर्तमान ढाँचा भी जर्जर हो जाये। यदि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए साम्यवादी 
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अर्थ व्यवस्था के समान भौतिक साधनों का सहरसा लिया गया तो योजना की 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शासन-सम्बन्धी या अन्य वैधानिक उपायों 
के द्वारा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और जनतांत्रिक सस्थाओं का (घीरे धीरे या तेजी से) 
लोप हो जायगा | अतएव अतिआकास्ी योजना के भयकर दुष्परिणामों के प्रति 
इमें सचेत रहने की आवश्यकता है? ।*१ 


द्विवीव पंचवर्षोय योजना की थ्रालोचनर का दूसरा आधार यद्द हे कि 

उसके अन्तर्गत ऊपमोक्ता की क्रय-शक्ति पर उचित श्यान नहीं दिया गया है। 
जम्न किसी विकास कार्य-कम पर घन व्यय किया जाता है तो बह श्रमिकों, कच्चे 
माल की पूर्ति करने बालों और अन्य व्यक्तियों को ग्रास होता है, जो स्वयं उस घन 
को उत्पादित बस्ठुओं पर व्यय करते हैं । वस्तुतः आधिक विकास की यही प्रक्रिया 
है। यदि सभी इष्टिकोणों से विचार करें तो ज्ञात होगा कि घन-उपार्जब करने 
बालों के द्वारा उसका व्यय किया जाना शअ्ृत्यन्त महत्तपूर्ण है, क्योकि इसी के 
फलस्वरूप उत्पादितत वस्तुओं को बेचने का अवसर प्राप्त होता है जिसका परिणाम 
यह होता है कि उन बिकी हुई वस्तुओं के फलस्वरूप फिर नई वस्थुश्नों का उत्पादन 
किया जावा है। उत्पादन की प्रक्रिया को बरारर जारी रखने के लिए श्रावश्यक 
है कि उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति (पा८०0898 70प्र) में यूद्धि हो | जच तक 
कि सभी साधनों का पूर्ण उपभोग नहीं हो जाता है, यह प्रक्रिया चलती रहती है ! 
यदि किन्दी कारणों से लोग उत्पादित वस्तुओं का उपभोग नहीं कर पाते तो 
आधिक विकास की प्रक्रिया का क्षेत्र संकुचित हो जाता है | द्वितीय योजना में 
यह निर्देश किया गया है कि योजना की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
देश में राष्ट्रीय आय पर कर की ७ प्रतिशव दर को बढ़ाकर १६६०-६१ तक ६ या 
१० प्रतिशत किया जायगा। यहद्दी नद्हीं, कर की दर मे १९ प्रतिशत तक वृद्धि 

करने की आवश्यकता पड़ सकती है। भारत में कर की दर पहले ही से ऊँची है 
और इसीलिए योजना आयोग की यह घारणा दे कि “करों के वर्तमान स्तर-- 

राष्ट्रीय आय का ७४--को भी बनाए रखने के लिये उसमें कुछ न कुछ संशोधन 

अवश्य करने होंगे” । यदि करों में अन्न तनिक भी वृद्धि हुई, तो उससे लोगों को 

अत्यधिक कृष्टों का सामना करना पड़ेगा और व्यापार वर उद्योगों के सामने भी 

आअनेक कठिनाइयाँ उपस्थिद दो जायेगी [ याद करों की किसी भी विधि से लोगों 

की कयशक्ति क्षीण दोगी अथवा वस्तुओ में दृद्धि होगी, तो यह निश्चित दै कि 

द्वितीय योजना के कार्यक्रम में बाघा पहुँचायेगी | जैसे-जैसे राष्ट्रीय आय में दृद्धि 
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ब्श्द भारतीय अर्थश्यात्न की समस्याएँ. 


दोगी और औद्योगिक व व्यवठा यिक कार्यों का क्षेत्र विस्तृत होता जायगा, वैसे-वैसे 
करों से प्राप्त होने वाले सरकारी राजस्व में निश्चित रूप से वृद्धि होती जायगी। 
'किस्तु यदि उपभोक्ताशों की क्रय-शक्ति को घ्ीण बनाते हुए करों में दद्धि करने का 
ग्रयाख किया जायगा तो यह निश्चय है कि योजना के कार्यान्वित होने में बाघा 
बढ़ेगी और राष्ट्रीय आय में अनुम्सनित वृद्धि भी नहीं आए सकेगी | इसका परिणा[स 
यह होगा कि बाजार में तथा कास्खानों के गोदामों में बगैर बिकी हुई वस्तुओं का 
डेर लग जायगा और इस प्रकार उसका उत्पादन या तो घट जायगा या बिल्कुल ही 
बन्द हो जायगा | इस अब्यवस्था के फलस्वरूप योजना की प्रगति को गहरा धक्का 
जगेगा। 

यदि लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वें अपना 
उपमोग कम और बचत अधिक करें, सो ठीक वैसे ही दुष्परिणाम उत्तन्न होंगे । 
कुछ समय पूर्थ यह धारणा प्रचलित थी कि अधिक बचतों से उसी अनुपात में 
आधिक विकास भी अ्रधिक होता है | किन्तु श्र्थशास्र के आधुनिक सिद्धान्त इस 
चारणा के बिल्कुल विरोधी निष्कपों पर पहुँचे हैं | उनके अनुसार जितना ही ग्रधिक 
उपभोग किया जायगा उतना ही अधिक आध्िक विकास द्वोगा । यदि कृत्रिम राशि 
का विनियोग करने के फलस्वरूप उत्पादन में बृद्धि हो और उसकी खपत हो जाने 
पर पहले की अपेक्षाकृत भश्रघिक उत्पादन हो और यह सम्पूर्ण आर्थिक प्रकिया 
निर्धिन्न रूप से चलती रहे, तो बचतों के सम्बन्ध में कठिनाई उठाने की कोई 
आवश्यकता द्वी नद्दी है | इसमें कोई रुन्देह नहीं कि राष्ट्रीय आय में यूद्धि होने के 
फलस्वरूप बचत की कुल रकम में भी वृद्धि होती है और अन्त में बचतो के द्वारा 
विनियोग समन्व॒लिद दो जाता है। किस्तु यदि बहुत शीघ्रवा से बचत की रकम में 
यूद्धि करने का प्रयास किया जाय तो आर्थिक विकास का क्षेत्र सकुचित दो 
जायगा | यदि सरकार की कर नीति झ्थवा अन्य नीतियों से वस्ठुओों के मूल्य 
में वृद्धि हो और उपमोक्ताशों को क्रय-शक्ति घट जाय, तो इसका परिणाम यह 
ड्वोगा कि कपड़े, चीनी, जाच्यान्न और अन्य वस्तुओं की प्रति-व्यक्ति खपत (226# 
54 #ग्रैंक ०००5णागए0०7४) में अनुमानित दृद्धि नहीं द्वोगी और न रहन-सहन का 
स्वर दी ऊँचा उठेगा, चाहे किसी प्रकार उन वस्तुश्नों का उत्पादन बढ़ा दी क्यों मं 
लिया जाय | 

तीसरी बात यई हे कि योजना के अन्तर्गत अनुमानित घाटे के बजट की 
३,२०० करोड़ रुपये की रकम (जा देश की वतंगान द्वव्य-पूर्ति का ५०-६०% है) 
से अत्यधिक मुद्गास्फ्रीति उत्पन्न दो जाने कछो संभावना है | किसी भी ऐसे देश में, 
जद्ाँ व्यवस्थित रूप से आर्थिक विकास किया जा रह्दा हे, सुद्रास्फीति का उदय 
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होना अवश्यम्मावी है। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि मुद्रास्फीति पर 
कड़ा नियंत्रण रखा जाय जिससे कि अधिक द्वानि न द्वोने पाये। प्रोफेसर 
शिनोय की यह घारणा ठीक दी है कि “यदि यह मान भो लिया जाय कि राष्ट्रीय 
श्राय में बरद्धि की दर दुगुनी दो जायगी, तो मी अतिर्क्ति रोकड़ बाकी (व्यू 
00]97063) के लिए. इतनी अधिक माँग नहीं दो सकती कि कुल द्रब्य-यूति 
(र076५ 5प0909) की ६०-६०% रकम की व्यवस्था घाटे के बजट के रूप में 
करने की आवश्यकता पढ़े | यदि केन्द्रीय बेक (0८०४७ 9आ४) का एक-तिद्दाई 
अनुमानित द्रव्य घाटे के बजट के द्वारा चलन में आकर व्यवसायिक बैंकों 
((०ण्ागा००ण७ 93785) के सुरक्षित कोषों में दृद्धि करता है ओर उसके श्राघार 
पर वे व्यवसायिक बैंक ६-७ गुनी साख का निर्माण कर लेते हैं, तो योजना-काल 
के उपरान्त कुल द्वव्य की पूर्ति योजना थारंभ करने के समय की द्रब्य-पूर्ति से 


दुगुनी या उससे भी अधिक द्वो सकती है | इसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति को निश्चित 
रूप से जन्‍म मिलेगा? [* 





$ पर्याप्त सूचनायें म होने के कारण यदढ बताना क्रि क्रिस सीमा तक घाटे 
का अर्थ अबन्ध भारतीय अर्थ व्यवस्था विना ह्वावि पहुँचाये सहन कर सकती है 
असम्भव है । शो० शिनोय ने अलुमान लगाने का साहस किया है। "इस शीपक 
के अन्तर्गत घादे के अर्थ प्रबन्ध की मात्रा में पौरड पावने की मात्रा जो सरकारी क्षेत्र 
की आर्थिक आवश्यकता के लिये काम में कई गई है जोड़ देने पर जो मात्रा आवे 
डसे ही घाट के अर्थ प्रबन्ध करने की वह सीमा समझा जा सकता है जिस तक किंसी 
हानि की आशंका नहीं की जा सऊती | पाँच वर्षों के भीतर परोड पावने की मात्रा 
१०० से लगाकर १७० करोड़ रुपये तक योजना के अन्तर्गत मानी गई है। इसके 
एक अंश को व्यक्तिगत क्षेत्र के लिये नियत करना पड़ेगा और उसकी मात्रा के बराबर 
चैक द्वारा साख उत्पन्न करनी पड़ेगी । यदि हम रोकड़ बचत तथा पौड पावने की 
रकमों को सरकारी और व्यक्तिगत क्षेत्रों में ३:३ के अलुपात में क्रमशः बाँटें तो कुल 
घाटे का अर्थ प्रबन्ध ३८० से लगाकर २२० करोड़ रुपये तकू पाँच दर्षों की अवधि 
में दहरेगा, अर्थात ३५ से ४४ करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर के हिसाब से होगा ॥? 
इस मात्रा को घाटे के अर्थ अचन्ध को उचित सीमा चाहे हम मारने या न सानें 
पर इसमें कोई संदेह नहीं दे कि २०० करोड़ रुपयों का घादे का प्रति वर्ष औसत 
अर्थ भबन्ध जो कि द्वितीय योजना में किया जाने वाला है बहुत अधिक है। 
इससे ऐसी मुद्ास्फीति शक्तियाँ उत्पन्त हो सकती हैं कि योजना ही चष्ड-अष्द 
हो जाय । 

२७ 


ध्श्८ मारतीय अथशाखत्र की समस्थाए 


अतिम बात यह दे कि यद्यपि द्वितीय योजना द्वारा प्रथम योजना की एक 
भूल का सुधार किया गया है और औद्योगिक विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया 
है, किन्तु फिर भी संभव है कि एक दोपपधूर्ण औद्योगिक ढाँचे का ही निर्माण हो, 
क्योंकि उसमें दैनिक उपयोग में प्रयुक्त द्ञेनेवाली वस्तुओं का उत्तादन करने वाले 
कारखानों के उद्योगों की उपेक्षा की गई है | “यदि योजना आयोग की बड़े पैमाने 
बाल्ते उद्योगों के स्थान पर छोटे पैमाने के ओर परेलू उद्योग-घंधों को विकवित्त 
करने की योजना सफल दो जाती है, तो इसका परिणाम यह होगा कि बड़े-बड़े 
उद्योगों का ह्वास दोने लगेगा और उनके द्वारा प्त्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मयुक्त 
होने बाली मशीनें, इस्पात ओर अन्य आधारभूत सामग्री की माँग बढ़ने के स्थान 
पर और भी घट जायगी” । दूसरे शब्दों में यद कद जा सकता है कि «यदि 
संरक्षण, संगठन और आर्थिक सद्ययता के द्वारा जितना ही अधिक घरेलू उद्योग- 
धंधों का विकास दोगा और कारजखानों के च्षेत्र में आ्राधुनिकीकरण वृप्र॒सार करने का 
कार्य मितने दी अधिक समय के लिए स्थगित क्रिया जायगा, वो उक्त समस्याओं 
को इल करने वी कठिनाई भी बढ़ती द्वी जायगी | यदि ऐसा विकास कार्य क्रम 
अपनाया गया, जिसमें छोटे-छोटे उद्योगों का प्रसार करके औद्योगिक नीन बिल्कुल 
परिवर्तन कर दो जायगी और मशीनों व मिजली की शक्ति की पूर्ति मी इन्हीं घरेलू 
उद्योग-धंधों के लिए की जायगी, तो इसमें कोई सन्देद नहीं कि यह काय्ये आर्थिक 
दृष्टि से नितान्त अनुचित होगए? |* 





$ इस सम्बन्ध में इस बात पर जोर देना उचित होगा कि “छोटे और झम्य 
उद्योगों को सगठित करने के लिये बहुत अधिक प्रयत्न करना आवश्यक होगा | ऐति- 
दासिक दृष्टि से तो अदृत्ति सुसंगठित फेविट्र्यों की स्थापना के साथ ग्राग्य उद्योगों के 
चहिष्कार करने की रही है। यह बहिष्कार जहाँ कहीं भी हुआ है प्रशासन की 
भाशाजुसार नही हुआ है । यद्द तो अधिक कुशल उत्पादन की प्रणाली के प्रति पक्षपात 
जो कि झार्थिक विकास का सकेयुक्त परिणाम है उसके कारण हुआ ॥ इसलिये स्वभावतः 
नष्टप्ाय प्राग्य उद्योगों का धुनरद्धार करने के छिये हमें विकास-क्रम के ऐेसिहासिक 
प्रदाद के विरुद्ध चलना पड़ेगा और उपयोग की बस्तुओं का उत्पादन करने वाले फ्ेक्‍्ट्री 
की व्यवस्था बाले उद्योगों के विस्तार के विरुद्ध छबत्रिम बाधायें उपस्थित करनी पड़ेंगी, 
और इस सान्रन्ध मे मुद्गास्फीति की ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी पड़ेगी कि जो आंगे 
चलकर सम्भवत; हमारे नियंत्रण के बाहर हो जाँय अथवा हमारी आधिक व्यवस्था 
को सदर के लिये स्थिर कर दें । यदि परम्परागत ढद्ध के छोटी मात्रा में उत्पादन 
करने दाले उद्योगों को विकसित किया जाय तो खर्चौली व्यवस्था का प्रवन्ध करना 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना श्श्दट 


इस सम्पस्ध में एक दूसरा इष्टिकोस यह है कि भावी औद्योगीकरण सरकार 
और निजी उद्योगों के सम्मिलित प्रयास पर आधारित होगा | ययपि द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र के अन्तर्गग २४०० करोड़ रुपए; के ध्यय की रकम 
निर्धारित की गई है किन्तु उसमें यद्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि इतनी अधिक 
राशि किन साधनों से उपलब्ध द्वोगी। योजना के अनुसार, “निज्नी उद्योगों के 
निर्माण-कार्य के लिए बचत की रकम प्राप्त करने के क्या साधन होंगे, यह निर्देश 
करना कठिन है ) इसके अतिरिक्त यह भी दावे के साथ नहीं कहां जा सकता 
है कि निर्माण-कार्य में श्रनुमानित बृद्धि को पूर्ति होगी ही । कुल बचत के अ्रपर्याप्त 
होने पर कमी कहाँ से पूरी की जायगी, इसका पता नहीं”? | चूँकि सरकारी क्षेत्र 
को सभी साधन उपलब्ध होने की कदाचित्‌ अधिक सभावना है, इसीलिये बहुत 
कुछ संभव है कि निजी क्षेत्र को श्रनुमानित साधन न प्राप्त हो सके | इस परिस्थिति 
का फल यह द्वोगा कि इधर सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत श्रौद्योगिक विकास द्ोगा 
और उधर निजी क्षेत्र भे औद्योगिक प्रगति न होने के कारण सम्पूर्ण झद्योगिक 
विकास की स्थिति बहुत कुछ सीमा तक वैसी ही रह जायगी [ अ्तएब द्वितीय 


योजना के श्रन्तगंत जितना औद्योगिक बिकास होने का अनुमान किया गया है 
बह नहीं हो सकेगा । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने बेरोजगारी की समस्या को इल करने पर 
बढ्ुत जोर दिया है | वास्तव में छोटे पैमाने के और घरेल्लू उद्योग धन्धों के विकास 
को प्रोत्साहित करने का प्रमुख कारण भी यही है| किन्तु यन्त्र तैयार करने वाले 
उद्योगों का नियोजन शंगर्लैंड, अमरीका और रूस के आधार पर किया जा रहा 
है | योजना आयोग को चाहिये था कि इमारी विशिष्य आवश्यकताओं को ध्यान 
में रखकर इस प्रकार के नये यन्त्र तैयार करने की व्यवस्था करता, जो इतने 
कार्यज्षम होते कि उनके द्वारा प्रति इकाई के उत्पादन की उतमी ही लागत 
पड़ती जितनी कि विश्व के अन्य झौद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में तैयार की 
गई “भ्रम की बचत करने वाली? (.809०एा-४३ शणड्) और अपने आप चलने 
बाली मशीनों के द्वाया पड़ती है, किन्तु उनके (भारत की विशेष आवश्यकताओं 
को ध्यान में रखकर बनने वाली मशीनों) दारा पूजी-विनियोग की प्रति इकाई 
में अधिक श्रमिकों की खपत द्ोती | यद्‌ उचित ध्यान दिया जाय तो इस प्रकार 
आवश्यक होगा ॥ ऐसा करने पर सफलता तो सीमित सातत्रा में ही प्रपत्त होगी 
पर यदि असफल हुये तो परिणाम भयावह होगा 2 (ह८कटाबपेणा णी 
सध्वांभय छडबपफ्रेधाड. ती 00णएफ्रटाट्ट ब्याते॑ इफ्रतेपडधजाड 8९००० एएएटन 
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चर० भारतीय अ्र्ैशाश्र की समस्याएँ 


के यन्‍्त्रों का निर्माण होना पूर्णहूप से सम्मव हे । केवल पूँजी की बचत करने 
वाले ((४98॥-घ8४78) ऐसे यन्‍्त्रों का निर्माण करने का महत्व इसलिए मी 
चहुत ऋषिक दे कि केवल इन्हीं के द्वारा भारत की बेरोजगारी और झरोशिक 
रोजगारी की समस्या स्थायी रूप से इल की जा सकती है। ऐसी व्यवस्था कौ कमी 
द्वितीय पंचवर्धीय योजना का एक बहुत गम्भीर दोष है | 


योजना का पुनर्मूल्यन 


द्वितीय पंचवर्धीय योजया को प्रारम्म से दी असाधारण कठिनाश्यों का 
सामना करना पड़ा। (अर) आयात की हुई मशीनों, कच्चे माल तथा झन्‍्य माल 
का मूल्य स्वेज-संकट के कारण बढ़ गया | विदेशों में भी मूल्य बढ़ गये | देश' में 
विनियोग की अत्यधिक देर के कारण मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न हो गई जिसके 
परिणाम स्वरूप मूल्यों में दृद्धि हुई परिणाम यह हुआ कि योजना के अ्रंतर्गत 
विभिन्‍न योजनाओं की लागत बढ़ गयी तथा प्रारम्भ में निर्धारित वित्त से 
भौतिक लक्ष्यों (ए/अंट्या ६2885) की प्राप्ति अश्वम्मव हो गई | (ब) 
योजना के लिये अत्यधिक कर लगाने तथा झन्य उपाय करने पर भी साधनों 
की कमी पड़ गयी और विदेशी विनिमय का सकट उपस्थित हो गया। (स) 
द्वितीय योजना का मार जनता की बहन शक्ति के लिये गधिक साबित हुआ | 
योजना में सदैव ही कुछ त्याग करना होता है किन्तु द्वितीय योजना मे श्रपेक्षित 
त्याग बहुत अधिक ईं) गया । अ्रतएवं योजना आयोग तथा भारत सरकार को 
यह झुकाव दिया गया कि योजना में करणेती की जाय तथा विनियेग की दर कम 
की जाय। योजना श्रायोग, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा भारत सरकार ने विचार- 
बिमश के बाद योजना में कदौती करने के बजाय उसे दो भागों में बाँठ दिया । 
(६) भाग ऋ जिसके अन्तगंत कृषि उसपत्ति की बृद्धि से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित 
योजनायें, मुख्य (००:८) योजनायें (रेलवे, बड़े बन्दरगाह, स्टील, कोयला तथा 
अन्य शक्ति योजमायें) जो काछ़ी आगे बढ़ गयी हैं तथा अन्य योजनायें जिन पर 
कुल ४५०० करोड़ रु० के व्यय का अनुमान है, तथा (२) भाग ब जिसमें ३०० 
करोड़ रुपये की शेप योजनायें सम्मिलित हैं । 

जैसा फि “द्विदीय पंवरर्षीय योजना: घुनर्मूल्यन थ सम्भावनायें? (मई 
२६५४८.) से प्रकट है योजना आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि योजना पर प्रारम्मिक 
अनुमान की तुलना में ५४० करोड़ रु० कम अर्थात्‌ ४२६० करोड़ रू० ब्यय होगा। 

_. मई १६५४८ में योजना झायोग ने घोषणा की कि यथार्थ उपलब्ध साधन 

४२६० करोड़ र० दी हे, किर भी माग अ के अर्ये प्रबन्धन का पूरा प्रयत्न किया 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना डर! 


योजना के लिये प्रसाघन (१९४६-१९६१) 
(करोड़ २० में) 














" साथन योजना के लक्ष्य. उपलब्धि की 
सम्भावना 
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जायगा | सितम्बर १६४८ में यद धोषणा की गई कि भाग आ की याजनाओों को 
४५४०० करोड़ र० तक नहीं सीमित किया आज सका अतएवं १५० करोड़ 
र० का व्यय और करना होगा और इस प्रकार कुल व्यय ४६५० करोड़ रु० 
होगा | योजना आयोग ले यह सुकाव दिया क्रि राज्य सरकारें योजना की शेप 
अवधि में १४० करोड़ रू० का अतिरिक्त साधन प्राप्त करें--६० करोड़ रु० 
कर द्वारा, ५० करोड़ रू ऋण और अल्प बचत द्वाय तथा ३० करोड़ 
इ० योजना के आहर के व्यव में कमी कर के | १रन्तु शण्य सरकारों 
६० करोड़ रु० कर द्वारा एकत्रित नहीं कर सकतीं। ऊँचे मूल्यों के कारण 
जनवा की बचत कम हो गई दे तथा अंशतः बचत निजी खाइसी प्रयोग 
में ले आते ईं अतएव इस साधन से राज्य सरकारों को ५० करोड़ रू० 
प्राप्त करना सम्भष नहीं प्रतीत होता । कुछ लोगों की राय में कह्टी अच्छा द्ोता 
यदि योजना आयोग स्थिति का यथार्थता से सामना करवा तथा व्यय को देश 
की शक्ति के अन्दर द्वी रखता | 


आयात के मूल्यों में दद्धि होने तथा अन्य लायतों के बढ़ने के कारण सबसे 
अधिक दृद्धि 'उथ्योग तथा खनिज? मे हुई है तथा सबसे बड़ी कटौती “सामाजिक 








+ इसके अन्तर्गेल मूल योजना में दिखाया गया ४०० करोड़ रु० का चालू 


आय का अतिरेक तथा कर से पूरा होने वाला ४०० करोड़ रु० का घाटा भी 
सम्मिलित है । 


झ्रर भारतीय ब्र्थशात्ञ की समस्याएँ 


-द्वितीय योजना के सरकारी क्षेत्र में विभिन्न मदों के ५८: 
बीच वित्त का निर्धारण (करोड़ रु० में) 
तक नि अमर लागत के 
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है.) के अन्तर्गत हुईं है ताकि कुल व्यय ४५०० करोड रू० हो सके | विभिन्‍न 
योजनाओं के लिये निर्धारित वित्त में परिवर्तन युक्तिपूर्वक नहीं किये गये हैं अतएव 
ये गलत भी हो सकते हैं। 

हें “योजना में ७६ लाख व्यक्ति कृषि के बाहर तथ। १६ लाख कृषि में काम 
पायेंगे, ऐसो आशा की जाती है। विभिन्न योजनाओं की लागत बढ़ जाने के 
कारण ऐसा अचुमान किया गया है कि कृषि के बाइर ७० लाख व्यक्तियों को कम 
मिलेगा। यह अनुमान ४८०० करोड़ रू० के व्यय तथा निजी ज्षेत्र के व्यय में कोई 
परिवर्तन न मानने पर आधारित है | ४५०० कराड़ रु० ऊे व्यय के अनुमान पर 
६५ लाख व्यक्तियों को काम सिलने की आशा है? | 





अध्याय ४१ 
हदीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा 


भारत की तृत्तीय योजना की दैय्यारी की जा रही है और सबसे अधिक 
गेभीर प्रश्न जो योजना आयोग तथा सरकार के समझ है वह योजना के रूप 
और आकार के सम्बन्ध में है। तृतीय योजना के आरम्म न करने का तो कोई 
प्रश्न ही नहीं है । यद्यपि द्वितीय योजना के कुछ श्येयों की पूर्ति होना सम्भव नह्दी 
है और देश का आर्थिक विकास इमारी आशा से कहीं कम हुआ दे, फिर भी 
प्रथम और दिवीय योजनाओं ने राष्ट्रीय उत्पत्ति तथा आय, कार्य के अवसरों 
तथा जनता के रहन-सहन के स्तर को प्रभावशाली ढंग से बढ़ाया दे | यह घिल- 
सिला चलता रहना चाहिये और इसके लिये अधिक विस्तृत और महत्वाकांक्षी 
तृतीय योजना की आवश्यकता दे | इसके भी ध्येयों को लगभग प्रथम और द्वितीय 
योजना के समान दी होना चादिये, श्र्थात्‌ देश में प्रात बस्तुओं के साधनों 
का सर्वोकृष्ठ ढंग से उपयोग, ओ्रोद्योगिक तथा कृषि सम्बन्ध उत्पत्ति को अधिक से 
अधिक बढ़ाना ताकि कर्म करने के अवसरों की बृदि तथा जनता के रहन-सहन 
के स्तर को वास्तविक रूपसे ऊँचा उठाया जी सके, दोना चाहिये | सारांश यह 
कवि भारत में वास्तव रूप से कल्याणकारी सरकार की स्थापना हो सके। यहें त्तो 
प्रत्यक्ष दे कि ईने आदर्शों को पूरा कर लेने के लिये लोगों को कुछ वस्त॒ओं के अपने 
चर्तमान उपभोग को अधिक कर (६85) देकर त्यागना पड़ेगा श्रीर अपनी बंचत 
की मात्रा को एँजी की बृद्धि करने के लिये बढ़ाना! पड़ेगा । 
अमी तक सुतीय योजना के सम्बन्ध में मतभेद उसके आकार पर द्वी केन्द्रित 
रहा है । सरकारी मतातुसार तृतीय योजना का ध्येय. १०,०९० करोड़ रुपयों के 
विनियोग का ४ बर्ष की अवधि में दोना चाहिये जबकि ढिंतीय योजना में प्रस्ता- 
चित मात्रा केवल ३१९०९ करोड़ रुपया दी थी । ई 5 नीति के विरोधकों का कहना 
है कि इतनी मात्रा की विनियोग अत्यधिक होगा और उन्होंने यद सुझाव उप- 
स्थित किया है कि बृतीय योजना में विनियोग का स्तर लगभग वही द्वोना चादिये 
छितना कि द्वितीय योजना मै था। पर्व तृतीय योजना के आकार के सम्बन्ध में 
मतभेद मिना उसके रूप के समझे असगत ओर जिर्स्थक है । 
इस सम्बन्ध में स्से अधिक गम्भीर बात बिनिमय की मात्रा में सरकारी 
और व्यक्तिगत चेत्रों के भागे की दे । प्रथम योजना में औद्योगिक विकास के 
सम्बन्ध में व्यक्तिगत क्षेत्र का माग ऊँ विनियोग में आधा था परन्तु द्वितीय 


ऋरड मारतीय अथंशाख्र की समस्माएँ 


योजना में बह घटाकर एक-निदहाई कर दिया गया था। ऐसा स्पष्ट रूप से लक्षित 
हो रहा है कि तृतीय योजना में व्यक्तिगत क्षेत्र का भाग और मी अधिक शा 
दिया जायगा | इसका श्रर्थ यह है कि दवित्तीय योजना में केद्रीय और राज्य सर- 
कारों द्वारा विकास सम्बन्धी बिनियोग जो कि ४८०० करोड़ रुपया था (और जो 
बाद में घटाकर ४५०० करोड़ रुपया कर दिया गया था) उसे ७४०० करोड़ रुपया 
करना पड़ेगा यदि योजना का कुल व्यय १०००० करोड़ रुपया रक्‍्खा गया । 
यदि ऐसा हुथ्रा तो १०००० करेड़ रुपयों के श्राकार की योजना देश की शक्ति 
के घादर होगी और यदि लादी गई तो देश मे बड़ी कठिनाई तथा अब्यवस्था उत्न्न 
हो जाएगी। ४५०० करोड़ रुपयों की विकास योजना की वित्त व्यवस्था करने में 
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने बहुत से नये करों का आरोप किया दे और पहिले 
से आरोपित करों मे वृद्धि की दे मिनसे ५ ब्पों मे ६०० करोड रुपयों की कुल 
अतिरिक्त आय की आशा की जाती है। इन करों के अतिरिक्त सरकार ने बहुत 
बड़ी मात्रा में घाटे की अर्थ-व्यवस्था भी की हैजा कि द्वितीय योजना के प्रथम 
तीन बर्षों में ६४० करेड़ रुपये की सान्षा के लगभग होगो यद्यपि संघ के वित्त सन्री 
ने १६४६-६० तक उसका २२२ करोड़ झपये ही अनुमान लगाया है। चूंकि 
यह सवे विदित हैं कि द्वितीय योजना की ५ वर्ष की पूरी अवधि में १५०० करोड़ 
रुपयों से अधिक का घाटे का झ्र्थ प्रबन्धन होगा इसलिये इस यह परिणास निकाल 
सफते हैं कि वित्तमंत्री द्वारा अनुमानित माता कम है। यदि सरकार अपनी 
विकास योजनाओं पर कर-आय अथवा जनता से लिये गये ऋण का व्यय करती 
है तो मुद्रास्फरीत उसका परिणाम नहीं होना चाहिये और उसके फलस्वरूप 
मूल्य सतर मे वृद्धि भी न होनी चाहिये | ऐसा इउलिये होगा कि जनता की द्वाब्यिक 
झाय, जिसमें से बह कर देती हे अथवा सरकारी आरणों में जिसका विनियोग 
करती है समान मात्रा की सेवाओं तथा बस्तुओं द्वारा सतुनित दो जाती है। यदि 
जनता अपनी श्राय का व्यय करती है तो बंद इन सेवाओं ओर वस्ठुओं का 
उपभोग स्वयं कर लेती है और यदि चह कर (85) देत। हे अथवा सरकारी ऋण में 
विनियोग करती है तो दूसरे शब्दों में बद इस प्रकार सरकार को उसी मात्रा की 
सेवाश्रो और वस्तुओं के उपभीग का अधिकार श्रदान कर देती है। यदि सरकारी 
विकास थोजनाझों की वित्त ज्यवस्था कर-आय तथा ऋश द्वारा प्राप्त घन से की 
जाती है तो देश में ऐसी वस्तुयं ओर सेवायें धराप्व डोंगी जिन पर यह द्रव्य व्यय 
किया जा सकता है और कुछ द्वी समय भे ऐसी समायोजना स्वय हो जायगी कि ऐसे 
ब्यय के कारण मूल्य स्वर में बृद्धिन द्वो। लगभग ऐसी दी स्थिति उस समय भी 
होती है जब कि विवास गेज्नाओं परी दिस स्यचस्था विदेशी अलुदानों अथवा 


बृतीय पंचवर्षीय योजना श्र 


देश के विदेशी विनिमय निधियों से की जाती है क्योंकि यह धन भारत के वस्तुओं 
के आयात से ही प्राप्त होता है और इस प्रकार जो कुछ भी ब्यय सरकार योजना 
पर करती है उससे संतुलित हो जाता है। यथार्थ में ये आयात की हुई वस्त॒यें 
यही नहीं कि मूल्य स्तर की वृद्धि मे ही रोकथास करें वरन्‌ ये वास्तव में मूल्य 
स्तर को नीचे गिराने में सहायक होती ई और इसलिये इन्हें हम मुद्रा संकुचन 
उत्पन्न करने का कारण कह सकते हैं | परन्त॒ ऐसा घाटे का अर्थ प्रबन्धन जिसका 
अर्थ ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार अपनी चालू कर-आय, 'ऋण से प्राप्त धन, 
जमा धन और निधियाँ इत्यादि से जो कि उसके पास हैं अधिक व्यय करती है, 
मुद्रास्फीति उत्पन्न करने का कारण है और यदि इसकी कुल मात्रा अधिक हुई 
तो यह मुद्रास्करीति का चहुत आधिक प्रभावशाली कारण बन सकती है, क्योंकि 
द्रव्य के ज्यय का वस्तु की पूर्ति द्वारा इस स्थिति में संतुलन नहीं दोता । 
तात्पय यह दे कि अपने देश में करारोप अपनो अधिकतम सीमा पर पहुँच 

चुका है और जनता बिना असह्य कष्ट उठाये अब और श्रधिक कर देने में अत- 
मर्थ है; और घाटे का अर्थ प्रतन्ध भयावह सीमा तक पहुँच चुका है और उसका 
परिणाम मुद्रास्फीति जम्य मूल्य स्तर में वृद्धि दो चुकी है | इसलिये सरकार के लिये 
अब्र और अधिक घाटे के अर्थ प्रबन्धन का विचार करना अनुचित द्वोगा। परन्तु 
यदि इमारी तृतीय योजना अधिक विस्तृत और मद्॒त्वाकांक्ी दे और सरकारी ज्षेत्र 
अधिक विस्तृत दै तो करों तथा घाटे के अर्थ प्रबन्धन के स्तर को पर्याप्त मात्रा में 

बढाना पड़ेगा क्योकि सरकार के लिये महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने का कोई 
अन्य उपाय नहीं है । यदि कुल व्यय में सरकारी क्षेत्र का भाग और श्धिक 
बढ़ाना है और सरकार को उसकी व्यवस्था करने के लिये धन कही से देह 
निकालना है तो हमे समझना चाहिये कि अधिक वस्तृत योजना को पूरा 
करना दमारी सामथ्यं के बाइर दे चाहे इमारी कितनी ही अधिक अवश्यकता 
क्‍यों नद्दी। 

परन्तु यदि तृतीय योजना के अ्रन्तर्गत कुल व्यय में व्यक्तिगत क्षेत्र का 

भाग बढ़ा दिया जाता हे और यदि सरकार को थ्रार्थिक, औद्योगिक तथा अन्य 
नीतियों को आवश्यकतानुपार परिवर्तित करके उचित वातावरण का सूजन किया 
जा सकता है तो यद सम्मव हो सकता है फ्रि हम अपनी तृतीय योजना को बिना 
कठिनाइयों तथा मुद्रा-स्फीति की दशा उत्पन्न किये हुये ही अधिक बिस्तृत तथा 
मइतयाकांक्षी बनाएँ। यह इसलिये सम्भव है कि व्यक्तिगत क्षेत्र में विभियोग का 

प्रबन्ध श्राय: बचत की मात्रा और कुछ थोड़ा खा विदेशी ऐँजी से क्रिया जाता है 

और यदद व्यय वस्तुओं की पूर्ति द्वारा देश की आर्थिक व्यवस्था में संतुलित हो 
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जाता है | जहाँ तक बैंक द्वारा लिये हुये ऋष से इसकी व्यवस्था होती है उठ 
सीमा तक वस्मु कौ पूर्ति द्वारा संतुलन नहीं होता और मुद्रास्फीति उत्पन्न करने का 
कारण बन सकता है। परन्तु मारत में व्यक्तिगत त्षेत्र के छुल विनियोंग के बहुत 
थोड़े से अंश की व्यवस्था इस ढंग से द्ोती है इसलिये व्यक्तिगत त्ेंत्र द्वारा 
विकास-योजना में विनियोग से झुद्रास्त्रीत के ग्रोत्ठाहित द्वोने की सम्भावना नद्दीं 
है। यददी कारण है कि तृतीय योजना की रूपरेखा उसके आकार को प्रभावित 
करती है । 
इसमें संदेह नहीं कि द्वितोय योजना में आरम्म किये हुये विक्वास कार्यो 
को उनकी शाखा-पशाखाओं सह्दित तृतीय योजना में पूर्ण करना है इसलिये 
विनिभोग का मात्रा द्वितीय योजना से अधिक अवश्य होगी | यद भी सत्यद्दी है 
कि यदि जनसख्या के अधिक अंश को क्राम देना है तो यह अत्यन्त आवश्यझ 
है कि भारतवर्ष में जनता को काम करने के अधिक अवसर प्रदान किये जाने 
चादियें। भारत की जनसंख्या में २% की प्रतिवर्ष दृद्धि को विचाराधीन रखते 
हुये लोगों को दृद्धिमान रहइन-सहन का स्तर प्रदान करने के लिये अधिक तीव्र 
गति से ग्रार्थिक बिका की आवश्यकता है | 
परन्तु याद सरकारी त्षेत्र के विस्तार को बढ़ा दिया न्ञाय तो यह सब सम्मब 
न द्वो सक्गा। द्वितीय बोलना के प्रथम तीम वर्षों मे राष्ट्रीय आय लगभग रफ्र 
प्रतिवर्ष की श्रौसत दर से बढ़ी है और लगमग २७ लाख ५० हजार व्यक्तियों को 
काम करने के अतिरिक्त अबसर अदान किये गये हैं जब कि द्वितीय योजना का 
ब्वेय ५४ प्रतिवर्ष की बृद्धि राष्ट्रीय आय में और ८० लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त 
काम देना निश्चित किया गया या। वृद्धि की इस दर ने जनता पर ऊँचे करों, 
जीवन-यापन के ऊंचे मूल्यों, और नीचे गिरे हुये रहन-सहन के दर्जे के रूप में 
बहुत कठिनाइयाँ लादी हैं। ताकि इन कठिनाइयों को बिना अधिक मात्रा में बढ़ाये 
तृतीय योजना का बिल्तार बढ़ाया जा सक्रे इसलिये योजना श्रायोग और सरकार 
को यद्द निश्चय करना पड़ेगा कि किसी विचारादर्श के प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित 
करने के लिये उसी पर श्रढ़े रहना, अथवा अधिक तीज गति से देश का आर्थिक 
विकास करना देश के लिये कईाँ तक हितकर होगा। चूंकि पजीवादी व्यवस्था का 
स्थान समाजवादी व्यवस्था द्वारा धीरे-धीरे लिये जाने का कार्य आरम्भ हो चुका 
हे इसलिये वह तो अपना पूरा समय लेगा, परन्तु यदि उसके स्वामाबिक विकास 
को बहदी लाने का प्रयक्ष किया गया तो इसका अर्थ आर्थिक उन्नति और देश 
की समन्नता की श्रगति में ढाघा डालना होगा । 
तृतीय योजना की रूपरेखा का ज्ञानना उसके आकार को निश्चित 
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करने के लिये ही आवश्यक नहीं है वरन्‌ देश को विकास योजनाश्रों से अधिकतम 
लाभ प्राप्त करने के लिये मी श्रावश्यक है । व्यक्तिगत च्षेत्र को उसका उचित झ्ेश 
देने के बाद दूसरा आवश्यक प्रश्न योजना के अ्रन्ठगंत आये हुये विकास कार्यों 
का क्रम है | क्‍या तृतीय योजना के विकास कार्यक्रम में कृषि को बह्ी स्थान दिया 
जाना चाहिये जो कि उद्योग को दिया जाय ! द्विताय योजना के अनुभव के 
आधार पर जिसमें कृषि को श्रौद्योमिक विकास की तुलना में कम महत्व का 
स्थान दिया गया था हम कह सकते है कि कृषि का स्थान श्रधिक महत्व का 
द्ोना चाहिये | द्वितीय योजना में सर्वप्रथम १०० लाख टन खाद्यात्र के उत्तादव 
का लक्ष्य बनाया गया था जो कि बाद में बढ़ाकर १७५ लाख टन कर दिया 
गया [ द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में इस लक्ष्य का आधे से अधिक पूरा 
न किया जा सकेगा कृषि के प्रति उदासीनता के परिणाम स्वरूप खायात्न में 
कमी तथा उनके निरन्तर बढ़ते जाने वास मूल्य देश के समच्ष आये। ऐसी श्र 
ज्यवस्था में जहाँ खाद्यान्न के मूल्य का सबसे अधिक महत्वशाली स्थान है वहाँ 
अब के मूल्य के बढ़ने के साथ द्वी साथ अन्य वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ने लगते 
है। और इस प्रकार मुद्रास्फीति की स्थिति के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। इन सत्र 
चातो को उत्पन्न न डोने देने के लिये तृतीय योजना में कृषि उत्तत्ति के अधिक 
बढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिये । इसमें संदेह नहीं कि देश' की कुल आय 
तथा उत्पत्ति थ्रौद्योगिक विकास के फल्नस्वरूप कृपि के विकास की तुलना में अधिक 
तीम गति से बढ़ जायगी | यही बात काम के अबसरो, निर्यात तथा जनता के 
रहन-सहन के दर्जे के बढ़ाने के सम्बन्ध में भी रुत्य है । परन्तु प्रश्न तो यह है 
के ऐसी ग्रारथिक उन्नति का क्‍या प्रयोजन जब जनता को भर पेट मोजन मिलना 
ही दुष्कर हे जाय | कृषि क विकास के प्रति विशेष ध्यान देने का अर्थ चाहे 
आधिक विकास मे कमी करना ही क्‍यों न दो यद जोखिम उठाने योग्य है क्योंकि 
इससे अन्न की उपज तथा शअ्रन्य कृषि उल्पांत्त के बढ़ जाने के कारण औद्योगिक 
विकास के लिये हृढ़ आधार प्राप्त हे जाता है । 
ओ्रौद्योगिक विकास में वास्तविक कठिनाई विभिन्न हितो के समायोजित करने 
की है जैसे : (१) छोटे स्तर के घरेलू उद्योग-घन्बे और ज़्वाइट स्टाक कम्पनी ब्यवस्था 
बाल बड़े स्तर के उद्योग, ओर (२) बढ़ी मशीनों के निर्माण करने बाले उद्योग 
दथा उपभोक्ता की बस्दुओं तथा श्रन्य छोटी-छोटी वस्ठुओं का उत्पादन करने 
बाले उद्योग | भारतीय आर्थिक तथा उद्योग व्यवस्था में छोटे स्तर पर उत्तादन 
करने वाले घरेलू उद्योग-धन्घो का एक विशेष स्थान है ओर इसलिये उन्हे पूर्ण 
रूप से प्रोस्ताइन दिया जाना चाहिये परन्‍्दु इसहा यह अर्थ नहीं दे कि बड़े स्वर 
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पर उत्पादन करने वाले उद्योगों का अद्दित करके ऐसा किया जाय। द्वित॑य योजना 
में एक महान भूल बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों की चिन्ता न करके 
छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले तथा घरेलू उद्योग घन्घों को बढ़ाने की की 
गई थी । इसके भूल में योजना के अन्तर्गत काम करने के अवश्रों को बढ़ाने की 
भावना थी | इसका उदादरण सूती कपड़ा उत्पादन करने वाले उद्योग थे | यह 
नौदि काम के अबससरों के बढ़ाने में सफल नहीं हुई वरन्‌ उसने बड़ी माज्ा में उत्पा- 
दन करने वाले उद्योगों को घाटा पहुचाया। यह भूल तृतीय योजना में बचाई 
जानी चाहिये श्रौर केवल उन्हीं परेलू उद्यागों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये 
जिनका विकास बिना बढ़ी भात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों को हानि पहुँ- 
चाये किया जा सकता है और केवल ऐसे ही दंगों का प्रयोग क्या जाना चाहिये 
जिनसे घरेलू उद्योगों की तो सह्ययता प्रभावशाली ढंग से दो पर बड़े उद्योगों को 


प्रयोग हो 

चुतीय थोजना में अधिक व्यय दोने के कारण उ्यो-ज्यों लोगों की द्राय 
बढ़ेगी त्यों-त्यों उन्हें अधिक उपभोग की वस्तुश्रों को आवश्यकता होगी | भूत 
काल में ऐसी बस्तु्यें अंशतः विदेशों में अपने विदेशी विनिमय निधियों के और 
झशतः भुगतान संतुलन के अआतिरेक के आधार पर झायात की जा सकती थीं। 
अब उपभोक्ता की बस्ठुओ की पूर्ति देश में ही बढ़ानी हे । परन्तु यदि इन्हीं उद्योगों 


इन्जीनियरिंग तथा अन्य इस प्रकार के उद्योगों पर जो कि अभी भारत में पूर्ण रूप 
से विकसित नहीं हुये हैं, और जिनके विकास को औद्योगिक आधार प्रदान करने 
के लिये ग्रावश्यकृता है, व्यय करने के लिये पर्याप्त मात्रा से घन न बचेगा | इन 
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परन्तु इन सब कठिनाइयों के द्ोते हुये भी मारत की तृतीय योजना के अन्तर्गत 
भूत काल की अ्रपेक्षा अधिक मात्रा में व्यय बड़ी सशीनों के निर्माण करने वाले 
'कारखानों के लिये नियत करना झावश्यक होगा । 

» चूँकि अपने देश में साधन का भ्रमाव है इसलिये महत्व में ईशम वस्त 
को प्रथम स्थान दिया जाता चाहिये | इसका श्र्थ बह हुआ कि तृतीय योजना को 
कार्यान्वित करने के लिये विकास से असम्बन्धित समस्त व्यय तथा तृतीय योजना 
के बाइर विकास सम्बन्धी व्यय को न्यूनतम स्तर पर रखना चाहिये ओर मारत के 
सरकारी व्यय में जितनी भी सितव्यवता रुम्मब हो, की जानी चाहिये। इस बात 
पर बारम्भार योजना आयोग ने तथा सरहार ने जोर दिया है परन्तु अभी तक 
केन्रीय तथा राज्य सरकारों द्वाप इसे कोई प्रयोगात्मक रूप नहीं दिया गया है। 
प्राप्त साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करने के लिये भी यह आवश्यक है क्रि तृतीय 
योजना के बाहर के व्यय को न्यूनतम करने के जिये कोई प्रशोगत्मक उपाय ढेंढ़ 
सिकाला जाय । 


